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 pelt  के  मौखिक  उत्तर  :

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  704  से  708  और  710  से  712  1-22

 eat  के  लिखित  उत्तर  :

 ory प्रदान  संख्या  :  709,  713  से  117.0  आर  71.0 f  9  से  724  22-35

 अतारांकित  संख्या  :  8044  से  8051,  8053  से  8110,

 8112  से  8162,  8165  से  8190  और  8192 से  8277  36-216

 सभापटल पर  रखे  गये  पत्र  216-218

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन  281

 219 सभा  को  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 219 दिल्ली  भाटक  नियंत्रण  1980  क  बारे  में  याचिका

 नियम  377  के  श्राइन  मामले  219-225

 उड़ीसा  में  ओरियंटल  पेपर  भास्कर  टेक्सटाइल  मिल  तथा

 कलिंग  ट्यूब्स  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  दिन  कदम  उठाने  की

 आवश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  219-2 20

 इलाहाबाद  और  लखनऊ  के  बीच  एक  तेज  गति  वाली  रेलगाड़ी  चलाने

 की  आवश्यकता

 श्री  कृष्ण  प्रकाश  तिवारी  220

 केन्द्रीय  सध  शहद  विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  एन०  डेनिस  221

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  के  कुछ  डाकघरों  में  बढ़  रही

 गनियमिततायें

 श्री  राजनाथ  सोनकर  श  स्त्री  221-222

 ब्रिटिश  एयरवेज  द्वारा  sah  कलकत्ता  (eq  शाखा  कार्यालय  को

 बेमौका  बद  किए  जाने  से  रोकने  की  आवश्यकता

 222-223 श्री  अजित  कुमार  साहा
 eee  थ  ee  a  te  tee

 *
 किसी  नाम  पर  अंकित  +  fy  @  इस

 बात  का  द्योतक है  कि  उस  प्रशन  को  सभा  गें  उसी

 सदस्य ने  पूछा  था



 (3:)  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  के  आसपास  स्थित  इस्पात  संयंत्रों  के

 अपदिष्ट  पानी  के  कारण  उस  क्षेत्र  में  फेल  रही  बी  मा  री

 को  रोकने  हेतु  कारगर  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  223-224

 तथा  गोरखपुर  ठुठीखा रा  सड़कों को  य

 घोषित  करने  की  भा कई यकता

 श्री  अद्य  फाक  हुसैन  224

 अन्नामलाई  विश्वविद्यालय  में  सभी  डिग्री  पाठ्यक्रमों

 को  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  माया तेवर  224-227

 उत्तर  प्रदेश  के  sata  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  वन  संरक्षण  afer  नियम

 में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता

 श्री  हरीश  रावत  227-228

 अनुदानों  की  1983-84  228-311

 उद्योग  मंत्रालय

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  229

 श्री  कै०  लक प्पा  242

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  250

 कृष्ण  चन्द्र  पांडे  १25  5

 श्री  मयुर  अली  खां
 257

 श्री  एस०  मुरुगन  261

 श्री  एन०  डेनिस  263

 श्री  सी०  डी०  पटेल  267

 श्री  रामावतार  शास्त्री  270

 श्री  ईरा  अनबारासु  273

 श्री  Uo  नोलालोहिथादसन  277

 श्री  उमाकांत  मिश्र  281

 श्री  के०  टी  ०  कोसल  राम  28 5
 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  287

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  259

 श्री  गंगाधर  एस०  कुचल  293

 श्री  ए०  के०  राय  296

 श्री  मुवनेदव र  भुवन  301

 श्री  जी०  303

 श्री  विरदा  राम  फुलवारियां  306

 श्रीमती  विद्या  चेन्नुपत्ति  307

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  309
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 लोक  सभा
 11  बजे  BE

 महोदय  पोठासीन

 प्रश्नों  के  सोखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय :  अब  प्रदान  ।  श्री  लक प्पा  ।  आज  भी  हम  श्री  लक प्पा  से  ही  आरम्भ  कर  रहे

 मुझे  मालूम  नहीं  इसमें  अवश्य  कोई  राज  इसके
 श्री  गुलमोहर  अहमद  यहां

 उपस्थित  नहीं हैं  ।  मेरे  विचार  में  उन्होंने  अपने  मित्र  को  राजी  करके  अपना  काम  बना  लिया  है  ।

 पालम  सुबाई  अड्डे  पर  nafacaert  सम्मेलन  के  प्रतिनिधियों  पर  कातिलाना

 हमले  तथा  अपहरण  करने  के  प्रयास

 श्री  के०  लक प्पा

 mit  गुलवर  अहमद  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बह  बात  सरकार के  ध्यान
 में

 आयी  है  कि  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन
 में  आए

 प्रतिनिधियों  पर  पालम  हवाई  ase  पर  कुछ  कातिलाना  हमले/अपहरण  करने  के  प्रयास  किए  गए  थे

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 (77)  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी
 ०  (#)  सरकार  को  ऐसी  किसी  घटना

 की  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  )  wat  नहीं  उठता
 ॥

 श्री  के०  लकप्पा :  मेरा  प्रदान  समाचार  फ्त्रको  एक  रिपोर्ट  पर  आधारित  है  जो  6

 1983  के  fa  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  ड्रामा  एट  पालम  पर  शीष
 क  के

 अधीन  प्रकाशित॑

 हुई  है
 :  समाचारपत्र

 के
 की  रिपोर्ट  में  कहा  गया

 आज  प्रात:काले  तनावपूर्ण  नाटक  देखा  गया  जब  एक  ईरानी  Araares  विंमान  पील

 हवाई  अड्डे  पर  बिना  सूचना  उतरा  ।  gars  अड्डे  के  प्राधिकारियों  ने  खतरे  को  चेतावनी

 दी  क्योंकि  विमान  कर्मचारियों  ने  कंट्रोल  टावर  द्वारा  बार-बार  प्रार्थना  किसे  जाने  परं  भी

 अपना  परिवहन  देने  से  इन्कार  कर  दिया  शा  ।



 मौखिक  उत्तर

 20
 1983

 जरका
 ve  tar

 मालूम  हुआ  है  कि  विमान  निर्मित  था  और  इसमें  14  सैनिक  कमं  चारी

 इस  विमान  में  एक  गोली  तीन  मोटर  साइकिलें  और  कुछ  हथियार  लाये

 गए  ।''

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  समाचार  में  कोई  सच्चाई  क्या  उग्रवादी  तत्वों  ने  सफल  गुटनिरपेक्ष

 सम्मेलन  में  गड़बड़  करने  का  यत्न  किया  जो  इस  देना  में  एक  जन्मजात  नेता  के  नेतृत्व  में  सम्पन्न

 हुआ  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इसमें  कोई  सच्चाई  है  यदि  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  यदि  तो  कयों  नहीं  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कया  वह  श्री  मोरारजी  देसाई  का  हवाला  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  यदि  मंत्री  इन्कार  करते  तो  भी  वह  इस  पर  ब्रिश्वास  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  कें०  क्या  इंस  कथित  समाचार  की  कोई  जांच  की  गई  थी  ?  क्या  सचाई  का  पता

 लगाने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 श्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  :  माननीय  सदस्य  के  अनुपूरक  प्रदान  का  उत्तर  देने  से  मैं  यह

 अभिलिखित  करना  कि  सुरक्षा  कमें चा  रियों  ने  देश  में  पहली  बार  हुए  सबसे  बड़े  सम्मेलन  में

 सुरक्षा  प्रबन्ध  और  उसकी  नितिन  सम्पन्नता  सुनिचित  करने  के  लिए  सराहनीय  कार्य  किया  है  और

 गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  तथा  एशियाड  को  सफल  बनाया  है  |

 मेरे  माननीय  मित्र  द्वारा  पुछा  गया  अनुपूरक  प्रदान  वास्तव  में  सही  नहीं  है  ।  यह  ठीक  है  कि  एक

 विमान  पालम  हवाई  अड्डे  पर  उतरा  इसका  उद्देश्य  उन  देशों  के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  के

 लिए  हमारे  सुरक्षा  प्रबन्धों  में  और  वृद्धि  करना  था  ।  यदि  राज्याध्यक्ष  दूसरे  देश  में  जाते  तो  कुछ

 देशों  में  यह  प्रथा  है  कि  वे  अपने  साथ  सुरक्षा  कर्मचारी  भी  लाते  हैं  ।

 गृह  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  मैं  यह  और  बताना  चाहूंगा  कि  यह  मामला  सम्बन्धित

 दूतावास
 से  सम्पकं  स्थापित  करके  वहीं  पालम  हवाई  अड्डे  पर  ही  सुलभा  लिया  गया  था  और  केवल

 30  सुरक्षा  करें  चोरियों
 को  उतरने  दिया  गया  था  और  लगभग  200  को  वापस  भेज  दिया  गया  था  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  उस  देश  का  नाम  क्या  था  ?

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  पहले  ही  बता  दिया

 श्री  ईरा  अनबारासु  :  क्या  यह  सही

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इसमें  और  क्या

 aft  ईरा  अनबारासु  :  क्या  यह  सही है  कि  विरोधी  या  ईराक  के
 लड़ाकू

 सैनिकों  के  आक्रमण  को  रोकने
 के  लिए  खोने

 नी  समर्थक  छात्र  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  के  समय  आधुनिकता

 हथियारों  से  लैस  थे  ?  यदि  तो  कया  गृह  मंत्रीजी  ag  बताएंगे  कि  क्या  भारत  सरकार  ने

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रशन  से  नहीं  उठता

 श्री  ईरा  अनबारासु  :  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  के  समय  पर  आधुनिकतम  हथियार क क छ
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 eran  Se

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 att  ईरा  दामन  उन्होंने  हांथ यारो  को  तस्करी  की  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रदान  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 अब  संख्या  गिरिधर  गो  मांगो  ।

 उड़ीसा  में  द्वारा  रोलिंग  मिल  तथा  फंब्रिक दान  युनिट  को  चालू  करना

 *  705.  श्री  गिरिधर  गोसांगो  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  ने  उड़ीसा में  अंगुल  स्पेक्टर  द्वारा  उत्पादन

 किए  जाने  वाले  एल्युमिनियम  पर  आधारित  मिल  तथा  फेब्रिकेशन  यूनिट  पर  कार्य  आरम्भ

 कर  दिया

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  यूनिटें  किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  जाएंगो  और  इनके

 लिए  कुल  कितने  पूंजी  निवेश  की  भविष्य कता  है

 इन  यूनिटों  में  एल्यूमिनियम  अंत्योत्पाद  की  किन  मदों  को  तैयार  किया  और

 इन  यूनिटों  के  चालू  होने  की  सम्भावित  तारीख  क्या  है
 ?

 इस्पात  भर  छान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी०  (  )  उड़ीसा

 कम्पलैक्स  से  उत्पादित  होने  वाले  एल्यूमिनियम  से  निर्मित  होने  वाले  परवर्ती  उत्पादों  के

 सर्वेक्षण  के  लिए  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  ने  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम

 fao  आई  डी०  को  अनुबंधित  किया  एन०  आई०  डी०  सी०  ने  विद्युत  सेक्टर

 की  मांग  पर  एक  वंशिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  सभी  उत्पादों  के  बारे  में  अन्तिम  रिपोर्ट  शीघ्र  मिलने

 की  आद्या  है  ।  अन्तिम  रिपोर्ट  मिलने  पर  ही  कम्पनी  तथा  सरकार  के  लिए  एल्युमिनियम  से  निर्मित

 होने  वाले  परवर्ती  उत्पादों  की  safe  का  निर्धारण  करना  सम्भव  हो  सकेगा

 श्री  गिरिधर  गोसांगो  मेरे  sat  का  पहला  भाग  रोलिंग  सिल  और  फेब्रिकेशन

 यूनिटों  के  बारे  में  परन्तु  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  एक  समिति  गठित  की  है  i  मैं  माननीय

 मंत्री
 से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन्होंने  निश्चय  कर  लिया  है  कि  रोलिंग  मिल  सरकारी  क्षेत्र  में

 स्थापित  की  जायेगी  और  भारत  सरकार  अर्थात  नेशनल  एल्युमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा  परवर्ती

 उत्पाद  निमित  किए  जायेंगे  और  समिति  गठित  करने  के  अतिरिक्त  उन्होंने  कायंवाही  की  है

 जिससे  एल्यूमिना  कम्पलैक्स  के  अंत्योत्पादों  तथा  द  मन जोड़ी  स्थित  एल्यूमिनियम  संयंत्र  के  अंत्योदय दों

 का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर  दबाव  डाला  जा  सके ?

 श्री  एन०  के ०  पी०  साल्वे  :  जहां  तक  प्रकन के प्रथम के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  हमें

 निर्मित  तथा  निर्मित  परवर्ती  उत्पादों  के  लिए  रोलिंग  मिलें  स्थापित  करने  का  निश्चय  करना  है  पूंजी

 fr
 विश

 के
 लिए

 सरकार  की  मंजूरी  शोधक  संयंत्र  तक  ही  सीमित  होती  है  ।  परन्तु  हमने  राष्ट्रीय

 भीद्योगिक  विकास  कारपोरेशन  fro  के  माध्यम  से  बाजार  का  अध्ययन  करना  आरम्भ  कर  दिया
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 है  और  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  परवर्ती  जिनके

 अन्तर्गत  रोलिंग  मिलें  और  tater  एकक  भी  के  निर्माण  के  लिए  सम्भाव्यता  अध्ययन  किया

 जायेगा  |  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  रोलिंग

 मिलें  स्थापित  करेगी  परन्तु  इसके  लिए  हमें  बाजार-अध्ययन  fete  पर  निर्भर  करना  होगा  |

 जहां  तक  दूसरे  पहलू  का  सम्बन्ध  अंत्योत्पादों  के  बारे  में  रोलिंग  मिलें  सामान्यतया  चादरें

 ही  तैयार  करती  हैं  ।  हम  एल्यूमिनियम  पत्ती  का  भी  निर्माण  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  आपने  दमन जोड़ी  एल्यूमिना  संयंत्र  के  बारे  में  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 आपने  एल्यूमिनियम के  सम्बन्ध में  तो  उत्तर दे  दिया  परन्तु  एल्यूमिना  संयंत्र के  बारे में  क्यां

 स्थिति  है  ?

 श्री  एन०  क्क्०  पी०  साल्वे  :  वे  दमनजोड़ी  तथा  अंगुल  स्थित  arg  शोधक  संयन्त्र  पर  एल्यूमिना

 का  निर्माण  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  उत्पाद  के  लिए  कई  संघटक हैं  और  बहुत

 अधिक  महत्वपूर्ण  प्रदान  दमन
 जोड़ी

 से  अंगुल  धातु  दोधक  संयन्त्र  तक  एल्यूमिना  लाने  के  लिए  बुनियादी

 सुविधाओं  का  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  सहयोग  से  भारत  सरकार  ने

 क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  बुनियादी  जिनके  venta  कोरापुट  से  राय गो डा  तक  रेल  लाइन

 भी  की  व्यवस्था  कर  दीं  जो  संयन्त्र
 क ेलिए  आवंदपर्क  मैं  यह  भी  जाननी  चाहूंगा  कि  198 5

 में  चालू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  के  सभी  संघटकों  को  पूरा  करनें  तथा  उड़ीसा  में  स्थापित  की

 जीने  वाली  परियोजना  के  लिए  उड़ीसा  मैं  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा  एल्यूमिनियम

 शोधक  संयन्त्र  में  निर्मित  एल्यूमिनियम  के  अंत्योत्पादों  का  उपयोंग  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 गए

 थ्री  एन०  के ०  पी
 ०  साल्वे  :  इस  परियोजना के  मुख्य  चार  संघटक हैं  :

 पंचपतमली  में  24  लाख  टी ०  पी०  Wo  बाक्साइट  खाने  |

 दे मन जोड़ी  में  8,00,000  ato ०  qt  ए  एल्यूमिना  संयन्त्र  |

 अंगुल  में  218,000  ato ०  पी०  vo  एल्यूमिनियम  ara  यूनिट  ।

 अंगुल में  धातु  शोधक  संयन्त्र  को  400  मेगावाट  बिजली  उपलब्ध  करने के  लिए  एक

 विद्युत  संयन्त्र  ।

 इस  समूह  के  निर्माण  के  लिए  जो  प्रबन्ध  किए  जाने  हैं  sat  सैंट्रल  कोल  फील्ड्स  foto  द्वारी  स्थापित

 की  जाने  वाली  कोयला  स्वान  ।  घुला ईशा ला  और  रेल  मंत्रालय  att  कोरापुट  तथा  रा यं गोंडी  के  बीच

 स्थापित  किया  जाने  वाला  रेल  सम्पर्क  शामिल  हैं  ।  हमने  परियोजना  की  निर्माण  आरम्भ  केर  faq  है

 और  आदा  है  कि  इसका  प्रथम  चरण  1985  में  और  दस प्रा चरण  1986  में  पूरा

 हो  जायेगा  तथा  पूर्ण  उत्पादन  1986-87  तक  होने  लगेगा  ।
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 यूरेनियम  उत्पादन  में  आत्म-निभाता

 *706  +SIto  अजित  कुमार  मेहता

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देश  को  यूरेनियम  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  कदम  उठा

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा  कया  है

 इस  योजना  पर  कितनी  धनराशि  बचें  की  और

 (a)  देना  को  यूरेनियम  में  आत्मनिर्भर  बनाने  हेतु  उसका  कुल  कितना  वार्षिक
 उत्पादन

 किया  जाएगा  ?

 विज्ञान ओर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिक  और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी ०  :  से  हम  प्राकृतिक  यूरेनियम  के  मामले

 में  आत्म-निर्भर  हैं  ।

 प्रो०  wise  कुमार  मेहता  :
 अध्यक्ष  मु  आपकी  सुरक्षा  चाहिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आणविक  सुरक्षा
 ?

 meal  महोदय  :  कोई  प्रमाण  चाहिए  आपको  ?

 श्री  राम  विलास  पासवान  वाड़ी  गाड़ें  इनको  दिया  जाए  ।

 Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  एक  प्रशन  के  जबाव  में  मैंने  यह  कहा  कि  जब  sea  हिन्दी  में

 किया  जाए  और  उत्तरदाता  अगर  हिन्दी  जानते  हों  तो  इतनी  शिष्टता  तो  होनी  चाहिए  कि  उसका

 जवाब  हिन्दी  में  दिया  जाए  ।

 easy  महोदय  :  आपकी  इच्छानुसार  हम  दोबारा  कह  देते  हैं  ।

 प्रो०  जीत  कसार  मेहता  :  मेरा  कोई  दुराग्रह नहीं  है

 लघध्यक्ष  gray:  इन्सिस्टेंस  कोई  नहीं  fat  आग्रह है  ।

 श्री  शिवराज  वी ०  पाटिल  :  हम  प्राकृतिक  रेनियम  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  हैं

 प्रो०  अजित  कुमार  मेहता  :  आप  प्रश्न  देखेंगे  तो  मैंने  सिर्फ  इतना  पूछा
 है  कि  सरकार  देवा  को

 रेनियम  उत्पादन  में  आह्मनिभेर  बनाने  के  लिए  बया  कदम  उठा  रही  है  1

 ब्रायन  महोदय  :  वह  तो  आत्मनिर्भर  है

 प्रो०  अजीत  कुमार  मेहता  :  हम  प्राकृतिक  यूरेनियम  के  ata  में  arrent- fara z  हैं  ।  हमने  fet

 यूरेनियम  पूछा  ।  उसकी  अर्थ  था  कि  प्राकृतिक  हो  यां  समृद्ध  यूरेनियम  लेकिन  शब्द  जाल  में  Saver.

 जितनी  सूचना  देनी  चाहिए  उसको  रोकने  की  प्रयास  किया  गया  है  ।

 क्ष  अब  आप  et  जाल  से  कर  पूछ  लीजिए
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 प्रो०  अजीत  कुमार  मेहता  :
 यदि  मंत्रालय  को  हमारा  प्रीत  स्पष्ट  नहीं  था  तो  मुक्त से

 करण  मांगा  जाना  चाहिए  प्रश्न में  मैंने  यूरेनियम  का  पूछा  ।  आपने  जवाब  दिया  प्राकृति क

 यूरेनियम  ।  अगर  सब  यूरेनियम  में  आप  आत्मनिर्भर हैं
 तो सारे  संसार  में  हाथ  क्यों  पसार  रहे

 कभी  अमेरिका  के  सामने  और  कभी  फ्रांस  के  सामने  और  उनकी  शर्तों  को  रविवार  करते

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )  हाथ  रिसी के  सामने  पसारा  नहीं  बहुत

 सम्मान  से  मांगा  जेसे  हरेक  देश  के  बीच  सम्बन्ध  रहते  हैं  ।

 श्री  जगपाल  सिह  जब  आत्म-निभे  हैं  तो  मांगने  की  जरूरत  ही  क्या  है  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  आप  ठीक  से  जवाब  सुनिए  तो  आपको  मालूम  हो  जायेगा  ।

 दूसरी  समस्या  पर  आप  इतने  प्रद न  कर  चुके  इतनी  चर्ना  कर  चके  फिर  उसी  को  जानना

 चाहते  हैं  तो  कह  देंगे  ।

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी
 :

 बोल  दीजिए  ॥

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  बोलिए  पाटिल  आत्मनिर्भर  हैं  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 शास्त्री  अनाधिकार  चेष्टा  मैं  नहीं  चलने  दंगा  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  अनुपूरक  प्रदान  में  भी  विखण्डन  है  ।

 प्रो०  अजित  कुमार  मेहता  :  मुझे  बड़ा  संतोष  है  प्रधान  मंत्री  के  जवाब  से  कि  उन्होंने  हाथ  नहीं

 पसारा  पूरी  प्रतिष्ठा  के  साथ  जो  मिला  ag  लिया  है  ।  य्रेनियम  के  सम्बन्ध  में  हम  आत्मनिर्भर

 लेकिन  समृद्ध  यूरेनियम  के  मामले  में  हमें  दूस रे
 देशों  की  सहायता  लेनी  पड़ती  जब  तारापुर  में

 gaa  का  संकट  उपस्थित  हुआ  तो  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  एम  ओ  मिक्स्ड  आक्साइड  फ्यूडल
 विकसित  किया  था  ।  किन्तु  1983  तक  हमें  ईंधन  की  सुविधा  मिल  गई  इसलिए  हमने  अपने

 वैज्ञानिकों  को  कितना  निरुत्साहित  कियां  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  हमारे  वैज्ञानिक  विरु त्सा हित

 नहीं  हुए  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  :  प्रश्न  सिफ  यूरेनियम  के  सम्बन्ध  में  था  और  यूनियन

 का  जो  मतलब  यहां  पैदा  होता  वह  हमने  लिया  और  उसका  जवाब  दिया  ।  अब  पूछा  गया  है  कि

 समृद्ध  रेनियम  के  सम्बन्ध  में  हम  लोग  क्या  कर  रहे  हमारी  नीति  यह  है  कि  प्राकृतिक  थ्रेनियस

 उपयोग  में  लाकर  हम  एटामिक  एनर्जी  निर्माण  करने  का  प्लान  बना  रहे  हमारें  पास  एक  ह

 प्लांट  जिसमें  समृद्ध  यूरेनियम  का  उपयोग  होता  है  और  उसके  लिए  हमको  जितना  समद्ध  यूरेनियम

 उतना  हमको  मिल  रहा  है  और  उससे  हम  काम  चला  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  दूसरे  प्रकार  के  एम  ओ  एक्स  बनाने  का  सवाल  उसके  सम्बन्ध

 में  कुछ
 दूसरे  Tete  लेना  जरूरी  होता है  ।  वहू  अलग  बात  हो  जाती  मगर  आज  हमारी  नीति

 नैचरल  यूरेनियम  और  हैवी  वाटर  की  मदद  से  एटामिक  एनर्जी  तैयार  करने  की  वजह से  हम  उसी

 दिशा
 में  जा  रहे  हैं

 ।
 जो  प्लांट हमारे  पास  उसके  लिए  जो  आवश्यक  अपने देश  की प्रतिष्ठा
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 उसी  प्रकार  से  उसको को  कायम  रखते  जैसे  दूसरे  देश  एक  दूसर  की  मदद  करते

 लेने और  प्लांट  को  चलाने  की  कोशिश  हम  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  अजित  कुमार  मैं  जानना  चाहता  था  कि  क्या  हमारे  वैज्ञानिकों  को  निरुपमा हित

 किया  गया है
 यां  नहीं  और  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ।  उसका  जवाब  मुझे  नहीं

 मिला  मैं  समझना  हूं  कि  अगले  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय  इसका  जवाब
 भी

 दे  देंगे  ।

 अभी  हाल  में  हमारे  वैज्ञानिकों  का  एक  दल  एनटाक्टिका  या  जिसके  मुख्य  उद्देश्यों  में

 wa  यह  था  कि  अगर  वहां  पर  यूरेनियम  का  डिपाजिट  तो  वह  उसका  भी  पता  उसके

 सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  थोरियम  से  निकालने  के  सम्बन्ध

 में  क्या  प्रगति  हुई  है  ।

 श्री  शिवराज  वी ०  माननीय  सदन  और  सारे  देश  को  विदित  है  कि  आज  की  सरकार

 किस  प्रकार  से  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहन  देती  है  ।  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहन  देने  की  वजह  से  ही  हम

 एस०  एल०  वी  ०-3  भेज  सके  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहन  देने  की  वजह से  ही  हम  एटामिक  एनर्जी

 निर्माण  में  80  प्रतिशत  तक  काम  अपने  बल-बूते  पर  कर  चुके  जो  भी  सुभाव  हमारे  वैज्ञानिकों

 की  तरफ  से  आते  अगर  उनको  उस  परिस्थिति  में  मान्य  करना  सम्भव  होता  तो  उन्हें  मान्य  किया

 जाता है

 जहां  तक  एनटाक्टिका  में  यूरेनियम  की  खोज  का  प्रश्न  हमारे  देश  में  यूरेनियम  इतना  है

 कि  हम  अपनी  जरूरत  उससे  पूरी  कर  सकते  दूसरी  जगह  यूरेनियम  की  खोज  करने  की  हमें

 जरूरत  नहीं  है  ।  वहां  पर  हमारी  एक्सपी डी शन  दुसरे  प्रकार  के  साइंटिफिक  एव्सपेरिमेंटेशन  के  लिए

 गई  यूरेनियम  के  लिए  नहीं  गई  थी  ।  मैंने  कहा  है  कि  नैसर्गिक  यूरेनियम  में  हम  आत्मनिर्भर  हैं

 और  2000  तक  ही  उससे  अगे  के  लिए  भी  हमार  पास  यूरेनियम  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  चूंकि  मैं  यह  प्रश्न  पूछ  रहा  आपको  मुझे  सुरक्षा  प्रदान

 करनी  होगी  ।

 जब  से  जनता  सरकार  सत्ता  में  नहीं  तब  सेप  ह  श रमा
 गए q a  वैसा  तिक  बहुत  अप्रसन्न  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  हुआ  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  अनुमति  नहीं है
 !

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  कुछ  बताइए

 डा०  स्वामी  :  जनता  के  शासन  काल  में  वैज्ञानिक  प्रसन्न  थे

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  गलत  कार्य  करने  पर  उन्हें  सार्वजनिक
 रूप  से  और  वह  भी  दूसरे  देश

 में  डांटा  जाता  था  ॥

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  में  इस
 पर  ब।द

 में
 चर्चा  करूंया

 ।  Wh  इसकें  लिए  पं  सूचना

 चाहिए  1
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 श्री  सत्यसाधन  चक्र बतों
 :  क्या  भाप  सावंजनिक  रूप  से  या  व्यक्तिगत  रूप  से  कर  रहे  हैं  ।

 श्री के०  माया तेवर
 :

 किस  देश  का  हवाला  देने  के  पूर्व  सुचना ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  माननीन  मंत्री  ने  पहले ही  सभा  को  एक  गलत  बात  बताई  है  ।

 उन्होंने  कहा  कि  हम  समृद्ध  यूरेनियम  का  प्रयोग  केवल  तारापुर  रिएक्टर  के  लिए  कर  रहे  वास्तव

 में  उन्हें  दो  रिएक्टरों  के  लिए  समृद्ध  य्रनियम  चाहिए  :  एक  तारापुर  के  लिए  भोर  दूसरा  कल पक् कम

 फास्ट  रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  के  लिए  ।  यदि  झपको  मालूम  नहीं  तो  आप  इसका  पता  लगाइए  |  हमें

 उसके  लिए  अति  समृद्ध  यूरेनियम  और  तारापुर  के  लिए  कम  समृद्ध  यू  रे  नियम  चाहिए  ।  उन्हें  पूरी  बातें

 नहीं  बताई  गई  हैं  ।

 में  एक  प्रदान  पूछने  जा  रहा  हूं  ।  चू ंकि  भाभा  परमाणु  ऊर्जा  अनुसन्धान  केन्द्र  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  मुझे  मालूम है  वहां  जो  कुछ  हो  रहा  वैज्ञानिकों  में  निराशा  व्याप्त है  क्योंकि

 सरकार  कुछ  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  नहीं  करने  दे  रही  अभी  उन्होंने  बताया  कि  उन्हें  समृद्ध  यूरेनियम

 में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  है  क्योंकि  यहां  केवल  एक  ही  रिएक्टर है
 ।  परन्तु  यहां  दो  रिएक्टर  हैं  जिनके

 लिए  समृद्ध  यूरेनियम  की  जरूरत  वैज्ञानिक  महसूस  करते  हैं  कि  जो  दो  नई  विधियों  का  विकास

 हुआ  है  मेंट्रीपयूज  अपकेंद्रिब्र  जो  पाकिस्तान  के  पास  भी  और  लेसर  विधियों  द्वारा  समृद्ध  यूरेनियम

 शीघ्र  और  कम  लागत  पर  तैयार  किया  जा  सकता  है  और  सरकार  वैज्ञानिकों  को  इस  क्षेत्र  में  कायें

 करने  से  रोक  रही  है  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  समृद्ध  यूरेनियम  का  विकास  करने  के  प्रायोजनायें

 लेसर  या  अपकेन्द्रिचर  का  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  योजना  है  ।

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  यदि  स्वामी  जी  इसलिए  face  हैं  कि  वैज्ञानिक  निराशा  नहीं

 तो  में  कुछ  नहीं  कर  सकता
 ।

 जहां  तक  मेर
 उत्तर

 का  सम्बन्ध  में  विद्यमान  संयन्त्र  के
 बारे

 में

 प्रश्नों  का  उत्तर  दे  रहा  था  |

 ढा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  फास्ट  रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  भी  तो  है  ।

 श्री  शिवराज  ato  मैं  भविष्य में  स्थापित  किए  जाने  वाले  संयंत्रों  से  सम्बन्धित

 प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं दे  रहा  हूं  |

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यह  भी  गलत  कृपया  अपने  उत्तर  को  सही  कीजिए  ।  अन्यथा  मैं

 नियम  117  के  अधीन  सुचना  दूंगा  |

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  :  हमारी  योजना  प्राकृतिक  यूरेनियम  और  भारी  जल  का  प्रयोग

 करके  परमाणु  ऊर्जा  तेयार  करने  की  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  इसी  बारे  में  तो  निरा है

 |

 श्री  दिवराज  ato  हम  महसूस  करते हैं  कि  इंसी  से  को  लाभ  होगा  ।  जहां  तक

 फास्ट  ब्रीडर  एक्टर  का  सम्बन्ध  क्या  किया  जाना  कैसे  किया  जाना  है

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैंने  यह  नहीं  पूछा  मैंने  पूछा  है  कि  क्या  आपके  पास  अपकें  चरित्र

 या  लेसर  का  उपयोग  करके  समृद्ध  यूरेनियम  तैयार  करने  की  कोई  योजना

 8
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 श्री  शिवराज  वी०  यूरेनियम
 xy  Dees  eo
 क  qs  बनाने  s+  a

 का  नाय  छ  और  जब  यह  विधि

 मालूम  हो  तब  भी  जापान  जेसे  उन्नत  देशों  को  ऊर्जा  तेयार  करने  में  लगभग  20,  21  वर्ष लगे  हैं  ।  यह

 तो  बिल्कुल ही  एक  अलग  प्रश्न  है  ।

 मैं  परिकल्पित  प्रश्नों का  उत्तर  नहीं  दे  रहा  मैं  विंमान  परिस्थितियों  तथा  तथ्यों  से

 सम्बन्धित  sedi  के  ही  उत्तर  दे  रहा  मैं  उस  चीज  के  बारे में  उत्तर  नहीं  दे  सकता हूं  जो  वर्ष  2000

 या  इसके  पश्चात्‌  होने  वाली

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 क्या  आप  अपकेंद्रित्र  या  लेकर  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  दे

 रहे  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  शिवराज  ato  मैं  बैठ  जाता  आप  प्रश्न  फिर  बना  लीजिए  |  मैं  आपके  सभी

 प्रश्नों  का  उर  दे  सकता  हूं  ।

 इस  प्राकृतिक  यूरेनियम  और  भारी  जल  से  परमाणु  ऊर्जा  तैयार  करने  की

 कक्षाओं  को  पूरा  किया  जा  सकता  है  |

 2000  के  पहचान  स्थापित  किए  जाने  वाले  किसी  अन्य  प्रकार  के  रिएक्टर  के  लिए  किसी

 अन्य  प्रकार  की  परमाणु  ऊर्जा  के  प्रयोग  के  बारे  में  प्रदान  ऐसा है
 जिसका  अभी  सुगमता  से  उत्तर  नहीं

 दिया  जा  सकता  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैंने  एक  faferse  प्रदान  पूछा  क्या  आपने  यूरेनियम  को  समृद्ध

 बनाने  के  लिए  tad  और  aqa feat  के  प्रयोग  और  उनके  बारे  में  अनुसंधान  करने  पर  रोक  लगा

 रखी है  ?  मैं  तो  यह  प्रदान  पुछ  रहा  हू  और  वह  यह  कहकर  गलत  जानकारी दे  रहे  हैं  कि  फास्ट  शीघ्र

 टेस्ट  रिएक्टर  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  पहले ही  स्थापित  किया  जा  चुका  हम  इसके

 लिए  फ्रांस  से  यूरेनियम ले  रहे  हैं  ।  जब  तक
 वह  इसका  उत्तर  नहीं  देते  तब  तक  मेरी  समय  में  नहीं  आ

 सकता  कि  क्या  हो  रहा  है  ।

 श्री  शिवराज  ato  arfzat  :  यदि  यह  दूसरा  अनुपूरक  प्रदान  तो  मैं  इसका  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय :  मैंने  केवल  एक  ही  अनुपूरक  प्रश्न  की  अनुमति  दी  वह  जानना  चाहते

 हैं  कि  क्या  कोई  योजनायें  हैं  ।

 डा०  स्वामी  :  केवल  यही  अनुपूरक  प्रदान

 श्री  दिवराद्धु वी  ०  पाटिल  :  प्रश्न  बड़ा

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  लेसर  विशिष्ट  है  अपके द्रित्र  wy  विशिष्ट  है  ।..

 श्री  शिवराज  ato  यदि  प्रयोगशाला  में  प्रयोग  करना  जहां  उत्पादन  आरम्भ  et

 गया  ह

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  अनुसंधान  के  बारे में  पूछ  रहा हूं
 ।
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 श्री  शिवराज  ato
 मैं

 बैठ  जाता
 हूं  जौर  वह  अपना  प्रदान  फिर  से  बना  लें  ।

 श्री  सोरेन  घोष  :  cet  तो  बहुत  ही  साधारण  क्या  हम  समृद्ध  यूरेनियम तैयार  कर  सकते

 हैं  और  कब  तक
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  विज्ञान  अनुसंधान  के  लिए  यह  तो  कभी  न  समाप्त  होने  वाला

 प्रदान है

 श्री  दिवराज ato  पाटिल  :  क्या  seq  बना  लिया  गया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  तो  बहुत  साधारण  है  ।

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल
 :  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  ।  प्रयोगशाला  या  विश्व

 में  कोई  प्राध्यापक  अध्ययन  कर  रहा  है  या  कोई  वैज्ञानिक  अध्ययन  कर  रहा  यह  एक  भिन्न  प्रदान  है  ।

 बात  यह  है  कि  नया  हमारा  अभी  इसका  उत्पादन  करने  का  इरादा  है  |  हमने  परमाणु  ऊर्जा  के  उत्पादन

 के  लिए  200  वर्षों  तक  का  आयोजन  कर  लिया  हमारा  प्रयास  इसी  दिशा  में  यदि  आप  समृद्ध

 यूरेनियम  तेयार  करने  के  लिए  विद्या  सम्बन्धी  प्रयास  करने  में  दिलचस्पी  रखते  तो  यह  एक  अलग

 बात  हमारे  देश  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  अपेक्षित  ज्ञान  की  वृद्धि  करने  के  लिए

 केद्रित  या  किसी  अन्य  तरीके  के  प्रयोग  किए  जाने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।  हम  इस  पर  रोक  नहीं  लगाने

 जा  रहे  हैं
 ।

 मैं  उसके  et  का  उत्तर दे  रहा  मैं  विद्या  सम्बन्धी  प्रयोजनों के  लिए

 कह  रहा  विश्व  विद्यालयों  तथा  अन्य  स्थानों  पर  अध्ययन  होता  रहेगा  ।  परन्तु  क्या  यह  हमारा

 उद्देश्य है  ?  हमारा  उद्देश्य  क्या  हमारा  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  इसे  तैयार

 करने का  है

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  हदो  या  में  उत्तर  दीजिए  ।  क्या  आप  अनुमति
 दे  रहे

 हैं
 या  नही ं?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  fea में  ऐसा  कोई  प्रश्न  नहीं  है  जिसका  उत्तर  या  में

 दिया  जा  सकता  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :
 क्यों  नहीं  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  आपका  निःसंदेह  उस  वर्ग  में  नहीं  आता  है  ।

 तथ्य  यह  जैसा  कि  मेरे  साथी  ने  सभा  में  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  कि  इस  समय

 हमारे  पास  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  की  योजना है
 और  तारापुर  को  छोड़कर  इस  योजना  के

 लिए  केवल  प्राकृतिक  यूरेनियम  की  magnate  जैसा  कि  उसने  स्पष्ट  किया  जहां  तक

 अनुसंधान  और  अन्य  मामलों  का  सम्बन्ध  रेमे  विचार  में  हमने  अनुसंधान  बन्द  नहीं  अनुसंधान

 का  उसके  साथ  सम्बन्ध  होना  चाहिए  जो  हम  करने  जा  रहे  यदि  ऐसा  जैसा  कि  श्री  पाटिल  ने

 कहा  तो  अनुसंधान  किसी  भी  क्षत्र  में  हो  सकता है  ।  वैज्ञानिकों  को  तब  विश्वास  में  लिया

 जाता  है  तत्र  ये  योजनाएं  भिन्न-भिन्न  प्रयोगशालाओं  और  अनुसंधान  केन्द्रों  में  तैयार  की  जाती  हैं  ।
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 सीमित  साधनों  से  हमें  योजना  बनानी  पड़ती  है  तब  हम  देखते हैं  कि  योजना  के  लिए  हमें  किस  चीज

 की  जरूरत  है  ।  इस  समय  तारापुर  को  छोड़कर  हमें  समृद्ध  यूरेनियम  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 प्रो०  के ०  के०  तिवारी  :  हमें  बहुत  चिंताजनक  रिपोर्ट  मिली है  कि  बिहार में  जादू गड़ा

 य्रेनियम  खान  से  भारी  मात्रा  में  यूरेनियम  की  चोरी  हो  रही  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा

 कि  कया  यह  जो  चोरी  हो  रही  है  वह  बहुत  समय  से  हो  रही  है  और  क्या  इसे  चोरी  छिपे  उन  पीसी

 देशों  में  ले  जाया  जा  रहा  है  जो  हमारे  पत्र  है ं?

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  :  इस  समय  इस  बारे  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  परन्तु

 हम  निश्चित  रूप  से  इसकी  जांच  करेंगे  और  इसे  रोकने  के  लिए  यदि  कोई  कार्यवाही  करनी  आवश्यक

 हुई  तो  हम  ऐसी  कायेंवाही  निश्चित  रूप  से  करेंगे  |

 श्री ए०  के ०  राय  :  उत्तर  से  निःसन्देह  sea  का  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  हुआ है  क्योंकि यह

 बात  कोई  राजनैतिक  सन्देह  के  बारे  में  नहीं  उद्योग  विज्ञान  सम्बन्धी  डर  जरूर  है  क्योंकि  भारत

 में  कच्चे  यूरेनियम  की  मात्रा  बहुत  कम  केवल  35,000  मीटरी  ate  उसकी  किस्म  भी  घटिया

 है  ।  आज  भी  प्राकृतिक  यूरेनियम  निकालने  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  की  तुलना  में  अधिक  लागत  आती

 भारतीय  प्राकृतिक  यूरेनियम के  मामले  में
 ये  उद्योग  विज्ञान  सम्बन्धी  कुछ  कठिनाइयां  हैं

 प्राकृतिक  यूरेनियम का  उपयोग  राजस्थान  संयन्त्र  में  किया  जाता है  और  आपको  मालूम  होगा  कि

 यह  संयन्त्र  निरन्तर  घाटे  पर  चल  रहा  है  |  इसका  कारण  क्या  है  कि  तारापुर  संयन्त्र  मुनाफा  कमा

 रहा  है  परन्तु  आपके  राजस्थान  विद्य,/त  संयन्त्र  जो  प्राकृतिक  यूरेनियम  पर  आधारित  घाटा  हो

 रहा है  ?  मैं  जानना  चाहता हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  संयंत्रों  कार्यकरण  के
 बारे  में  नहीं  है  ।

 श्री  ए०  के०  राय  मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  भाप  राजस्थान  विद्युत  संयन्त्र  में  देशी

 प्राकृतिक  यूरेनियम  का  उपयोग  कर  रहे  या  इसके  लिए  प्राकृतिक  यूरेनियम  का  आयात  कर  रहे

 कृपया  हमें  इन  सब  बातो ंसे  तथा  देश  में  और  विदेशों  में  प्राकृतिक  यूरेनियम का  उत्पादन  लागत

 से  भी  अवगत  करें  ।

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  :  तारापुर  में  हम  देशी  प्राकृतिक  यूरेनियम  का  उपयोग  कर  रहे  हैं

 कौर  हम  इसका  भायात  नहीं  कर  रहे  हैं

 श्री ए०  Fo  राय  गलत  है  ।  वास्तव  में  आप'*  उपयोग  कर  रहे  हैं  '  )

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  मुहिम  खेद  है--मैं  तो  राजस्थान  में  कोटा  स्थित  संयन्त्र  के  बारे

 में  कह  रहा  हूं  ।  हम
 आयातित  यूरेनियम का  उपयोग  नहीं  कर  हम  देशी

 यूरेनियम  का

 ही

 उपयोग कर  रहे  हैं  ।

 श्री उठ
 ह०  जादू गु डा से  ।

 श्री  शिवराज ato  पाटिल  :  यही एक  खान  है  जहाँ  से  अब  हम  यूरेनियम  निकाल रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 रह  तो  केवल  संयन्त्र  के  खराब  संचालन के  बारे  में  चिंतित
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 श्री  शिवराज  थी०  पाटिल  :  यह  एक  अलग  प्रदन है  |

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  इस  पर  यहां  चर्चा  की  गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  मैं  भी  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल :  यदि  माननीय  सदस्य  कहते हैं
 कि  हमारा  यूरेनियम  महंगा है

 भर  इसीलिए  विद्युत  पर  अधिक  लागत  आती  तो  यह  सही  नहीं  कुछ  अन्य  भी  कठिनाइयां

 यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  प्राकृतिक  यूरेनियम  पर  अधिक  लागत  आने  से  विद्युत  की  उत्पादन

 लागत  भी  बढ़  गई  है  ।

 दिल्लो  के  लिए  खनन  निगम  को  स्थापना

 *707,  fait  राम  बिलास  पासवान

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  fe

 क्या  दिल्‍ली  के  लिए  एक  खनन  निगम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के

 विचाराधीन

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  प्रमुख  रूपरेखा  क्या  और

 निगम  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  क्‌०  पी०
 :

 से  (7)  प्रकट

 खनिज  विकास  निगम  conf  करने  की  प्रस्ताव  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विचाराधीन  fakes  विवरणों

 को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 श्री  राम॑  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  दिल्ली  की  माइकल  तथा  उनमें  हुई  दुर्घटनाओं  के

 सम्बन्ध  में  पिछने  दिनों  लंदन  में  काफी  चर्चो  हुई  थीं  ।  उस  दिन  साल्वे  साहब  नहीं  लैंबर  मिनिस्टर

 थे  ।  उन्होंने  बतलाया  था  कि  दिल्‍ली  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  डवलपमेंट  कारपोरेशन  ने  1975  में  इन  माइकल

 को  अपने  हाथ  में  लिया  इसलिए  कि  प्राइवेट  कान्ट  acd  मजदूरों  का  दोषी  करते  थे  तथा  सेफ्टी

 आदि  पर  ध्यान  नहीं  देते  थे  ।  लेकिन  कारपोरेशन  के  अपने  gra  के  बावजूद  इल् लीगल  माइनिंग

 चलती  सेफ्टी  पर  ध्यान  नहीं  दिया  और  मजदूर  मरते  गये  ।
 इस  सम्बन्ध  में  डायरेक्टोरेट

 आफ  माइकल  ने  आरोप  लगाया  है  कि  वहां  सेफ्टी  रूल्स  की  खुल  कर  अवहेलना  की  जाती  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं--जब  ये  सारी  घटनायें  घट  रही  मजदूर  मर  रहे  सेफ्टी  बल्ज  पर

 ध्यानद्वीं  दिया  जा  रहा  इल् लीगल  माइनिंग  हो  रही  रात  को  लालटेन  जला  कर  माइकल  खोदी

 जा  रही  ऐसी  स्थिति  में  जब  तक  कारपोरेशन  नहीं  बन  इस  तरह  की  घटनाओं  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  आपने  केहा  कि  यह  मामला  अण्डर-केन्सर डू  शन

 है--मैं  जानना  चाहता  gag  कब  से  अण्डर-कन्सीड्शन  है  ?  क्या  खान-कन्द  केट  सिस्टम  aga  मोटली

 एबालिश  कर  दिया  है  या  अभी  भी  चल  रहा  है  ?
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 ait  एन०  झ०  पी०  साल्वे  :  जो  सवालात  fet  गए  हैं  क  मेरे  मं  न्यायालय  HT

 सम्बन्ध  उनसे  बहुत  सी  मित  क्योंकि  ये  जो  खदानें  चलाई  जाती  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधीन  हैं  ।

 जहां  पर  क्लेन्डेस्टाइन-माइनिंग  होती  है  यह  दिल्ली  जो  qe  मंत्रालय  के  अंतगर्त

 आता  बतलायेगा  |  जहां  तक  सेफ़्टी  मै जसे  के  डील-रानाडे  का  सवाल  उसके  बारे  में  लेबर  मंत्रालय

 अतला  पायेगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  बतलाइये  कि  माइनिंग  कारपोरेशन  कंब  बनायेंगे  1

 श्री  एन ०
 Fo  पी०  साल्वे  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  वाजिब  है  कि  यहां  पर

 एसपी  डेट्स

 होते आये  जनवरी  में  तीन  हुए  फरवरी  में  एक  हुआ  है
 *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कालिंग-अटेन्दान  करवाया  था

 श्री  एन०  Fo  पी०  इसी  वजह  से  यह  खदानें  बन्द  कर  दी  गई  है ं॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  माइनिंग  कारपोरेशन  बनवा  दीजिये  ।

 थ्री  एन०  कठ  पी०  माइ निम  कारपोरेशन  सेठी  साहब  दिल्‍ली  प्रशासन

 बनवायेगा  ।  मेरे  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  लेकिन  यह  एक  अहम  मसला  है

 ott  Turst  चन्द्र  सेठी  :  इसें  खेलने  वि  भांग  हवा रा  बनाया  जायेगा

 थ्री  जून  क  ०  पी०  साल्वे :  मैं  सहमत  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  बच्चे  के  बाप  को  तलाश  करने  के  लिए  कोई  सहारा  लेना  पड़ेंगी

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  संरक्षण  इसलिए  चाहता  थां  कि  लेबर

 मिनिस्टर  ने  भी  उस  दिने  कालिंग-अटेंशन  के  समय  कहा  था  किं  यह  मेरी  ड्यूटी  नहीं  खान  मंत्री

 की  डयूटी  खान  मंत्री  कहते  हैं  कि  मेरी  ड्युटी  नहीं  होम  मिनिस्टर  की  ड्यूटी  होम  मिनिस्टर

 कहते  हैं  कि  यह  मेरा  काम  नहीं  प्लानिंग  मिनिस्टर  का  काम  प्लानिंग  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि

 यह  मेरा  काम  नहीं  प्राइम  मिनिस्टर  का  काम  है  और  प्राइम  मिनिस्टर  कहेंगी  कि  मैं  तो  चली  गई  ।

 **
 )

 '"
 इस  बात  को  सीरियसली  लीजिए  ।  यहं  पर  होम  मिनिस्टर  साहब  as  हुए  वे

 इसका  जवाब  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  सी
 रियसली  लिया  तभी  बाप  की  तलाश  शुरू  की  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बात  कहूंगा  ।  जब  सवालों  का  जवाब  नहीं

 मिलता  तो  फिर  सवाल  करने  का  क्या  फायदा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  सवालों  के  करने  से  ही  यह  होगा  कि  असली  बाप  को  —  हो  जाएगी

 आप  afer  1

 श्री  सीरम  बागड़ी  :  किसी  का  किसी  की  किसी  पैर  और  आदमी  बनो

 दिया  |
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 —  महोदय  :  a  बैठिये  |

 श्री  एन०  शक्  पी०  साल्वे  :  HAT  आप  आदेश  दें  ।  आपका  आदेश  सिर-आंखों  पर  ।  अगर  आप

 कहें
 कि

 सब  बातों  का  जवाब  तो  मैं  दे  देता  हूं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  जवाब  दे  दीजिए  ।

 श्री  एन०  कठ  पी०  साल्वे  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  मसला  उठाया  वह  गम्भीर है  ।
 काफी

 लोग  इस  खदान  में  मर  चके  इस  वजह  से  खदान  की  वॉकिंग  पुरी  ara  कर  दी  गई  है  ।  मामला  दिल्‍ली

 प्रशासन  के  विचाराधीन  है''*

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  कब  तक  विचाराधीन  रहेगा  और  कब  से  विचाराधीन  है  ?

 श्री  एन ०  के०  पी०  साल्वे  :  सवाल  यह  है  कि  जनवरी  में  थे  दुर्घटनाएं  में  भी  हुईं

 भौर  उसके  बाद  खदान  बन्द  कर  दी  गई

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उसके  पहले  भी  हुई  हैं  ।

 श्री  एन०  कठ  पी०  साल्वे  :  उसके  पहले  भी  हुई  थी  ।  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  का  वक्त

 अनसेटिस्फेक्टरी  बताया  गया  इस  वजह से  यह  सुभाव  विचाराधीन  है  कि  दिल्‍ली  मिनरल्स

 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  को  ये  खदानें  सौंप  दी  जाएं  और  जिन  बातों  की  वजह  से  सेफ्टी  मेजसं  का

 डि सरि गार्ड  हो  रहा  था  और  जिसकी  वजह  से  दुर्घटनाएं  हो  रही  उन  बातों  पर  विचार  किया  है

 और  पूरा  ख्याल  डेवलपमेंट  आफ  माइन्स  का  तौर-तरीका  कया  यह  सब  क्रिया  जाएगा  |

 कितना  समय  लग
 जाएगा

 अगर  मेरे  पास  इसकी  सुचना  तो  मैं  देखकर  बता  पाता  ।  हम  लोगों

 की  मीटिंगें  जल्दी-जल्दी  हो  रही  हैं  क्योंकि  हम  वहां  पर  मजदूरों  को  किसी  तरह  की  असुविधा  नहीं  होने

 देना  चाहते  और  जल्दी  से  जल्दी  नया  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  बनाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  प्रोटेक्शन  चाहता  हूं  मंत्री  जी  ने  अभी

 कहा  है  कि  यह  मेंरे  डिपार्टमेंट  की  बात  नहीं  उनकी  मिनिस्ट्री  से  ae  सम्बन्धित  नहीं है  कौर  कहा

 किहोम  मिनिस्ट्री  से  इसका  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  इस  पोजीशन  में  नही ंहैं  जो  यह  कह

 सकें  कि  इसे  जल्दी  से  जल्दी  यह  वही  मिनिस्टर  कह  सकता  जिसकी  मिनिस्ट्री  के  अवसर

 में  यह  आता  उस  मिनिस्ट्री  की  यह  फुल  रेस्पांस  वालिटी  होगी  ।  तो  होम  मिनिस्टर  कह  सकते  हैं

 कि  हम  इसको  करवा  रहे  दिल्ली  प्रशासन  मेरे  जिम्मे  हैं  और  अगर  होम  द्लिनिस्ट्र
 का  काम  नहीं

 तो  प्लानिंग  मिनिस्ट्री  के  विहाफ पर  कलेक्टर  रिस्पांसिबिलिटी  लेकर  आपको  जवाब  देना  चाहिए

 और  आप  सदन  को  यह  बताएं  कि  कितने  दिनों  के  अन्दर  इसको  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  हो  गया  है  ।  आप  दूसरा  प्रदान  पूछें  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान
 :  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंटरी  है  कि  आप  इस  बात  को  कबूल  करते  हैं

 कि  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  बिल्कुल  फ़ेदयोर  रही  आप  इस  बात  को  कबूल  करते  हैं  कि  प्रशासन

 भौर  ठेकेदारों  की  तालमेल  और  सांठगांठ  से  सारा  करप्शन  हो  रहा  है  और  आप  इस  बात  को  मान  रे

 है ंकि  इल् लीगल  माइनिंग  चल
 रही

 oo
 saga af )  at  टाइटलर  ने  भी  यह  आरोप  लगाया  था
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सवाल  बहस  मत  कीजिए

 श्री  राम  विलास  पासवान
 :

 मैं  अपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब

 तक  कारपोरेशन  नहीं  बन  जता  तब  तक  क्या  आप  स्वान  और  कोयला  मंत्रालय  के  अधीन  इसको

 उसके  रूल्स  एण्ड  रेगुलेशन  के  मुताबिक  इसको  गवन  करेंगे  और  तमाम  करप्शन  जो  चल  रहा

 उसको  चलने  नहीं  देंगे  ।

 श्री  एन०  क ०  पी०  साल्वे  :  जहां  तक  पहले  प्रदान  का  सवाल  है  क्यों कि  में  भी  मीटिंग  मैं  जाता

 रहा  इस  वजह  से  यह  कह  सकता  हूं  कि  हम  लोग  इस  बान  के  लिए  बहुत  एहसास  हैं  कि  जल्दी  से

 जल्दी  कारपोरेशन  बन  जाए  ।  मेरी  जानकारी  में  क्योंकि  यह  इसलिए  मैंने  यह  निवेदन  किया  है  ।

 दूसरे मैंने  यह  नहीं  कहा कि  मैं  जानता हूं  कि  इल् लीगल  माइनिंग  हो  रही  है
 ।

 आपने  कहा था  कि
 रात

 को  क्लेडेस्टाइनली  माइ निम  हो  रही है  i  अगर  ऐसी  बात  तो  इसकी  जानकारी  प्रयास  को

 और  पुलिस को  दें  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  श्रम  मंत्री  ने  कहा  है
 किਂ

 श्री  एन०  क०७  पी०  साल्वे  मैं  बहीं  जानता

 श्री  राम  विलास  पासवान  आपको  जानना  चाहिए

 थी  एन ०  Fo  पी०  साल्वे  मैं  केबल  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  कर  रहा  हूं  कि  मैंने  यह  नहीं

 कहा  कि  खनन  कार्य  अवध  रूप  से  चल  रहा
 है  और  न  ही  यह  कहा है  कि  दिल्‍ली  प्रयास  और  दिल्‍ली

 लघु  उद्योग  विकास  नियम  की  साठगांठ  से  सब  सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  करके  खनन  काय  किया  जा

 रहा  है  ।  मैं  सभा  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  बात  के  चिंतित  इच्छुक हैं  कि  सुरक्षा

 और  विनियमों  को  पूर्ण  महत्व  दिया  जाये  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  हम  खनन  की

 अनुमति  नहीं  देंगे  ।

 ot  नीरेन  घोष  :  इन  अजंघ  खालों  कते  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।

 att  राम  विलास  पासवान  :  मिनिस्टर  कहते  हैं  आई  विल  नोट  अलाव  ।  लेकिन  यहं  अलावा

 है  और  चल  रहा  अभी  तक  बन्द  नहीं  किया  है  ।
 यह  रोज हो  रहा है  और  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि

 अलाऊ  नहीं  करेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  राम  विलास  जो  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  निगम  की  क्षमता  का  मूल्यांकन  किया  विशेषकर

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  दिल्‍ली  तथा  आसपास
 के

 क्षेत्रों
 के  बढते  हुए  निर्माण  काय  के  लिए  पत्थर

 खदानों  की  संख्या  करोड़ों  में  ह ैऔर  इस  बात  को  भी  देखते  हैं  कि इससे  औद्योगिक  विकास  निगम  के

 गैर-कानूनी  खनन  कायें  आदि  की  शिकायतें  दूर  हो  सकेंगी  और  यदि  तो  कया  मंत्री  महोदय  मोटे

 तौर  पर  यह  बता  सकते हैं  कि  निगम  कब  तक  स्थापित  किया  जाएग  और  यदि  नहीं  तो  इस  बारे  में

 तथ्य क्या  हैं  ?

 por  े  fasae  ठोक  कहा  हैं  te  Tee eat  और  उसके
 थी  एन०  के क्क्  पी० न  सइल्च्य  माननीय  सदस्य  ने  megs  चुप  TR!
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 आसपास  निर्माण  कार्यों  में  भारी  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  रेती  तथा  चीनी

 मिट्टी  की  जरूरत  होती  है

 पिछड़े  क्षेत्रों
 क ेविकास  के  लिए  राष्ट्रीय  समिति

 *708.  डि ०  ए०  आजमी

 श्री  बापुसाहिब  परुलेकर  कया  योजना  मंत्री  यह  लाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  से  संबंधित  चालू  कार्यक्रमों  का  पुनरीक्षण

 करने  तथा  ऐसे  क्षेत्रों  की  समस्याओं  का  प्रभावशाली  ढंग  से  निराकरण/समाधान  करने  संबंधी  नीतियों

 की  सिफारिश  करने  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  से  संबंघित  किसी  राष्ट्रीय  समिति  का  गठन  किया

 गया  और

 तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या हैं  तथा  उनके  क्या

 प्रभाव

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :

 रिपोर्ट  का  सारांश  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  dear

 Gao  so  6429/83]  सिफारिशों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  के  अन्तिम

 निर्णय  के  बाद  ही  किया  जा  सकता

 श्री  बापूसाहिब  परूलेकर  :  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  प्रश्न  पर  हम  विचार  करने  के  लिए

 हम  एक  के  बाद  एक  समिति  नियुक्त  करते  रहते  हैं  ।  परन्तु  हमें  ज्ञात  होता  है  कि  विकास  नहीं  होता  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  जहां  तक  महाराष्ट्र  के कोनकन  क्षेत्र  का  संबंध  इन  पिछले  35  वर्षों  में  वहां  एक

 भी  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  गया  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  पाण्डे  समिति  और  वांचू  समिति

 द्वारा  पेश  किए  गए  प्रतिवेदनों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिन  पर  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  गया

 था  और  अन्त  में  योजना  आयोग  ने  स्थानों  का  चयन  करने  का  निदेश  दिया  था  ।  यही  प्रदान  इसी  सभा

 में  20  1982  को  पूछा  गया  था  जिसका  उत्तर  सरकार  ने  यह  दिया  था  कि  प्रतिवेदन  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  प्रतिवेदन  1980  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कब  तक  इस  बारे  में  निर्णय  कड़का एगी
 तथा  इस  प्रतिवेदन

 का  कार्यान्वयन  आरम्भ  करने  से  पहले  कितने  वर्ष  और  लगेंगे  और  क्या  कोई  और  समिति  नियुक्त  की

 जाएगी  ?

 श्री एस०
 ato  :  शिवराम  समिति  ने  11  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  ।  प्रतिवेदनों  at

 सिफारिशों  पर  अंतिम  निर्णय  करने  से  पहले  केन्द्र  के  प्रशासनिक  राज्य  सरकारों  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्रों
 की  सलाह  ली  जाती  जब  तक  इत  संबंधित  पक्षों  से  सलाह  नहीं  ले  ली  तब  तक

 कोई  अन्तिम  निर्णय  करना  सम्भव  नहीं  होता  ।  इस  समिति  ने  लगभग  1546  सिफारिशें  की  जब

 तक  इनके  बारे  में  सम्बन्धित  जो  कि  इन  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  जिम्मेदार  सें

 16.
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 ह

 सलाह  नहीं
 ली  तब  तक  आयोग  द्वारा  इन  पर  निर्णय  बहुत  कठिन  है  ।  फिर  भी

 मैं  सदस्य  तथा  सभा  को  यह  आश्वासन  दिलाना  चाहता हूं  कि  यदि  प्रशासनिक  मंत्रालय

 और  राज्य  सरकारें  अपनी  राय  देने  में  अनावश्यक  रूप  से  विलम्ब  करते  हैं  तो  योजना  आयोग  सभी

 संबंधित  अधिकारियों  की  बैठक  बुलाता  है  और  तत्पश्चात  समस्याओं  का  हल  ढूंढने  का  प्रयास

 किया  जाता  है  ।

 श्री  बापू साहिब  परुलेकर  :  जब  तक  इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  निर्णय  नहीं  किया  जाता

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  केन्द्रों  का  चयन  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाया  जाता  है

 और  क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रों  के चयन  की  अनुमति  राज़्यों  को  देने  का  है  ?  क्या  सरकार  का

 विचार  इन  क्षेत्रों  की  निर्माण  एजेंसियों  के  व्यक्तियों  को  रोजगार  लाभ  देना  आरम्भ  करने  का

 उद्योग के  विकास  से  जो  लाभ  उत्पन्न  होत ेहैं  उनका  फायदा  स्थानीय  उद्यमियों  को  होता  है  ।  अन्य

 राज्यों  से  लोग  पिछड़े  क्षेत्रों  में  आते  हैं  और  लाभ  प्राप्त  करते  हैं  तथा  स्थानीय  लोगों  को  लाभ  प्राप्त

 नहीं  होता  ।  जब  तक  कि  सिफारिशों  का  अनुमोदन  नहीं  किया  जाता  अथवा  निर्णय  नहीं  किए  जाते

 तब  तक  इन  दो  मामलों  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 श्री  एस०  do  weary  :  जहां  तक  शिवराम  समिति  के  प्रतिवेदन  में  औद्योगिक  विविधीकरण

 का  संबंध  है  इस  पर  विचार  अंतिम  चरण  में  है  ।  जब  तक  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  कि णा जाता  कुछ

 अन्तरिम  व्यवस्था  की  जाएगी  |  मेरा  विचार  है  कि  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  का

 उत्तर  देते  हुए  इस  मंत्रालय  के  प्रभारी  मंत्री  इस  बारे  में  सभा  को  जानकारी  दे  सकेंगे  |

 बड़े  औद्योगिक  गृहों  द्वारा  लघु  क्ष  त्र  के  लिये  आरक्षित  क्षेत्रों  में

 उद्योगों  को  स्थापना  किया  जाना

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कूछ  बड़े  ओद्योथिक  गृहों  ने  लघु  क्षेत्र
 के  लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  क्षमता

 स्थापित की

 यदि  तो  क्या  इन  औद्योगिक  गृहों  ने  उक्त  काले  के  लिए  सरकार  से  लाइसेन्स  प्राप्त

 किए

 क्या  ऐसे  कोई  औद्योगिक  गुह  हैं  जिन्होंने  लाइसेन्स  are  नहीं किए  ate

 यदि  तो  ऐसे  औद्योगिक  मुद्दों  के  नाम  क्या हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 एस०  एम ०

 से  सरकारी  नीति  के

 अनुसार  न्युनतम  75  प्रतिशत  उत्पान  का  निर्वात  करने के  आधार  को  लघु  क्षेत्र  के  लिए

 आरक्षित  क्षेत्रों  बड़े
 गृहों

 को  कोई  भी  नए  लाइसेंस  स्वीकृत  नहीं  किए जा  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  सरकार के  उत्तर  के  अनुसार  उत्पादन  के  स्मुति  निर्यात  के  आधार
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 पर  बड़े  निजी  गृहों  को  लाइसेंस  दिए  गए  हैं
 ।  मैं  यह  जानना  चाहती हूं  कि  किन-किन  क्षेत्रों  में  और

 किन-किन  वस्तुओं  के  लिए  ये  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  तथा  उन  गृहों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  लाइसेंस  दिए

 गए  हैं  ?  सरकार  ने  मेरे  प्रदान  के  भाग  और  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  क्या  सरकार  को

 किसी  ऐसे  मामले  की  जानकारी  नही ंहै  जिसमें  किसी  बड़े  निजी  गृह  ने  लाइसेंस  के
 क्षमता

 स्थापित  की  हो

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  लघुक्षेत्र  के  लिए  आरक्षण  व्यवस्था  1967  से  उपलब्ध  1970 में

 कानूनी  आरक्षण  आरम्भ  कर  दिया  गया  था  और  यह  आरक्षण  लघु  क्षेत्र  को  सहायता  देने  तथा  बड़े

 व्यापार  गृहों  की  उनसे  अनुचित  प्रतियोगिता  को  बचाने  के  लिए  किया  गया  था  ।  परन्तु  इस  तथ्य  पर

 ध्यान  देना  होगा  कि  कानूनी  आरक्षण  देने  से  पहले  देश  में  कतिपय  क्षमताएं  स्थापित  की
 जा  चुकी  थीं

 तथा  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  अनेक  कार्यवाहियां  की
 गई  हैं

 और  उसके  बाद  किसी  बड़े  व्यापार  गृहों
 को

 कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया है  ।

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :
 मैं  उन  गृहों  के  नाम  जानना  चाहती  हूं

 ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  अनेक  गृह  हैं  जिनमें  से  कुछ  प्रमुख  व्यापार  गृह  हैं  |

 प्रशन  यह  है  कि  क्या  कोई  लाइसेंस  दिया  गया है  ?  मैंने  कहा  है  कि  ag  सही  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  जानकारी  दीजिए  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  भाप  उनसे  कहिए  कि  वे  बाद  में  जानकारी दे  दें

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानकारी  देंगे  |

 श्री  नीरेन
 घोष  :  इस  तथ्य

 के  बावजूद  कि  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  कतिपय बड़ें

 व्यापार  गृह  उद्योग  स्थापित  कर  रह ेहैं
 और  अपनी  क्षमता  का  अन्यथा  विस्तार  कर  रहे  उन  बड़ें

 औद्योगिक  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जो
 बिना  लाइसेंस  के  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  यही  नहीं  मैं  यह  भी

 आरोप  लगाता  हूं  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  भी  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  के तथाकथित  विकास  के  नाम में
 ये  बड़े

 ब्यापार  गृह  आधुनिकतम  संयंत्र  लगा  रहे  हैं  और  कार  शाने  स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  उन  बड़े  व्यापार  गृहों

 के  नाम  क्या हैं  जिन्होंने  गेर-कानूनी  ढंग से  कारखाने  लगाए  भाप  उन्हें  क्या  रियायतें  देना

 चाहते

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  छोटे  को  छोटा  न  ares  ।

 श्री  भागवत  आजाद  :  देखन  में  छोटा  ata  करें  Pale  ॥

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  सभा  इस  तथ्य की  सराहना  करेगी  कि  1978  में  लगभग  807

 वस्तुओं  को  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  भारतीय  किया  गया
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 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  जनता  सरकार  ढारा  ।

 थी  एस०
 एम०  कुष्ठ  और  फिर  1980  में  इन  वस्तुओं  की  सुची  का  विस्तार  करके  इनकी

 संख्या  837  की  गई  अत  परिस्थितियों  के  अनुसार  आरक्षण  की  वस्तुओं  में  कतिपय  भिन्नता  हो  जाती

 मैं  सभा  को  आश्वासन  दिला  सकता  हूं  कि  सरकार  का  प्रयास  यह  होगा  कि  वह  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के

 लिए  आरक्षित  क्षेत्र  में  बड़े  व्यापार  हों  कोन  आने  दे  ।  मैं  सभा  के  साथ  हाल  की  इस  जानकारी से

 अवगत हूं  कि  हाल में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  आरक्षण  के  समूचे  yea  को  ही  चुनौती दी  गई  है  ।

 उच्च  न्यायालय  ने  अधिनियम  की  धारा  के  अधीन  निर्णय  दिया  है  कि  सरकार  को  लघ  उद्योगों  के

 लिए  कतिपय  वस्तुओं  का  आरक्षण  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  हमने  इस  मामले  में

 अपील  की  है  और  निषेधाज्ञा  प्राप्त  कर  ली

 श्री  ata  घोष  :  वह  उन  बड़े  गहों का का  नाम  लेने  से  क्यों  हिचकिचाते हैं  जिन्होंने

 उद्योग  स्थापित  किए  हैं  ।

 हाय  महोदय
 आपको  जानकारी  इसमें  कोई  बात  नहीं

 दस्तावेजों  का  द्वि भाष ोय  रूप  में  जारी  किया  जाना

 *111.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  नया  योजना  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनि  वाला

 विवरण  सभा  पटन  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  as  1982
 में

 राजभाषा  1963  की  धारा  3(3)

 में  अपेक्षित  विभिन्‍न  दस्तावेज  कितने  निकाले

 (a)  उनमें  से  कितने  दस्तावेज  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  दोनों  भाषाओं  में  निकाले  गये  और  grat

 दस्तावेज  कंवल  अंग्रेजी  में  निकाले

 जो  दस्तावेज  केवल  अंग्रेजी  में  निकाले  गए  उन्हें  अंग्रेजी  और  हिन्दी  दोनों

 भाषाओं  में  न  निकालने  के  क्या  कारण  भर

 क्या  भविष्य  में  ag  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  ऐसे  सभी  राजभाषा  अधिनियम

 की  उपयुक्त  धारा  के  अनुसार  द्विभाषी  रूप  में  निकाले  जाएं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  कौर  इस  संबंध  में  विवरण  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत

 और  जेसा  कि  संभा  पटल  पर  रखे  विवरण से VN  कक देव  स्पष्ट
 योजना  आयोग  द्वारा

 सभी  दस्तावेज  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  जारी  किए
 गए

 ।  atferat  विभाग  ने  केवल  145
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 दस्तावेज  aah  जारी  किए  ।  यह  इसलिए  किए
 गए

 क्योंकि  आदेशों  को  तत्काल  जारी  करना

 ara  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किए जा  रहे  हैं  कि  इस  प्रकार के  सभी  प्रलेख

 feral  रूप  में  जारी  किए  जाएं  |

 विवरण

 योजना  आयोग

 पत्र/दस्तावेजों  का  प्रकार  जारी  किए  गए  प्रदेशों  द्विभाषिक  रूप  में

 की  कुल  संख्या  जारी  किए  गए

 प्रदेशों की  संख्या

 (1)  साधारण  परिपत्र  आदि

 (2)  नियम
 आदि

 (3)  ससद  के  दोनों  सदनों  में  रखे  गए  896  896

 प्रशासनिक  तथा  अन्य  प्रतिवेदन

 और  कागज-पत्र

 जोड़  896  896

 (atleast

 पत्र/दस्तावेजों  का  प्रकार  जारी  किए  गए  द्विभाषिक  रूप  में

 ह

 अंग्रेजी में  जारी

 —
 प्रदेशों  की  HA  जारी  किए  किए  गए  प्रलेखों

 संख्या  पर  लेखों  की  संख्या
 ए

 को
 संख्या

 1)  साधारण  परिपत्र  आदि  थ

 (2)  नियम  आदि  |
 के  दोनों  सदनों  में  रखे गए

 L  734  389  145

 प्रशासनिक  तथा  अन्य  प्रतिवेदन

 और  कागज  पत्र
 |

 rs,
 जोड़  734  145

 अनलस: दिली

 थ्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 अध्यक्ष  राजभाषा  अधिनियम  1963  की  धारा (3)  के

 मुताबिक  15  आइटम्स
 ऐसे  निर्धारित

 किये  गये  जिनको -  बाइ-लिंगुआ  होना  ही  चाहिए  ।  उनमें

 कोई छूट  नहीं
 हो  सकती  कि  कुछ  होंगे

 या  कुछ  नहीं  होंगे  ।  इस  बात को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहां  तक

 मंत्री  जी  ने
 योजना  आयोग  के  बारे  में  जवाब  दिया  तो  वहां  शत-प्रतिशत  जो  15  आइटम्स  उन्हें

 द्विभाषी
 किया  गयां

 है  ।  इसके  लिए  ये  घन्यवाद  के  पात्र  हैं  जो  आपका  आकड़े  इकट्ठे  करने

 वाला  स्टेट्सिटिक्स  डिपार्टमेंट  वहां  के  लिए  आपने  कहा  कि  जल्दी  में  काम  कर | ह  था  इसलिए  145

 दस्तावेज  अंग्रेजी
 में  ही  भेज  वह  उसी  समय  इतना  अत्यावश्यक  आपका  विभाग  काम

 करता
 है

 या  यह  तो  मुझे  ही  मालूम  हो  रहा  है  ।  एक-आध  दिन  रोक  करें  क्या  उसका  हिन्दी  में
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 नहीं  कराया  जा  सकता  था ?  ऐसी  जल्दीबाजी  क्यों  हो  गई  कि  तुरन्त ही
 आपने  अंग्रेजी  में

 भेज  दिया  आपके  यहां  ऐसा  लगता  है  कि  अनुवादकों  की  काफी  संख्या  आपने

 प्लानिंग  कमीशन  में  सारा  करवाया  और  आपने  ऐसा  यह  उचित  मालूम  नहीं  पड़ता  ।  ऐसा

 क्यों  इसकी  गारन्टी
 आप

 भविष्य  में  देना  चाहते  हैं  या  नहीं ?

 16.0  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  उससे  मैं

 सहमत  ह  इसमें  कोई  छूट  नहीं  हो  स  कती  |  बाई-लगुआ  होना  जरूरी  ae  आज  ही  सुबह  मैंने

 आफिसर्स  के  साथ  बातचीत  करते  हुए  उनसे  कहा  कि  इसके  अन्दर  कोई  आप्शन  नहीं  मिल  सकती  |

 जल्द  बाजी  में  आपने  अंग्रेजी में
 निकाल  दिया है

 तो  चार-आठ  रोज
 के

 उसका  हिन्दी  अनुवाद

 निकालने  में  कोई  दिक्कत  नहीं  हो  सकती  ।  हम  री  कोशिश  रहेगी  कि  जिनती  जल्दी  हो  बाइ-लिगुअल

 तरीके  से  सेक्शन  3(  3)  का  इम्पलीमेंटेशन  स्टेट्सिटिक्स  डिपार्टमेंट  को  तरफ  से  भी  किया  जाए  ।  यह

 होना  जरूरी  है  ।

 शी  राम  प्यारे पनिक  :  अब  हो  तो  गया  है  और  पूछकर  क्या  करेंग े?

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  आप  लोम  हिन्दी  वाले  कम  से  कम  सुनिए  तो  सही  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  शास्त्री  जी  ठीक  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 अंग्रेजी  चला  गया  ।  रस्सी  जल  पर  उठ  नहीं

 तो  रामावतार  शास्त्री  अध्यक्ष  दुसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आपके  कमीशन

 और  डिपार्टमेंट  में  भी  हिन्दी  अधिकारियों  के  पद  और  अनुवादकों  के  पद  पूरे-पूरे  भरे
 गय ेहैं

 अब  तक

 कि  नहीं  ?  अगर  कुछ  पद  बचे  हुए  हैं  तो  उनको  आप  कब  तक  भर  यह  सवाल  इसलिए  पूछ  रहा

 हुं  कि  इनके  बिना  द्विभाषी  काम  होना  है  ।

 थ्रो  एस०  बी०  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  पूछा  है  वह  बराबर

 उसके  अन्दर  सीनियर  ट्रांसलेटर्स  की  7  सेक्शन्स  पोस्ट्स  थीं  '

 मध्य १  महोदय  ;  करवा  दी  जियेगा
 ।

 श्री  एस०  बी०  चव्हाण  5  लोगों  को  भर्ती  किया  2  लोग  अभी  काम  पर  नहीं  आ

 सके  हैंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  पूरी  भर्ती  करवा  दीजिएगा  ॥

 झष्यक्ष  महोदय  :  चिन्तामणि  qtr  ।

 वाणिज्यिक  वाहनों  का  निर्माण

 oft  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  कि  :

 छठी  योजना  में  वाणिज्यिक  वाहनों  के  fanig  के  .  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया
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 (a)  वाणिज्यिक  वाहनों  के  निर्माण  में  चालू  योजना  अवधि  में  अब  तक  क्या  उपलब्धि  हुई

 और

 छठी  योजना  में  वाणिज्यिक  वाहनों  के  निर्माण  सम्बन्धी  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  THo  :  अनुमान  है  कि  1984-85  तक

 जो  छठी  योजना  का  अन्तिम  वर्ष  वाणिज्यिक  गाड़ियों  को  मांग  और  उत्पादन  लगभग  1,30,000

 नग  प्रतिशत  होगा  ।

 1979-80  में  केवल  लगभग  57,000  की  तुलना  में  1981-82  के  दौरान  1980-81  में

 71,000  से  अधिक  गाड़ियों  और  1981-82  में  91,000  से  अधिक  गाड़ियों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।

 1982-83  में  80,000  से  भी  अधिक  गलियों  का  उत्पादन  हुआ  यह  उद्योग  चालू  वर्ष  में  1,00,000

 से  अधिक  गाड़ियों  का  निर्माण  करने  में  समय  है  ।  विमान  उत्पादन  से  वास्तविक  मांग  व्याप्ति  रूप  से

 पूरी  हो  जाती  है  ।

 सरकार  ने  विद्यमान  एककों  के  विस्तार  और  नये  एककों  की  स्थापना  के  जरिए  पर्याप्त

 अतिरिकत  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  दिया  है  भर  उत्पादन  बढ़ाने  और  प्रत्याशित  मांग  पूरी  करने  के

 लिए  अपेक्षित  अन्तर्वस्तु  सहायता  प्रदान  की  है  ।  1.50,000  से  अधिक  गाड़ियों  का  उत्पादन  करने  हेतु

 क्षमता  के  1984-85  तक  अधिष्ठापित  किए  जाने  की  भाषा  है  ।

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  यह  सब  क्या  ऐसा  ज्ञात  होता है
 कि  कोई  तूफान  भाने

 बाला  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणि ब्रा हो  :  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  में  कहा  है  कि  छठी  योजना  के  दौरान

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  का  वार्षिक  उत्पादन  लग  भग  1,30,000  हो  जाने  की  सम्भावना  परन्तु  यदि

 हम  प्रस्तुत  किये  गये  आंकड़ों  को  देखें  तो  ज्ञात  होता  है  कि  1981-82  में  91,000  गाड़ियों  का  उत्पादन

 हुआ  तथा  1982-83  में  86,000  गाड़ियों  का  उत्पादन  हुआ  |  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 उत्पादन  कमी  कसे  आई  और  छठी  योजना  के  अन्त  तक  1,30,000  का  लक्ष्य  किस  प्रकार  प्राप्त

 किया  जाएगा  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  किन्हीं  निर्माताओं  की  पेशकश  स्वीकार

 की  हैं  जो  नए  एकक  स्थापित  करना  चाहते  हैं  और  उन  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  ।

 एस०  एम०  क्लिक  प्रस्ताव  यह  है  कि  1984-85  तक  कुल  उत्पादन  लगभग  1,30,000

 हो  जाएगा  और  1989-90  तक  इसे  लगभग  2,15,000  हो  जाना  चाहिए  ।  भारी  वाणिज्यिक  गाड़ियों

 के  लिए  जिन  मुख्य  एककों  को  areas  दिए  गए  हैं  वे  अशोक  हिन्दुस्तान

 प्रीमियर  आटोमोबाइल  तथा  सीमित  ग्रुप  की  कम्पनियां  और  छोटी  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  लिए

 मैससे  महेन्द्रा  एण्ड  स्टेंडडें  बजाज  टेम्पो  को  लाइसेंस  दिये  गये  सबमें  उत्पादन

 आरम्भ  हो  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।
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 weal  के  लिखित  उत्तर

 गेर-सरकारी  क्षत्र  में  हथियार  और  गोला-बारूद  का  निर्माण

 क 709, शो
 श्री

 अमर  राय  प्रधान  :  गृह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हथियार  और  गोला-बारूद  के  निर्माण  की  अनुमति

 देदी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  लाइसेंस  किन्हें

 दिए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हथियार/बन्दूक  और  गोला-बाद  बनाने  के  लिए  लाइसेंस

 लेने हेतु
 सरकार  को  गैर-सरकारी  क्षेत्/निजी  प्रतिष्ठानों/मैर-सरकारी  पाटियों  से  कुछ

 अन्याधीन  प्राप्त  हए  कौर

 यदि  तो  कितने  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए  हैं  और  उन  पर  अब  तक  क्या  कायें

 -

 चाही की  गई  है  ?

 म्ह  मंत्री
 प्रकाश  चन्द्र

 :  से  (7)  गैर-सरका े  एजेंसियों  द्वारा  हथियार

 और  गोला-बारूद  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  सरकार  की  नीति  1956  के  औद्योगिक  नीति  संक्रमण  को

 ध्यान  में  रखकर  बनाई  गई  इस  नीति  के  अनुसार  हथियार  और  गोला-बारूद  का  निर्माण  केन्द्र

 सरकार  का  एकाधिकार  होगा  ।  परन्तु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  विद्यमान  जिन  यूनिटों  को  हथियार  और

 गोला-बारूद  के  निर्माण  के  लिए  पहले  लाइसेंस  दे  दिये  मये  थे  उनको  निम्नलिखित  शर्तों
 के  अनुसार

 ऐेसे  निर्माण  करते  रहने  की  अनुमति  है

 (1)  पिस्तौल  और  राइफल  हथियार  और  ऐसे  हथियारों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले

 गोला-बारूद  का  निर्माण  नहीं  किया  जाना

 (2)  सर्वाधिक  कड़े  पूर्वोपाय  किये  जाते  हैं  ताकि  ऐसी  फैक्ट्रियों  के  उत्पादन  को  अवधिकृत

 लोगों  हाथों  में  पहुंचने  से  रोका  जा

 (3)  ऐसी  यूनिटों  के  उनके  हारा  पहले  निर्मित  मदों  तक  ही  सीमित  होने

 (4)  उनके  उत्पादन  के  क्षेत्र  को  बढ़ाकर  उनके  कार्यालयों  में  विस्तार  और/अथवा  उनके

 द्वारा  उत्पादन  में  मदों  की  क्षमता  में  कोई  वृद्धि  भारत  सरकार  की  पूर्वानुमति  के  बिना

 नहीं  की  और

 (5)  ब्रीच  लोडिंग  शाट  गनों  की  भारत  सरकार  के  अनुमोदित  विनियमों  के  अनुसार  परीक्षा

 की  जानी  चाहिए  ।

 हथियार  और  गोला  बारूद वे  निर्माण  के  लिए  नये  लाइसें  स  निम्नलिखित  अपवादों  के

 feta  स्वीकृत  नहीं  किए  गये
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 gq  me  तारा  aorrarst  +r  aris  ont
 (1)  गैर-सरका  ्र किस  द्वारा  पर कुशन  आर  एयर  राइफलों/एयर  गनों  के  निर्माण  पर

 कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  जब  तक  यह
 कायें

 asta  फैक्ट्रियों  द्वारा  न  किया

 जाय ॥

 (2)  हथियार  att  गोला-बारुद  की  मरम्मत  के  प्रयोजन  के  लिए  और  ऐसी  मरम्मत ों  के

 प्रयोजन  के  लिए  अवयवों  sar  कलपुर्जों  के  निर्माण  के  लिए  गैर-सरकारी  पार्टियों  को

 दिये  जा  रहे  लाइसेंसों  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  बशर्ते  कि  ऐसे  अवयव/कलपुर्जे

 इत्यादि  पूर्ण  हथियारों/गोला  बारूद  के  प्रयोग  अथवा  उनके  एसम्बिल  करने  के  प्रयोजन

 के  लिए  निर्मित  न  किये  जाये  ।

 भारत  सरकार  शस्त्र  1962  के  प्रवृत्त  होने  पर  1962  के  बाद  हथियार  और

 गोला-बारूद  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  हो  गई  है  किन्तु  लाइसेंसों  के  नवीकरण  के  लिए

 राज्य  सरकारें  प्राधिकारी  उपलब्ध  सुचना  पर  आधा  रित  गैर-सरकारी  लाइसेंस  धारकों  की  सुची

 विवरण  में  दीं  [ware  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6430/83

 और  (=)  सरकार  को  गैर-सरकारी  पार्टियों  से  हथियार  और  गाला-ग़ैरुक के  निर्माण

 के  लिए  39  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इनमें  से  कूछ  का  सम्बन्ध  1956  से  पहले  हथियार

 तथा  गोला-बारूद  के  निर्माण  के  लिए  दिये  गये  लाइसेंसों  को  बहाल  करने  और  कुछ  का  सम्बन्ध

 राइफलें/एयर  ब्लैंक  कारतुस-लैंड  अन्य  रिवाल्वरों  और  पिस्तौलों  के  निर्माण  से

 ये  आवेदन  पत्र  प्रक्रिया  की  विभिनन  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 असम  airaiaa में  उड़िया  लोंगों  का  हताहत  होना

 टीके
 श्री  ह्०  प्रधानी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 कौ  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  नागरिकों  कें  प्रश्न पर  असम  में  हुए  आन्दोलन  में

 कुछ  उड़िया  लोग  हताहत  हुए

 यदि  तो  मरने  वाले  उड़िया  लोगों की  सख्या  कितनी है  और  असम  में  रह  रहे

 उड़िया  लोगों  कै  जान  मॉल
 की

 सुरक्षा के  लिए  सरकार  ट्र  कया  प्रयास  किए  गए
 और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  कौई  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ?

 गृह  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :
 और  विदेशी  नागरिकों

 के
 प्रशन

 पर
 असम

 आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  समाज  के  सभी  वर्गों  को  नुकसान  हुआ  है  ।  पीड़ितों  के  मूल  स्थान  तथा

 भाषा  के  अनुसार  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  गये  हैं  और  इसलिए  ब्यौरे  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 गत  दो
 वर्षो ंके

 दौरान  इस  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  सरकार
 से

 कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है

 बिहार  में  सोने  कौ  खानें

 *114.  थी  एन०  ई०  हीरो  :  कया  इस्पात  और  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 ब्या  सरकार  द्वारा  बिहार  राज्य  में  सोने  की  खानों  का  बरा  ee  के  प्रयत्न  किए

 गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  विशेषकर  कितनी  मात्रा में  सोना

 गौर कुल  कितने  क्षेत्र  में  भूमि के  नीचे  सोने  के  भण्डार  होने  का  पता  चला  और

 इसकी  सुरक्षा  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी०  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  बिहार  के  सिंहभूम  जिले  में  सोनापेट  और  कुन्दरकोछा  क्षेत्र  में  प्राचीन  खदान

 स्थलों  के  निकट  सोने  के  लिए  प्रारम्भिक  खोज  की  है  ।

 कुछ  निक्षेपों  में  यत्र-तत्र  उच्च  स्वर्ण  अंश  होने  की  सूचना  मिली  है  लेकिन  अभी  तक

 स्वर्ग  खनिजीकरण  के  किसी  सतत  बड़े  जोन  का  पता  नहीं  चला  खनिज  गवेषण  निगम  के  सहयोग

 से  कुन्दरकोछा  निक्षेप  में  भूगर्भीय  गवेषण  को  उच्च  प्राथमिकता दी  गई  इस  गवेषण  के  पूरा  होने

 पर  ही  भूमिगत  स्वर्ण  भण्डारों  की  मात्रा  का  पता  चल  सकेगा  ।

 इन  स्वर्ण  निक्षेपों  की  सुरक्षा  का  seat  उनके  विदोहन  के  लिए  क्षेत्र
 के

 सीमांकन  के  बाद

 ही  पेदा  होगा  ।

 इस्पात के  उत्पादन  में  अद्यतन  प्रौद्योगिकी

 #715,  श्री  ब्रजमोहन  मिलती  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  के  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  अपनाई  गई  भारतीय  प्रौद्योगिकी  इसी  क्षेत्र  में  उन्नत

 देशों  द्वारा  अपनाई  गई  प्रौद्योगिकी  से  बहुत  पीछे

 क्या  यह  सच  है  कि  जापान  और  सोवियत  रूस  की  तुलना  में  हमारा  भार

 बहुत ही  कम

 क्या  भारत  सें  ऊर्जा  के  उपयोगों  में  कार्यो-निष्पादन
 कुशलता  के  औसत  से  बहुत

 कम  है  और  हमारे  संयंत्रों  में  ताप-सह  घंटों  की  खपत  छक  अधिक  और

 यदि  तो  हमारे  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  भिन्न  प्रौद्योगिकी  अपनाने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 इस्पात  site  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०
 से  यह

 कहना  ठीक  न  होगा  कि  भारत  के  स्वेतोसुखी  इस्पात  कारखानों  में  अपनाई  गई  प्रौद्योगिकी  विकसित

 देशों  में  अपनाई  गई  प्रौद्योगिकी  से  बहुत  पीछे  हमने  उस  प्रौद्योगिकी  को  अपनाया  था  जो  कि  इन

 इस्पात  कारखानों  की  स्थापना  के  समय  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  थी  और  तब  से  लेकर  प्रौद्योगिकी  को

 उस  हद  तक  अद्यतन  किया  जाता  है  जिस  हद  तक  यह  तकनी की  और  वित्तीय  दुष्टि  से  सम्भव  था  ।

 यह  ठीक  है  कि  भारतीय  इस्पात  कारखानों  में  farce  बदन  जापान  और  सोवियत  रूस  के

 म  की  तुलना  में  कम  है  ।
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 भारतीय  इस्पात  कारखाने  में  ऊर्जा  के  उपयोगों  में  कुशलता  इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाले

 विकसित  देशों  के  कुछ  कारखानों  की  तुलना  में  कम  है  ।  यहां  तापसह  ईंटों  की  खपत  भी  अधिक है
 ।

 ये  प्राचल  प्रत्येक  संयंत्र  में  भिन्न-भिन्न  हैं  और  ये  प्राप्त  कई  प्रकार  के  प्रौद्योगिकीय  कारणों  पर  निम्र

 करते हैं

 प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  करना  और  उसमें  सुधार  करना  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 है  ।  इस  प्रक्रिया  में  अनुसंधान  भर  विकास  सम्बन्धी  हमारे  संगठन  के  प्रयासों  और  अन्य  देशों  के  साथ

 सहयोग
 से

 सहायता  मिलती  है  ।

 कुमारघधुवी  इंजीनियरिंग  धनबाद  का  अधिग्रहण

 थी  ए  के०  राय
 गृह

 मंत्री  कु मारक ध्रुवी  इंजीनियरिंग  धनबाद  का

 अधिग्रहण  के  बारे  में  तारीख  2  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1835  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  से  किस  प्रकार  का  स्पष्टीकरण  मांगा  गया

 स्पष्टीकरण  किस  तारीख  को  मांगा  गया

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  प्रतिदिन  देरी  के  कारण  इस  अभूतपूर्व  सुखे  की  स्थिति  में  yas

 प्रतिदिन  एक  व्यक्ति  मर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :

 और  पहलां  पत्र  जो  कुछ

 कानूनी  और  वित्तीय  मामलों  से  संबंधित  1982  में  राज्य  सरकार  को  भेजा  गया  था  ।

 उसके  बाद  राज्य  सरकार  से  कुछ  पत्र  व्यवहार  हुआ  है  ।  अंतिम  पत्र  जो  कुछ  वित्तीय  पहलुओं  से

 संबंधित  राज्य  सरकार  को  4  1983  को  भेजा  गया  था  ।

 और  सरकार  को  कम्पनी  के  बन्द  होने  के  कारण  श्रमिकों  की  कठिनाई  की

 कारी  है  ।  सरकार  विधेयक  परिचय  सरकार  से  परामर्श  करके  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  और

 मामले  को  यथाशीघ्र  तय  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं

 राजस्थान  के  आदिम  जाति  क्ष  त्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 17.0  शी  जयनारायण रोत
 :

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  के  आदिम  जाति  क्षेत्रों  में  चालू  वर्ष  में  मध्य
 म

 और  बड़े  उद्योग

 स्थापित  करने का  निश्चय  किया

 यदि  तो  इन्हें  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  जाएगा  और  उनमें  से  प्रत्येक  उद्योग

 पर  कितनी  लागत  भोर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  राजस्थान  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के

 अंतगंत  बांसवाड़ा  कौर  डूंगरपुर  जिले  और  चित्तौड़गढ़  और  सिरोही  जिलों  के  कुछ  भाग  आते

 किसी  जिले/क्षेत्र  के औद्योगिक  विकास  के  लिए  योजना  dare  करना  संबंधित  राज्य  सरकार

 की  प्रमुख  जिम्मेदारी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्‍न  जिलों/क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 लाइसेंसिंग  के  साधन  द्वारा  और  राजकोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहन  प्रदान  करके  राज्य  सरकारों  की

 ऐसी  योजनाओं  में  योगदान  देती  है  ।  केन्द्रीय  निवेश  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  किया

 जाता  है  जो  आधार  भरत  प्रकृति  की  होती  ऐसी  परियोजनाओं  के  स्थापना  स्थित  का  निर्णय

 मुख्य  तकनीकी  आधिक  धारणाओं  के  आधार  पर  लिया  जाता  है  तथा  ऐसी  परियोजनाओं  की  स्थापना

 में  अपेक्षाकृत पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता दी  जाती  है  ।

 वर्ष  1982-83  1983  के  दौरान  राजस्थान  के  इस  आदिवासी  जिलों;/क्षेत्रों के

 लिए  10  आशय पत्र और
 3

 औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  तथा  तकनीकी विकास

 के  महानिदेशालय  में  10  योजनाओं  का  पंजीकरण  किया  गया  ।
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 लिखित  उत्तर

 विवरण  दो

 राजस्थान
 के

 आदिवासी  जिलों/क्षत्रों  ्  1982-83  (31-3-1983  के

 दोरान  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  योजनाओं  की  सुची

 ऋम  सं०  पार्टी  का  नाम  और  पता  स्थापना  स्थल
 अर्थात

 उत्पादन  की  वस्तु

 तर सील जिया

 ae

 माइकल  की  सिल्लियां मृ ०  ऋतु  मिनरल्स  इंडस्ट्रीज  उदयपुर

 8,  कामिक

 कलकत्ता

 सोडियम  सिलिका Ho  उदयपुर  फास्फेट्स  एण्ड  खेमानी

 फर्टिलाइजर  53/57,  उदयपुर  फ्लोराइड
 '

 लक्ष्मी  इन् सो रेन्स  बिल्डिंग  सर

 पी०  एम०  रोड  बम्बई

 मठ  नैनो  चुन्नी  उदयपुर  जी०

 टेक्सटाइल  माक  रिंग  सिलेण्डर

 सुरत

 Ho  Ute  Fo  कपूर  इण्डट्रीयल  सिलेण्डर

 मेवाड़  इण्डस्ट्रियल  एरिया  उदयपुर  बांसवाड़ा

 Ho  आर ०  पी०  आनन्द  एण्ड  संस  सेंदरा  रिया  ease  सी मेंट

 (sto)  जी०  उदयपुर

 अंसल  कस्तुरबा  गांधी  मार्ग

 नई  दिल्‍ली  1

 म०  एन०  क े०  भुनभुन वाला  मारी  गिरवा  उदयपुर  cera  कोनें  आयल

 2,  राम  रोड  उदयपुर  और  पशु  आहार

 मं०  राजस्थान  ब्लायोक्सल  रलायोक्सल  पर

 199,  मेवाड़  इण्डस्ट्रियल  उदयपुर  आधारित

 उदयपुर  रसायन  और

 म०  संगमरमर  की बनारसी  मार्बल्स  एण्ड  उदयपुर

 ग्रेनाइट  डिकन्स  afar

 ग्राउण्ड

 ag  दिल्‍ली
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 2  3  4

 fe  महेन्द्रा  कुमार  मेवाड़  इण्डस्ट्रियल  खर  ली  सख्त  खोल

 मेहता  फतेह  लाल  जी  की  उदयपुर  वाले  जिलेटिन  कैप्सूल

 नलवा या  हाऊस  उदयपुर

 10  संगमरमर  की  चौकी Ho  बनारसी  मिनरल्स  इंडस्ट्रीज  उदय  पुर

 (3To)  उदयपुर

 ग्रेटर

 नई  दिल्‍ली  ।

 पूंजी  निवेश  aystaratt  का  जानकारी  बेक

 *719,  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  1980  की  औद्योगिक  नीति  वक्तव्य  में  रखे  गए  प्रस्ताव  के  अनुसार

 विभिन्‍न  लाइसेंस  प्राप्त/पूंजीकृत  पूंजी  निवेश
 योजनाओं  की  प्रगति  के  बारे में  एक  जानकारी  बैंक

 बनाया

 यदि  तो  जानकारी  बैंक  का  ब्यौरा  कया  और

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  1980  के  औद्यौगिक  नीति

 विवरण  में  यह  बताया  गया  था  कि  सरकार  आदाय पत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  कार्यान्वयन  की

 मोनिटरिंग  करने  की  एक  प्रणाली  निश्चित  करेगी  ।  इसके  अनुसरण  आशयपत्रों  और  औद्योगिक

 लाइसेंसों  की  प्रगति  की  संबीक्षा  करने  तथा  ऐसे  प्रकरणों  को  जिनको  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है

 अथवा  जिनकी  प्रगति  सन्तोषजनक नहीं  समाप्त  करने के  सम्बन्ध  में  कदम  उठान ेके  लिए

 प्रशासनिक  मंत्रालयों  में  मोनिटरिंग  दलों  का  गठन  किया  गया  मोनिटरिंग  एककों  से  यह  अवेस्ता

 की  जाती  हैं  कि  वे  विदेशी  सहयोग  की  शर्तों  का  निर्घारण  पूंजीगत  माल  का  आयात  करने  को

 वित्तीय  आवश्यकताओं  के  लिए  प्रबन्ध  स्थापना  स्थल  के  सम्बन्ध  में  प्रदूषण

 नियन्त्रण  सम्बन्धी  अभ् यु पायों  को  वित्तीय  संस्थानों  आदि  के  साथ  करार  करने  सम्बन्धी

 बिन्दुओं  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  इसके  तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय  भी  औद्योगिक  आंकड़ें

 प्राप्त  करता  है  ।  यह  आंकड़े  उत्पादन  तथा  सम्बन्धित  कार्यानिष्पादन  जैसे--विकास  सम्बन्धी  उपलब्धि

 भौर  उनमें  विद्यमान  भिन्नताओं  के  सम्बन्ध  में  होते हैं  ।  यह  आंकड़ा  संकलित  किया  जाता  इसका

 सम्पादन  किया  गया  है  तथा  184  चुने  हुए  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  एक  मासिक  मोनिटरिंग  रिपोर्टे  तैयार

 की  जाती है  ।

 इसके  आशयपत्रों/लाइसेंसों  की  site  की  मोनिटरिंग  करने  और  इन  आशय पत्रों

 लाइसेंसों  के  बारे  में  आवश्यक  आंकड़े  रखने  के  लिए  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  मोनीटरिंग/डाटा

 एकक  भी  कार्य  क  7S,
 क  \@  |  ह
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 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  उच्चयोगों  की  स्थापना

 १720.  डॉ०  कृपा  सिर्फ़  भोई  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पूंजी  निवेश  केन्द्र
 को

 भारत  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  और  पूंजी  निवेश

 की  इच्छा  करने  वाले  अ-निवासी  भारतीयों  के  आवेदन  प्राप्त  करने  के  लिए  एजेन्सीਂ  मान

 लिया  गया

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अ-निवासी  भारतीयों  की  क्या  प्रतिक्रिया  भर

 उनके  क्ाबेदन  पत्तों  पर  शीघ्र  निर्णय  लेने  में  यह  कहां  तक  सक्षम  होगा  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दस्
 :  हाँ  ।  नए  उद्योग  आरम्भ  करने  अथवा

 निवेश  के  इच्छुक  अनिवासी  भारतीय  अपने  आवेदनपत्र  विदेश  स्थित  भारतीय  केन्द्र के

 कार्यालयों  अथवा  नई  दिल्‍ली  स्थित  इसके  मुख्यालय  को  भेज  सकते  हैं  ।

 अनिवासी  भारतीयों  से  औद्योगिक  निवेश  तथा  लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदन

 पत्रों  को  प्राप्त  करने  और  उनकी  जाच  करने  के  लिए  औद्योगिक  स्वीकृत  सचिवालय  में  12-1-1983

 को  एक  विशेष  प्रकोष्ठ  गठन  किया  गया  प्रकोष्ठ  में  अब  तक  14  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें

 से  5  स्वीकृत कर  दिए  गए  हैं  ।

 औद्योगिक  गृहों  द्वारा  गांवों  को  श्रपनाया  जानीं

 के2], थ्री जो० आरी  जो ०  नरसिम्हा  रेडडी
 :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताते
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  उद्योगों  से  जिनके  उत्पादों  का  गाँवों  में  प्रयोग  होता  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिए  क  गाँवों  को  अपनाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  ऐसा  केवल  अनौपचारिक  आधार  पर  किया  गया  है  अपना  कोई

 अनुरोध  भेजा  गया  और

 यदि  तो  इस  anger  परे  उद्योगपतियों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  :  (#)  से  इस  मंत्रालय  ने  उन  उद्योगपतियों

 जिनके  उत्पादों  को  grat  में  उपयोग  में
 लाया  जाता

 उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  कुछ  गांवों

 को  aaa  के  लिए  इस  प्रकार  की  कोई  अपील  नहीं
 की

 है
 ।

 पंजाब  a  बसे  लिमिटेड  द्वारा  हावे  स्टिंग-कम्बाइन का  निर्माण

 श्री  जी०  एस०  निहालसिंह-बाला  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया
 योजना  आयोग

 की  सिफारिश  के  .  अनुसार  औद्योगिक  विकास  विभाग ने
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 प्रोसेस्ड  हार्वेस्टिंग-कम्बा इन्सਂ
 के  fata

 के  लिए  पंजाब  में  सम  नगर  ली  )  a  सरकारी  क्षेत्र  की

 केवल  एक  पंजाब  ट्  कैसा  लिमिटेड  लाइसेंस  दिया

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  निर्णय  के  बावजूद  लिमिटेडਂ  की  परिचय  जमनी  से

 हाव  के  आयात  की  अनुमति  प्रदान  की  गई

 कया  यह  भी  सच  है  कि  हार्वेस्टिंग  का  निर्माण  करने  के  प्रयोजन  से

 जांच के  लिए  एक  हार्वे  रिंगिट-कम्बाइन  को  मध्य  प्रदेश  में  बुदनी  भेजा  गया है  और

 यदि  तो  इसका  आधार  क्या

 क्या  सरकार  अपने  पुर्व  निर्णय  से  न  गई  यदि  तो  किन  कारणों  और

 ( 1)  जब  पंजाब  और  इसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  कम् बा इन्स  की  केवल  सीमित  पैमाने  पर

 अनुमति
 दी

 गई  तो  एस्कॉर्ट्स  को  इनका  आयात  करने  की
 अनुमति

 क्यों  दी  गई

 उद्योग  मंत्री  (att  नारायण  दत्त  :  सेल्फ  प्रोसेस्ड  होल्स्टर  कम् बा इन्स  के  निर्माण

 के  लिए  अब  तक  किसी  भी  पार्टी  को  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  इस  वस्तु  के  निर्माण  के  लिए  मै
 ०

 पंजाब  ट्र  कर्स  लि०  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  है  ।

 से  (=)  बताया  जाता  है  कि  मै०  एस्कॉर्ट्स  लिमिटेड  ने  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयोजनों

 के  लिए  मुक्त  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  पश्चिम  जमाने  से  दो  हार्वेस्टर  कम्बाइन्स  का  आयात  किया

 एक  हार्वेस्टर  कम्बाइन  को  वाणिज्यिक  परीक्षण  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  बुदनी
 में

 भेजा गया  है  ।

 सरकार  ने  कम्बाइन  हार्वेस्टरों  के  निर्माण  के  लिए
 एप्को  टू

 लिमिटेड  को  कोई  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  है  ।

 केरल में  सोने के  निक्ष  प

 *723.  श्री  बी  ०  एस०  विजय राघवन :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  खनिज  अन्वेषण  एवं  विकास  परियोजना  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  में  केरल  के

 निलम्बुर  और  चलि यार  में  सोने  के  निक्षेप  पाए  गए  और

 यदि  तो  वाणिज्यिक  आधार  पर  सोने  का  खनन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं

 गए

 इस्पात और  खान
 मंत्रालय

 के
 राज्य  मंत्री  एन

 के०  पी०  :
 केरल  खनिज

 सामन्वेषण  तथा  विकास  प्रोजेक्ट  द्वारा  नीलाम्बर  घाटी  में  चेलियार  नदी  की  सहायक  पुनापुर्का

 नदी  में  स्वामी  चैनल  के  ग्रेविस
 के

 ग्रेड  तथा  भण्डारों  के  आकलन के  लिए  खोज
 की

 प्रारम्भिक  अध्ययन  से  पत्ता  चला है  कि  पूरापूरा  तथा  चेलियार  नदी  चैनलों  में  इन  ट्रेवल्स  का  कुल
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 परिमाण  30  मिलियन  घन  मीटर  होगा  जिसमें  औसतन  प्रति  घन  मीटर  0.07  ग्राम  स्वर्ण

 होगा  |

 खोजों  से  पता  चला है  कि  नीलाम्बर  घाटी  में  प्रारम्भिक  cay  निजीकरण  एक  कि०  मी ०

 लम्बी  स्वर्ण मय  खनिज  पट्टी  में  है  जिसकी  चौड़ाई  50  से  100  मीटर  के  बीच  इन  भण्डारों  के

 विस्तार  तथा  ग्रेड  की  पुष्टि  का  काम  बड़े  पैमाने  पर  जारी  है  ।

 केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  उपर्युक्त  नदी  ट्रेवल्स  से  स्वर्ण  निकालने  के  लिए

 एक  पायलट  प्लॉट  लगाने  पर  विचार  कर  रहा  इन  निक्षेपों  का  वाणिज्यिक  खनन  इस  पायलट

 प्लांट  से  प्राप्त  परिणामों  के  आघार  पर  ही  किया  जाएगा  |

 रानी बाग  में  एच०  एस०  ato  यूनिट

 कैग
 24.

 ot  खरीदा  रावत
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रानी बाग  में  निर्माणाधीन  परियोजना  के  कितने  सहायक

 एकक  स्थापति  किये  जायेंगे  ;

 क्या  इन  सहायक  एककों  के  स्थापना  स्थलों  का  चयन  करते  समय  अल्मोड़ा  और

 पिथौरागढ़  जिलों  के  विभिन्‍न  पहाड़ी  नगरों  और  उपनगरों  के  नामों  जिनकी  जलवायु  इस  उद्योग

 के  लिए  अनुकूल  विचार  किया

 क्या  इस  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  तकनी
 की

 प्रशिक्षण  देने
 के लिए  निकट  भविष्य  में  कोई

 प्रशिक्षण  केन्द्र  भी  खोला  और

 यदि  तो  कब  तक  और  उस  स्थान  का  नाम  क्या  है  जहां  इसे  खोलने  का  विचार है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  तिवारी  )
 :

 और  सम्बन्धित  राज्य  की

 एजेंसियों  द्वारा  निम्नलिखित  स्थानों  में  पहले  ही  स्थापित  किये  गये  सहायता  प्राप्त  पुर्जे

 इकर  घड़ी  बनाने  वाले  सहायक  एककों  को  रानी बाग  घड़ी  कारखाने  से  सम्बन्ध  कर  दिया

 जायेगा  :

 (1)  भोली

 (2)  दारजिलिंग

 (3)  शिलांग  )

 (4)  गंगटोक

 उन  उद्यमियों  के  आवेदनों  पर  गुणावगुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  जो  अल्मोड़ा

 तथा  पिथौरागढ़  जैसे  पवेलियन  कस्बों  और  क्षेत्रों
 में

 द्वारा  मंजूर  सहायक
 एककों

 को

 स्थापना  करना  चाहते हैं  ।

 और  घड़ी  कारखाने  के  आजमाते  में  ही  1984  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  कियां

 जायेगा  |

 35



 लिखित  उत्तर  20  1983

 झा सन सो  परिश्रमी  बंगाल  के  समीप  साइकिल  फिक्रो  की  सराब  दशा

 8044,  श्री  grata  मोहल्ला  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आसनसोल  के  समीप  साइकिल  फैक्ट्री  को  सरकारी  अधिकार

 में  लेने  के  बाद  इसकी  हालत  विगड़ती  जा  रही

 क्या  प्रबन्धकों  का  एक  वर्ग  श्रमिकों  के  एक  वर्ग के  साथ  मिलकर  तथा  अप्तामाजिक

 तत्वों  की  मदद से  उन  श्रमिकों  और  अधिकारियों  पर  हमले  कर  रहे  जो  फैक्ट्री का  विकास

 चाहते

 क्या  प्रबन्धकों  का  एक  वर्ग  परस्पर  हुए  समझौते  का  उल्लंघन  करते  हुए  उत्पादन  क्षमता

 के  भरपूर  उपयोग  करने  से  मुकर  रहा

 क्या  प्रबन्ध-मण्डल  रिक्त  पदों  पर  नए  श्रमिकों  की  नियुक्ति  करने  से  इंकार  कर

 रहा

 क्या  श्रमिकों  को  अपनी  भविष्य  निधि  का  विवरण  प्राप्त  नहीं  हो  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  इस  मामले  पर  ध्यान  देगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ||  एस०  एम०  से  साइकिल  कारपोरेशन

 साफ  इण्डिया  fro  ने  सूचित  किय है  कि  निगम  के  प्रबस्धकों/कर्म  चोरियों  और  wea  ail  में  कुछ

 तत्व  ऐसे  जो  हज बत मान  के  प्रबन्धक  मण्डल  द्वारा  कड़ाई  से  लागू  की  गइ  अनुशासन  ओर
 नियंत्रण

 व्यवस्था  से  सन्तुष्ट  नही ंहैं  तथा  इस  प्रकार  के  लोग  प्रबन्धकों  के  साथ  सहयोग  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  कुछ  कर्मचारी  और  कुछ  प्रबन्धक  असामाजिक  तत्वों  के  सहयोग से
 कम्पनी  के  कार्य  निष्पादन

 में  सुधार  लाने  हेतु  उच्च
 प्रबन्धकों  द्वारा  किए जा  रहे  qa  को  करने

 पर  तुले

 हुए  हैं
 ।

 वर्ष  1981-82  की  तुलना  at  1982.83  में  कम्पनी  के  वास्तविक  वित्तीय  कांय  निष्पादन

 में  गिरावट  आई  है  ।

 एकक  में  पहले  ही  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारी हैं  ।

 और  कम्पनी  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  लेखों  का

 हिसाब  न  हीं  रखती  बल्कि  इसका  हिसाव  भविष्य  निधि  प्राधिकरणों  द्वारा  रखा  जाता  है  ।

 कम्पनी  के  निष्पादन  की  निरन्तर  संवीक्षा  की  जाती है
 और

 इसके  कार्यकरण
 में  सुधार

 करने  के  fae  अभ्युपेय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राज्यों  के  कांस्टेबलों  के  वेतनमानों  में  विषमता

 8045.  श्री  राम  फ़साद  अहिरवार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 स्टेबल  में  225  रुपए  का  प्रेम क्या  यह  सच  है  कि  चिल्ली  पुलिस  का  मलिक  पास  क

 पाता  है  जबकि  पंजाब  में  उसके  जेसा  कांस्टेबल  400  रुपए  का  ग्रेड  पाता  बिहार  में  425  रुपए  तथा

 मध्य  प्रदेश में  515  रुपए  का  ग्रेड  पाता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  में  हैड  कांस्टेबल  शुरू  में
 260  रु०  का  प्रेम  पाता  है  जबकि

 उसके  जैसा  कर्मी  पंजाब  में  450  रु०  और  बिहार  में  480  रु०  तथा  मध्य  प्रदेय  में  575  रु०  पाता

 और

 ~ | हि te  बलों इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  तथा  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हैड  क

 के  ग्रेड
 में

 पाई
 गई  ऐसी  विषमता  को  दुर  करने  के  लिए  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  वह

 क्यां

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  दिल्ली  पुलिस  के

 कांस्टेबल का  श्रीरम्भिक  वेतन  225-308  रु० के  के तत बान में  225  रु०  और  हैड  कांस्टेबल  का

 श्नारम्भिक  वेतन  :0८0-350  रु०  के  वेतनमान  में  260  रु०  दिल्‍ली  पुलिस  के  कार्मिकों  का  बेतनमान

 1-1-1973  से
 तूतिया

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया  था  ।  प्रदान

 में  उल्लिखित  राज्यों  के  पुलिस  कार्मिकों
 के  वेतनमान  उसके  बाद  निर्धारित  किए  गए  थे

 और

 संशोधन  में  महंगाई  भत्ता  आदि  अन्त प्रे स्त  aga  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  गठित  करने  का  निर्णय

 ही  घोषित  कर  दिया  गया है  और  प्रस्तावित  वेतन  आयोग  इस  मामले  पर  विचार  करेगा

 भौर  अन्य  के  साथ  दिल्‍ली  पुलिस  के  कर्मिकों  के  लिए  नये  वेतनमान  का  सुभाव  देना  ।  जहां  तक  अन्य

 राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  पुलिस  कामिक  राज्य  सरकार  के
 कर्मचारी  हैं  और  वेतनमानों  को

 संशोधित  करना  राज्य  सरकार  का  काय  है  |

 केरल  अस्थायकूर
 बदलो  श्रमिक

 )
 1977

 3046.  श्री  एज  नोलालोहियादसन  नाडार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  अस्थायी  और  चैली  श्रमिक  1977  को

 राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  गया

 स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 स्वीकृति  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी

 ०  :  से  केरल  अस्थायी

 और  बदली  श्रमिक  1977  1977  प्राप्त  हुआ  था  ।  विधेयक  के  कुछ

 उपबन्धों  में  विस्तृत  निहितार्थों  के  महत्वपूर्ण  नीति  सम्बन्धी  प्रशन  अन्त  ग्रस्त

 विधेयक  विचाराधीन  कोई  ऐसी  विशिष्ट  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  है  कि  कब  तक

 स्वी  कृति  की  सकती  है  ।
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 विदेशों  को  भेजे  गए  डाक्टरों  की  संख्या

 8047.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  वरेय-वार  गृह  मंत्रालय  के  कार्मिक  विभाग  के  माध्यम  से  कितने

 डाक्टरों  को  विदेशी  जाने  की  अनुमति  दी  गई

 उन्हें  कितनी  अवधि
 के  लिए  विदेश  भेजा  गया है

 तथा  उस  अवधि  के  पूरा  होने
 के

 are

 अब  तक  कितने  डाक्टर  वापिस  भा  चके  हैं

 विदेश  जाने के  लिए  दिनांक  31  1983  की  स्थितिनुसार  कार्मिक  विभाग  की

 प्रतिक्षा  सुची  में  कितने  डाक्टरों  का  नाम  दर्जे  और

 क्या  सरकार  की  यह  नीति  कि  डाक्टरों  को  fate  जाने  की  अनुमति  न  दी  जाए

 भर  यदि  तो  मंत्रालय  के  कारक  विभाग  के  माध्यम  से  डाक्टरों  को  विदेश

 जने
 के  क्या

 कारण हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०

 aeegera)

 :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 विदेशों  को  भेजे  गए  डाक्टरों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  हैं

 1980  146

 198]  86

 1982

 er

 कुल  जोड़  322
 कनकना

 डाक्टरों  कौ  बिदेश  नियुक्तियों  पर  आरम्भ  में  2  से  3  वर्षों  की  अब  के  लिए  भेजा

 जाता  जिसे  अघिक से  अधिक 5  वर्ष  तश#बढ़ाया  जा  सकता  चंकि वे राज्य वे  राज्य  आदि

 जैसे  अपने  मूल  संगठनों  से  जाते  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  इस  विभाग  द्वारा  नहीं  रस्सी

 Tat  है

 31-3-83  की  स्थिति  के  विदेश  नियुक्ति  के
 लिए

 हमारी  प्रतीक्षा  सुची में
 डाक्टरों  की  संख्या  9242  है  ।

 हयूला  वर्गो  को  छोड़कर
 रंवास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  सूचीबद्ध  कुछ

 डाक्टरों  के  विदेश  जाने  पर  कोई  विशिष्ट  रोक  नहीं

 अनुसंधान  योजना  पर  एक  समिति  का  गठन  करना

 8048  श्री  आरे ०  भार ०  भोले  :  कया  योजना  मंत्री चम  यह  बतासे  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 38



 30  1905
 लिखित  उत्तर

 क्या
 योजना  आयोग  द्वारा  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  प्रो०  एस०  चक्रवर्ती  की  अध्यक्षता

 में  अनुसंधान  योजना  पर  एक  समिति  का  गठन  किया गया

 यदि  at,  तो  इसके  कार्यों  और  अधिकारों  सहित  इसके  वास्तविक  fata  पद  कया

 कया  समिति  ने  अब  तक
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के

 लिए  कोई  यथार्थवादी  योजना  हेतु  अनुसंधान  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  अथवा  सम्बन्धित

 विद्वानों  और  संस्थानों  से  समुचित  अनुसंधान  विषयों  पर  सुभाव  आमंत्रित  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  समिति  के  काम  की  सुविधा  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  एक  केन्द्रीय  अनुसंधान और  प्रशिक्षण  जो  aga  पंचवर्षीय  योजना से  सरकार के

 विचाराधीन  स्थापित  करने  के  प्रीत  को  अब  उच्च  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 योजना  211.0  एस०  ato  योजना  से  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  पर

 योजना  आयोग  को  सलाह/परामर्श  देने  के  लिए  चक्रवर्ती  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का

 गठन  किया  गया  है  ।

 समिति  के  गठन  से  सम्बन्धित  संकल्प  और  उसमें  अनुवर्ती  परिवर्तनों  से  सम्बन्धित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  संलग्त है  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  6431/83 ]

 और  (@)  समग्र  योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समिति  ने  कुछेक  विस्तृत

 क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया  है  उक्त  समिति  मूल  रूप  से  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  और  उनको  तैयार

 करने  में  योजना  आयोग  की  सहायता  चरने  की  दृष्टि  योजना  की  आवश्यकताओं  को  मुख्य  रूप  से

 केन्द्रित  करते  हुए  स्वीकृत  आर  समेकित  अनुसंधान  को  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  अनुसूचित  जातियों

 भर  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  अ  जिनका  योजना  तेयार  करने  अथवा  उसके

 कार्यान्वयन  से  सीधा  सम्बन्ध  समग्र  अनुसंधान  यक्रम के के  भाग  के  रूप में  भी  शुरू  किए  जा

 सकते  हैं  ।

 ()  जनजातीय
 विकास  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  संस्थान  के  प्रशन  की

 गृह  मंत्रालय  द्वारा  हाल  ही  में  जांच  आरम्भ  की  गई  है  1

 आदिवासी  उप-योजना  सम्बन्धी  धारणा  को  अपनाया  जानां

 8049.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  आदिवासी  Sq-T}  जना  सम्बन्धी  धारणा  जिसका  पहले

 विचार  किया  गया  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  न  तो  अपना  या  न
 ही  क्रियान्वित  किया
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 वि

 1985

 कया  विभिन्‍न
 विभागों  और  मंत्रालयों  को  एक  छत्र  के  नीचे  लाने

 सम्बन्धी  के

 के  आदिवासी  उप-योजना  विचारों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  गया

 क्या  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विश्वास

 में  भाग  लिया  भर

 यदि
 तो  वर्ष  1975  जब  पहले इस  पर  विचार  किया  गया  प्रत्येक  मंत्रालय

 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  विभाग  का  क्या  योगदान  रहा  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 जी  श्रीमान ।  जनजाति

 उपयोजन  की  धारणा  को  अपनाया  गया  है  और  17  राज्यों  गौर  2  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित

 तक  किया  गया  हैं  ।

 जनजाति  उपयोजन  (i)  राज्य  योजनाओं  से  परिव्यय  (ii)  केन्द्रीय  मंत्रियों  द्वारा

 निवेष  (iii)  गृह  मंत्रालय  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  और  (iv)  संस्थागत  वित्त  से  एकत्रीकरण  सोतों

 द्वारा  तैयार  की  जानी  ऐसे  क्रिया  एकीकरण  के  प्रांत  विभिन्‍न  विकास  विभागों  के

 प्रतिनिधियों  कौ  शामिल  करके  एकीकृत  जनजाति  विकास  परियोजना  के  स्तर  पर  प्रशासनिक

 एकीकरण  प्राप्त  किया  जाना  कुछ  राज्यों  में  ऐसे  एकीकरण  कूल  मिलाकर  प्राप्त कर  लिए

 गए

 sit  श्रीमान  |

 केन्द्रीय
 विभागों

 ने  जनजाति  क्षेत्रों
 के  लिए  1978-79  से  धनराशि  का  परि

 शुरू  किया  ।  उसके  द्वारा  दिए
 गए  अंदा दान  का

 एक  संलग्न  ह ै।
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 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  अनुसूचित  जाति  श्र  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारी

 8050.  श्री  शिवर  सोरन  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदायों  के  ऐसे

 कर्मचारियों  की  वर्ष॑-बार  और  श्रे  णी-वार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  1977  से  1982  तक  निलम्बित

 किया  गया  था  अथवा  नौकरी  से  हटा  दिया  गया
 ;

 और

 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  यदि  कोई  ग्रामीण  बिकास  योजना  आरम्भ  की  गई  तो

 सका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  एन०  Fo  पी०
 :  (

 और

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 अनुसूचित  जनजातियों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  पन्त  राज्यीय  प्रतिबन्ध

 8051.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  असम  में  अनुसूचित  जनजातियों  कीਂ  मान्यता  देने  सम्बन्धी

 राज्यीय  प्रतिबन्ध  को  हटा  लिया  गया

 सुची  में  कौन-कौन  सी  जनजातियों  को  शामिल  किया  गया  है

 भारत  के  सभी  आदिवासियों  को  सुविधाएं  प्रदान  समान  सरकारी  नीति  का

 ब्यौरा  क्या

 भारत  में  सभी  आदिवासियों  को  राष्टीय  '  आधार  पर  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  से  आग्रह  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  और

 यदि  उन्हें  राष्ट्रीय  स्तर  पर  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  जा  तो  उसके  क्या

 कारण

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :
 जी  श्रीमान

 ।
 असम  में

 अनुसूचित  जनजातियों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  अन्तर्राज्यीय  प्रतिबन्ध  को  नहीं  हटाया  गया  है  ।

 असम  राज्य  के  भीतर  भी  अनुसूचित  जनजातियों  की  दो
 सूचियां

 एक  स्वायत्तशासी  जिलों

 जिलों  के  लिए  दूसरी  मैदानी  जिलों  के  लिए  ।

 विनिर्दिष्ट  अनुसूचित  जनजातियों  का  अद्यतन  सुची  न्याय  और  कम्पनी  कायें

 कानूनी  कार्य  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  चुनाव  कानून  संस्करण  में

 जनजाति  विकाल  के  लिए  सरकारी  एक  जुड़वां  नीति  पर  आधारित  अर्थात्‌

 काननी  तथा  प्रशासनिक  सहायता  के  जरिए  अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  का  संरक्षण  और  उनके

 (rT: ‘= -  हलाल  हत  ia ‘+  प  आनवन्ाग रहन  सहन  के  स्तर  को  उठाने  के  लिए  बिका  सार्थक  प्रभावी  बढ़ाना  ।  प  पंचवर्षीय  योजना
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 ae

 अवधि  (1974-79)  के  दौरान  अपनाई  गई  जनजाति  उप-योजना  नीति  जनजाति
 विकास  के  लिए

 मुख्य  साधन  रही  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  जनजाति  विकास  कार्यक्रमों  का  बल  ऐसे  कार्यक्रमों  तथा

 योजनाओं  पर  अधिक  है  जिसका  उद्देश्य  व्यक्तिगत  जनजाति  परिवार  का  साम/जिक  आधिक  सुधार
 करना  है  ।  यह  परिकल्पना  की  जाती  है  कि  गरीबी  के  रेखा  से  नीचे  कम  से  कम  50  प्रतिशत  अनुसूचित
 जनजाति  परिवार  छठी  योजना  अवधि  1980-85  के  दौरान  उस  रेखा  से  ऊपर  उठ  जाएं  |

 और  संवैधानिक  स्थिति  के  अनुसार  अखिल  भारतीय  आधार  पर  स  ग  अनुसुचित
 जनजातियों  को  मान्यता  देने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  अनुच्छेद  342  में  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  शासित

 aa  के  सम्बन्ध  में  ही  अनुसूचित  जनजातियों  के  रूप  मे  समुदायों  के  विशेष  विवरण  की  व्यवस्था  हैन

 कि  सम्पूर्ण देश
 के  सम्बन्ध  में  |

 भारत  के  औद्योगीकरण  के  लिए  वित्त-पोषण  सम्बन्धी  बठक

 8053.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दि

 क्या  स्टडी  ग्रुपਂ  द्वारा  वाई०  एम०  सी०  ए०  टूरिस्ट  होस्टल  में  आयोजित

 के  औद्योगी करणਂ  के  लिये  वित्त-पोषण  सम्बन्धी  बैठक  के  दौरान  उत्पादन  में  तेजी  लाने  के

 बारे  में  कतिपय  सुभाव  दिए  गये  ताकि  योजना-लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  जा  और

 यदि  हू  ,  तो  सम्बन्धी  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  नारायण  दत्त  :  इस  विषय  पर  कोई  सुभाव  उद्योग  मंत्रालय

 के  ध्यान में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 डी०  जी०  टी ०  डी०  इकाइयों  में  इंधन  को  बचत  we  ऊर्जा  संरक्षण

 8054.  श्री  जी०  बाई०  क्या  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  डी०  जी०  Ao  डी०  इकाइयों  में  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  इंधन  की  बचत

 और  ऊर्जा  संरक्षण  करने  के  सम्बन्ध  में  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  वर्ष  1982  के  दौरान  इसकी  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  :  तथा  1974 में  पेट्रोलियम  उत्पादों

 की  कीमतें  बढ़ने  के  बाद  निजी  और  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  इंधन  की  बचत  करने  के  लिये  औद्योगिक

 एककों  द्वारा  कई  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  इन  उपायों  में
 ञ्

 की  खपत  करने  वाले  बायलरों

 किरनों  आदि  के  डिजाइनों  में  सुधार  करना  भी  सम्मिलित  है  ।  कुछ  उद्योगों  ने  खपत  सम्बन्धी  मानदण्डों

 में  संशोधन  कर  दिये  और  खपत  को  वास्तव  में  घटाने  के  faa  भी  सुधार परक  उपाय  किये

 तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय  औद्योगिक  एककों  को  उनकी  पहले  की  खपत  के  मानदण्डों  के

 आधार  पर  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आबंटन  करता  है  ।  तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय  च
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 1982  के  लिये  पेट्रोलियम  कंजरवेशन  रिसचें  एसोसिएशन  द्वारा  किये  गये  औद्योगिक  एककों  के

 सर्वेक्षण  से  सम्बद्ध  है  जिसके  आधार  पर  उनके  लिए  उपयुक्त  सिफारिशें  की  गई  थीं  और  इसके  ब्यौरे

 नीचे दिए  गए  हैं

 लीटरों

 aa  गीत  एकक  की  नई  फर्नेस  घायल  की  बचत  जिसके  लिये

 बचतें  वार्षिक  खपत  सिफारिश  की  गई

 थी

 प्रावस्था 1  और  2  314
 142713

 1305631  201416

 प्रावस्था  3  565  89054  1401717  129803

 प्रावस्था  4  308  3271  343324  34411

 1187  235038  3050672
 ie

 365630

 इस्पात  संयंत्रों  के  निर्माण  में  विलम्ब

 8055.  शी  के०  कया  इस्पात  और  era  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  इस्पात  संयंत्रों  के  निर्माण  में  काफी  विलम्ब  हो  रहा  है  तथा  उत्पादन  कार्यक्रम

 के  धीमा पड़  जाने  की  आशंका

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  इस्पात  संयन्त्र  के  मामले  में  कितनी

 अवधि  विलम्ब  हुआ है  तथा  उसके  कारण  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हो  जायेगी

 गौर

 इन  इस्पात  संयंत्रों  के  निर्माण  में  विलम्ब  किन  कारणों  से  हो  रहा  है  तथा  इस  संबंघ  में

 सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  के०
 पी०

 :  से

 इस्पात  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  प्रत्येक  परियोजना  को

 कार्यान्वित  करने  में  हुए  विलम्ब  तथा  मूल्य-बृद्धि  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 इस  विलम्ब  से  वर्तमान  क्षमता  से  उत्पादन  करने  के  कार्यक्रम  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा
 ।

 विलम्ब  मुख्य  रूप
 से  निर्माण  अभिकरणों  तथा  उपस्करों  के  सुधारकों  द्वारा  अपना  काय  समय-सुची

 के

 अनुसार  न  करने  के  कारण  हुआ  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  तथा  सरकार  दोनों  ही

 कार्यान्वयन  अभिकरणों  के  कार्यकरण  पर  सतत  निगरानी  रखते  हैं  और  इन  अभिकरणों  को  ag  कट्ठा

 गया
 है

 कि  वे  कार्य  को  तीव्र  गति  से  करने  के  लिये  अपने  संसाधनों  में  बृद्धि  करें  ।
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 विवरण

 —__-—
 परियोजना  चालू  करने  की  तारीख  अनुमानित  लागत

 रुपये

 मल
 सम्भावित

 1.  —  इस्पात  कारखाना

 (i)  40  लाख  टन  विस्तार  1979  947, 24  1637.55

 !  बेलन  मिल  1983  (1974  1982)

 शामिल  नहीं

 40  लाख  टन  विस्तार  उपर्युक्त  शामिल

 बेलन  मिल  भी  1982  1984

 शामिल

 1981  fsaqray,  51.39  .46
 (ii)  मेघाताबुरू  लोहा  अयस्क

 परियोजना  1983  (1977  की  1982)

 प्रथम  तिमाही )

 2.  भिलाई  इस्पात  कारखाना

 लाख  za  विस्तार  1984  937.70  1600.5

 1981  (1974  की  (1981  की

 पहली

 कप
 1  1981  उपाय क्त  भी शामिल हैं

 1984

 3.  राउरकेला  इस्पात  कारखाना

 परियोजना  waazt  109.73 Ua  NT,  154.81

 1981  1983  (1976  at  1981)

 प्रथम  तिमाही
 *

 अनुमानों  का  अनुमोदन  अभी  किया  जाना  बाकी

 उद्योगों  में  विकास  दर

 8056.  अनन्त  चक  मल्लु  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  बड़े-बड़े  उद्योगों  अथवा  उद्योग  समूहों  का  ब्यौरा  क्या  जिनकी  विकास  दर  ated

 से  अधिक  रही

 वर्ष  1981-82  के  दौराने  अनुमानित  विकास  दर  को  आकलन  क्या

 गत  वर्ष  और  वर्ष  1980-81  के  दौरान  उद्योग  के  कर-पैं  ओसत
 लाभ  का  ब्योरा  क्या

 और
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 इन  वर्षों  के  दौ  रन  लाभ  के  निवेश  की  औसत  दर  का  ब्यौरा  क्या
 ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 :  और  (a)  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन

 द्वारा  तयार  किये  औद्योगिक  उत्पादन
 के

 अनन्तिम  सूचकांक  1970  100)  के  अनुसार

 1982-83  )
 में  1981-82  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  औद्योगिक  उत्पादन के

 सामान्य  सूचकांक  से  और  क्षेत्रों
 की

 विकास  दर  अपेक्षाकृत  अधिक  रही  ।

 क्षेत्र" के प्रमुख के  प्रमुख  उद्योग  वर्ग  जिनमें  उसी  अवधि  में  सामान्य  सूचकांक  की  विकास  दर  से  अधिक

 विकास  दर  हिन्दी  उनमें  पेय  उद्योगों  को  छोड़कर  खाद्य  वस्तु  उत्पादक  पेय

 रबड़  की  बनी
 पेट्रो  लियम

 और  कोयले  की  बनी  वस्तुएं  मूल  धातु  तथा  मशीनों

 परिवहन  उपकरणों  के  अलावा  घातु  की  बनी  वस्तुए  ,
 शामिल  पिछले  बर्ष  की  तुलना  में  1981-82

 में  औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  का  अनन्तिम  अनुमान  8.6  प्रतिशत  लगाया  गया

 और  (4)  बड़ी  सार्वजनिक  लिमिटेड  कम्पनियों  1979-80  और  1980-81  की  वित्त

 सम्बन्धी  एक  अध्ययन  रिपोर्ट  भा  रतीय  रिज  बैंक  बुलेटिन  के  1982  के  अंक  में  छपी

 हिमाचल  प्रदेश  में  सोने  का  पता  चलना

 8057.  श्री  चिरंजी  लाल  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  सोना  होने  का  पता  चला  और

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  के  भण्डार  का  पता  चला

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०  और

 हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  जलधाराओं  की  तलछट  में  स्वर्ण  बजरी  की  सुचना  मिली  है  ।  इस

 बजरी  के  उद्गम  स्रोतों  का  पता  लगाने  हेतु  क्षेत्रीय  अन्वेषण  शुरू  किया  गया  है  ।  इत  स्थिति  में  स्वरण

 भण्डारों  की  मात्रा  का  अनुमान  देना  संभव  नहीं  है  ।

 उत्तराखण्ड  क्षत्र  में  फूलों का  सड़ना

 8058,  श्री  आर
 ०  पी०  गायकवाड :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखण्ड  क्षेत्र  में  स्थित  प्रसिद्ध  फूलों  की  घाटी  नष्ट  हो  रही  है

 और वह  अपनी  विपुलता  सौरभ  और  आर्कषण  को  खो  रही  और

 इन  विरल  किस्म  के  पौधों  वन्य  जीवों  और  वनों  को  बनाएं  रखने  तथा  उनका  विकास

 करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 पर्यावरण  विभाग  में  उपमंत्री  दिग्दिजय  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तर

 खण्ड  प्रदेश  में  फूलों  की  घाटी  को  वन्य  जीवन
 )  1972  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  पार्क

 घोषित  कर  दिया  गया  है  ।  पर्यटकों  भर  पशुओं  के  प्रवेश  के  नियमन  तथा  इस  पाकें
 के  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  के  लिए  एक  प्रबन्ध  योजना  तैयार  करने  के  लिए  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  गई
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 है  ताकि  इस  अद्वितीय  पारितंत्र  के  पुष्प-विषयक  स्पीशीज के  अतिरिकत  निम्नीकरण  तथा  नाथ  को
 रोका  जा  सके  तथा  प्राकृतिक  पुन जे नन  सम्भव  हो  सके  ।

 इलेक्ट्रॉनिक्स  के  अनुसंधान  र  विकास  की  सुविधाएं

 8059.  श्री  नबी  रावणों  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  सरकार  द्वारा  इलेक्ट्रानिक्स  के  अनुसंधान  और

 विकास  के  लिए  दी  गई  सुविधाओं  का  अब  तक  उपयोग  नहीं  कर  सका

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  और

 देश  में  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  की  प्रगति  के  लिए  सरकार  द्वारा  दी  गई  सुविधाओं  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एस०  एस०  संजीवी  :  नही ं।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  में  भारतीय  सु-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्थान  द्वारा

 8060,  sit  चिंतामणि  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्थान  द्वारा  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले में  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  भौर

 यदि  at,  तो  सर्वेक्षण  कब  किया  गया  था  और  इसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 इस्पात  लर  सान  मंत्रालय क  राज्य  मंत्री  एन०  कण  पी०  :  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  अपने  qics-atat  कार्यक्रम  के  अनुसर

 समय  पर  सर्वेक्षण किया  है  ।

 अब  तक  के  सर्वेक्षण  के  फूलबनी  जिले  में  ज्ञात  मुख्य  खनिज  भण्डारों  में

 वास्तविक  बाक्साइट  के  70  fo  टन  चीनी  मिट्टी  के
 लगभग  800  टन  भण्डार  तथा

 40%  नियत  कार्बन  वले  ग्रेफाइट के  193000  टन  भण्डार  शामिल हैं
 ।

 स्कूटर  इण्डिया  द्वारा  लाइसेंस  का  अन्तरण

 8061.  शी  Sto  एस०  Yo  शिव
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  कया  स्कूटर  इण्डिया  लिमिटेड  ने  स्वीडन  के  सहयोग  से  यू  alo  Fo)

 मोपेड  के  निर्माण  का  अपना  लाइसेंस  तवी  स्कूटसे  लिमिटेड  को  अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव

 या
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 कया  तवी  स्कूटर  लिमिटेड  इसे  स्वीकार  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  और

 तवी  ence  लिमिटेड  इस  प्रकार  को  कोई  अन्य  प्राइवेट  सहयोग  भी  प्राप्त  करने  में

 सफल हो  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  )  :  नहीं  ।

 तथा  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  ने  किसी  भी  जानकारी  या  किए  गए  तकनीकी

 सहयोग  प्रबन्धों  सहित  मोपेडों  के  निर्माण  के  लिए  स्कूलों  इण्डिया  लिमिटेड  के  लाइसेंस  को  मे०  तवी

 स्कूटर  लिमिटेड  को  अन्तरित  करने  के  लिए  सरकार  से  कहा  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  को

 सुचित  कर  दिया  गया  है
 कि  यदि  टी०  एस०  एल०  मोपेड ों  की  निर्माण  करने  का  इच्छुक है  तो

 वे

 औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  लिए  आवेदन  और  आवेदन  पर  गुणावगुण  के  आधार

 पर  विचार  जायेगा  ।  विदेशी  सहयोग  के  लिए  मे»  तवी  स्कूल्स  लिमिटेड  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मिला  है  ।

 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  os  चार  में  पदोन्नति

 8062.  श्री  चीज़  महिला  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  1982  मैं  आयोजित  अपनी  बैठक  में

 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  ग्रेंड  चार  में  पदोन्नति  हेतु  अपनाया  गया  विचार  का  क्षेत्र  आफ

 कामिक  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  कार्थालय  ज्ञापन  संख्या  2201

 दिनों  24  1980  के  पैरा  3  के  अनुरूप

 यदि  at,  तो  इंस  बारे  में  ब्यौरा  क्या

 कया  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  ग्रेड  चार  की  फीडर  लिस्ट  जिसमें  से  63  उम्मीदवारों

 की  चयन  सुची  तैयार  की  गई  थी  टिप्पणियाँ/आप॑त्तियाँ  आमंत्रित  करने  हेतु  सभी  सम्बन्धित  पक्षों  कों

 परिचालित  की  गई  थी  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 क्या  30.  1978  तक  भारतीयਂ
 सांख्यिकीय  सेवा  के  ग्रेड  चार  की  रिक्तियों  के

 लिए  चयन  सूचियां  तैयार  की  गई  कौर

 यदि  तो  इस  बारे
 में

 क्या  ब्यौरा है  और  उपरि  उल्लिखित  कार्यालय  ज्ञापन

 के  पेरा  संख्या  4  के  अनुरूप  वर्ष-वार  चयन  सूची  तेयार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 गृह
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री

 Yo  वेंकटसुब्बय्या )  :  हाँ
 ।

 63.0  उम्मीदवारों
 की  चयन  सूची के  लिए  30  1978  की  स्थिति के  अनुसार
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 फोडर  पद  धारकों  की  एकीकृत  पात्रता  सूची  में  शुरू  के  189  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  उनके  योग्यता
 क्रम  के  आधार  पर  विचार  किया  गया  था  ।

 हां  ।

 एकीकृत  पात्रता  जिनमें  ऐसे  फीडर  पद  धारियों  के  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  जिन्होंने

 फीडर  पदों  पर  30  1978  जो  इस  प्रयोग जन  के  लिए  निर्णायक  तारीख  निर्धारित  की  गई

 4  वर्षों
 की  नियमित  सेवा  पूरी  कर  ली  सभी  मंत्रालयों/चिभागों  को  पहली  1981  को

 सम्बन्धित  अघिकारियों  में  परिचालित  करने  के  लिए  भेजी  गई  थी  जिससे  कि  वास्तविक  दलों के

 सम्बन्ध  में  यदि  कोई  आपत्तियां  मांगी  जा  सकें  ।  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  की  जान

 कारी
 में  लाई  गई  वास्तविक  शूलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  सुची को

 अन्तिम  रूप  दिया

 गया था  ।

 भारतीय  सांख्यिकीय  मेवा  नियमों  के  जो  कि  सांविधिक  स्वरूप  के

 यह  आवश्यक  नहीं  था  कि  चयन  सूचियों  को  वारिक  आधार  पर  तैयार  किया  जाए  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 सरकारी  कर्मचारियों  हारा  संसद  सदस्यों  के  सम्यक  में  शाने  के  बारे  में  धन दे दा

 8063,  डा०  Yo  यु०  भाजपा  :  बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  कुछ  समय  पहले  सरकारी  क्मेंचारियों  द्वारा  संसद

 राजनीतिज्ञों  के  सम्पर्क  में  आने  और  उपभोक्ता  काला

 चालाकियों  अर्थिक  अपराधियों  को  cater  करने  के  मामले  में  उनकी  सहायता  लेने  के  बारे  में

 कुछ  अनुदेश  जारी  किए  थे

 यदि  तो  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  tat  जाएगी  और  यदि  अनुदेश  जारी

 नहीं  किए  गए  तो  क्या  उपरोक्त  प्रकार  के  व्यक्तियों  का  पर्दाफाश  करना  सरकारी  कर्मचारियों  के

 आचरण  के  fare  उचित  नहीं  यदि  तों  किस  और

 किन  स्थितियों  और  सम्भावनाओं  के  अन्तरगत  केन्द्रीय  सचिवालय
 सेवਂ

 नियमों  का  feta  108  की  उल्लंघन  होता  है  और  इस  विषय  पर  यदि  सरकार  द्वारा  कोई  अनुदेश /

 आदेश  जारी  किए  गए  तो  उनको  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुन्बय्या  )  :  नही ं।

 चूंकि  कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किये  गये  अतः  यह  प्रशन  ही  नहीं  उठता  कि  उसकी  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  सरकारी  कर्मचारियों  पर  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  कि  वे  अपने

 पास  रखी  किसी  सामग्री  को  जिससे  भ्रष्ट  और  समाज-विरोधी  तत्वों  का  पर्दाफाश  करने  के

 मामले  में  मदद  मिलती  उपर्युक्त  अन्वेषण  प्राधिकारियों  की  जानकारी  में  न  लाएं  ।
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 संगत  आचरण  नियम  से  ही  उन  परस्थितियों  का  ज्ञान  हो  जाता  है  जिनमें  उक्त  नियम

 का  उल्लंघन  हो  जाता  है  अर्थात्‌  सर्दी  कोई  सरकारी  सेवक  सरकार  के  अधीन  अपनी  सेवा से  सम्बन्धित

 विषयों  की  बावत  अपने  हितों  को  अग्रसर  करने  के  लिए  किसी  वरिष्ठ  प्राधिकारी  पर  कोई  राजनीतिक

 या  अन्य  प्रभाव  डाले  अथवा  डलवाने  का  प्रयास  करे  तो  उक्त  नियम  का  उल्लंघन  होगा  |

 made  तथा  fran  स्कंध  में  अनुसूचित  जातियों

 जनजातियों  a  लिए  आरक्षण

 8064.  श्री  टी०  एस०  साबित  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 कया  अनुसंधान  तथा  विश्लेषण  स्कंध  के  विभाग  में  अनुसूचित  जातितों/अनुसुचित

 जातियों  के  लिए  रोस्टर  रखा  जा  रहा  और

 उस  विभाग  में  प्रतिनियुक्ति  पर  आए  व्यक्तियों  सहित  प्रत्येक  ग्रुप  में
 अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  प्रतिशत  कमेंट्री  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  ( attra  इंदिरा  और  इस  संगठन  के  कायें  की  विशेष

 प्रकृति  के  आरक्षण  आदेश  यहां  लागू  नहीं  होते  फिर  भी  यह  निर्धारित  किया  गया  हैं  कि

 संगठन  के  संगठन  की  आवश्यकताओं  को  देखते  ऐसे  आदेशों  के  अभिप्राय  का  अनुपालन

 करने  का  हर-सम्भव  प्रयास  करेंगे  |  इसका  ब्यौरा  देना  जनहित  में  नहीं  है  |

 आई  ई  एस/आई  एस  एस  सेवाओं  का  कार्य  करने  वाले  कार्मिकों  की  रोज़ेदार

 8065.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अलावा
 अन्य

 सभी

 भारतीय  सेवाओं  तथा  गृह  मंत्रालय  के  अलावा  अन्य  मंत्रालयों  द्वारा  नियंत्रित  अन्य  सेवाओं  से  समृद्ध

 अधिकारियों  से  सम्बन्धित  कार्य  करने  वाले  किसी  अधिकारी  तथा  कर्मचारियों  के  एक  अनु  भाग/शाखा

 में  रहने  को  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  एक  ही  सीट/अनुभाग  पर  लगातार  रहने  से  निहित  स्वार्थ  पनपते  हैं  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  आई  ई  एस/आई  एस  एस  सेवाओं का  काय  देखने  वले  कार्मिक

 गत  दस  वर्षो
 या

 लगभग  इतने  ही  समय  से  उसी  अनुभाग  में  कार्य  कर  रहे  हूँ  और  यदि  तो  उनको

 क्रम  परिवर्तन  न  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  प्रवासन  को  चुस्त  बनाने  हेतु  प्रधान  मंत्री  के  हाल  के  निदेशों  के  अनुपालन  वहं

 स्वस्थ  प्रशासन  सुनिश्चित  करने  हेतु  इन  सभी  व्यक्तियों  का  क्रम  परिवर्तन  करने  ह  आवश्यक  अनुदेश

 ay  |

 गृह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०

 :  से  प्रतिनियुक्ति  पद  अथवा
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 0  190

 की

 लिखित  उत्तर

 कार्यावधि  पद  को  किसी  भी  व्यक्ति  को  केन्द्रीय  सचिवालय  के  क्सी  पद  पर  निर्धारित
 अवधि  के  लिए  नियुक्त  नहीं  किया  जाता है  फिर  स्वच्छ  और  कुशल  प्रयास  सुनिश्चित  करने  के

 उद्देश्य  से  आम  जनता  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  विभागों भागों
 में  रोटेशनल  स्थानान्तरण  किए  जाते

 इस  समय  दो
 ही  ऐसे  अधिकारी  जो  दस  वर्ष  से  भी  अधिक  समय से  भारतीय  अर्थ

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  से  सम्बन्धित  कायें  देख  रहे  उस  अनुभाग  के  कुशल  संचालन  को

 ध्यान
 में  रखते  जसे  ही  सम्भव  होगा  इन  अधिकारियों  को  बदल  दिया  जाएगा  |

 बिहार में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  सुविधाएं

 8066.  श्री  भोगेन्द्र  झा
 :

 उद्योग  मंत्री  बिहार  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  सुविधा  भो

 के  बारे  में
 6  1983 के  अतारांकित  प्रदान

 संख्या  5857 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 1  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  और  वर्ष  1992-85  के  कुल  संख्या  में  से  दरभंगा  जिलों

 में  पंजीकृत  भीर  गर  पंजीकृत  एककों  के  सम्बन्धित  आंकड़े  क्या  हैं

 खास  तौर  पर  मधुबनी  और  दरभंगा  जिलों  में  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना  में  वर्ष  1982-

 83  में  तेजी  से  आयी  गिरावट  के  क्या  कारण  हैं  और  उत्साह  को  फिर  से  कायम  करने  और  उसे  तेज

 कर  ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए गए  हैं

 कया  सभी  एककों  में  अभी  भी  उत्पादन  हो  रहा  और

 (a)  यदि  तो  कया  वास्तविकता  का  पता  लगा  गौर  कम  से  कम  दो  जिलों  में  स्थिति  में

 सुधार  करने  के  लिए  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  साथ  कोई  जांच  करायी  जाती  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  वर्ष  1979-80  से  1981-82  के  दौरान  किए

 गए  पंजीकरणों  सम्बन्धी  जानकारी  नीचे  दी  गई  है  कामगार परक  अधिकांश  एकक  पंजी  कृत  नहीं
 1982-83  से

 मच
 धत  जानकारी  जिला  उद्योग  केंद्रीय

 से
 1983  के  बाद  उपलब्ध  होगी

 मद
 ——$——

 मधुबनी  दर मंग  1

 न
 1979-80  80-81  81-82  1979-80  80-81

 81-82

 ay  में  दिए  गए  148  362  617  448  96  82

 Nee maT
 पंजीकरण

 इन  जिलों  में  स्थापित  किए  गए  एककों  में  कामगारपरक  एक्शन  सम्मिलित  हैं  ।

 कार्यक्रम  के  आरम्भिक  वर्षों  में  सामान्यतया  पुश्तैनी  कामगारों  को  बड़ी  संख्या  में  इस  कार्यक्रम  में

 सम्मिलित  किया  गया  था  ।  उस  समूह  को  सम्मिलित  कर  लिए  जाने  के  बाद  एककों  की  स्थापना  की

 गति  कम  हो  गई  थी  ।

 मधुबनी  जिला  उद्योग  केन्द्र
 से

 पिछले  दो  वर्षों  में  किसी  भी  एकक  के  बन्द  होने  की  सूचना

 नहीं  मिली  है  जबकि  दरमंगा  जिला  उद्योग  केन्द्र  ने
 1980-81  में

 एक  तथा
 1981-82  में  15  एककों

 के  बन्द हो  जाने की  सूचना  दी  है
 ।
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 लिखित  उत्तर  20  1983

 a
 aq  मामल

 पर  जिले  को  qraraareray  qtaia  द्वारा  विचार  किया  जा  सकता  था  |

 सरकारी  सेवा  में  way  ae  स्थायी  तथा  स्थायी  नियुक्तियां

 8067.  श्री  हीरालाल  कार  परमार  :  क्या  उद्योग  मंत्री  सरकारी  सेवा  में  अद्ध

 तथा  स्थायी  नियुक्तियों  के  बारे  में  दिनांक  16  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2921  के  उत्तर

 के  सजदा  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  नियमित  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  बुलाने

 अनुदेश  मौजूद  हैं  और  समिति  की  बैठक  नहीं  होती  तो  जब  भी  वह  होगी  तब  उससे

 सम्बन्धित  रिक्त  स्थानों  के
 सम्बन्ध

 में  एक  अलग  पैनल  तैयार  करना  ae
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  एस०  आई०  डी०  सी०  में  पदोन्नति  के  लिये  ऐसा  पैनल  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  आर्थिक  और  रसायन  व्यापार  का  पिछले  पांच  वर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  की  गई  नियमित  पदोन्नति  फा  ब्यौरा  क्या  है तथा

 गत  पांच
 वर्षों

 में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  कितने  पद  भरे  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :
 स्थान  रिक्त  होने  के  वर्ष  के  अनुसार

 विभागीय  पदोन्नति  समिति के  जरिए  पदोन्नति  हेतु पे पैनल  तैयार  करने  के  बारे  में  कामिक

 aire  प्रशासन  सुधार  विभाग  द्वारा  24  1980  को  निदेश  जारी  कर  दिए  गए  थे  ।  इस  तिथि

 के  बाद  विभागीय  पदोन्नति
 समितियों  द्वारा  आधिक  व्यवसाय  में  3  अधिकारियों

 का  व्यवसाय  (  कमी
 कल  z rs)  में  5  अधिकारियों  का  1

 पैनल
 बनाया  गया  था  |

 1-1-78 &  31-12-1932  की  अवधि  में  187  अधिकारियों  fae  To  समिति
 के

 माध्यम
 से

 '

 नियमित  आधार  पर  qatead
 किया  गया  तथा  359  पदों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  करके  भरा  गया  था  जिसमें  उद्योग  विकास  संगठन  के  विभिन्न  व्यवसाय

 शामिल हैं
 ।

 एच०  एम ०  - ६  श्रीनगर  से  aga  किया  गया  मध्यस्थता  शुल्क

 8068.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  श्रम  त्रि बाद  में  मध्यस्थता  Yow  के  रूप  में  श्रीनगर  उच्च

 न्यायालय  को  मुगतान  करने  हेतु  हिन्दुस्तान  मद् लीन  श्रीनगर  से  दस  हजार  रुपये  लिये  गये

 और

 यदि  न  तो  उस  मसले  को  बिना  मध्यस्थता  शुल्क  न्यायाधिकरण  द्वारा  निर्मित

 कयों  नहीं  किया  गयां  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )  तथा  एच०  एम०  टी०  लिमिटेड ने

 जम्मू  तथा  कदमी र  उच्च  न्यायालय  के  पंजीकार  को  10,000  रुपये  की  फीस  का  मस्तान  किया  था
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 30  1905.  (™)  लिखित  उत्तर

 foam  विवाद  में  कध्यस्थत़ा  करने  के  लिए  जम्प  तथा
 कसमीर  राज्य  सरकार  नियुक्त  किया  गया

 था  क्योंकि
 ag  समझा  गया  था  कि  नवम  न  MAIS  जाच  द

 Thar  /arrorriar
 न्यायाधिकरण  द्वारा  विवाद  में  निष्य

 देने  में  अधिक  समय  लगेगा  a

 wa  लाइन  पर  मृत्यु

 8069.  शी  रास  राही  :  क्या  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  18  1982  को  निमतो ई  क्षेत्र में  रेलवे  लाइन  पर

 गए

 तो  उनकी  मृत्यु  के  क्या  और

 इन  कारणों  देश  में  कितने  प्रतिशत  व्यक्तियों  को  मृत्यु  होती है  और  प्रदेश

 कितने  प्रतिशत  लोगों  की  इस  तरह  मृत्यु  हुई  और  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  क्या  ब्यौरा  है  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  17  1982  को

 सु हका याच
 के  नजदीक  रेलवे  लाइन  पर  चार  पत्र

 गये
 थे  ।

 भारतीय  ave  संहिता  की  धारा  302  के  age  मामला  ast  किया  गया  और  जांच

 पड़ताल  की  जा  रही  शवों  की  अंतड़ियों  को  केन्द्रीय  अपराध  विज्ञान  प्रयोगशाला को  भेजा  गया

 जिनकी  की  प्रतीक्षा  केन्द्रीय  अपराघ  प्रयोगशाला
 से  रिंपोछे  प्राप्त  होने  और

 जांच  पड़ताल  पूरी  होने  पर  मृत्यु  के  कारणों  का  पता  लगेंगी  ।

 जब  इस  मामले  में  मृत्यु  का  कारण  सिद्ध  हो  जायेगा  तो  इसी  कारण  हुई  मौतों  को  संख्या

 के
 विषय  में  सुचना  एकत्र

 की  जायेगी  1

 जालों  रिफिल

 8070.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  उद्योग  मंत्री-बहु यह  बढ़ाने की की  करेंगे  fe

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  साधारण  रिफिल  भर  जौहर  ि  fat

 के  बड़े  dna  पर नफ़ली  निर्मता  किस  तरह  सहित  घटिया  े त्माल- क्र  विपणन  कर

 भोली  भाली  जनता  को  ठगते

 यदि
 हां  बह्द.सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या,कडेस  ser  का  विचार  है

 कि  जाली  सामान  का  विपणन  न
 हो  ओर  जन  ल  ज़ाए .?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  way

 उपयुक्त  भाग  के सस् बन्ध  दिए  गए  उत्तर  को-ध्यान  में ख़ते :हुए ge  इसके  प्रशन

 ही  नहीं
 उठता  ।  किन्तु ब्या पार  तथा  पण्यत्रिह्नूं  1958  किनारा  पलट  और  79  में  नकली

 व्यापार  चिह्लॉं  का  प्रयोग  करने  या  गलत  व्यापारिक  विवरण
 देने  अपराध  करने  पर  और
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 वि  et

 नकली  व्या  रण  देकर  वस्तुओं  को  बेचने  पर

 कों  की  व्यवस्था  है  कें

 ee

 चतुर  श्रेणी  के
 कर्मचारियों

 के  बच्चों  को
 छात्रवृत्तियां

 8.0

 श्री  आधार  एन०  क्या  गृह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far

 an  सरका  ी  सरकारी  उपक्रमों  तथा  अन्य  संगठनों  के  qa ¢  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  के  बच्चे  दिल्‍ली  में  आय  की  सीमा  के  कारण  मेट्रिक  qa  तथा  मैट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियों  के

 पात्र  हीं
 क

 क्या  स्कूलों  के  प्रिंसिपलों  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  की  छात्रवृत्ति  शाखा  द्वारा  उनके
 बच्चों

 को छात्र  वृत्ति
 देने  से

 रोकने  के  लिए  छात्रवृत्ति  निकालने  के  प्रयोजन  हेतु
 सरकारी  कमेंचारि

 मकान  किराया  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्तों  और  सम्बद्ध  भत्तों  को  उनके  वेतन  के  भाग  के  रूप
 में

 ग

 द  क्या  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  शिक्षण  संस्थाएं  अनुसूचित  जाति  समुदायों  के
 लो  at

 अपने  बच्चों  के  लिए  छात्रवृत्तियाँ  लेने  से  इस  बहाने  रोक  रही  है  कि  उनके  दो  से  अधिक ब
 थ

 ं

 भ्र का दमी  वर्षों  में
 छात्रवृत्तियां

 और  ्

 nm  क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  शिक्षा  विभाग  की  उपरोक्त  अनियमितताओं
 के  विरुद्ध

 कोई

 sqTaaa  मिला है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  बारे  कया

 उपचारात्मक  उपाय  किए  हैं

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  और  दिल
 ली  प्रशासन

 रा  प्रस्तुत  सुचना  के  अनुसार  वे  सभी  छात्र  जिनके  अभिभावकों  की  आय

 6000
 रुप  प्रति  वर्ष  तक

 पूर्व
 मैट्रिक  स्तर  पर  नकद  अनुदान  के  पात्र  हैं  ।

 मैट्कोत्तर  की  अवस्था  में  यह  आय  सी  मा  12000  रुपए  प्रति  ag  है  ।
 क

 द

 पूर्वे  मैट्रिक  स्तर  पर  छात्रों  को  इस  राशि  से  वंचित  नहीं  किया  जाता  हैं

 (a)  दिल्‍ली  अनुसूचित  जाति  कल्याण  संघ
 दिल्‍ली  के  महासचिव  से  ha

 =
 एक  अभ्यावेदन

 प्राप्त
 दना

 है  भोर  इस  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ्

 हद  राजीव  स्थित  सेन्टर  फार  सेल्युलर  एंड  मॉ ले कुलर  बायोलॉजों

 ध
 गेस्ट  हाउस  किया  गया  कारोबार

 _ 8072.  शी  दयाराम  शाक्य :

 Sigg

 रहे  शेजवलकर :
 तय  त्री यह

 पति  जों  इ

 गी  कि

 ape
 (*)

 कया
 हैदराबाद  स्थित

 सेन्टर  फार

 Rega

 द

 ऐंड

 मिले
 amet  का  गेस्ट  हाउस

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक गीत  अनुसंधान
 परिषद के  मह  गे

 त

 कर

 व  ties
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 यदि  तो
 कया  कार्यालय ने  यह  तिथि

 a

 विज्ञान  धौर  परमाणु  ara izar,  इलेक्ट्रानिकी  कौर  महासागर गर  विकास

 विभागों में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :
 जो  नहीं  ।  वहू  भवन  श्रीमती

 शम०  fag  की
 संपत्ति

 कौशिकीय  और  अणुजीव  विज्ञान केन्द्र  फॉर  सेलुलर  एंड  मॉलेकुल र  aq rates)

 ने  भवन  यस
 मांगी

 थी  और को  किराए  पर  लेने  की  अनुमति  सी०  एस०  आई०  आर०  मुख्यालय

 उपाध्यक्ष  सी
 ०  एस०  आई०  आर०  द्वारा  इसकी  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  विकि

 एक्रिलिक  रेड  के  लिए  ध्रनमानित  aia

 रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि

 यह  सच है  कि  योजना  आयोग  ने  एक्रिलिक  रेच्य
 ms  लिए  प्रति

 अ  50,000 टन  को

 अनुमान रि

 ्  क्या यह  मांग  बाद  में  बढ़कर  100,000

 neti

 ay

 recent 1)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ‘  )  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  —  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 औ

 (=)  यदि  ate  अधिक  क्षमता  उत्पन्न  को  जाती
 भाव  होगा

 ?

 योजना  मंत्री  एस०  खी ०  ee  योजना
 आयोग

 ग

 के
 तरिम

 अनुमान

 क
 र  1989-90  में  एक्रिलिक  रेशे  की  मांग  30,000  टन  होनी  थी  ॥  इस

 परन
 पर  पेट्रोलियम

 विभा  से  विचार-विर्दे  चल  रहा  ot
 Bn

 पची

 16  000  टन  की  अमत  &  Fare  area  किए  गए

 अतिरिक्त  क्षमता  का  सृजन  इसकी  आवश्यकता  के  वास्तविक  मूल्यांकन  पर  हलीमा

 करेगा

 विदेशों  से  दिल्लो  हवाई  अड्डे  पर  आने  वाले  भारतीय  यात्रियों  को  परेशान  करना

 )74.  शी  एच०  एन०  |  गोड़ा
 क्या  गृह  मंत्री

 यह
 बताने

 की  कृपा
 करेंगे कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  आप्रवासी  करें  चारी  वादे  ६६
 ी

 से  भाने  वाले

 भारत  पत्रियों  को  अनावश्यक  रूप  से  परेशान  कर  रहे

 ै  यात्रियों  से  गत  महीनों  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  प्राप्त हुई  sate
 दि

 यात्रियों  की की
 शिकायतें

 दू
 कि  इन्दु र्व च्इ रश  दूर  करत  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 बिचार
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 co  नतालालालमतनकातकाक  es

 te  मंत्रालय  राज्य  way  निहार  रंजन  :  जी
 श्र  मान

 ग

 (&)  तीन  हिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  से  एक  भारतीय  यात्री  से  प्राप्त  हुई  थी  ।  आप्रवासन

 अधिकारियों  द्वारा  उसके  मामले  में  कार्यवाही  करने  में  कुछ  समय  लगा  क्योंकि  उसके  पास  पारपत्र  नहीं

 था  और  इसको  शहर  के  निवास  स्थान  से  लाना  था  ।  यद्यपि  यात्री  को  कुछ  असुविधा  हुई  होगी  परन्तु

 यह  तंग  करने  का  मामला  नहीं  था  ।  शेष  दो  शिकायतों  की  प्राधिका  रियों  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 (7)  पर्यवेक्षण  के  लिए  सहायक  पुलिस  आयुक्त  के  पद  का  एक  अधिकारी  24  घंटे  तैनात  कियां

 जाता  है  ।  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  अचानक  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।  आप्रवासन  कर्मचारियों

 से  यात्रियों  के  साथ  शिष्टाचार  से  पेश  आने  और  उनके  मामलों  पर  यथासंभव  शीघ्र  कार्यवाही  करने

 के  लिए  स्थायी  अनुदेश  हैं  ।  उनको  समय-समय  पर  इस  संबंध  में  उपयुक्त  रूप  से  विवरण  भी  दिया

 जाता है  ।

 विशेष  घटक  योजना  के  अंतर्गत  राज्यों को  दी  गई  धन राशियां

 8075.  शनी  गदाधर  साहा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्वेष  घटक  योजना  के  अंतरगत  गत  तीन॑  वर्षों  के  दौराने  राज्यों  को  कितनी  धनराशियां

 दी  गई  और  उनका  कितना  उपयोग  किया  गया  ;

 विशेष  धटक  योजना के  अन्तर्गत  1981-82  कौर  1982-83  के  लिए  कुल  पीजन

 परिव्यय  कितना  था  और  उसकी  राज्यवार  ब्यौरों  क्यां

 1981-82  और  1982-83  के  दौरान  कितनी  राधिका का  पेयिंग  कियां  गयां और  उसके

 कया  परिणाम  रहे  तथा  कितनी  धनराशियां  अप्रयुक्त  पड़ीं

 उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  राज्यवार  और  वर्षवार  किन-किन  विभागों  ने  उक्त

 धनराशियों  का  उपयोग  कियां  और  केनी-कीने  से  Fatt  इसकी  vada  नहीं  और

 इसकें  क्यां  कारण

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ( sit  निहार
 रंजन

 :  से  अपेक्षित  सुचना  नीचे

 रखे
 विंवेरंणें  में  दीं  गे  हैं

 और  किसी
 राज्य/संघ॑  शासित  aa

 at  विशेष  घटक  atta  राज्य  योजना  का  एक

 भाग  होने  के  कारण  सम्बद्ध  क्षेत्र
 में

 नियतकालिक  पुनरीक्षण  तथा  भौतिक  और  वित्तीय  प्रगति

 का  मूल्यांकन
 संबंधित  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 फिर  भी  fears  घटक  योजना  का  मुल्यांकन  योजना  आयोग  और  गृह  मंत्रालय  द्वारा  भी

 राज्यों  शासित  क्षेत्रों
 की

 भौतिक  और  वित्तीय  उपलब्धियों  का  पुनरीक्षण  प्रतिवर्ष  किया  जाता  है  ।

 इसमें  इंस  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  क्षेत्रीय  दौरों  के  माध्यम  से  at  सहायता  कीं

 जाती  &  ।
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 विवरण

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  1980-81,  1981-82  और  1982-83  में  विशेष  घटक  योजना

 के  संबंध में  परिव्यय और  सच  का  विवरण

 लाखों  में )

 ्र०  स०  राज्य/संघ  शादी  वि०  घ०  यो ०  fao  घ०  यो०  fao  घ०  at

 क्षेत्र  का  नाम  1980-8 1  1981-82  1982-83

 परिव्यय  खच  परिव्यय  हज  परिव्यय
 खर्च

 I  3  4  5  6  7
 ि

 आध्र  प्रदेश  4410.09  3667.41  4929.48  3812.23  6200.67

 174.46  133.56  306.65  294.40  400.31

 बिहार  3818.00  3207.00
 4951.31  2719.70  5800.77

 2382.00  1351.93  2506.01  2176.00  1700.52

 हरियाणा  2851.00  2760.99  3266.37  3079.73  2400.68

 हिमाचल प्र  दश  679.00  630.28  1098.50  1102.73  1000.16

 5995.00  4619.93  5223.30  4868  60  6500.39

 1728.00  1463.65  2016.47  1644.45  1500.59

 मध्य  प्रदश  3124.77  4118.14  3327.61  460.71 4028.72

 10
 महा  राष्ट्र

 2276.00  1289.56  4101.08  2356.59  3100.01

 11  मणिपुर  49.41  46.42  82.47  60.00  90.00

 12.  उड़ीसा  1598.76  1417.32  2811.13  2113.58  1100.45

 13  पजाब  2857.00  2162.02  1925.17  1798.41  2000.14

 14  राजस्थान  4010,00  3041.81  3799.00  3666.28  3000.73

 15.  सिक्किम  1980-81  की  SCP  1980-81  not  27.01  27.01  41.00

 fao  घ०  to  तैयार  नहीं  Prepared.

 की  गई

 16  6775.00  2876.29  7889.24  7085.12  8900.77 तमिलनाडु

 17.  190.30  151.02  291.41  286.21  409.61 fe
 पुरा

 18  उत्तर  प्रदेश  6112.00  5482.61  9585.04  8663.25  12100.00

 19  पश्चिम  बंगाल  3851.00  2856.64  4244.30  4257.62  2900.17

 20  दिल्ली  1044.00  506.08  1010. Vive  Il  FO4.4
 QA  AK

 1100.91

 21  चंडीगढ़  1980-81  की  1980-81  not  53.39  59.04  99.00

 वि०  घ०  यो०  तैयार  Prepared.

 नहीं  की  गई
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 2  3  4  5  6  7

 22.  पॉंडिचेरी  155.28  122.94  225.57  200.58  200.60

 23.  गोवा  दमन  व  दीव  30.00

 24.  जम्मू  और  कश्मीर  86.00

 pu

 जोड़  $4784.93  40912.53  64561.14  54574.57.
 66100.65

 वर्ष  1982-83  के  लिए  वास्तविक  at  इस  समय  उपलब्ध  नहीं

 2  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  दमण  तथा  दीव  ने

 1982-83  से  आगे  की  विशेष  घटक  योजना  घ०  तैयार  की  थी  |

 चूंकि  अन्तिम  आंकड़ें  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  अतः

 इनमें  कुछ  सीमान्त  परिवर्तन  हो  सकते  हैं  |

 उत्तर  प्रदेश  से  होकर  बहने  वाली  दो  प्रमुख  नदियों  के  जल  के  बारे  में

 विशेषज्ञों  का  विचार

 8076.  श्री  रतन  सिंह  राजद  :

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 थ्रो ०  जीत  कुमार  मेहता  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  से  होकर  बहने  वाली  दो  प्रमुख  नदियों  के  जल  के

 बारे  में  विशेषज्ञों  द्वारा  व्यक्त  इन  विचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  यह  जल  नहाने  तक  के  लिए

 ठीक  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  विशेष  जांच  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण
 विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag)  :  हों  |  उत्तर  प्रदेश से  होकर

 बहने  वाली  दो  प्रमुख  नदियां  गंगा  और  यमुना  मुख्य  शहरों  की  सीमा  के  अनुप्रवाह  के  निकट

 प्रदूषित  हैं  ।

 तथा  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियन्त्रण  का  केन्द्रीय  ats  दोनों  नदियों  की  जल

 गुणवत्ता  के  लिए  निरन्तर  प्रबोधन  कर  रहा  है  ।  केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  आधारों

 यह  पाया  गया  है  कि  गंगा  नदी  की  प्रदूषित  सीमाएं  पटना

 ओर  कलकत्ता  के
 भूलकर  वाह  और  यमुना  नदी  की  प्रदूषित  सीमाएं  मथुरा  और  आगरा  के

 अनुप्रवाह हैं
 नदी  में  इस  प्रदूषण  का  मुख्य  कारण  घरेलू  बहिःस्रावी  उत्सर्जन  है  तथा  कुछ  सी  मा

 तक  उद्योग हैं  |

 प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
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 पाइप  लाइन  के  माध्यम  कोयले  का  जाना

 8077.  श्री  विधि  चन्द्र  जन  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  राज्य  में  कुद्देमुख  खानों  से  लौह  अयस्क  मंगलौर  पत्तन  तक

 पाइप  लाइन  के  माध्यम  से  भेजा  जाता  है

 क्या  योजना  आयोग  ने  विशेषकर  कोयले  पाइप  लाइन  के  माध्यम  से  भेजने

 की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  या  परियोजना  आरम्भ  की  झोर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  कितनी  उपलब्धियां  हुई  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा

 बया  है  ?

 योजना  मंत्री  बी
 ०  हा

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  दिए  गए  नीति  सम्बन्धी  मागं दर्शी  सिद्धांतों  के

 अनुसार  देश  में  पाइप  लाइन  के  जरिए  स्तर  कोयले  के  परिवहन  की  व्यवस्था  आरम्भ  करने  को

 संभावनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  योजना  अयोग  द्वारा  1980  में  एक  अन्तर-मंत्रालयीन

 कार्यकारी  दल  गठित  किया  गया  था  ।  इस  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  थी  कि  देश  के  उत्तरी  और

 पश्  कमी  क्षेत्रों  के कोयला  क्षेत्रों  से  तापीय  बिजली  घरों  को  पाइप  लाइन  के  जरिए  cat  कोयले  के

 परिवहन  की  व्यवस्था  सम्बन्धी  विस्तृत  साध्यता  अध्ययन  तैयार  करने  का  काम  मैसर्ज  इंजीनियर

 इण्डिया  लिमिटेड  आई०  को  सौंपा  इंजीनियर  इण्डिया  लिमिटेड  से  कोयला

 eat  पाइप  लाइनों  सम्बन्धी  तकनीकी-भारिक
 साध्यता/सं  भव्यता

 अध्ययन  हाल  ही  में  प्राप्त  हुआ

 इस  रिपोर्ट  की  जांच  अभी  पूरी  नहीं  की  गई  है  ।

 विभिन्‍न  मंत्रालयों में  प्रतिनियुक्ति
 हेव  निदेशक  तथा  उससे  ऊपर  के  पद

 के
 लिए  अनुसूचित

 जातियों  अनुसूचित  जनजातियो ंके  अधिकारियों  को  पैनल  में  रखना

 8078.  at  सोमजी  भाई  डामोर  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  निदेशक  तथा  उससे  ऊपर  के  पद  के  लिए

 अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  को  पैनल  में  रखने  के  लिए  क्या  मानदंड

 अपनाया  जाता

 1982-83  में  चैनल  में  रखे  गये  अधिकारियों  की  श्रेणी-बार  संख्या  क्या

 गृह  ate  वित्त  मंत्रालयों  में  संयुक्त  अतिरिक्त  सचिवों  और  सचिवों  के

 रूप  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  कितने  अधिकारी  श्र  णी-वार  कार्य  कर  रहे  हैं

 क्या  उपरोक्त  श्र  जियों  के  अधिकारियों  का  उपरोक्त  स्तरों  में  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 और

 यदि  तो  1983  के  दौरान  इस  दिशा  में  क्या

 कार्यवाही

 करने  का  विचार

 तय  मंत्रो wa  चन  |  हि
 गृह  मंत्रालय में  रा  :  निदेश निदेशक  और  संयुक्त  सचिव

 के
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 साओ

 पदों  के  लिए  पैनल  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  विचार  किए  जाने  हेतु  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजातियों  तथा  अन्य  दोनों  ही  के  लिए  कम  से  कम  क्रम  14  और  17  ae  की  एक  समान

 सेवावधि  निर्धारित  की  गई  है  ।  फिर  केन्द्रीय  सेवा  समूह  के  अधिकारियों  को  मित्रता  निर्धारित

 करने  के  लिए  उनके  वेतनमानों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  जिससे  कि  रिक्तियों  की  संख्या  aaa

 में  पैनलों  क ेआकार  को  संतुलित  सीमा  के  भीतर  रखा  जा  सके  ।  यद्यपि  ऊपर  सचिव  और  सचिव  के

 पदों  के  लिए  किसी  नियम  के  किसी  ग्रेड  में  कोई  विशिष्ट  सेवा वधि  निश्चित  नहीं  की  गई  है

 फिर  इन  पदों  पर  नियुक्ति  हेतु  चयन  करने  के  लिए  व्यक्ति  के  पिछले  क  रीडर  में  विभिन्न  स्तरों  के

 अनुभव  और  कार्य  निष्पादन
 पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जाता  है  |

 वर्ष  1982-83  के
 दौरान  निदेशकों  और  संयुक्त  सचिवों  के  पदों  के  अब  तक

 अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  21  आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  को  पैनल  में  शामिल

 किया गया  है  ।

 (=)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  अन्य  केन्द्रीय  समूह  सेवाओं  के

 अधिकारी  निदेशक  और  उससे  ऊपर  के  स्तर  के  पदों  पर  विशिष्ट  कार्यविधि  के  आधार  पर  कायें

 करते  जिनकी  समाप्ति  पर  वे  अपने  मूल  संवर्गों  को  प्रत्यावर्तित  हो  जाते  ऐसे  पदों  पर

 किसी  सेवा  के  लिए  न  तो  कोई  कोटा  निर्धारित  होता  है  और  न  ही  ऐसे  कार्यावधि  पदों  में  अनुसूचित

 जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मी  दीवारों  के  लिए  कोई  आरक्षण  ही  किया  जाता  फिर  भी

 अन्य  पात्र  अधिकारियों  के  साथ-साथ  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  उपलब्ध  अधिकारियों  के

 दावों  पर  यथोचित  रूप  से  विचार  क्रिया  जाता  है  ।

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  इस  समय  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों के  सात

 आई०  ए०  एस०  अधिकारी  गृह  और  वित्त  मंत्रालयों  में  निदेशक  और  संयुक्त  सचिव  के  स्तर  पर  कायें

 कर  रहे

 सिक्किम  राज्य  का  ममालिक  उत्थान

 8079
 :

 श्री  संतोष  मोहन  वेव

 श्री  नित्यानंद  fae

 श्री  भीकू  राम  जेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्पादन  शुल्कों  छूट  वापस  लिए  जाने  के  कारण  पान  मसाला  आदि

 जेसी  अनेक  उद्योग  सिक्किम  से  हटने  के  लिए  विवश  हो  गए  हैं  तथा  इससे  लगभग  दस  हजार  लोगों  के

 बेरोजगार  होने  की  आशंका  और

 यदि  तो  हिमालय  के  उस  राज्य  में  रोजगार  आर्थिक  स्थिरता  औद्योगिक

 समृद्धि  करने  और  जीवन  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  सरकांर  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  राज्य
 में  वस्तु  उत्पादक  एककों
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 को  दोष  भारत  के  एककों  के  बराबर  लाने  के  लिए  सिक्किम  राज्य  सरकार  की  सहमति  से  दिनांक

 1.2.83  से  केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  नमक  अधिनियम  लागू  करना  एक  अम्युपाय  है  ।

 समूचे  सिक्किम  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  माना  गया है  और  इस  राज्य  में  स्थापित

 रियायती  केन्द्रीय  विदेश  राजसहायता  राज्य  में  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  को

 1.3.81  से  20  प्रतिशत  तक  बढ़ा  कर  अधिकतम  20  लाख  रुपये  तक  कर  दिया  गया  परिवहन

 कर  संबंधी  लघु  उद्योगों  द्वारा  मशीनों  की  किराया  तकनीकी  सेवाओं  के

 लिए  ब्याज  राजसहायता  और  कच्चे  माल  के  आयात  के  लिए  विशेष  सुविधाएं

 कोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहनों  के  पात्र  हैं  ।

 सिक्किम  के  चारों  जिलों  को  उद्योग  रहित  जिलों  के  रूप  में  चुना  गया  जिनमें  कोई  भी

 बड़ा  या  उद्योग  नहीं  है  और  सरकार  ने  तकनी की  प्राधिकरणों  में  योजनाओं  के  पंजीकरण  के

 मामलों  में  और  लाइसेंस  स्वीकृत  करके  स्वेप्रथम  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 इन  चारों  जिलों  को  केन्द्रीय  संयंत्र  कार्यक्रम  के  अंतगंत  शामिल  कर  लिया  गया है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  और  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  एक  कृतिक  बल  ने  अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है

 जिसमें  राज्य  के  औद्योगिकी करण  के  लिए  चलाई  जा  सकते  वाली  परियोजना  की  संभावनाओं  का  पता

 लगाया  गया  सिफारिशें  की  गई  परियोजनाओं  की  तकनीकी-आ्थिक  संभाव्यताओं  की  जांच  करने

 के  लिए  यह  रिपोर्टे  राज्य  सरकार  को  प्रेषित  कर  दी  गई  है  ।

 परिचय  बंगाल  में  गंग  गजल  का  प्रदूषण

 8080.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  परिचय  बंगाल  में  गंगा  जल  के  प्रदूषण के
 बारे

 में  23  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  4080  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी कि

 औद्योगिक  तथा  घरेलू  उच्छिष्ट  पदार्थो ंके  कारण  होने  वाले  गंगाजल  प्रदूषण की

 रोकथाम  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  बोर्डों  द्वारा  बया-कया  योजनायें  बनाई  गई  हैं  और  क्या-क्या  उपाय

 किए  किए  और

 किए  गए  ऐसे  उपायों  के  क्या  परिणाम  निकले  और  ऐसे  उपाय  किन-किन  स्थानों  और

 स्थलों पर  किए गए

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  तथा  औद्योगिक  और  घरेलू

 अपशिष्टों  से  गंगा  जल  के  प्रदूषण  निवारण  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  और

 अपनाए  गए  उपाय  निम्नलिखित  हैं

 1.  के  अन्तर्गत  कानपुर  की  उपरी  धारा  की  दो  नालियों  के  गंदे  जल  को  अपने

 करने  और  इसको  पम्प  करके  मलजल  फार्म  की  ओर  ले  जाने  की  एक  योजना  तैयार  की  गई

 अनुवर्ती  अवस्थाओं  के  अन्तर्गत  अति  रिक्त  योजनाओं  को  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 2.  उत्तर  प्रदेश  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  कानपुर  नगरपालिका  के  विरुद्ध  कानूनी

 61



 लिखित  उत्तर  20  1983

 अभियोजन  केस  प्रवर्तित  किया  गया  था  ।  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  नदी  में  मिलने  वाले  गन्दे

 अपदिष्ट  जल  को  6  माह  के  भीतर  समुचित  उपायों  द्वारा  अपवर्तन  करने  के  आदेश दे  दिए गए  थे  t

 तथापि  नगर  महापालिका  ने  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  संशोधन  दायर  किया  है  ।

 उन  नदियों  के  किनारों  पर  मुख्य  शहरों  के  घरेलू  मलजल  से  जीव  गैस  उत्पादन  के  लिए

 भी  प्रस्ताव  तैयार  किए  गए  हैं  ।  इससे  न  केवल  जल  प्रदूषण  के  नियन्त्रण  में  सहायता  मिलेगी  बल्कि

 मेथेन  गैस  को  बनाने  में  ऊर्जा  के  स्रोतों  में  रो  एक  यह  भी  होगी  ।

 कानपुर  में  हमें  संस्करण  बहिःख्रावों  के  कारण  प्रदूषण  को  नियन्त्रण  करने  के  यू ०

 पी०  के  राज्य  प्रदूषण  ATS  द्वारा  इसके  सामूहिक  उपचार  का  सुभाव  दिया  गया है
 भर  एक  सम्भाव्यता

 रिपोर्ट  पहले  ही  तैयार  की  जा  चूंकि

 5.  वाराणसी  में  घाटों  के  संरक्षण  और  गंगा  नदी  के  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  लिए  एक  योजना

 तैयार  की  गई  थी  और  इसका  निष्पादन  प्रगति  में  है  ।

 6.  शवों  को  नदी  में  फेंकने  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  एक  faa  शव  दाह  गृह  वाराणसी

 और  कानपुर  में  बनाने  का  प्रस्ताव  कानपुर  में  शव  दाह  गृह  का  निर्माण  पुरा  होने  वाला है

 fara  बैंक  की  सहायता से
 कलकत्ता  मेट्रोपोलिटन  डिवेलपमेंट  आधथधोरिटी  एम  ०

 डी०  To)  महानगर  के  आन्तरिक  क्षेत्र
 को

 मल  व्यवस्था  और  मलजल  उपचार  द्वारा  100%

 दिति  करने  के  लिए  एक  योजना  का  कार्यान्वयन  कर  रही  है  ?

 8.  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियन्त्रण  के  केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  तीन  सू०

 पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  नदी  की  जल  गुणवत्ता  का  45  स्थानों  पर  गंगा
 तटवर्ती

 प्रणाली  द्वारा  प्रबोधन

 किया जा  रहा  है

 9.  Jo  पी०  राज्य  बोर्डे  ने  10  उद्योगों  -  पर  मुकदमे  चलाए  हैं  जबकि  बिहार  और  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  5  और  2  उद्योगों  पर
 बोर्ड

 के  निर्देशों का  पालन  न  करने  पर  मुकदमे

 चलाए

 10.  राज्य  बोर्ड  प्रदूषण  उद्योगों  को  निरन्तर  बहिःत्नाव  उपचार  संयंत्र  स्थापित  करने  के

 लिए  कह  रहे  परिणामस्वरूप  यु ०  बिहार  ate  cfeaa  बंगाल  राज्यों  में  317  उद्योगों  में

 जो  जल  प्रदूषण  से  सम्बन्धित  77  योगों  ने  बहि:स्राव  उपचार  संयंत्र  चालू  कर  दिए  हैं  अथवा

 परिचालन  कर  रहे  37  उद्योगों  में  उपचार  संयंत्र  आयोजन  अवस्था  में  तैयार  हो  रहे

 11.  जल  आपूर्ति  और  सफाई  के  अन्तर्राष्ट्रीय  दशक के  भारत  सरकार  ने

 घरेलू  स्रोतों
 से  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  लिए  100%  शहरों  को  1990  तक  आवरण  करने  का  लक्ष्य

 स्थापित  किया  है  |

 उड़ीसा  को  1982-83  सें  सीमेंट  का  नियतन

 8081.  श्री  हरिहर  MA
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 एट

 राज्य  को  1982-83  में  कुल  कितनी  मात्रा में  सीमेंट  का  नियतन  किया

 गया  |;

 केन्द्र  द्वारा  महीने-वार  सीमेंट  का  कितना  नियतन  किया  गया  और  उड़ीसा  सरकार

 द्वारा  1982-83  में  कितनी  मात्रा  में  सी  मेंट  जारी  किया  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  श

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  राज्यों  को  सीमेंट  के  आवंटन

 त्रैमासिक  आधार  पर  किए  जाते  हैं  ।  वर्ष  1982-83  के
 दौरान  उड़ीसा  राज्य  को  किए  गए  सीमेंट

 से
 भावंटन और  प्रेषण  नीचे  दिए  गए  हैं

 मी ०  टनों  में  )

 अवधि  मल  सिचाई  और  fast

 परियोजनाओं  के  लिए
 ——

 8  2  57,800  51,500  20,000  तूफान  राहत

 82  57,800  70,700  30,000

 82  57,800  77,500.  8101
 83  57,800  76,800

 8101

 (*)  अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  दस  वर्षीय  कार्यक्रम  के  लिए  198  2-83

 के  दौरान  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  लेवी  सीमेंट  की  मात्रा  से
 सम्बन्धित

 जानकारी  राज्य

 सरकार  से  मंगवाई  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विश्ञास्ापसनमस इस्पात  संयंत्र  द्वारा  दैनिक  व्यय  पुरा  करने  के  लिए

 होवरक्राफ्ट  किया  जाना

 8082.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मति  इस्पात  और  स्वान  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकर  को  पता  है  कि  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धकों  को  तमंचा  रियों

 के  वेतनों  के  भुगतान  के  दैनिक  व्यय  तथा  परियोजना  के  अन्य  नियमित  संस्थापना  खर्चे  तक  पुरे  करने

 के  लिए  भारतीय  स्टेट  बेक  से  ओवरड्राफ्ट  करना  पड़ा  और

 क्या  सम्बन्धित  अधिकारी  परियोजना  के  कुल  आकार  को  कम  करके  लग  भग  4000

 करोड़  रुपए  तक  करने  के  धारे  में  गम्भी  रता पु वंक  विचार  कर  रहे

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन ०  Fo  पी०  :  वर्ष  1982-83

 के  दौरान  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना
 की  पूंजीगत  लागत  की  आवश्यकताएं  इस  परियोजना
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 के  लिए  बजट
 में  की  गई  व्यवस्था  से  अधिक  थीं  ।  इसलिए  इस  परियोजना

 ने  अपने  कुछ  ऐसे  दायित्वों

 जिन्हें  टाला  नहीं  जा  सकता  पुरा  करने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  से  ऋण  लिया

 नवदीं  ।

 इस्पात और  बिजली  क्ष  त्र  के  कार्य  निष्पादन  की  पुनरीक्षा

 8083.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्री  जून  सेठी
 :

 क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  इस्पात  और  बिजली  क्षेत्र  की  परीक्षा क  का  ज़का यक्रम  शुरू  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  द्वारा  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए

 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  से  योजना  आयोग  इस्पात  और  विद्युत

 सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रकों  के  कार्यक्रम  की  समीक्षा  करता  उद्योग  के  निष्पादन  और  प्रगति  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  और  निष्पादन में  सुधार  के  लिए  उपायों  का  सुभाव  देने के  लिए
 सदस्य

 ,

 योजना  आयोग  के  स्तर  प्रति  तीन  ये  समीक्षा  बैठकें  की  जाती  वार्षिक  योजना  तैयार

 करने  के  दौरान  भी  इस्पात  और  विद्युत  क्षेत्रक  सहित  उद्योगों
 की  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 कोयला  खनन  उपकरणों  का  निर्माण  करने  वाले  एकक

 8084.
 श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  अब॑  तक  कोयला  खंडन  उपकरणों  की  निर्माण  करने  वालें  कितने  एकक  स्थापित

 किए गऐ

 ये  निर्माण  एकक  कहां-कहां  स्थापित  किए  गए

 क्या  सकार  का  विचार  देना
 में  as  और  कोयला  खनन  उपकरणों  का  निर्माण  करने

 वाले  एकक  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  ये  उद्योग  कब  स्थापित  किए  और

 इंस  सम्बन्ध में  अब  तक
 कया  प्रगति हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  संलग्न  विवरण  में  जानकारी

 दी  गई

 से  नहीं  ।  विद्यमान  निर्माता  देश  की  खनन  मशीनों
 की

 भारी  मांग  को  पूरा

 कर  सकते हैं
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 विवरण

 धर्म  का  नाम  स्थापना  स्थल

 1.  मं०  fsa  हैंडसेट  धनबाद

 2  Ho  टाटा  राबिन  फ्रेजर
 जमशेदपुर  (1  न

 Ho  मेहनती  भारत  धनबाद

 म०  एच  ०  ई०  सी  ०  रांची

 म०  मैकनिल  एण्ड  मेजर  कलकत्ता

 6  म०  हुगली  डाकिंग  हावड़ा

 7  Ho  शालीमार  वक्त  कलकत्ता  (To  बंगाल )

 8.  Ho  एम०  ए०  एम०  सी ०  दुर्गापुर
 9.  Ho  कहा  टेली हा इस्ट  कलकत्ता

 10.  मं०  बनें  स्टेंड  ड  बोलपुर  (To

 11.  म०  स्यू  tess  इंजीनियर  बम्बई

 12,  Ho  वोल्टास  लि०  थाना
 )

 13,  मै०  ए०  सी०  सी०  ्  नाबाद  )

 14.  मै०  चौगले  इंजी  नियम  मोरगूगोड

 15,  Ho  भारत  बेस्ट  फैलाया  रांची  )

 इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  के  विकास  के  लिए  भारत-ब्रिटेन  सहयोग

 9085.  श्री  बालासाहिब  लिखे  पाटिल  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  एक  ब्रिट्रिश

 प्रतिनिधिमण्डल  ने  भारत  का  दौरा  क्या  था  और  भारत  द्वारा  प्राप्त  की  गई  तकनीकी

 कारी  के  स्तर  और  हमारे  देश  में  विद्यमान  इसके  विकास  को
 प्रचुर

 सम्भावनाओं  से  बड़ा  प्रभावित

 हुआ

 क्या  दौरा  करने  वाले  ब्रिटिश  प्रतिनिधिमण्डल  ने
 इलेक्ट्रानिक

 जो  कि  इस  समय

 काफी  अच्छा  क ेविकास  को  तेज  करने  में  सहयोग  देने  का  ठोस  प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अन्य  देश  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एस०  एस०  संजीवी  :  हां  ।

 तथा  जिन  ब्रिटिश  कम्पनियों  का  farszatsa  में  प्रतिनिधित्व  उन्होंने  हमारे

 पि  =—pey  or)  gq देवा  की  कुछ  कम्पनियों  के  साथ  प्रौद्यो  Sian]  a  fa  यक  लाइसेंसिंग  की  सम्भावना  पर

 विमश  किया  ।
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 चूंकि  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 केंद्रीय  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 8086. श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  केन्द्रीय

 सरकार  की  सेवाओं  में  1983  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  कितने  प्रतिशत  पद

 वास्तव  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  म  भरे  गए  हैं  तथा  इनके  लिए

 निर्धारित  भारक्षित/प्रतिशयत  के  अनुपात  में  यह  प्रतिशत  कितना  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  31  1983  को  समाप्त  होने

 वाली  अवधि  लो  सुचना  विभिन्‍न
 विभागों

 से
 प्राप्त  नहीं  हुई  इसलिए  इसे  इस  अवस्था  में

 उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  सकता  |

 लघु  उद्योग  क्षेत्र
 के

 सम्बन्ध  में  भट्ट  समिति  की  रिपोर्ट

 8087.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  लघु  उद्योग  क्षेत्र  सम्बन्धी  भट्ट  समिति  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  विदेशी

 कम्पनियों  और  उनकी  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  उन  वस्तुओं  का  भी  उत्पादन  किया  जा  रहा है
 जो

 लघु
 उद्योग  क्षेत्र

 क ेलिए  आरक्षित

 क्या  इस  प्रकार  की  बात  हाथी  समिति  की  रिपोर्ट  में  भी  कहीं  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  बिमान  स्थिति  कया  और

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  इन  कम्पनियों  की  उपस्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  तिवारी  )
 :

 और
 जी  नही ं।

 और  एक  बार  जो  वस्तु  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादन
 के  लिए  आरक्षित

 कर  दी  जाती  है

 उसका  बड़े  और  भोले  क्षेत्रों  में  उत्पादन  करने  के  लिए  केवल  उन  मामलों  को  छोड़कर  जहाँ  एकक

 अपने  कुछ  उत्पादन  का  कम  से  कम  75  प्रतिशत  निर्यात  करने  को  तैयार  होते  हैं  ।  नई  क्षमता  स्थापित

 करने  हेतु  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाता  है  ।  लघु  क्षेत्र
 के  लिए  भारतीय  वस्तुओं

 के  सम्बन्ध  में  केवल

 कुछ  निर्धारित  स्तर  के  निर्यात  दायित्वों  के  प्रकरणों  छोड़कर  सन्तुलन  रेखा  क्षमता  के  आधार  पर

 अधिष्ठापित  क्षमता  का  लाभ  बड़े  उपक्रमों  को  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस्पात  की  स्टाकयाड  माल  सूचियों  में  वृद्ध

 8088.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस्पात  की  स्टाक यार्ड  माल-सूचियां  वर्ष  के  दौरान  तेजी  से  बढ़  रही  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण

 इस्पात  स्वान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०
 :  और  इस
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 बर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  तारीखों  को  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  स्टाकिस्टों  में  विक्रेय  इस्पात  के

 स्टाक  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :

 तारीख  मात्रा

 1.4.1982  738.0

 1.7.1982  902.8

 1.10.  1982  842.5

 1.1.1983  1066.9

 1.4.1983  1077.9  (aeatat)

 उत्पादन  में  जितनी  वृद्धि  हुई  बिक्री  उनके  अनुरूप  नहीं  हुई  परिणामस्वरूप  स्टाक  में

 बुद्धि  हुई  है  ।

 नेपा  asians  कम्पनी  का  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार

 8089.  श्री  के  ०  ए०  राजन क्या  उद्योग  मंत्री  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  नेपा  न्यूज प्रिंट  कम्पनी  ने  30  करोड़  रुपये  का  आधुनिकीकरण  मौर  विस्तार

 कार्यक्रम  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या है  और  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 कया

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )
 :  (#)  नेपाल  न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  नेपानगर

 ने  लगभग  32.83  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  पर्याप्त  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  की

 एक  योजना  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  की  है  ।

 योजना  में  दो  कागज  मशीनों  के  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण  करने  के  साथ-साथ  मिल

 के  पत्नी  तथा  अन्य  विभागों  में  असन्तुलन ों  तथा  कमियों को  दूर  करने  और  केप्टिब  इस्तेमाल  के  लिए

 अतिरिक्त  विधय त  उत्पादन  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  सरकार  द्वारा  प्रस्ताव  पर  निवेश  के  बारे

 में  अन्तिम  हनीफा  अभी  लिया  जाना

 राज्यों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  पुलिस

 और  श्रासूचना  संगठनों के  प्रमुखों  को  ब॑  ठक

 8090.  श्री  ato  ato  देसाई  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  तथा  राज्य  पुलिस  कौर  आसूचना  संगठन  के  प्रमुखों  की  1983  में  हुई

 दो  दिन  की  बैठक  में  कुछ  राज्यों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  से  निपटने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा  निदेश

 दिए  गए

 बैठक
 ट»  अन्य  whet  से  wa  आ  और  eestor  we  3S क  ने  क्या  सुभाव जान  कास  त

 नक्स
 SON  च्य््डु  नार्दन  ११

 कौर
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 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  eat  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 से
 बठक  में

 इस  बात  पर

 बल  दिया  गया  कि  कुछ  राज्यों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  चिन्ता  का  विषय  रही  है  और  पुलिस  की

 तरफ  से  उच्चतम  स्तर  की  संकेत  की  आवश्यकता  है  |  बैठक  में  जिन  अन्य  विषयों  पर  fare  क्या

 गया  उनमें  अपराध  निवारण  और  विधि  और  पुलिस  अनुशासन  और

 प्रशिक्षण  और  आधुनिकीकरण  शामिल  हैं  ।

 काल  में  खनिज  गवेषणा  और  विकास  काय

 8091.  श्री  एम०  एम०  लारेंस  :  क्या  इस्पात कौर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  केरल  राज्य  में  कोई  खनिज  खोज  और  विकास  कार्य  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  राज्य  को  इस  कार्य  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  सहित

 किसी  अन्य  देश  से  सहायता  मिल  रही

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य
 मंत्री  एन०  क्०  पी०  केरल  में

 खनिजों  के  भू-वैज्ञौनिक  मानचित्रण  और  खोज  कार्य  का  काम  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  तथा

 खनिजों  के  गवेषण  और  विकास  का  काम  खनन  और  भूतत्व  केरल  सरकार  तथा  केरल

 खनिज  गवेषण  और  विकार  प्रोजेक्ट  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 केरल  खनिज  गवेषण  और  विकास  प्रोजेक्ट  की  स्थापना  राज्य  में  Jo  एस  डी०  पी०  की

 सहायता  से  ज्ञात  खनिज  भण्डारों  जसे  लौह  स्वर्ण  ग्रेफाइट  और  रत्नों  के  विकास  हेतु  तथा

 इस  प्रयोजन  हेतु  चुने  गए  15000  at  कि०  भी
 ०  क्षेत्र  में  सामान्य  गवेषणा  सर्वेक्षण  के  लिए  की  गई

 इस  परियोजना  का  प्रथम  चरण
 1981  में

 पूरा  हो  गया  है
 जबकि  दुसरा  चरण

 1984  में  पूरा  होगा  |  स०  एन०  डी०  पी०  ने  पहले  चरण  में  वित्तीय  बौर  तकनीकी  सहायता  प्रदान  की

 तथा  दुसरे  चरण  में  भी  ag  उक्त  सहायता  देगा  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  भ्रनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  विज्ञापित  आरक्षित  पदों  के  भरने  में  छट  दिया  जाना

 8092.  श्री  अनादि चरण  दास  :  क्या  गुह  म  त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  ag  सच  है  कि  a  1981-82
 और

 1982-83  में  संघ  लोक सेवा  आयोग  द्वारा

 विज्ञापित  और  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचितਂ

 '

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  बड़ी  संख्या  में  पद

 अब  तक नहीं  भरे  गए  हैं  ;

 (@)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  पद  उच्च  योग्यता  प्राप्त  उम्मीदवारों  के  लिए  निर्धारित  होने
 के  कारण  अनुसूचित  जातियों  ओर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  क्या  उन  पदों  के  fac  अनुसूचित  जातियों  और  अ अनुसूचित  जन  जातियों  के

 उम्मीदवारों  को  शैक्षिक  अफवाओं  में  कोई  छूट  देने  का  विचार  और
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 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय
 कब

 तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  )
 :  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  जिन  पदों  की  भर्ती  की  कार्रवाई  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  द्वारा  1981-82  तथा  1982-83  में  पूरी  की गई  उनसे  सम्बन्धित  स्थिति  निम्न

 प्रकार  थी  :

 ay  अनुसूचित  जातियों  /  उप  Tal  को  संख्या

 अनुसूचित  जनजातियों  जो  भरे  नहीं

 के  उम्मीदवारों  के  लिए  जा  सके

 आरक्षित  पदों  की  संख्या

 1981-82  775  381

 1982-83  945  426

 सहायक  ग्रेड  1981;  सम्मिलित  :  चिकित्सा  सेवा  1982,  विशेष  श्र  णी  रेलवे

 अपरेंटिस  1982  भारतीय  वन  सेवा  1982,  सिविल  सेवा  परीक्षा  1981,  के  सम्बन्ध

 में  संघ  लोक
 सेवा

 आयोग  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए

 आरक्षित
 पूरे  कोटे

 के  लिए  नामों  की  सिफारिश  कर  सका  था
 जबकि  भूवैज्ञानिक

 परीक्षा  1982,

 भारतीय  अथ  सेवा  सांख्यिकीय  सेवा  1982,  1982

 के  लिए  आयोग  पुरे  कोटे  के  लिए  नाम  की  सिफारिश  नहीं  कर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति  के  लिए  सीमित  विभागीय  स्थायीकरण  परीक्षा  के  सम्बन्ध  में  आयोग

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  48  उम्मीदवारों  के  नामों  की  सिफारिश  कर  सका  था

 जबकि  इन  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  55  स्थान  आरक्षित

 से  (a)  विभिनन  पदों  के  लिए  न्यूनतम  दीक्षित  अंहेताएं  कार्यापेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखकर

 निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  न्यूनतम  अहं ताओं  वाले  उम्मीदवार  विचार  किए  जाने  के  पात्र  होते  हैं  ।

 जहां  आवश्यक  TAT  अनुभव  से  सम्बन्धित  अहंता  में  छूट  देने
 तथा

 में  गीत

 देकर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  पर  विचार  करने
 के  लिए

 पहले ही  से  प्रावधान  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  के
 उम्मीदवारों

 के  लिए  न्यूनतम  शैक्षिक  अहं ताओं  में  छूट  देने  सम्बन्धी
 किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया
 जा

 रहा  है  ।

 केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  की  पुनरीक्षा के  लिए  नियुक्त  सरकारिया  आयोग

 के
 लिए

 विचाराਂ  विषय

 8093.  प्रो०  मधु  बण्डवते  :  क्या  गृह  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  की  पुनरीक्षा  के  नियुक्त  सर  atta

 आयोग  के  लिए  fate  पदों  में  संविधान  में  उपयुक्त  संशोधनों  की  सिफारिश  a  मिल  नहीं

 यदि  तो  निदेश  पद  की  इस  प्रकार  की  ad  की  अनुपस्थिति
 केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों
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 की  पुनरीक्षा  के  सम्बन्ध  में  सरकारिया  आग  की  सिफारिशों  और  राज्यों  को  वित्तीय  शक्तियों  के

 विस्तार  में  बाधा  उत्पन्न  नहीं  और

 यदि  तो  सरकारिया  आयोग  के  लिए  निदेश  पदों  में  उचित  संशोधन  किया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  आयोग के  निदेश  पदों

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 सरकारो  रियों  का  निलम्बन

 8004.  श्री  राजनाथ  सोनकर  :

 श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  क्या  गृह  मंत्री  दिनांक  30  1983  के  अतारांकित  saa

 संख्या  5036  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अधिकारी  को  उसके  मंत्रालय  के  पत्र  संख्या  वी ०
 डी०  दिनांक

 22  1964  के  अनुसार  केवल  दुर्व्यवहार  के  लिए  ही  निलम्बित  किया  जाता  है  और  निकी  उस

 स्थिति  में  सामान्यतया  जहां  कार्यालय  में  उसकी  उपस्थिति  से  मुकदमा  अथवा  जांच  पड़ताल  में  पूर्वाग्रह

 हो  या  गवाहों  या  दस्तावेजों  में  फेरबदल  करने  की  सम्भावना  जहां  पद  पर  बने  रहने  से  अनुशासन

 भारी  विशेषकर  जहां  सारे  लक्ष्य  सरकार  के  पास  हों  या  ऐसे  मामलों  में  जहां  उसके  लिए  आवश्यक

 सावधानी  बरती  गई  पर  प्रभाव  पड़ता  हो  अथवा  जांच  पड़ताल  से  उसके  सरकारी  कायें  पर  कोई

 प्रभाव  न  पड़ता

 यदि  तो  कया  सरकार  का  स्थिति  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  तदनुसार  व्यापक  अनुरोध

 जारी  करने  का  विचार  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  कौर

 सरकार  का  अधिकारियों  के  निलम्बन  की  संख्या  को  किस  प्रकार  कम  से  कम  करने

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  किसी  कर्मचारी  को  निलम्बित

 की  शक्ति  सांविधिक  नियमों  द्वारा  प्रदत्त  है  ।  22.  10.64  को  जारी  किए  गए  अनुदेशों  में  यह  निर्धारित

 किया  गया  है  कि  किसी  सरकारी  कर्मचारी  को  निलंबित  करने  का  निर्णय  करने  में  लोक  हित  को  माग

 fade  आधार  माना  जाना  चाहिए  और  अनुशासनिक  प्राधिकारी  के  पास  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इसका  निर्णय  करने  का  विवेकाधिकार  होना  चाहिए  ।  इन  अनुदेशों  के  अनुसार  अनुशासनिक

 प्राधिकारी  जिन  परिस्थितियों  में  सरकारी  कर्मचारी  को  निलंबित  करने  के  लिए  उपर्युक्त  मान  सकता

 निम्नलिखित  हैं--जब  उसके  पद  पर  बने  रहने  से  विचारण  अथवा  जांच  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ता  अथवा  साक्षियों  या  दस्तावेजों  में  हेरफेर  किए  जाने  की  आशंका  होती  जब  उसके

 पद  पर  बने  रहने  से  कार्यालय  में  अनुशासन  पर  गंभीर  रूप  से  प्रतिकूल  प्रभाव  जब  वह  नैतिक

 अधमता  भ्रष्टाचार  आदि  मामलों  में  अन्तर्ग्रस्त  अथवा  जब  वह  कत्तव्य  से  पलायन

 करने  का  दोषी है
 अथवा  जहां  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  लिखित  आदेशों  का  जानबूझकर  पालन  नहीं

 करता  अथवा  पालन  करने  से  इनकार  करता  जहां  उसके  विरुद्ध  आरोपों  की  प्रारंभिक  जांच  में
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 ४
 न  करर  बड

 कसते
 रने  वा  म  दिया

 जन  अथवा  विभागीय  जांच  प्रारंभ  किए  जाने  को  न्य

 बनता  हो  और  कार्यवाहियों  की  समाप्ति  पर  उसकी  a fa rafts
 और

 रख

 यति  अथवा  अनिवार्य  सेवा  निवृत्ति  की  संभावना  हो  ।
 _

 ये  अनुदेश  व्यापक हैं
 और  उनकी  पुनरीक्षा

 करने  को  आवश्यकता  महसूस  नह

 गई
 दया  जाए  जहां

 _  (7)  सरकार  यह  Hae  हे  कि  निलंबन  का  आदेश  केवल  उन्हीं  मामलों  में

 |
 आवश्यक  हो  ।  फिर  भी  अनुशासनिक

 प्राधिकारी  को  प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों

 दिए  गए  ant  निर्देशक  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखकर  fara  करना  होगा  |

 सफाई  कर्मचारियों को  सिर  पर  मल  ढोने  से  मुक्त
 करने  को  द

 में

 योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  को  सहायता  क

 बसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 =

 |  क  क्या  उसके  मंत्रालय  ने  नागरिक  अधिकार  1955  के
 कार्य  rag  के  लिए

 मध्य
 देश  को  सिर  पर  मल  ढोने  से  सफाई  कर्म  चोरियों

 को  मुक्त  करने  योजना  F

 लिए  बराबर
 की

 पता  का  आवंटन  किया

 यदि
 तो  वर्ष  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  मध्य  प्रदेश

 को

 गी  बराबर  की  सहायता  दी

 मध्य  प्रदेश
 में

 जिलावार  कितनी  सूखी  यों  को  पानी  वाली  टट्टियों  में
 बदला

 थ

 के
 दौरान  मल

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  छठी  योजना  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजन

 mf
 पर  ढोने  को  पूरी  तरह  बन्द  करने  की  योजना  बनाई  और

 ज्यों  द्वारा
 केन्द्रीय  सरकार  ने  सफाई  कर्मचारी  यों  को  मल  ढोने  से  मुक्त

 करने
 के  लिए  र

 नागरिक  अधिकारों  को  सुनिश्चित
 कराने  हेतु  क्या  तंत्र  पर  निगरानी  एजेंसी  नियुक्त  की  है  ?

 Te  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :  (*)  जी  श्रीमान

 |

 .

 2-83  के  दौरान  केवल  सीजापुर  और  बिला  पुर  के
 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  198

 दौरान

 हुए  शहरों  में  सफाई  कर्मचारियों  को  मुक्त  करने  की  योजना  प्रस्तुत  की  है  ।  1982-83  के

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  53.19  लाख  रुपए  की  सहायता  दी
 गयी

 है
 ।  1980-  81  और 1  981-82 के

 दौरान  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है

 चा
 ने  पर  बल

 वालयों  को  प दिव  के  के  oe गनी  वाले  शौचालयों
 में

 के उपर्युक्त  शहरों  में
 es

 ait

 दिया गया  है  ।

 उपर्युक्त
 प्रस्ताव

 के
 अतिरिक्त  भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मास  रहीं

 न
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 सफाई  कर्मचारियों  को  मुक्ति  देने  की  योजना  नागरिक  अस्वीकार  सुरक्षा
 ay

 अधिनियम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  था  योजना  के  लिए  गृह  मंत्रालय  में  एक  प्रबोधन  एकक  स्थापित

 किया  गया  है  ।

 भारी  जल  का  उत्पावन  और  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 8096.  wt  एम०  रामगोपाल  रेडडी  :

 शी  सुभाष  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  भारी  जल  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  कम  है  और  यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कौर

 कया  लक्ष्य  को  प्राप्ति  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  तथा  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी  ०  :  तथा  बिजली  के  कम  मात्रा  में

 भारी  पानी  संयंत्रों  को  मिलने  बाली  फीड  गैस  में  ड्यूटीरियम  की  मात्रा  के  घटते-बढ़ते  गैस

 के  कम  मात्रा  में  मिलने  तथा  संयंत्रों  में  तकनी की  समस्याओं  के  सामने  आने  के  कारण  भारी  पानी  के

 उत्पादन  में  कमियां  रही  हैं  ।  इन  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  और  संयंत्रों  के  चालू  रहने  के
 दौरान

 अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रियाओं  में  सुधार  लाकर  संयंत्रों  का  प्रचालन  और  रख-रखाव  दक्षतापूव॑क

 करके  भारी  पानी  के  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 जयपुर  उत्  सबाई  माधोपुर  का  राष्ट्रीयकरण

 8097.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  सवाई  माधोपुर  के  राष्ट्रीयकरण  हेतु  क्या  कायवाह्दी  की  जा  रही

 और

 क्या  इसके  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  उपरोक्त  उद्योग  को  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया

 अथवा  राजस्थान  सरकार  को  सौंपे  जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण
 ae

 :  (®)  तथा
 dee  जयपुर  उद्योग

 लिमिटेड

 सवाई  माधोपुर  के  स्वामित्वाधीन  सीमेंट  एकक  और  अन्य  परिसम्पत्तियों  के  आगामी
 रूप  के  बारे  में

 सरकार  द्वारा  अभी  कोर्ड  निर्णय  नहीं  लिया  ।

 सदर  बाजार  में  नकली  वस्तुओं  का  व्यापार

 8098.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शय  यह  सच  है  कि  सदर  दिल्‍ली  के  थोक  बाजार  की  1500  दुकानें  बिना  किसी

 खरीद  अथवा  बिक्री  के  प्रदेशों  के  कई  लाख  रुपए  मूल्य की  नकली  वस्तुओं  का  व्यापार कर

 रही
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सदर  बाजार  थोक  व्यापारियों  की  इन  गतिविधियों  की

 जांच  कराई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  पी०  :
 से

 अपेक्षित  सूचना  एकदम

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 रेल  की  पटरियों  के  उत्पादन  में  इस्पात  संयंत्रों  का  असहयोग

 8099,  श्री  उदार  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे
 कि

 उनके  मंत्रालय  को  रेल  की  पटरियों  के  उत्पादन  में  इस्पात  संयंत्रों
 के

 असहयोग  के

 सम्बन्ध  में  रेलवे  से  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ  है

 क्या  उन्हें  अपनी  सन्तुष्टि  के  अनुरूप  रेल  की  अपेक्षित  मात्रा  तथा  किस्म  प्राप्त  नहीं  हो

 रही  और

 यदि  तो  स्थिति  के  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन ०
 के

 ०
 पी०

 :  नही ं।

 और  रेल  की  पटरियों  के  उत्पादन
 का

 कार्यक्रम  रेलवे  की  मांग
 को  ध्यान में

 रख  कर  बनाया  जाता है  और  उनकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करन ेके  लिए  सभी  प्र  यास  किए

 जाते हैं
 ।  इस  बारे  में  रेलवे  और  इस्पात  कारखानों  के  बीच  नियमित  रूप  से  पारस्परिक  सम्पकं  रखा

 जताता है

 रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  इलेक्ट्रानिक  पुजे

 8100.  श्री  एन०  के  ०  शे जवल कर  :  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 कया  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  ने  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  लिए  आवश्यक  ऐसे  पुर्जों  के  बारे

 में  कोई  अनुमान  लगाया  जो  इस  देश  में  ही  बनाए  जा  सकते  हैं  और  कितने  पुर्जों  का  आयात  किया

 जाना  और

 उनके  मूल्य  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 में

 उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी
 :  रंगीन दूरदर्शन के

 के  कल-पु  जॉ/संघटक-पुर्जों  के  स्वदेशीकरण  की  प्रक्रिया  एक  सकता  प्रक्रिया
 है

 तथा  ag  कार्य  नियमित

 wo
 से  किया  जा  रहा  है  ।

 संघटक-पुर्जों  के  आयात  की  आवश्यकता  इस  बात  पर  निसार  करेगी  कि  दूरदशंन के
 त  भिन्न  fafa 1५1१  माता  किस  किस्म  के  feat  अपनाते हैं  ।  wae

 कोई  विशिष्ट  आ TUNG  |  हैं  (
 —

 ड ध  |  जर  VAIN  @  ह  ध  दे  नहीं दिए  जा

 कत े।
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 वाहन  तथा  ट्  क्टर  उद्योग  में  wit

 8101.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  उदारता पूर्ण  आयात  किए  जाने  तथा  घरेलू  मण्डियों  में  क्रय  शाक्ति  कम  हो  जाने  के

 कारण  वाणिज्यिक  ट्र  कारों  आदि  जैसे  उनके  महत्वपूर्ण  उद्योगों  को  भारी  मन्दी  का  सामना

 करना पड़  रहा

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  ठीक  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 कया  देश  के  विख्यात  अर्थशास्त्रियों
 ने

 भी  एक  गोष्ठी  में  इस  स्थिति  पर  विचार  किया  है

 और  सरकार  को  सुचित  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  सरकार  ने  वाणिज्यिक  गाड़ियों  या

 ट्र  पटरों  के  आयात  की  अनुमति  adi  दी  आयात  नीति  का  लक्ष्य  स्वदेशी  उद्योग  की  कारगर  ढंग  से

 रक्षा  करना  और  देना  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  है  ।  उद्योग  को  भारी  मन्दी  का  सामना  नहीं

 करना  पड़  रहा  लगभग  1982  तक  वाणिज्यिक  गाड़ियों  और  ट्रक्टर ों की की  मांग में

 गिरावट  आई  थी  ।  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  जिनमें  ऋण  नीति  में

 ढील  देना  भी  शामिल  वाणिज्यिक  गाड़ियों  और  ट्र  पटरों  की  मांग  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  सरकार  को

 अलग-अलग  व्यावसायिक  उद्योग  और  व्यापार  मण्डलों  आदि  से  आर्थिक

 स्थिति  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  राय  मिलती  रहती

 ग्रामीण  और  शहरी  ब्य वित यों  को  ऋण  ग्रस्त ता  में  पति  व्यक्ति  के  अन्तर  में  वृद्ध

 8102.  श्री  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  ग्रामीण  और  शहरी

 की  प्रति  व्यक्ति  ऋणग्रस्तता के  अन्तर  के  प्रतिशत में  वृद्धि  की  पुरी तरह  से

 जांच  की

 क्या  सरकार  ने  उनके  जीवन  स्तर  को  सुधारने  और  जरूरतमन्द  गरीब  व्यक्ति  को  ऋण

 देने
 के  लिए  कदम  उठाए  और

 यदि  at,  तो  इसमें  कहां  तक  सफलता  मिली  उसके  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  ato  चव्हाण )
 अखिल  भारतीय  ऋण  और  निवेश

 जो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ऋण भार  से  सम्बन्धित  सूचना  देते  दस  वार्षिक  आधार  पर  आयोजित  किए

 जाते  ये  सर्वेक्षण  राष्ट्रीय  oafaaat  सर्वेक्षण  संगठन  के  सहयोग  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  किए

 जाते  हैं  ।  1982  में  किए  गए  अद्यतन  दसवाधिक  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  अभी  उपलब्ध

 नहीं  है  कयोंकि  आंकड़े  तैयार  नहीं  किए  जा  रहे  अतः  अन्तिम  दो  वर्षों  के  लिए  अपेक्षित  सुचना
 उपलब्ध  नहीं है  ।

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  करने  और  उन्हें
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 ऋण  देने  के  लिए  कार्यक्र  म  शामिल  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन

 कार्यक्रमों  की  उपलब्धियां  निम्नलिखित  हैं  :

 1, Hest sree Hereret cies a cos ae

 ay
 सहायता  प्राप्त  ला  —_—— WaT  हितों  जुटाए  गए  कुल

 की  संख्या  अवधिक  ऋण

 1980-81  10.८ /  55.0  236.63

 1981-82  2829393  484.65

 198  2-83  2271215  482.45

 2.
 राष्ट्रीय  art  रोजगार

 कार्यक्रम

 aq  सुजीत  रोजगार  लाख  श्रम  दिवस )

 1980-81  4208.10

 1981-82  3545.20

 1982-83
 वि  25-8"

 केन्द्रीय  सरकार  waar
 रो

 —- STATA  सहकारी

 लीटर  न
 नई

 दिल्‍ली में चोरी
 में

 चोरी

 ४103.  थ्रो  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  कया  गहे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटी

 नई  दिल्‍ली के के
 सेक्टर  9,  आर०  के०  पुरम में

 स्थित  साखा  भण्डार  में  1983  के  प्रथम  सप्ताह

 के  दौरान  किसी  समय  एक  बड़ी  चोरी  हुई

 यदि  तो  सोसायटी  को  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  क्या

 कया  चोरों  का  अब  तक  पता  लगा  लिया  मया  है/उनके  विरुद्ध  रपट  दर्ज  करा  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 क्या  उस  शाखा  भण्डार  में  पहले  भी  चोरियां  हुई  और  तो  तत्सम्बन्धी

 यौरा  क्या  है  और  उस  सम्बन्ध  में  जांच  में  हुई  प्रगति  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा  यह  सच  है  कि  चोरी

 ई  किन्तु  यह  बहुत  बड़ी  नहीं  थी  ।  इसमें  5,500  रु०  की  नकद  राशि  तथा  550  रुपए  मूल्य  का

 मान  मिलाकर  कुल  6,050  रुपए
 मूल्य

 की  रानी  अन्त प्रे स्त  थी  ।
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 ato  Fo  पुरम  थाने  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  at  करा  दी  गई  है

 और
 मामले की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 वर्ष  1981  तथा  1982 में  दो
 चोरियां  हुई  थीं  जिसमें  4897

 तथा  रु०  1580  की

 क्षति  हुई  थी  ।  समिति  की  सभी  शाखाओं  का  चोरी  के  लिए  बीमा  कराया  गया  बीमा  कम्पनी  ने

 वर्ष  1981  में  हुई  चोरी  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  दावे  का  फैसला  कर  दिया  है  ।  वर्ष  1982  की  चोरी

 के  सम्बन्ध  में  समिति  के  दावे  बीमा  कम्पनी  के  साथ  उठाया  गया  है  और  उसे  अन्तिम रूप  दिया

 जा  रहा  है  ।

 बड़े  व्यापारिक  गृहों  द्वारा  ऑद्योगिक  लाइसेंस  का  उपयोग  न  किया  जाना

 8104.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल
 :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  !

 क्या  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्‍ली  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  अध्ययन  से

 इस  बात  का  पता  चला  है  कि  ग्रुप  के  रूप  में  17  बड़े  औद्योगिक  गृहों  को  जो  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 किए  गए  उनमें  से  77  प्रतिशत  का  या  तो  बिल्कुल  उपयोग  नहीं  किया  गया  अथवा  लाइसेंसशुदा

 क्षमता  के  60  प्रतिशत  से  भी  कम  तक  का  प्रयोग  किया

 क्या  इस  अध्ययन  से  उस  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  प्रणाली  की  प्रयोजन ही नता
 का  पता  चला

 है  जो  कि  अपेक्षित  उत्पादन  क्षमता  बनाने  के  लिए  वांछित  क्षेत्रों  में  पूंजी  निवेश  के  अपने  मूलभूत
 कार्य  को  पूरा  करने  में  असफल  रही

 यदि  तो  ये  औद्योगिक  गृह  कौन-कौन  से  हैं  और  जिन  लाइसेंसों  का  उन्होंने  पूरी  तरह

 उपयोग  नहीं  किया  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दोषी  कम्पनियों  पर  रोक  लगाने  के  अलावा  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  प्रणाली  को

 अपेक्षाकृत  अधिक  उद्देश्यपूर्ण  बनाने  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 :

 लिखने  वालों  ने  रिपोर्ट
 में  यह  बताने  की  चेष्टा की  है  कि  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण

 प्रणाली  जिन  उद्देश्यों  की  प्रति  के  लिए  बनाई  गई  थी  उन्हें  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  किन्तु  सरकार

 इस  बात  से  सहमत  नहीं  है  ।  इस  रिपोर्ट  विचारार्थ  विषय  केवल  क्षमता  उपयोग  तक  सीमित  था

 जबकि  लाइसेंसिंग  प्रणाली  के  उद्देश्य  इसकी  तुलना  में  बहु  आयामी  तथा  अधिक  व्यापक  जनता  के

 कम  उपयोग  के  आन्तरिक  तथा  वाह्य  अनेक  कारण  हो  सकते  हैं  ।

 बड़े  औद्योगिक  गृहों  और  उनके  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  के  विवरण  रिपोर्ट  की

 तालिका  3.10  और  परिशिष्ट  3  में  दिए  गए  हैं  जिसकी  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  पहले  से  हीं

 उपलब्ध है  ।

 लाइसेंसिंग  प्रणाली  कार्यशीलता  का  बराबर  अध्ययन  किया  जाता है  तथा

 अनुसार  सुधारात्मक  अभ्युपाय  किए  जाते  हैं  |
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 निकल  के  उत्पादन  के  लिए  भारत  में  एक  यूनिट  स्थापित  करने

 हेतु  कनाडा  को  निकल  कम्पनी  का  प्रस्ताव

 8105.  at  रवीन्द्र वर्मा  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  HTT  करेंगे  कि

 क्या  कनाडा  की  अन्तर्राष्ट्रीय  निकल  कम्पनी  की  थीं  इको-टेक  ने  निकल  उत्पादन  के

 लिए  भारत  में  इक्विटी  पूंजी  लगा  कर  एक  युनिट  स्थापित  करने  की  पेशकश  की

 उपकरणों  की  अनुमानित  लागत  कितनी
 है

 और  क्या  इसका  खर्चें  इको-टेक  द्वारा

 उठाया

 कया  इको-टेक
 ने  आयातित  निकल  पर  शुल्क  में  पूरी  छूट  की  aia  की

 है
 जिससे  40

 करोड़  रुपए  प्रति  बल  राजस्व  की  हानि  और

 क्या  शुल्क  में  छूट  के  प्रदान  पर  पार्टी
 के

 साथ  एक  समझौता  हो  गया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन ०  Ro  पी०  :
 जी  हां  |

 प्राथमिक  प्रस्ताव में  संयंत्र के  मुख्य  खण्डों  की  अनुमानित  लागत  23.0  मिलियन

 अमेरिकी  डालर  बताई  गई  म०  इको-टेक  ने  यह  बताया  है  कि  उपकरणों  की  कीमत  उनके  द्वारा

 वहन  की  जाएगी  ।

 नही ं!

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  सहयोग  से  उद्योगों  को  स्थापना

 8106  श्री  निहाल  सिह  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1983  तक  उद्योगों  की  स्थापना के  लिए  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों

 सहित  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  तथा  इन  आवेदनों  और  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या है  और

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  आवेदनों  को  निपटाया  गया  और  कितनों  को

 अस्वीकार  किया  गया  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 :

 और  1-1-1982  से  31-1-1983

 की  अवधि
 के

 दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  172  मिश्रित

 आवेदनों  सहित  2269  औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदनपत्र  औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय में
 प्राप्त  हुए  ।  इन  मिश्रित  प्रस्तावों  में  से  152  आवेदन  औद्योगिक  लाइसेंसों  भीर  विदेशी  सहयोग/पंजी-

 गत  माल  का  आयात  करने  सम्बन्धी  के  लिए  तथा  शेष  20  आवेदन  औद्योगिक  लाइसेंसों

 तथा  केवल  पूंजीगत  माल  का  आयात  करने  हेतु  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  थे  ।  2269  मामलों में

 से  702  प्रस्ताव  स्वीकृत  कर  दिए  गए  हैं  और  आशयपत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  कर  दिए  गए  हैं

 तथा  1088  आवेदन  रह  कर  दिए  गए हैं  ।  अथवा  अन्यथा  निपटा  दिए गए  हैं  ।
 शेष  479  मामले

 वर्तमान  में  विचार-विमर्श  की  विभिन्‍न  स्थितियों  में  पड़े  हुए  हैं  ।

 क
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 इनके  विदेशी  सहयोग  और  पूंजीगत  माल  का  आयात  करने  सम्बन्धी  स्वीकृति  प्राप्त

 करने  के  29  मिश्रित  प्रस्तावों  सहित  विदेशी  सहयोग  के  लिए  भी  719  आवेदन  प्राप्त  हुए  इनमें  से

 विदेशी  सहयोग  के  189  मामलों  को  प्रत्यायोजित  शक्तियों  के  अधीन  निपटारे  हेतु  विभिन्‍न  प्रशासनिक

 मंत्रालयों  को  भेज  दिया  गया  दोष  5२0  मामलों  में  से  442  प्रस्ताव  निपटा  दिए  गए  हैं  तथा  88

 आवेदन  वर्तमान  में  विचाराधीन  हैं  ।

 रि  भोर  प्रोद्योगिकी  हेतु  राज्य  परिषदें

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 विभिन्‍न  राज्यों  ने  बिजली  की  मांग  को  पुरा  करने  हेतु  ऊर्जा  पैदा

 करने  के  महत्वपूर्ण  कार्येक्रम  पर  और  अधिक  ध्यान  देने  के  लिए  विज्ञान  और  टेक्नालॉजी के  लिए

 राज्य  परिषदों  का  गठन  किया

 क्या  इस  कार्यवाही  को  केन्द्र  की  मंजूरी  मिली  और

 इन  परिषदों  का  गठन  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  काम  में  किस  प्रकार

 समन्वय  रखा  जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलेक्ट्रानिक ों  तथा  महासागर  विकास

 विभागों में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :  जी  कई  राज्यों  ने  अपने  राज्यों  में

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषदों  का
 गठन  किया  है  और/या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभागों  की

 स्थापना  की  है  ।  राज्य  परिषदों  से  राज्यों  की  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  आयोजना  राज्य  सरकारों  को

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  नीति  सम्बन्धी  सलाह  और  उपयुक्त  स्कीमों  के  माध्यम  से  राज़्य  स्तर  पर

 fasta  और  प्रौद्योगिकी  की  प्रोन्नति  के  लिए  एक  नाभीय  बिन्दु  होने  की  आदा  की  जाती

 क्षेत्र  ऊर्जा  के  अतिरिक्त  स्रोतों  के  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  से  अपने  यूनिटों  के  प्रदर्शन  और

 ष्ठापन  के  जैसे  जल  तापीय  प्रकाशवोल्टीय  लाइटिंग

 सामुदायिक  जैव  गैस  संयंत्रों  और  पवन  चक्कियों  आई  में  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  है  ।  कुछ

 राज्य  अपनी  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषदों  या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभागों  के  माध्यम  से  इन

 क्रियाकलापों  में  समन्वय  कर  रहे  हैं  |

 ater  हिमाचल  मध्य  उड़ीसा  और  उत्तर

 प्रदेश  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेश  अरुणाचल  प्रदेश  में  विज्ञान  और  परिषदें  और  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  विभाग  दोनों  महाराष्ट्र  और  पं०  बंगाल  और  संघ  शासित  प्रदेश

 निकोबार  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषदें  हैं  ।  पंजाब  और  तमिलनाडु  राज्यों

 में  विज्ञान  बर  प्रौद्योगिकी  विभाग  हैं  ।  उत्तर-पूर्व  परिषद  ने  अपनी  क्षेत्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 समिति  की  रचना  की  विज्ञान  और  विभाग  ने  अपनी  राज्य  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 परिषदों  के  निर्माण  के  सम्वद्धन
 को  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषदों

 -  की  बैठकों  में  भाग  लेने
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 और  राज्य  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषदों  की  आरंभिक  स्थापना  के  लिए  उत्प्रेणात्मक  समधन

 प्रदान  कर  समन्वय  की  एक  क्रिया  विधि  की  व्यवस्था  की  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्यों  की  विज्ञान

 कौर  प्रौद्योगिकी  विभागों  और  समितियों  की  राष्ट्रीय  कार्यशालाओं  का  संगठन  किया  जाता

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राज्य  स्तर  की  स्कीमों  का  योजना  आयोग  द्वारा  राज
 ;

 की  वार्षिक

 भाया  जनेओं  में  ध्यान  रखा  जाता  है

 गरीबी  सीमा  की  परिभाषा  में  सुधार

 8108.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिसर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ay  1982-83  के  दौरान  एक  सेमिनार  में  किन्हीं  विशेषज्ञों  ने  गरीबी  रेखा  की

 संकल्पना  में  किसी  सुघार  पर  आपत्ति  प्रकट  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  आपत्तियों  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बो ०  :  ऐसे  किसी  सेमिनार  की  सूचना  सरकार  के

 पास  नहीं

 wet  नहीं  उठता

 इ  चेक  टायसं  नेशनल  रबर  मन्यूफेक्चस  लिमिटेड  और  बंगाल  cater

 लिमिटेड
 को  यथा-पुर्व  स्थिति  बहाल  करना

 8109.  श्री  वीरेन  घोष  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  इं चैक  टायसन  नेशनल  रबर  मैन्युफैक्चर्स  लिमिटेड  और  बंगाल

 याज  लिमिटेड  नामक  तीन  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  शीघ्र  ही  इन  कम्पनियों  का  प्रबन्ध  गेर-सरकारी

 aa  को  सौंप  कर  यथा-पूर्व  स्थिति  बहाल  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्या  विवशताएं हैं
 ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  से  उद्योग

 भौर  1951  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  प्राधिकृत  व्यक्तियों  द्वारा  तीन  एककों  का

 प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  1981  में  घोषित  नीति  विषयक  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  के

 अनुसार  इन  एककों  की  परिसम्पत्तियों  का  अन्तिम  निपटारा  कने  के  विकल्पों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 बेरोजगार  विज्ञान  श्रीर  प्रौद्योगिकी  के  व्यक्तियों  को  उद्यम  सम्बन्धी  प्रशिक्षण

 8110.  श्री  कमल  दत्त  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्य  सरकार  ने  बेरोजगार  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  व्यक्तियों  को  उद्यम  सम्बन्धी

 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया  और
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 ee

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान
 और

 परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  तथा  महासागर  विकार

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी ०  हां

 प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  से  चुने  गए  बेरोजगार  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 काज़मी  कों

 को  उद्यम  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  इस

 प्रकार  का  प्रशिक्षण  उद्यमवृत्ति  विकास  केन्द्र  फार  एन्टरप्रेन्यो  रहीम
 डिवेलपमेंट  सी०ई०  डी

 ०  )

 अहमदाबाद  और  अन्य  सुस्थापित  प्रतिक्षण  संगठनों  के  माध्यम  से  आयोजित  किया  25

 प्रशिक्षार्थियों  के  पहले  बैच  का  प्रशिक्षण  21-3-83  से  सी०  fo  डी०  कें  बड़ौदा  केन्द्र में आरम्भ  हो  गया

 है  ।  इस  प्रशिक्षण  का  मुख्य  उद्देश्य  बेरोजगार/अनुपयुक्त  रोजगार  प्राप्त  युवा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 कार्मिकों  को  स्व-रोजगार  के  लिए  प्रेरित  करना  है  ताकि  वे  अपने  कौशल  का  प्रयोग  करते  हुए  अपना

 विनिर्माण  अथवा  सेवा  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।  प्रशिक्षण  के

 क्रम  में  निम्नलिखित  विषय  सम्मिलित  हैं

 उत्पाद  मा गंद दान  और  परियोजना  परामर्श

 उपलब्धि  प्रेरण

 प्रबन्धकीय  निवेश

 4  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  करना

 व्यापार  प्रबन्ध  माग ददा तन

 6.  संविधान  अभिकरणों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  और  प्रक्रियाएं

 चारिकताएं  |

 व्यवहारिक  प्रशिक्षण

 समधथेनात्मक  सहायता  |

 बिहार के  पिछड़े  जिलों में  उद्योगों को  स्थापना

 8112.  श्री  eo  प्रताप सिह  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 बिहार  में
 इन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  औद्योगिक  दृष्टि

 से  पिछड़ा  हुआ  घो

 किया  गया

 क्या  इन  जिलों  को  औद्योगिक  विकास  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री
 नारायण  दत्त  :  से  बिहार  में  चंपारन

 सन् थाल

 बेगू  RIFT  और  मुंगेर  जिले  अखिल  भारतीय  सावधि  ऋणदायी  संस्थाओं  से  रियायती
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 मेग

 1905

 ———

 आयकर में  TT  उद्योगों  द्वारा  मशीनों  की  दिशा .त उी ले  a= tr. न  <t4 ing  NUM)  तकना  क ही  सेवाओं  के  लिए

 ब्याज  और  कच्चे  माल  का  आयात  करने  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  पाने  के  वास्ते  पात्र

 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  माने  गए  हैं  ।

 उपयुक्त  जिलों  में  से  TATA,  सहरसा  और  सन् थाल  परगना  को

 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  लिए  भी  पात्र  माना  गया  केन्द्रीय  fare
 राजसहायता

 योजना के  अंतगर्त  योजना  के  प्रारम्भ  से  लेकर  31-3-1983  तक  इन  पता  लगाए  गए  जिलों में

 स्थापित  औद्योगिक  एककों  को  वितरित  राजसहायता  के  रूप  में  बिहार  राज्य  सरकार  को  2.28

 करोड़  रुपये  की  राशि  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ।

 खगरिया  जिले  से  काटकर  बना  पूर्णिया

 सहरसा  जिलों  का  रहित  के  रूप में
 पता  लगाया  गया  जिनमें

 कोई  भी  बड़ा  अथवा  मामला  उद्योग  नहीं  सरकार  ने  इन  जिलों  का  औद्योगीकरण  करने  के  लिए

 तकनीकी  प्राधिकरणों  में  योजनाओं  का  पंजीकरण  करने  और  भौदयोगिक  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  मामलों

 में  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  का  ह. र् नणेय  लिया है  ।  वर्ष  1982  के  दौरान  इन  जिलों  में  उद्योग  लगाने  के

 लिए  7  आज्ञापत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।

 बिहार  सरकार  की  पहल  पर  पलामू  और  मधुबनी  जिले  से  काटकर  बना

 जिलों  का  केन्द्रीय  संयंत्र  कार्यक्रम  के  लिए  पता  लगाया  गया  औद्योगीकरण  के  लिए  परियोजना

 की  संभाव्यताओं  का  पता  लगाने  हेतु  इन  दोनों  जिलों  के  लिए  गठित  कृतिक  बल
 ने

 अपनी  रिपोर्ट

 वस्तुत  कर  दी  है  ।  सुनाई  गई  परियोजनाओं  की  तकनी  को-आधिक-संभाव्यताओं  के  साथ-साथ  उनके

 अनुरूपीकरण  की  जांच  करने  के  लिए  कार्यवाही  आरंभ  करने  हेतु  यह  रिपोर्ट  बिहार  स  ८कार  को  मेज

 दी  गई

 उद्योगों  में  मन्दी

 8113.  att  सुभाष  चन्द्र बोस  श्रल्लूरो  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कुछ  उद्योगों  में  मन्दी  चल  रही

 यदि  तो  ऐसे  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  उद्योग  में  कहां  तक  मन्दी

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त
 :  से  ऑद्योगिक  उत्पादन

 के
 केन्द्रीय

 संगठन  के  )  सूचकांक  के  आधार  पर  पिछले  ay  की  अपेक्षा  ay  1982  में  समग्र

 ania  में  4.3  प्रतिशत  की  वुद्धि  हुई  है  ।  चूकि  औद्योगिक  उत्पादन  में  सामान्यतः  वृद्धि  दर्ज  की  गईं

 कुछ  उद्योगों  में  संभरण  और  मांग  के  बीच  प्राकृतिक  प्रक्रिया  के  एक  पहलू  के  रूप  में  इसे  कुछ

 sHifat  समायोजन  के  रूप  में  माना  जा  सकता है  ।
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 श्रेणी  तीन  शौर  चार  के  पदों  के  लिए  उच्चतम  आयु  सी  मा

 8114,  श्री  ईरा  ध्रनबारासु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बेरोजगारी  की  गम्भीर  समस्या  को  देखते  हुए  केन्द्रीय

 सरकारी  सेवाओं  की  श्रेणी  तीन  और  श्रेणी  चार  के  पदों  में  आने  के  लिए  सामान्य  श्रेणी  के  लिए  वर्तमान

 ag  सीमा  में  25  वर्ष  से  35  वर्ष  और  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  30  वर्ष  से

 40  वर्ष  तक  की  उच्चतम  मायूसी मा  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी
 ०  वेंकटसुब्बय्या  )

 :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 राजस्थान  के  सिरोही  जिले  में  खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 8115.  श्री  विरदी  राम  फुलवरिया  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  सिरोही  जिले  में  खनिजों  के  भंडार  का  पता  लगाने  के

 निए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप  पाए  गए  खनिजों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनको

 मात्रा  तथा
 पाए  गए  खनिजों  का  मूल्य  क्या  है

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  जनवरी  तक  सर्वेक्षण  पर  कुल  क्रिया  व्यय  किया

 और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  एन०  के ०
 पी०

 :  और

 जी  हां  ।  अब  तक  इस  जिले  में  विभिन्‍न
 के

 निम्नलिखित  मंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया

 कुल  भंडार

 क्र०  qo  खनिज
 ह  en  ह  अना ला कत  कि  a  ee  ee

 तांबा  अयस्क  5-40

 सीमा  तथा  जस्ता  अधिक  2.५0

 3.  टंगस्टन  अयस्क  2.30

 वोलास्टोनाइट  अयस्क  पाली  तथा  उदयपुर  2.73

 केल साइट  4.50

 गारनेट
 5.00

 चूना  पत्थर  239.10
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 और  राज्य  सरकार  तथा  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  दोनों  ने  82  से

 83  तक  सर्वेक्षण  आदि  पर  15.94  लाख  रुपए  arg  किए  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  जो  इस  जिले  में  सर्वेक्षण  काय  में  लगा  हुआ  वह  खनिज

 संसाधनों  का  क्षेत्रीय  निर्धारण  का  काम  भी  करता  है  तथा  किसी  विशेष  खनिज  की  खोज  पर  किए

 गए  व्यय  का  AAAS  नहीं  रखता  |

 खादी  ग्रामोद्योग  भवन  में  बिक्री  को  तुलना  में  पदों  की  संख्या

 8115,  श्री  राम  सिंह  वाक्य  :  क्या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  की  नई  दिल्‍ली  और  कलकत्ता

 शाखाओं  की  बिक्री  और  विभिन्‍न  श्र  जियों  में  विभिन्न  पदों  की  संख्या  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 और

 क्या  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  अपने  सभी  बिक्री  भवनों  की  बिक्री  और  कायें  भार  के  आधार

 पर  अपने  क्यारियों के  पदों  की  संख्या  और  उनके  ग्रेडों  पर  विचार  करेगा  |

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  और  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  नई  दिल्ली

 और  कलकत्ता  के  पिछले  पांच  वर्षो ंके  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं

 रु०

 खादी  ग्रामोद्योग  भवन

 तई  कलकत्ता

 1977-78  3.11  1.54

 1978-79  3.20  1.50

 1979-80  3.29  1.50

 1980-81  4.70  1.56

 1981-82  4,85  1.92
 a  eel
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 केद्रीय  Ld TARAT  आयोग  शर  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  ढारा  जांच  के  लिए  लम्बित  पड़े
 भ्रष्टाचार  कौर  धोखाधड़ी  के  मामले

 8117.  श्री  जगपाल  सिंह  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भ्रष्टाचार  के  मामलों  की  जांच  शीघ्र  करने  और  उन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  बारे  में

 कोई  अनुदेश  ज।री  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जन  प्रतिनिधियों  और  सरकारी  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  और  धोखाधड़ी  के

 कितने मामले  केन्द्रीय  सकता  आयोग  भर  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  के  पास  जांच  के  लिए  लम्बित  पड़े  हैं

 और  उन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 प्रशासन  और  जन  जीवन  में  व्याप्त
 को  निपटाने  के  उपायों  पर  तथा

 विभागीय  जांच  पड़ताल/मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  की  प्रक्रिया  पर  पुर्नविचार  किया  गया

 (=)  यदि  तो  कैसे  और  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 गुह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुब्वय्या  )
 :  हां  ।

 विद्यमान  अनुदेशों  में  व्यवस्था  है  कि  सभी  लम्बित  जांचों/जांच  पड़तालों/विभागीय

 कार्रवाइयों  के  मामले  में  शीघ्रता  बरती  जाए  ।  विद्यमान  अनुदेशों  के  अनुसार  यह  भी  अपेक्षित  है  कि

 विभागीय  अध्यक्ष  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  अधिकारियों  के  साथ  लम्बित  जांचों/जांच

 विभागीय  कार्रवाइयों  के  शीघ्र  निपटान  के  उपायों  पर  विचार  विमर्श  करें  ।

 केन्द्रीय  saga  आयोग  स्वयं  किसी  भी  शिकायत  पर  जांच-पड़ताल  नहीं  करता  इसलिए

 केन्द्रीय  सकेगा  आयोग  के  पास  जांच  पड़ताल  के  लिए  किसी  मामले  के  लम्बित  रहने  का  कोई  प्रशन

 नहीं  उठता
 ।  फिर  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  पास  जोन-पड़ताल  के  लिए  1306  मामले  लम्बित

 पड़े  इन  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  उद्देश्य  से  सभी  उपायों  और  तरीकों  का  पता
 लगाने  के  लिए

 उच्चतर  स्तरों  पर  इनकी  आवधिक  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 और  (=)  सार्वजनिक  जोवन  के  स्तरों  से  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  की

 गावइयकता  के  बारे  में  सरकार  जागरूक  और  मामले  की  लगातार  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 सरकार  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  साथ  quay  करके  सकता  और  भ्रष्टाचार  विरोधी  कार्य  का

 एक  वार्षिक  कार्यक्रम  तैयार  करती  जिसमें  चूने  हुए  विभागों  और  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  द्वारा

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  से  मिलकर  कार्य  करना  शामिल  होता  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 भ्रष्टाचार  और  अनाचार  से  सम्बन्धित  सुचना  एकत्रित  ख्रष्टाचार-संभावित  क्षेत्रों  पर  निगरानी

 चुने  हुए  ठिकानों  और  स्थानों  आकस्मिक  निरीक्षण  करने  पर  विशेष  बल  दिया  जाता है

 औन  wee  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अभियोजन  की  कार्रवाई  की  जाती  है  और  विधि  के  अनुसार  उन्हें  दण्ड

 दिया  जाता है  |
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 जहां  तक  विभागीय  जांचों/मामलों  का  सम्बन्ध  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  समय-समय

 पर  उनके  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  जाता  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  कंस्ट्रक्शन  लि
 ०  हारा  दतारी  इस्पात  संयंत्र  पर

 खरच  की  गई  धनराशि

 8118.  श्री  सुनील  भट्टाचायं  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह

 बताने  की
 कृपा  ाा, ० करत

 कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हिन्दुस्तान  स्टील
 कंस्ट्रक्शन  fete  द्वारा  प्रस्तावित  देती

 इस्पात  संयंत्र  क ेसिविल-निर्माण  कार्य  पर  12  करोड़  रुपए  की  धनराशि  खच  करेगा

 यदि  तो  वित्तीय  संकट  की  इस  अवधि में
 योजना  आयोग  के  नई  इस्पात  क्षमता

 बनाने  सम्बन्धी  विरोध  के  बावजूद  इस  परियोजना  पर  सरकार  द्वारा  इतनी  भारी  धनराशि  खे

 करने  का  क्या  कारण  जबकि  भारत  के  पास  इस  समय  इस्पात  का  भारी  भंडार  जमा  और

 देती  इस्पात  संयंत्र  को  निर्यातोन्मुख  बनाने  का  विचार  भा थिंक  दृष्टि से  कितना

 उपयुक्त  रहेगा
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  क  पी०  साल्वे  अभी  तक  उन

 कार्यों  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  कोई  वायदा  नहीं  किया  गया  जिन  पर  ag  धन  राशि  aa  की

 जाएगी  ।

 नहीं

 इस  इस्पात  कारखाने  की  योजना  इस  आधार  पर  नहीं  बनाई  जा  रही  है  कि  इसके

 उत्पादों  का  निर्वात  किया  जाएगा  ।

 वेश्यावृति  में  विधि

 8119.  श्री  रामजी  भाई  मावणि  :  कया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 x  yxaY ae  rUiaty  और  बस्तियों )  क्या  देश  में  निजी  और  सरकारी  वैभवशाली  हो

 में  बे ब्या वृत्ति बढ़  रही  2;

 यदि  तो  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  में  ऐसे  कितने

 मामले  पाए

 हि  न  व्य  सेडी
 उक्त  अवधि  के  दौरान  वेश्या  आ  Us  Qui  Tae  गतिविधि  a)  ठ्  अन ae  अन्तग्रंसत  अन्य

 लोगों
 के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई

 इस  बुराई  को  मिटाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  या  करने  का  विचार

 ,

 (z')  केन्द्रीय  सरकार  काम  धन्धों  का  सजन  रोजगार  उपलब्ध  कुटीर  और

 अन्य  उद्योगों  की  स्थापना  उनके  पुनर्वास  के  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  या  उठाने  का  विचार

 है  ताकि  वे  आधिक  भषनरसूचन। जा
 arr  rerrary  क  कारण  ऐसी  ayareT  क्रिया  करते  वे  लिए ह  |  ह  gu  नयन  UNE CT  हि  बाध्य  न  हों
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 क्या  सरकार  सख्त  सजा  देन ेक ेलिए  निकट  भविष्य  में  एक  विधेयक  पेश  करने  पर

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  राज्य  सरकारें  और

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  1978  में  यथा  संशोधित  स्त्रियों  और  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  का

 दमन  अधिनियम  1956  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  यह  निष्कर्ष  निकालने  के  लिए

 कोई  विशिष्ट  सूचना  अथवा  रिपोर्ट  नहीं  है  कि  देश  में  निजी  और  सरकारी  वैभवशाली

 रेस्टोरेंट ों  और  बस्तियों  में  वे दवाव त्ति  के  भाव  बढ़  रहे  हैं  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  गुजरात  और

 अन्य  राज्यों  में  से  मामलों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  अखिल  भारतीय  आधार  पर  कोई  आंकड़े  संकलन

 नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  समस्त  अपराध  राज्यों  के  अन्त मंत  अधिनियम  में  ऐसा  ब्यापार  करने

 वालों  को  दण्डित  वेश्याओं  की  गतिविधियों  को  नियंत्रित  करके  और  इस  बुराई  से  बचाई  गई

 वेश्याओं  का  पुनर्वास  करके  स्त्रियों  और  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  के  दमन  के  लिए  विस्तृत

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  अधिनियम  में  ब्य पार  का  दमन  वेश्यालयों  और  वाणिज्यिक  बुराई  की

 aren  किस्मों  को  समाप्न  करने  के  लिए  व्यवस्थित  उपाय  पर  भी  विचार  किया  गया  है  और  स्त्रियों

 और  लड़कियों  के  शील  मंग  करने  और  गलत  रूप  से  रोकने  के  विरुद्ध

 भारतीय दण्ड  संहिता  के  उपबन्ध  प्रतिपूरक  हैं
 ।  इसमें  इस  बुराई में

 अन्तर्ग्रस्त  मामले  को  नज़र बन्द

 और  गिरफ्तार  करने  के  लिए  तन्त्र  की  व्यवस्था  है  जो  बचायी  गई  स्त्रियों  और  लड़कियों  की

 शिक्षा  भीर  पुनर्वास  के  लिए  सं
 रक्षण  गृह  और  सुधार  संस्थानों  की  स्थापना

 की  व्यवस्था की  गयी  है  ।

 प्रति  व्यक्ति  अन्तिम  उपभोग  व्यय  सें  कमी

 8120.  श्री  जीत  बाग  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1978-79  से  प्रति  ब्यक्ति  अन्तिम  उपभाग-व्यय  में  वास्तव  में  कमी  आई

 (@)  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  और

 यदि  तो  1978-79  से  वास्तविक  प्रति  व्यक्ति  व्यय  कितना  है  और  उसका

 बार  ब्योरा  क्या  है ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  से  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा

 तैयार  किए  गए  अदालत  अनुमान  के  अनुसार  वर्ष  1970-71  के  भावों  के  आधार  पर  पारिवारिक

 बाजारों में  वास्तविक  प्रति  व्यक्ति  निजी  अन्तिम  उपभोग  व्यय  वर्ष  1978-79  के  589.1  रु०  से

 घटकर  वर्ष  1979-80  में  557.6  रु०  हो  इसके  नाद  वर्ष  1980-81  म॑  यह  बढ़कर  586.4  रु०

 तथा  1981-82  में  बढ़कर  591.7  रु०  हो  गया  ।  वर्ष  1979-80  के  दौरान  इसमे  र्ल्स

 वर्ष  के  दौरान  बय  तेलीं  तथा  अन्य  खाद्य  सामग्रियों  की  प्रमाता  में  कमी  के  कारण  हुआ

 प्रति  व्यक्ति  अन्तिम  उपभोग  व्यय के  तदनुरूपी  राज्य-वार  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  ये  अनुमान

 केवल  अखिल  भारतीय  आंकड़ों  के  आधार  पर  ही  तैयार  किए  जाते हैं
 ।
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 OE

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  क ेलिए  अपेक्षित  बड़े  उपकरणों  के  लिए

 डिजाइनों  के  सान क्रो करण  का  प्रस्ताव

 8121.  श्री  गुलाम रसूल  कोचक  :  क्या  प्रधान मंत्री यह  बताने  कीं  करेंगी  कि

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  कां  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  क ेलिए  बडे  उपकरणों हेतु

 इनों  के  मानकीकरण  करने  और  परियोजना  सुची  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  न  होने  के  लिए  आडर

 देने  का  विचार

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  परियोजना  सुची में  प्रभाव
 पदग

 का
 एक  महत्वपूर्ण

 कारण
 बड़े

 उपकरणों  को  विलम्ब  से  सुपुर्दगी  करना  और

 यदि  तो  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  की  स्थापना के  सम्बन्ध  में  किस  हद  तक  विलम्ब

 हुआ
 है

 ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिक  तथा  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  शिवराज वी  ०.  :  से  अधिकांश  प्रमुख  उपस्करों  के

 डिजायन  त्य  किए  जा  चुक ेहैं  और  जहां  तक  संभव  हो  सकेगा  वहां  तक़  उपस्करों  की  संख्या

 लिए  आडर  देने  की  भी  अपनाई  जाएगी  ।  अब  तक  अनुभव  किया  गया  विलम्ब  का  एक  प्रमुख

 कारण  ऐसा  करने  से  दर  faar  जा  सकेगा  और  इससे  निर्माण  में  लगने  वाली  अवधि  को  घटाने  में

 उल्लेखनीय  सहायता  मिलेगी  ।

 समुद्री  संसाधनों  के  लिए  भारत-श्रीलंका  का  सहकारी  कार्यक्रम

 8122.  एस०  ए०  दौरान  सेबस्टियन :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह

 बतान
 की

 कृपा
 करेंगे  कि

 हिन्द  महासागर  में  समुद्री  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  भारत
 और  श्रीलंका

 के  बीच

 हाल  ही  में  बनाये  गए  सहकारी कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  और

 नया  इस  सहकारी  कार्यक्रम  के
 माध्यम  से  बार-बार  होने  मछली  पकड़ने  के  fi

 विवाद

 सुलभ  जायेंगे  ?

 कौर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  ate  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :  भारत  और  श्रीलंका
 के

 वैज्ञानिकों

 शिल्प-वैज्ञानिकों  के  बीच  हाल  ही  में  हुई  बैठक  में  समुद्र-विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के

 लिए  कुछ  प्रस्ताव  तैयार  किए  गए  हैं  और  इन  पर  दोनों  सम्बन्धित  सरकारों  द्वारा  विचार  किया  जा

 रहा
 है

 केवल  समुद्र-विज्ञान  और  प्रो
 यो  गीकी  में  वैज्ञानिक  सहकारिता  से  सम्बन्धित  थी

 और  इसमें  मत  नी  पकड़ने  सम्बन्धी  विवादों  जैसे  अन्य  मामलों  पर  विमर्श दहकी

 नहीं  हुआ
 ।

 90



 30  चन्  1905  लिखित  उत्तर

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  समाज  कल्याण  क  अंतगर्त

 हिमाचल  प्रदेश  को  दी  गई  राशि

 8123,  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  समाज  कल्याण  -  के  अंतगर्त  हिमाचल  को  कितनी  राशि  दी

 गई  और  इस  राशि  को  व्यय  करन ेके  लिए  राज्य  सरकार  को  क्या  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गये

 और *

 इससे  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ
 पहुंच

 रहा  है  और  राज्य  सरकार  ने  कितने  व्यक्तियों

 के
 लाभ  के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  था  ?

 योजना  एस०  ato  :  छठी  पंचवर्षीय  में  हिमाचल  प्रदेश

 के  लिए  समाज  कल्याण  के  अन्तर्गत  परिव्यय  198  लाख  रु०  इस  धनराशि  को  खर्चे  करने  के

 लिए  राज्य  को  कोई  fade  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  नहीं  किए  गए  थे
 ।

 योजना
 आयोग  पंचवर्षीय

 योजना  और  विधिक  योजना  के  निर्माण  के  समय  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने
 मे  लिए  सामान्य

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  करता

 कल्याण  समाज  के  शीर्ष  के  अंतगर्त  कई  स्कीमें  कार्यान्वित  की  जा  रही  लाभग्राहियों

 की  निश्चित  संख्या  केवल  कुछ  स्कीमों  के  सम्बन्ध  में
 उपलब्ध  है  ।  कार्यशील  महिलाओं  के  लिए  होस्टलों

 के  निर्माण  के  अनुदानों  से  330
 महिलाओं

 के  लिए  आवास  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।

 राज्य  केन्द्र  में  25  निवासी  हैं
 |  कृत्रिम  अंग  साधनों  के  लिए  13  व्यक्तियों  को  वित्तीय

 सहायता  दी

 गई  है  और  42  विकलांग .  व्यक्तियों  को  शिक्षा  छात्रवृत्तियां  दी  गई  लगभग  50  व्यक्तियों  के

 लिए  मूक  और  बधिर  सहायता  अनुदान  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  में  प्रत्येक

 स्कीम  के  अंतगर्त  लाभग्राहियों  की  लक्षियत  संख्या  का  विद्वेष  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।

 प्रा दिवा सी  क्ष  त्रों  में  श्रावासोय  विद्यालय

 8124.  श्री  के०  प्रधानी  :.  कया  गृह  मंत्री  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  राज्य-में  आदिवासी  क्षेत्रों  में  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  aa  तक  कितने  आवासीय

 विद्यालय  स्थापित  किए  गए  हैं

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  संसाधनों  में  बाधा  के  कारण  विभिन्‍न  स्तरों  पर  पर्याप्त

 छात्रावास  सुविधा  उपलब्ध  कराना  संभव  नहीं  हो  सका  है

 यदि  तो  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  की  लड़कियां  के  लिए

 चारों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  रूप  से  प्रयोजित  योजना  के  अंतगर्त  उड़ीसा  राज्य  को  दी  जा  रही

 वित्तीय
 सहायता

 का  ब्यौरा  क्या  और

 (4)  क्या  सरकार  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लड़कों  के  लिए  छात्रावासों

 के  निर्माण के  लिए  भी  इस  प्रकार की  सहायता  उपलब्ध  कराएगी  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  उड़ीसा  के  आदिवासी a

 योजना  क्षेत्रों  में  अब  तक  141  आवासीय  विद्यालय  स्थापित  किए  जा  चूके  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।

 इस  मंत्रालय  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  1982-83  के  दौरान  उड़ीसा

 को  अनुसूचित  जातियों  की  लड़कियों  के  छात्रावासों  के  लिए  10  लाख  रुपए  और  अनुसूचित  जनजातियों

 की  लड़कियों  के  छात्रावासों  के  लिए  10  लाख  रुपए  दिए  गए  हैं  ताकि  राज्य  सरकार  अनुसूचित  जातियों

 की  लड़कियों  के  छात्रावासों  पर  20  लाख  रुपए  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  लड़कियों  के

 वासों  पर
 20

 लाख  रुपए  हवायें  कर  सकें

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 आदिवासी  उप-योजनाओं  की  पुनरीक्षा

 8125.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रो ंकी  3q-Asratatt  की  पूरी  क्षा

 की

 यदि  लो  वर्ष-वार  कितनी  बार  की

 यदि  तो  क्यों  नहीं  और  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  ने  sal  सेवाओं  को  एक  छत्र  के  अधीन  कार्मिक  नीति

 और  एक  मुख्य  शीष  बनाने  की  कोई  पुनरीक्षा  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  जी  at,  श्री मन  ।

 आदिवासी  उप-योजनाओं  की  वर्ष  में  तीन  बार  पुनरीक्षा  की  जाती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऊपर  उल्लिखित  पुनरीक्षण  व्यापक  हैं  और  सेवा  उपलब्ध  कार्यक्रमों  के  एकीकरण
 कार्मिक  लेखा  और  बजट  व्यवस्था  सहित  आदिवासी  विकास  के  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  दिया

 जाता  अधिकांश  राज्यों
 ने

 आदिवासी  उप-योजना  राशियों  के  लिए  राज्य  बजटों  में  पृथक  मांग

 अथवा
 उपयुक्त  मुख्य  और  लघु  बजट  सम्बन्धी  लेखा  शीर्ष  खोले  हैं  ।

 छोटा  नागपुर  में  उद्योगों  को  स्थापना

 8126.
 श्री  fang  सोरन

 :  कया
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  कुटीर  वन-भाषा  रित  और  अन्य  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के

 लिए  वहां  के  आदिवासियों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही
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 प

 इस  सम्बन्ध  में  छोटा  नागपुर  के  द व  न्  |  feat  को  उपलब्ध  कराई  जा  रही  प्रशिक्षण

 सुविधाओं  तथा  अन्य  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1978  से  1983  तक  इस  सम्बन्ध  में  ay  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया

 इसके  यदि  कोई  परिणाम  रहे  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 हो  नागपुर  में  जिलावार  लघु  उद्योगों  +१र  वन  आधारित  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 छोटा  नागपुर  जिलावार  आदिवासी  उद्यमियों  द्वारा  कितने  लघु  उद्योग  स्थापित  किए

 गए  हैं
 !

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  बिहार  के  छोटा  नागपुर  के  सभी  जिले

 अर्थात्‌  हजारी  पलामू  और  सिंहभूम  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  जिला  उद्योग

 केन्द्र  कार्यक्रम  द्वारा  प्रायोजित  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  में  शामिल हैं  जिसके  अन्तमगंत  लघु

 कुटीर  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  स्थापना  हेतु  निवेशक-पुल  निवेदन  और  निवेश ोत्तर  सभी  स्तरों  पर

 अनुसूचित  जन-जातियों  सहित  उद्यमों  को  सभी  आवश्यक  सहायताएं  तथा  सेवाएं  यथासम्भव  एक

 ही  स्थान पर  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ।  पहले  केन्द्र  सर  कार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता

 दी  जाती है  और  बाद में  वे  राज्य  सरकारें इस  निधि  को  अपने  राज्यों  के  विभिन्‍न जिला  उद्योग

 केन्द्रों
 के

 बीच  उनकी  आवश्यकता के  अनुसार  आवंटित  करती  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  वनों  पर

 आधारित  एककों  सहित  ऐसे  एककों  की  स्थापना  पर  बल  दिया  जाता  है  जो  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध

 कच्चे  माल  पर  आधारित  होते हैं
 ।  छोटा  नागपुर  के  विभिन्‍न  जिलों  में  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अन्तरगत

 स्थापित  किए  गए  लघु  उद्योग  एककों  तथा  कारीगरों  पर  आधारित  एककों  के  साथ-साथ  अनुसूचित

 जीत-जातियों  के  उद्यमियों  द्वारा  स्थापित  लघु  उद्योग  एककों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  सूचित  की

 गई

 विचरण

 जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स्थापित  किए  गए  लघु  उद्योग

 तथा  कामगार  एककों  क्रो  संख्या  seta  बाला  farcry

 उद्योग  केन्द्र  1980-81  198  1-82  1981-82  में
 कुल  एककों

 में  बतों  पर  आधा  रित

 एककों  की  संख्या

 का  नाम  कारीगर  लघु  कुल  कारी  लघु  कुल  कारी  लघु  कुल

 उद्योग  उद्योग  गर  उद्योग

 हजारी  बाग  क्  504  96  600  527  178.0  605  201  7  208.0

 गिरडीह  459  110  569  85  85  170  41.0  5  46

 धनबाद  810  135  945  62  132  194
 सूचित  नहीं

 की  गई

 रांची  सूचित  नहीं  की  गई  244  267  491  11  30.  41

 सलाम  530  105  635  460  110  570  6  2  8

 सिंहभूम
 सूचित

 नहीं  की  गई  857
 203  1060  187  23  210
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 जिला  उद्योग केन्द्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स्थापित  किए  गए  लघु  एककों में  से

 mages  जर

 जन-जातियों  &  उद्यमियों  द्वारा  स्थापित  किए  गए  एककों  की
 र संख्या

 —  कता

 जिला  उद्योग
 केन्द्र  का  नाम  1980-  81

 1981.
 82

 ee  ns

 हजा rear
 46

 2.  गिरडीह  4  2

 3.  धनबाद  5  कुछ  नहीं

 4.  रांची  सूचित  नहीं  की  गई
 65

 5.  पलामू  40
 65

 6.  सिंहभूम  सूचित  नहीं  की  गई  358

 आदिवासी  संस्कृति  और  भाषा  केन्द्र  की  स्थापना

 8127.  श्री  farg  सोरन :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  सरकार

 ने  आदिवासी  संस्कृति  और
 भाषा

 केन्द्र  की  भारत के

 किसी  भी  भाग  में  स्थापना  में  रुचि  ली

 सर्दी  तो  सरकार  अध  सरकारी  तथा  निजी  संस्थानों
 ने  आदिवासी  भाषा  के  अध्यापन

 तथा  भारत  की
 समृद्ध  आदिवासी  संस्कृति के

 अनुसंधान  के  लिए  किन  स्थानों  पर
 केन्द्र

 खोले

 भारत  तथा  विदेशों  में  उन  व्यक्तियों  या  संस्था नों  जिनकी  सरकार  ने  सलाह  ली  उनके _

 नामों  सहित  में  आदिवासी  संस्कृति  की  प्रदर्शनी  का  ब्यौरा  क्या

 इस  पर
 किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 और

 आदिवासी  संस्कृति  और  भाषा  के  संवर्धन  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  अन्य

 कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  (  तथा  दिक्षा  संस्कृति

 मंत्रालय  और  राज्य  सरकारों  में  सम्बन्धित  विभाग  आदिवासी  संस्कृति  और  भाषा

 को  बनाए  विकास  और  लोकप्रियता  के  लिए  कार्यक्रम  चलाते  हैं  ।  संगीत  नाटक  अकादमी  चाल

 पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  योजना  संस्कृति  का  विकासਂ  कार्यान्वित  कर  रही  हैं  ।

 भारतीय  भाषाओं  का  केन्द्रीय  मैसर  आदिवासी  और  अन्य  सी  मावर्ती  भाषाओं  के  विकास  के  लिए

 कार्यक्रम  चलाता  संस्थान  प्राथमिक  पाठशालाओं  और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  फोनेटिक  रीडर

 शब्दकोश  और  अन्य  अनुदेशात्मक  सा मंत्री  gare  करने  के  लिए  लगभग  40  ऑदिंवार्सी

 भाषाओं
 पर  कार्य  कर  रहा  इसके  अतिरिकत  आधार  मध्य

 '  राजस्थान  और  परिचय  बंगला  राज्यों में  जनजाति

 संस्थान  और  विश्वविद्यालय  के  मानव  विज्ञान  विभाग  आदिवासी  भा
 पॉमर

 संस्कृति  आदि
 के  सम्बन्धों

 अनुसंधान  करते  हैं
 ा
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 )  तथा  19181-82
 के

 दौरान  संगीत  नाटक  अकादमी ने  गुजरात के  दांग  क्षेत्र और

 मणिपुर  के  अर्बाधखुल  में  आदिवासी  कला  के  उत्सव  आयोजित  किए  ।  अकादमी  ने  1979-80  और

 1980-81  के  दौरान  मध्य  उत्तर  परिचय  बंगाल

 और
 तमिलनाडु

 राज्यों  में  विभिन्न  संस्थानों  को  लोक  आदिवासी  अभिनय  कला  के
 उन्नयन

 के  लिए

 ऋम  लगभग  42,000  रुपए  और  49,000  रुपए  का  सहायता  अनुदान
 दिया

 ।

 संस्कृति  विभाग  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पारम्परिक  कला  के  क्षेत्र  में  छात्रवृत्तियां  देता  है  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी  प्रालेख  एकत्रीकरण  और  अनुसंधान  अभिनय  कलाओं  की

 gan  किस्मों  की  _  उन्नति  और  बनाए  रखना  आदिवासी  संस्कृति  का  विकास  और  गुड़िया

 कला  को  प्रोत्साहन  के  माध्यम  से  लोक  और  पारम्परिक  कला  संरक्षण  करती  है  और  प्रोत्साहन

 देती  है  ।  अकादमी  आदिवासी  कला  में  प्रशिक्षण  देने  वाले  सांस्कृतिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  भी

 देती है  ।  राज्य  सरकारों  की  आदिवासी  क्षेत्रों  में  तैनात  किए  गए  कार्मिकों  के  लिए  आदिवासी  भाषाओं

 में  प्रशिक्षण  देने  की  योजनाएं  हैं  ।

 गहे  मंत्रालय  की  फाइलों  का  गम  होना

 8128,  थ्री  tae  तिरकी :  क्या  गह  मंत्री
 असम

 पर  फाइल  के  गुम  होने के  बारे  में
 16

 1983 के  अतारांकित प्रदान  संख्या  2784 के
 उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  अब

 तक
 इस

 प्रकार  मंत्रालय  की  गुम  हुई  फाइलों
 का  ब्यौरा  क्या है

 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  एकत्र  की
 जा  रही  है  और

 सभ  ema  रस  दो  जाएगीं

 भारतीय  a सर्वेक्षण
 दारा  1982-83:

 के  दौरान
 सर्वेक्षण

 8129.  थ्री  मोहन लाल  पटेल  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  कितने  जलपोत  चला  है  और  1982-83  के  दौरान  sea  किन

 क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  तथा  उनके  क्या  निष्कर्ष

 क्या  और  जहाज  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 चीत  चल  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है
 ?

 इस्पात भोर  खान
 मंत्रालय

 के  राज्य  मंत्री  एन०  क्‌०  पी०  :  (%)  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  फील्ड  संघ  1982-83  1982  से  198  3)  के  दौरान  समुद्र

 पट्टी  विशेषतया  बम्बई  के  निकट  बरनाला  द्वीप  कें  समुद्र  में  पारा  की  खोज  के

 लिए  अध्ययन
 शुरू

 किया है  और  इसके  लिए  एक
 फिशिंग  जहाज  किराए  पर  लिया  है  ।  हाल  में  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  अपने  लिए  एक  नए  मॉडल  का  गवेषणी  पोत  भी  प्राप्त  किया  है  ।

 भर  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  का  नीदरलैंड  सरकार  की  सहायता से  उथले
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 मध्य  समुद्र  में  मुविना  निक  सर्वेक्षण  के  दो  और  गवेषणा  मोटर  वोट यान  खरीदने  का  विचार

 इस  सम्बन्ध  में  नीदरलैंड  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  ।

 बिहार  में  गेर-सरकारी  ठेके  दारों  द्वारा  खानों  का  चलाया  जाना

 8130.  श्री ए०  Fo  राय  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  बिहार  में  गैर-सरकारी  ठेकेदारों

 द्वारा  खानों  को  चलाए  जाने  के  बारे  में  23  1983  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  3971  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  के  सिंहभूम  जिले  में  कुछ  खान  मालिकों  के  विरुद्ध  दायर  किए  गए  मुकदमों  की

 संख्या  तथा  ब्यौरा  क्या  है

 उन  खान  मालिकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  मुकदमें  चलाए  गए  हैं
 और  वे  मुकदमें

 किस-किस  तारीख  को  दायर  किए  गए  थे

 क्या  अब  तक  किसी  खान  मालिक  को  सजा  दी  गई  है

 यदि  तो  ब्यौरे-वार  तथ्य  क्या  और

 )  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  क०७  पी०  :  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 एच०  एस०  सी०  एल०  में  फालत  मजदूर

 8131.  श्री ए०  कठ  राय :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 एच०  एस०  सी०  एल०  के  Heats  कुल  कितने  ठेकेदार  कार्य  करते  और  1-1-1983

 को  ठेकों  में  उनके  द्वारा  कितने  मजदूर  लगाए  गए

 fr
 ह  1-1-198  तक  एच०  एस०  सी ०  एल०  में  कितने  कथित  फालतू  मजदूर  थे

 पिछले  तीन  वर्षों में  एच०  एस ०  सी ०»  ल०  के  ठेकेदारों  को  कुल  कितनी  राशि  की

 अदायगी  की

 पिछले  तीन  वर्षों  में  एच०  एस०  सी ०  एल०  को  कूल  कितनी  हानि  हुई  और  कथित

 फालतू  मजदूरों  को  उसी  अवधि  के  लिए  वर्ग-वार  कितनी  ala  मंजरी  ने  शप  में  अदा  की  और

 एच०  एस०  सी
 ०  एल०  द्वारा  यह  दावा  करने  के  पश्चात  कि  उनके  पास  फालतू  मजदूर

 ठेकेदार  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी०
 से

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विभागीय  परीक्षाओं  में  हिन्दी  माध्यम  का  विकल्प

 8132,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 उनके  मंत्रा  नय/विभाग
 —  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  1982  के  दौरान  कितनी

 विभागीय  परीक्षाएं  आयोजित  की

 क्या  इन  विभागीय  परीक्षाओं  में  हिंदी  माध्यम  को  विकल्प  के  रूप  में  अपनाया  गया

 था  और  यदि  तो  ऐसी  परीक्षाओं  की  संख्या  कितनी

 ऐसी  सभी  परीक्षाओं  में  हिन्दी  माध्यम  की  परीक्षा  देने  के  लिए  परीक्षार्थियों  को  कब

 तक  अनुमति  दी  और

 इस  सम्बन्ध  में  उचित  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 योजना  मंत्री  एस०  बो०  :  शून्य  ।

 से  (4)  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 हिन्दी  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  का  विकल्प

 8४133.  भी  रामावतार  शास्त्री  :  बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उनके  मंत्रालय/विभाग  और  सम्बद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  कुल  कितने  और

 फोन से  प्रशिक्षण केन्द्र  चल॑  रहे

 इन  केन्द्रों  में  कुल  कितने  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाए  जा  रहे

 इनमें  से  कितने  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  हिन्दी  माध्यम  के  विकल्प  की  अनुमति  दी  गई

 और

 क्या  ऐसे  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  की  परीक्षाओं  में  भी  हिन्दी  माध्यम  के  विकल्प  की  अनुमति

 दी  गई  है  और  यदि  तो  ऐसा  विकल्प  कब  तक  दिया

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  राष्ट्रीय  प्रतीकों  सर्वेक्षण  संगठन  के  क्षेत्र

 संकोच  प्रभाग  में  5  आंचलिक  प्रतिक्षण  केन्द्र  थे  केन्द्र  नागपुर  तथा

 बंगलौर  में  स्थित  इनके  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  एवं  संगणक  केन्द्र  में  भी  प्रशिक्षण

 दिया  जाता  है  ।

 क्षेत्र  संकाय  प्रभाग  के  आंचलिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  इसके  तकनीकी  कमंचारियों  के  लिए

 प्रत्येक  वर्ष  औसतन  5  से  6  पाठ्यक्रम  संचालित  किए  जाते  केन्द्रीय  सांख्यिकीय
 संगठन  कुछ  तदर्थ

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों
 के

 अतिरिक्त  प्रत्येक  वर्ष  6  नियमित  पाठ्यक्रम  संचालित  करता

 1982  से  संयुक्त  राष्ट्र  पारिवारिक  सर्वेक्षण  क्षमता  कार्यक्रम  के  अनुसमर्थन  में  वे  2  cat  की  अब्धि  के

 लिए  दो  पाठ्यक्रमों  का  आयोजन  भी  कर  रहे  हैं  ।  संगणक  केन्द्र  में  इलेक्ट्रॉनिक  आंकड़ा  विधायक

 विषयक  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 भाग
 लेने  वाले  प्रशिक्षणार्थियों  को  बहुभाषी  प्रकति  को  ध्यान  में  रखकर

 इलाहाबाद  तथा  नागपुर  के  आंचलिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  जहां  तक  संभव  हिन्दी  को  माध्यम  के
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 feo  भी  प  पफ
 में  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  अन्य  कारा  al  wo  यक्रम  के  लिए  हिन्दी  माध्यम  का  प्रयोग नहीं  किया

 नागपुर  तथा  जयपुर  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  प्रशिक्षणार्थियों  को  हिन्दी  में  उत्तर

 देने  का  भी  विकल्प  है  ।  इन  पाठ्यक्रमों  की  गहन  तकनी की  प्रकृति  के  कारण  तथा  प्रदिक्षणाधियों  की

 बहुभाषी  संरचना  जिसमें  विदेशी  प्रशिक्षणार्थी  भी  सम्मिलित  को  ध्यान  में  रखकर  बंगलौर  तथा

 कलकत्ता  के  आंचलिक  प्रशिक्षण  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  के  प्रशिक्षण  प्रभाग  एवं  संगणक

 केन्द्र में  संचालित  पाठयक्रमों  के  लिए  इस  प्रकार  का  विकल्प  अभी  तक  नहीं  दिया  गया  है  ।

 राजभाषा  नियम  1976  को  धारा  10(4)  के  अंतगर्त  श्रीधर  चना

 8.34.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय/विभाग  राजभाषा  नियम  1976  की  धारा  10  (4) के  अंतगर्त

 अधिसूचित  कर  दिया  गया

 अब  तक  उनके  मंत्रालय  के  कौन-कौन  से  सम्बद्ध  एवं  अधीनस्थ  कार्यालय

 कब  से  उपयुक्त  धारा  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  किए  गए

 उपर्युक्त  खंड प्प्ख  में  दिशा  गए  कितने  कार्यालय  अब  तक  उपर्युक्त  नियम  की  धारा

 8  (4)  के  अंतगर्त  विनिर्दिष्ट  किए  जा  चुके  और

 जिन  कार्यालयों  को  अब  तक  विनिर्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  उसके  क्या  कारण हैं
 और

 ऐसे  कार्यालयों  को  विनिर्दिष्ट  करने  की  कार्यवाही  कब  तक  पुरी  कर  ली  जाएगी  ?

 योजना  मंत्री  एस०  ato  :  योजना  आयोग  को  तो  अधिसूचित  नहीं  किया

 गया  है  परन्तु  सांख्यिकी  विभाग  को  अधिसूचित  कर  दिया  गया

 योजना  आयोग  :  योजना  आयोग  के  अधीन  कोई  भी  सम्बद्ध/अधी नाथ
 कार्यालय  नहीं

 है  ।  तथापि  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  के  अधीन  सात  (7)  में  से  निम्नलिखित  छः

 (6)  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  राजभाषा  नियम  1976  के  नियम  10  (4)  के  अन्तगंत  2  1979

 को  अधिसूचित  किया  गया  था

 (1)  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  कलकत्ता  |

 (2)  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  बम्बई

 (3)  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  लखनऊ  |

 (4)  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  हैदराबाद  ।

 (5)  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  चण्डी गढ़  ।

 (6)  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  जयपुर  |

 सांख्यिकी  विभाग :
 8  1980  को  26  कार्यालय  अधिसूचित  किए  wT |  ।

 संलग्न  [ watea  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो
 ०  6432/83]
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 योजना  आयोग  :  कोई  भी  नहीं  ।

 सांख्यिकी  विभाग  :  कोई  भी  नहीं  |

 योजना  आयोग
 :

 राजभाषा  के  नियम  8(4)  के  अन्तगेंत  ऊपर
 में

 उल्लिखित  कार्यालयों  में  से  किसी  भी  कार्यालय  को  विनिर्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  उनका AT  मुख्य
 काय  महत्वपूर्ण  योजना  कायें क्रमों  के  मूल्यांकन  अध्ययन  करने  तथा  ऐसे  अध्ययनों  की  रिपोर्टे  तैयार

 करने
 के

 सम्बन्धित  होता है  ।  इन  कार्यालयों  को  नियम  (4)  के  अन्तर्गत  विनिदिष्ट  करना

 व्यावहारिक  नहीं  होगा  ।

 सांख्यिकी  विभाग  :
 इस

 बात  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  कौन-कौन  से  कायें  हिन्दी  में  किए
 जा  सकते  तत्पश्चात  सम्बद्ध  कार्यालयों  को  राजभाषा  '  नियम  1976  के  नियम  8(4)  के  aria

 विनिर्दिष्ट  किया  जाएगा  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  भू-गर्माया  सर्वेक्षण

 8135.  को  अनन्त  रामल  मल्ल :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  आधार  प्रदेश  में  कुडापाह  बेसिन  में  खनिज  भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 सवाल  किया  गया  गौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले

 इस्पात  कौर  ख़ान  मंत्रालय के
 राज्य  मंत्रो  एन०  क०  to

 :  जी
 हां  i

 कडप्पा-बेसिन  में  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  समय-समय  पर  खनिजों  की  खोज  मुविना  निक

 adam किए  गए  हैं  जो  अभी  भी  चल  रहे  हैं  ।

 राज्य  में  इस  बेसिन  तथा  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  की  गई  खोज  के  फलस्वरूप

 लिखित मुख्य  खनिजों  के  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया है

 अनुमानित  भंडार

 ee
 क्रम  स०  खनिज  ग्रेड  टन०

 नशा  90/7
 ee

 1.  सीसा-जस्ता  81%, , सीसा  तथा  1.09%,  17.62

 जस्ता  औसत  वाले

 ताम्बा  से  1.51%  लाम्बा  वाले  8  10

 लौह  अयस्क  58  से  68  लौह  तत्व  वाले  12.04

 चना  पत्थर  सभी  ग्रेड  15,970.64

 डोलोमाइट  सभी  ग्रेड  0.02

 0.0125 क्राइमोटांइल  एसबेस्टस

 बेराइटा  सभी  71.82

 6.354 चीनो  मिट्टी

 स्टटाइट  aa
 0.071
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 aaa  अस्त्र ri  ह

 8136.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 1948  में  देश  में  कुल  कितने  विभिन्‍न  तरह  के  निजी  आग्नेय  अस्त्रों
 के

 लिए  लाइसेंस  थे

 और  इस  समय  देवा  में  उनकी  कितनी  और

 तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  और  जिला-वार  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री

 निहार  रंजन  :
 और

 आग्नेय  अस्त्रों
 के

 अधिकांश  श्रेणियों  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  शक्तियां  राज्य  सरकारों  और  जिला  राधिका  रियों  के  पास

 1948  में  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  का  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  |  उपलब्ध  सुचना  के  आधार
 पर

 31-12-1975  को  अग्नेय  अस्त्रों  के  लिए  कुल  लाइसेंसों  की  संख्या  के  राज्यवार  ब्यौरे  का  एक  विवरण

 संलग्न  है  और  31-3-1982  को  राज्यवार  ब्यौरे  का  एक  विवरण  भी

 संलग्न  केन्द्र  सरकार  हथियार  वार  और  जिला  वार  ब्यौरे  संकलित  नहीं  करती  है  ।

 विवरण  एक

 31  1975  को  जनता  के  पास  लाइसेंस  प्राप्त  आग्नेय-अस्त्रों

 की  कुल  संख्या  का  राज्यवार  विवरण

 क्रम सं  ०  राज्य/संघ  शासित  aa  31-12-1975  को  जनता  के

 पास  लाइसेंस  प्राप्त

 अस्त्र
 कों  की  कुल  संख्या

 2

 ary  प्रदेश  25260

 असम
 44557

 बिहार  93438

 71326

 हरियाणा  131763

 हिमाचल  71783

 जम्मू  और  कदमी र  9715

 कर्नाटक  61750

 केरल  24072
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 3

 i  दे  द  वि  य

 10  प्रदेश  133169

 89905
 11

 13385 12  मणिपुर

 12125 13  मेघालय

 14  5393

 15  उड़ीसा  28659

 16  59925

 17  राजस्थान  उपलब्ध  नहीं

 18  सिक्किम  736

 19.  25421 तान
 डु

 च्रिपरा
 ras

 903 20

 उत्तर  प्रदेश  443025 21

 22  afsany  बंगाल  उपलब्ध  नहीं
 aa

 1251309

 वाल
 जोड़  :

 लि

 संघ  यासीन  क्षत्र  —  और  पश्चिम  बंगाल

 को  छोडकर

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  445

 24  अरुणाचल  10489

 25.  चण्डी गढ़  565

 26  दादरा और  नगर  हवेली

 2  4124

 28.  गोवा  दमन  थ  दीव

 ae

 1 29  लक्षद्वीप

 an  220 ot  मिजोरम

 31  पांडिचेरी  20
 peters rarest  ie  Rein  oom

 जोड़
 ec  A

 20  च ्38

 1271547 कुल  ना
 ऋण

 और  परिचय  बंगाल  को

 कोककर

 lol
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 विवरण दो

 31-3-1982  को  जनता  के  पास
 लाइसेंस

 प्राप्त  अ  /  ही  इल

 संख्या
 के

 राज्यवार  ब्यौरे  का  विवरण

 क्रम  स०  राज्य  31-3-1982  को  जनता
 के

 संघ  शादी  क्षेत्र  पास  लाइसेंस  प्राप्त  आग्नेय

 अस्तों

 की  कुल
 संख्या  अलल

 2  3

 आधा  प्रदेश
 उपलब्ध  नहीं

 2.  असम  59621

 3.  बिहार  82135

 96985

 6.  671073

 7.  चल  HY<  46435

 8.  कर्नाटक  113859

 9.  केरल  19957

 10  मध्य  प्रदेश  उपलब्ध  नहीं

 11
 101106

 12  6984

 13  मेघालय  13806

 14  नागालेंड  30469

 15
 उपलब्ध  ag

 16  193256

 17  उपलब्ध  नहीं

 38  सिक्किम  1869

 19  तमिलनाडु  36213

 20.  त्रिपुरा
 5625

 21.  उत्तर  प्रदेश  570603

 22.
 पै  faa  बंगाल

 उपलब्ध  नहीं

 __21,02,847
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 2  3

 मध्य  ज्ज्

 राजस्थान  और  पश्चिम  बंगाल

 को  छोड़कर

 संघ  शासित  क्षेत्र

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  351

 24.  अरुणाचल  10691

 11327 25,  चण्डी गड़

 १6.  दादरा  और  नगर  हवेली  160

 27.  दिल्‍ली  38197

 28.  गोवा  दमन  व  दीव  5452

 29.  लक्षद्वीप  6

 30.  मिजोरम  862

 31.  पांडिचेरी  871
 डि  ee

 जोड़  67,917
 a

 1/4;
 श्वा  KA

 कन  गोह  2

 वाणिज्यिक  उपयोग  के  नए  wea
 की  सोज

 8137.  भरोसे  :  कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  1982  के  दौरान  वाणिज्यिक  उपयोग  में  आने  वाले  नए  खनिज  भण्डारों  का  पता

 लगाने के  लिए  प्रयास किए  गए

 यदि  तो  उन  खनिजों के  नाम  क्या  उनके  भण्डार  कहां-कहा ंहैं  और  उनका

 अनुमानित  भण्डारण  कितना

 कया  1982  के  दौरान  वाणिज्यिक  स्तर  पर  कोई  नए  खनिज  भण्डारों  से  खनिज

 लने  का  काम  शुरू  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  और  उनसे  सतत  खनिज  निकालने  का  काम  कब

 तक  दूर  हो  जाएगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०
 के०

 पी०  :  जी
 ati

 फील्ड  सत्र  1981-82 के  दौरान  विभिन्‍न  महत्वपूर्ण  खनिजों  के  निम्नलिखित  भंडारों

 का  आकलन  किया  गया

 103



 लिखित  उत्तर  20  1983

 एएल

 खनिज  arat  स्थान
 ae  ee  ऋण  न

 कोयला  1413  qfeat

 मध्य  आन्ध्र  मेघालय

 तथा  तमिलनाडु

 लिग्नाइट  125  —aarafr—

 ताबा  4.66  राजस्थान

 (0  7  से  135 %
 तांबा

 1.00  महाराष्ट्र

 (7% ताँबा

 0.49  बिहार

 (1.21%  तांबा

 टंगस्टन  0.110  बालडा  राजस्थान  |

 (0°10  से  018 7%  डब्लू  at  3(

 टिन  धातु  0.002  मध्य  प्रदेश  ।

 मैगजीन  6.22  मध्य  प्रदेश  में  डोंगरी  बुजुर्ग  क्षेत्र

 (46%  मैगनीज  युक्त )

 चूना  पत्थर  970  मध्य  प्रदेश  का  बाणसागर  क्षेत्र  ।

 स्वर्ण  प्रयास  0.35  आन्ध्र  प्रदेश  का

 (4  ग्राम  प्रति  टन  नन्दीमाडुगु  क्षेत्र  1

 1.23  कर्नाटक  में  गदाग  स्वर्ण  क्षेत्र का

 (1.62  ग्राम  प्रति  टन  होसूर  खंड  ।

 13.3 फास्ट  राइड  मध्य  प्रदेश  के  सागर

 (20 से  33%  पी  छत्तरपुर
 जिले

 ।
 4.5  पश्चिमी  बंगाल

 (13.17%  पीढ़  at,  बेलंडीह  खंड
 -

 तथा  1982  के  दौरान  वाणिज्यिक  दोहन  वाले  मुख्य  निक्षेप  निम्नलिखित  हैं

 I.  (1)  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  द्वारा  जिला  बालाघाट  (Ho  के  तांबा

 अयस्क  |

 (2)  राजपुरा-दरीबा  सीसा  जस्ता  खनिज  भंडार  ।

 (3)  उड़ीसा  का  सरगी पल ली  सीसा  निक्षेप  ।

 | ै|  ‘  विकास  मुख्य  निक्षेप  ¥—

 (1)  राजस्थान  में  रामपुरा-अगुवा  तथा  बरोई  में  सीमा-जस्ता  अयस्क  निक्षेप  1

 (2)  राजस्थान  में  दरीबा  चान्दमारी  तांबा  अयस्क  निक्षेप  ।
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 =~  —

 Ill  इसके  1982 कै  दौरान  fafarrat  <tisat  में  बॉक्स

 चीनी  चूना

 मैगनीज  सिलिका
 सोप स्टोन

 आदि  की  87  नई  खानें

 खोली  गद  ।

 शीतल  पेयों  के  उत्पादन  हेतु  लाइसेंस

 8138.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  शीतल  पेय  का  उत्पादन  करने  के  लिए  किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  लाइसेंस

 जारी  करने  हेतु  आवेदन  किया

 यदि  तो  सम्बन्धित  प्रतिष्ठानों  के  लाम  कया  शर

 सरकार मैं  उन्हें  भारत
 में

 अपनी  यूनिट
 स्थापित  करनें

 की  मंजूरी  देने  के  बारे  में

 कार्यवाही कीं

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  :
 जी  नहीं ।

 और  प्रदत्त  हीं  नहीं  उठते
 ।

 सैनिकों  को  रेली  करने को  अननुमति  वापस  लेना

 8139.  aft  हन्नान  मोहल्ला  :  क्या  गेंद  मंत्री  बंती नें  कीं  कपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों कीं  एक  रैली  के  लिए  हाल ही  अनुमति  वापिस
 ले

 ली  गई

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  अधिकारियों  द्वारा  ऐसा  करने  पर  भूतपूर्व  सैनिकों  की  मनोव्यथा  की

 जानकारी  ६;  और

 क्या  सरकार  का  इस  संकरण  दृष्टिकोण  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  का
 पता  लगाने

 और  उनके  वित्त  उचित  कोताही  करने  के  विचार  है  ?

 ae  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  यहँ  सच  है  किं

 अखिल  भारतीय  शभ्रृतपूर्वें  सैनिक  कल्याण  संघ  29  1982  को  dle  क्लब  पर  एक  रेली

 आयोजित  करना  चाहता  था  ।  उन्होंने  रैली  करने  और  लाउडस्पीकर  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  के

 लिए  आवेदन  किया  था  ।  एशियन  खेल  समाप्त  होने  तरक  कोई  रली  की  अनुमति  न  देने  के  लिए  किए  गए

 fates  अनुसरण में  भ्र ृत पूर्व  सैनिकों  द्वारा  बोट  क्लब  पर  रैली  करेने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा

 सकी |

 प्रश्न  के  भाग  से  (*)  के  उत्तर  के  ध्यान  में  रखते  हुए
 प्रश्न  नहीं  उचित  ।
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 कारों
 के

 निर्माण  पर  शुल्क  छूट का  प्रभाव

 8140.  श्री  चिरंजी  लाल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  छोटी  कारों  और  टू-व्हीलरों  के  निर्माण  में  सहायता  के  लिए  हाल  में  दी  गयी  सीमा

 और  उत्पादन  शुल्क  छूटों  का  उनके  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पढ़ा

 क्या  निर्माताओं
 को  छोटी  कारों  और  टू-व्हीलरों  के  दामों  में  कमी  करने  के  लिए  भी

 आदेश  दिए  और

 खरीदारों  को  शीघ्र  छोटी  कारों  की  सप्लाई  करने के  बारे में  कया  कायंवाही की

 गई

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :
 से  यात्री  कारों के  निर्माण के  लिए

 सरकारी  क्षेत्र  के  मारुति  उद्योग  लि०  को  स्थापना  के  साथ-साथ  दी  गई  रियायतों  और  दुपहिया

 के  उत्पादन  के  लिए  अनेक  नये  एककों  के  स्थापित  होने  से  जिनमें  नवीनतम  प्रौद्योगिकियों  को  प्रयोग

 में  लाया  जाएगा  और  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  किया  यह  भाशा  है  कि  मस्ती  और  प्रतियोगी

 लागतों  पर  इन  गाड़ियों  का  अधिक  उत्पादन  और  बिक्री  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  सरकार  ने  भी  उचित

 स्तरों  पर  मूल्यों  को  बताये  रखने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  मोटरगाड़ी  उद्योग  पर  बल  दिया  है  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  1983  के  अन्त  तक  उत्पादन  शुरू  होने  और  चरणबद्ध  कार्यक्रम
 के

 अन्तर्गत  उत्पादन  बढ़ाकर  1988-89  तक  लगभग  1,00,000  गाड़ियों  का  उत्पादन  करने  की  आशा है

 जिससे  ग्राहकों  की  मांग  को  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  किया  जा  सके

 सरताज  टूक टरों  में  दोष

 8141.
 श्री

 अनन्त  राहुल  मल्लु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सरताज  ट्रैक्टरों  के  दोषों  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 रार कार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  संतरी  नारायण दत्त
 :  और  श्री  हुकुम देव  नारायण  यादव

 संसद  सदस्य  से  शक  शिकायत  मिली  थी  जिन्होंने  स्वराज  सरताज  ट्रक्टर  के  बारे  में  शिकायत  की  थीं

 जिसे  उनके  रिश्तेदार  ने  बल  1980  में  खरीदा  था  ।

 इस  मामले  को  मे०  पंजाब  ट्रै  क्टसे  के  साथ  उठाया  गया  था  जिन्होंने  अपने
 सर्विस

 इंजीनियर  को  28-12-82  को  उसकी  मरम्मत  करने  के  लिए  भेजा  था  ।  श्री  तेज  नारायण  at

 श्री  हुकुमदेव  नारायण  यादव  के  रिश्तेदार  ने  सूचित  किया  कि  ट्रक्टर  संतोषजनक  ढंग  से  काम

 कर  रहा  है  ।  उन्होंने  फिर  शिकायत  की  है  और  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  कम्पनी  के

 सहायक  सर्विसिंग  मैनेजर  ने  भी  श्री  यादव  संसद  सदस्य  से  मेंट  की  है  ।
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 स्वराज  सरताज  माडल  का  परीक्षण  ट्र  कटर  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  बुदनी  में  किया  गया

 है  और  परीक्षण  के  परिणाम  से  यह  पता  चलता  है  कि  इसका  कायें  संतोषजनक  है  ।

 उड़ीसा  में  ग्रामीण  निर्धनों  का  ला थिक  पुनर्वास  कार्यक्रम

 8142.  aft  गिरिधर  गोसांगो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  पता है  कि  उड़ीसा  ने  छठी  योजनावधि के  दौरान  ग्रामीण

 निर्देशों  क ेआर्थिक  पुनर्वास  की  योजना  आरम्भ  की

 यदि  तो  किस  ज  मे  यह  योजना  आरम्भ  की  गई है  और
 इस

 '

 भोजन  ग  से  अब  तक

 कुल  कितनी  आदिवासी  जनसंख्या  लाभान्वित  हुई

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  frat  के  आर्थिक  पुनर्वास  में  धन  खर्चें  करने  हेतु  उस

 राज्य  के  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  क ेलिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  देना  स्वीकार  किया

 यदि  तो  कया  वे  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  मानी  गयी  थीं  अथवा  राज्य  प्रायोजित

 भर

 इसके  लिए  विद्वेष  केन्द्रीय  सहायता  से  धनराशि  सुलभ  करने  का  यह  निर्णय  लिया

 गया ?

 योजना  मंत्री  एस०  ato  चव्हाण  हां  ।

 ग्रामीण  गरीबों  के  आधिक  पुनर्वास  की  स्कीम  वर्ष  1980-81  में  आरम्भ  की  गई  थी  ।

 इस  स्कीम  के  अंतगर्त  लाभान्वित  जनजातीय  परिवारों  की  संख्या  वह  1980-81  में  14521  और  वर्ष

 1981-82  में  19581  थी  ।  वह  1982-83  में  लाभान्वित  होने  वाले  परिवारों  की  संख्या  37154  होने

 की  संभावना  इस  प्रकार  अब  तक  लाभान्वित  परिवारों  की  कुल  संख्या  71256  हो  जाएगी  ।

 (1)  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  जो  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  गृह  मंत्रालय  द्वारा  दी  जाती है

 ag  जनजातीय  क्षेत्रों  में  चल  रही  स्कीमों  के  लिए  संयोज्य  के  रूप  में  उपलब्ध  है  ।  गह  मंत्रालय ने  इस

 शीष  के  अन्तोन  उड़ीसा  को  दी  गई  सहायता  का  कुछ  भाग  ग्रामीण  के  आर्थिक  पुनर्वास  की

 स्कीमों  पर  खां  करने  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 और  (=)  ग्रामीण  गरीबों  के  आर्थिक  पुनर्वास  की  स्कीम  एक  राज्य  स्कीम
 है  जिसके  लिए

 तय  की  योजना  में  अलग  प्रावधान  राज्य  सरकार  इस  कार्यक्रम  को  विशेष  लक्षियत  समूहों  की

 आर्थिक  स्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए  बनाई  गई  केन्द्रीय  स्कीमों  के  साथ  कार्यान्वित  कर

 इसे  ध्यान  में  रखते  हए  गह  मंत्रालय  ने  लक्ष्यित  समूहों  के  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  पार  करने  में

 सहायता  के  उद्देश्य  से  इस  कार्यक्रम  के  लिए  विद्वेष  केन्द्रीय  सहायता  धनराशि  का  उपयोग  करने  की

 स्वीकृति दी  है
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 उड़ीसा  में  समे  क्रिस  आदिवासी  विकास  परियोजना  ate  ग्रामीण  faa  झा थिक

 पुनर्वास  योजनाश्रों  के  अधीन
 राज  सहायता

 8143.  श्री  गिरिधर  गो मांगों  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  और  प्रमाण  निधन  आधिक  पुनर्वास  सम्बन्धी

 योजनाओं  के  अधीन  ला  भाषियों  को  कितनी  राजसहायता  दी

 क्या  ये  दोनों  योजनायें  राज्य  सरकार  की  योजनाएं

 afa  तो  उन्हीं  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  इन  दो  योजनाओं  से  उस  राज्य  द्वारा

 दी  गई  राजसहायता  में  भी  मानता  क्यों

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  समेकित  ग्रामीण  बिक्री  योजना  के  अधीन  उसी  क्षेत्र
 के

 लाभार्थियों  को  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतगर्त  50  प्रतिशत  राज़  सहायता  दी  जाती  है

 और

 यदि  at,  तो  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  और  ग्रामीण  निर्धन  दोनों

 ही  कार्यक्रमों  को  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  रूप  में  घोषित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  क्यों कि

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  त्रिदोष  केन्द्रीय  सहायता  दोनों  ही  योजनाओं  के  लिए  दी  जा  रही  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  आदिवासियों  के  लिए

 कित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  मन्तगंत  आर्थिक  सहायता  की  दर  व्यक्तिगत  लाभ

 योजनाओं  के  लिए  50%  है  ।  ग्रामीण  निधन  आधिक  पुनर्वास  सम्बन्धी  योज़ना  के  अधीन  भूमि  पर

 आधारित  योजनाओं  के  लिए  आधिक  सहायता  की  दर  100%,  प्रयुपालत्र  योजनाओं  के  लिए  75%

 गौर  अन्य  आय  बढ़ाने  वाली  योजनाओं  के  लिए  50%  है  ।

 दोनों  उड़ीसा  सरकार  की  राज्य  योजना  स्कीमें

 दोनों  स्की मों
 के  अधीन  आधिक  सहायता  की  दरों  में  असमानता  है  चूंकि  ग्रामीण  निधन

 आधिक  पुनर्वास  योजना  में  पात्र  लाभार्थी  परिवार  ag
 है  जिसके  परास  आध्र  देने  वाली  प्र रि सम्पत्ति  नहीं

 जिसकी  आजीविका  का  मुख्य  साधन  मजदूरी  है  भर  जिसकी  वाहिक  आय  1200  रु०  से  अधिक

 नहीं  है  ।  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  स्कीम  में  बह  आदिवासी  जिसके  पास  10  एकड़  तक

 भूमि  उड़ीसा  में  लाभार्थी  के  रूप  में  चुना  जाता  है  ।

 आई०  आर  डी०  स्कीम  के  अधीन  छोटे  किसानों  के  लिए  25%,  सीमान्त  किसानों  के

 लिए  33-3%  और  आदिवासी  लाभार्थियों  के  लिए  50%  की  दर  से  आधिक  सहायता

 उपलब्ध

 tet  योजनाएं  राज्य  योजना  स्कीमें  हैं  जिनको  अनेक  अन्य  विकास  योजनाओं  के  साथ
 बारे  डि इस  मंत्रालय  से  विशेष  के  सहायता  चबा  जाता  ह  |  स  समेकित  भदिरा  सो  ।  वकास

 ry ्  परियोजना  स्कीम
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 सभी  क्षेत्रों  को शामिल  किया  जाता  है  और  इसका  उद्देश्य  आदिवासियों  पर  विशेष  ध्यान

 के  साथ  क्षेत्र  का  व्यापक  चिन्हित  करता  है  ।  इसलिए  इसे  केन्द्र  द्वारा  धा यी जित  योजना  नहीं  माना

 ग्रामीण  निधन  आधिक  पुत्नरब्नास  परियोजना  की  स्कीम  एक  राज्य  योजना  है  और  इसे

 1  उड़ीसा  राज्य  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  कारण  इसे  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 पप  में  भी  शामिल  नहीं  किया  गया

 राष्ट्रपति  को  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़े  भूमि  सुधार  उपायों  सम्बन्धी  विधेयक

 8114.  sas मोहन  मानती  :  क्या  गृह मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 राज्य  विधान  सभाओं  द्वारा  पारित
 भूमि  सुधार

 उपायों  से  सम्बन्धित  कितने  विधेयक

 ध्दर्पाति की  की  स्वीकृति  के  लिए  भारत  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  हुए

 ऐसे  विधेयक  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  विधेयक  को  पारित  करने  वाले  राज्य  विधान

 rai  नाम  क्या  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  कब  से  लम्बित  पड़ा

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी  ०  )  से  (7)
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न

 वरण  में  दी  गई

 विवरण

 राज्य  सरकारों  से  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  भूमि  सुधार  उपायों  सम्बन्धी

 निम्नलिखित
 छः

 विधेयक  प्र
 प्राप्त

 हुए  हैंः
 रम  राज्य  का  नाम  विधेयक

 क

 का  नाम  प्राप्त  होने  की

 स०  तारीख
 ee  अ  क  म

 I.  बंगाल  1-7-81 पश्चिम  aq  भूमि  सुधार

 1981

 2.  पश्चिम  ब्रंगाल  भूमि  अधिग्रहण  बंगाल  21-5-81

 198]

 3.  बिहार  बिहार  भूमि  सुधार  21-4:82

 1982

 4.
 बिहार  बिहार  भूमि  सुधार  16-8-82

 1982

 5.  हरियाणा  पंजाब  भूमि  का दतकारी  सुरक्षा  18-10-82

 1982

 6.  हरियाणा  acy  काश्तकारी  तना  कृषि  भूमि
 23-10-82

 1982

 सरकार  इन  विधेय  कों  पर  राज्य  सरकारों से  TTA  करके  विचार  कर  रही  है  ।

 109



 लिखित  उत्तर  20  1983

 ण  a

 शिकार ait  कछुओं
 का  अनधिकार

 8145.  श्रीमती  जयंती  पटनायक :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी कि  :

 क्या  सरकार  ने  समुद्री  कछुओं  के  अनधिकार  शिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी है
 कि  उड़ीसा  में  समुद्री  कछुओं

 का

 अनधिकृत  शिकार  बढ़  गया

 यदि  तो  उड़ीसा  के  समुद्र  में  कछुओं  के  अनधिकृत  शिकार  को  रोकने  के  लिए  केन्द्र

 द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  विचार  और

 बंगाल  की  खाड़ी  में  उपलब्ध  समुद्री  कछुओं  के  व्यवहार  और  प्राकृतिक  आदतों
 का

 अध्ययन  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  क्या  योजना  बनाई  गहै

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag):  समुद्री  कछुए  वन्य-जीवन

 1972  की  अनुसूची  के  1  अंतर्गत  आते  हैं  और  इन  स्पीति ज  के  सामान्य
 शिकार  की  अनुपात

 नहीं  at

 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समुद्री  कछुओं  के  संरक्षण  के  लिए  कुछ  प्रमुख  कदम

 उठाए  गए  हैं  ।  ये  निम्नलिखित  हैं  :

 1.  समुद्र  तट  के  साथ-साथ  बसेरा  स्थलों  पर  नियमित  निगरानी  रखी  जा  रही है  और  प्रमुख

 मार्गों पर  जांच  चौकियां  स्थापित  की  गई  है  जिसके  समीप  से  अनधिकृत  शिकार  किए  गए  कछुए

 बाधित  किए  जाते  हैं  ।

 2.  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कलकत्ता  बाजार  में  इनकी  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  विशेष

 निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 3.  तटीय  जल  की  गति  और  अनधिकार  शिकार  करने  वालों  के  बेसिस  को  पकड़ने  के  लिए

 सामुद्रिक  पुलिस  अधिकारियों  की  सहायता  ली  गई  तट  के  आसपास  नियमित  निगरानी

 रखी  जा  रही है  ।

 4,  इसके  इस  तथ्य  का  प्रचार  भी  किया  जा  रहा  है  कि  समुद्री  कछुए  संरक्षित

 स्पीशीज  हैं  और  उनको  शिकार  करना  अथवा  बेचना  प्रतिबन्धित

 सेन्ट्रल  मैरीन  फिशरीज  रिसचें  इंस्टीट्यूट  की  तकनीकी  सहायता  से  समुद्री  कछुओं  के  पुनर्वास  के

 लिए  बन्दी  प्रजनन  कार्यक्रम  भी  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  ।

 (#7)  इस  उद्देश्य  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  समुद्री  कछुओं
 की  प्रजनन  जैविकी  पर  अध्ययन  किए  जा

 रहे  हैं  ।  एक  विशेष  दल  स्थापना  की  जा  रही
 है

 जो  इस

 विषय  पर  विचार  करेगा  ।

 सीमेंट  का  आयात

 8146,  शी  चीज़  महिला :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 1905
 )

 उन  Bal
 के  नाम  बया  हैं  जहाँ  से  सीमेंट  का  आयात  किया

 जा  रहा

 देशवार  कितना  सीमेंट  आयात  किया  जा  रहा

 1983-84  के  लिए  देश  में  सीमेंट  की  मांग  कितनी  होगी ;

 1983-84  के  लिए  सीमेंट  का  उत्पादन  कितना  और

 आगामी  वर्षों  में  सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )
 :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन

 देशो ंसे  आयात  किया  गया  है  उनमें  दक्षिण  कोरिया  डी ०  पी०  आर०

 ताइवान  और  पोलैण्ड  शामिल  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमेंट  का

 आयात  निम्न  प्रकार  रहा

 qa  मात्रा

 sito  टनों

 19.74 1980-81

 1981-82  15.98

 1982-83  19.33

 और  सीमेंट  उद्योग  (1980-85)  के  कार्यकारी  दल  ने  कुछ  धारणाओं  के  आधार

 पर  पूर्वानुमान  लगाया  है  कि  1983-84  तक  देश  में  सी  मेंट  की  मांग  लगभग  350  लाख  मी  ०  टन

 उस  जिनमें  सीमेंट  का  उत्पादन  280  लाख  मी ०  टन  होने  की  आशा  है  ।

 (=)  सम्भव  सीमा  तक  अवस्थापना  सम्बन्धी  निविष्टियों  को  उपलब्ध  कराकर  देश  में  सीमेंट

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  हरसम्भव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  पट्टा सिंगी  क्षेत्र  में  जांजिया  सौरा  पर  माइक्रो  परियोजना

 8147.  श्री  गिरिघर  गो मांगो  :  कया  गृह  स  त्री  उड़ीसा  में  अत्यन्त  प्राचीन  आदिवासी  समुदायों

 के  बारे में  परियोजना  रिपोर्ट  के  वारे  में  16  1981  के  अतारांकित  sea  संख्या  4431  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आदिवासी  और  हरिजन  अनुसंघा न  एवं  प्रशिक्षण  मुनेशवर
 को  पुट्ठा सिंगी

 क्षेत्र  में  लांजिया  सौरा  पर  माइक्रो  परियोजना  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  और  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार

 करने  का  कार्य  सौंपा  गया

 क्या  परिवार-वार  सर्वेक्षण  के  लिए  1981-82  के  दौरान  परियोजना  आरम्भ  की  जानी

 थी  और  1982-83  में  उनका  क्रियान्वयन  आरम्भ  के  लिए  सरकारी  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 जानी

 अन्य  माइक्रो  परियोजना  को  स्वीकृति  कब  दी  गई  थी  और  जो  आदिवासी  और  हरिजन
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 अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  परिवार-वार  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  तैयार  किए  बिता  ब्रिटिश  की  विभिन्न  स्थिति  में

 और

 उड़ीसा  सरकार  द्र  ऐसे  अध्ययन  के  लिए  केवल  पु ढा सिंगी  माइक्रो  परियोजना  का

 कार्य  सौंपने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  (*)  जी  श्रीमान  ।

 पूट्ठार्सिंगी  लानजिया  सौरा  के  लिए  माइक्रो  परियोजना  प्रा  रम्भ  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 1980-81  के  दौरान  में  शुरू  किंया  गया  और  आदिवासी  और  हरिजन  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण

 संस्थान  वस्तुत  परिवार-वार  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  अनुरोध

 किया  गया  थी  |

 और  यह  सही  नहीं  है  कि
 आदिवासी  और  हरिजन  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान

 को  केवल  पुट्रासिंगी  माइक्रो  परियोजना  के  अध्ययन  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  इसी  प्रकार  के  अध्ययन
 के

 लिए  पांच  अन्य  माइक्रो  परियोजना  इरेंगा  कुटिया  कोष  हिल

 खारिया  और  तैयार  करने  का  कायें  भी  सौंपा  गया  था  ।

 उड़ीसा  में  पांचवीं  योजना  के  दौरान  wera  प्राचीन  पुट्टासिंग

 सौराझ्लों  क  लिए  माइक्रो  परियोजना

 8148.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  पांचवी  योजना  के  दौराने  weer  rata
 पुट्टासिंग  सौरी

 वासियों  के  लिए  माइक्रो  परियोजना  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  किया  कौर  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 ~~
 की  तीन  वार्षिक  योजना  समाप्त  होने  के  बाद  भी  अभी  उन्हें  ae  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार

 करनी

 यदि  at,  तों  विलम्ब  कैं  की रखें  gar

 क्या  ag  आदिवासी  अनुसंधान  भुवनेश्वर  द्वारी  तैयार  की  जां  रहीं  है  और  यदि

 तो  उस  संस्थान  द्वारा  तैयार  की  गई  और  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  असय  माइक्रो  परियोजना  रिपोर्टों

 के  नाम  क्या  और

 पुट्टारसिंग  के  लिए  माइक्रो  परियोजना  रिपोर्टे  तैयार  करने  का  काम  संस्थान  द्वारा  कब

 से  आरम्भ  किया  गया  था  और  उक्त  रिपोर्ट  कब  उपलब्ध  हो  जाएगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  (a)  पुंटेंटासिंगी  ले  जिया  के

 लिए  एक  माइक्रो  प्रोजेक्ट  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  आरम्भ  किया

 गया  था  और  आदिवासी  तथा  हरिजन  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  मुनेशवर  से  विस्तृत  परिवार

 वार  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  उड़ीसा

 सरकार  को  हाल  में  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और  इसे  राज्य  सरकार  ने  कलेक्टर  कोरापुट  को

 उनकी  टिप्पणी  के  लिए  भेज  दिया  आदिंषासीं  भर  हरिजन  भनुसंधातं  तथा  प्रशिक्षण
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 मुनेशवर  ने  भी  gear  कटिया  ste  हिल  खरिया  और  मकन्दिया

 पर  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  की  हैं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  इन  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  कार्य  1980-81  में  शुरू  किया  गया  था  और  उक्त

 रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और  उस  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 लघु  क्षत्र  के  लिए  आरक्षित  क्षत्रों  में  फेरा  कंपनियों  द्वारा  उद्योगों  की  स्थापना

 8149.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  GIT  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  फेरा  कंपनी  अथवा  उसकी  अनुरागियों  ने
 लघु  क्षेत्र  के

 लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  में

 उद्योगों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  ऐसी  कंपनियों  के  नाम  कया  और

 ऐसी  कंपनियों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  जिसके  आधार  पर  उनको  लाइसेंस  दिए

 गए
 हैं

 !

 उपाय  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (*)  से  सरकार  की  ऑद्योगिक  लाइसेंसिग

 नीति  के  अनुसार  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के  अंतत  आने  वाली  कंपनियां  समय-समय  पर

 यथा  संबोधित  2.  1973  के  प्रेस  टिप्पण  के  में  सूचीबद्ध  उद्योगों  में  भाग  लेने  की

 पात्र  हैं  ।  ऐसी  कंपनियों  उन  उद्योगों  को  छोड़कर  जिनमें  उत्पादन  निर्यात  के

 लिए  किया  जाता  इस  सूची  में  afar  न  किए  गए  उद्योगों  से  अलग  रखा  जाता  है  ।  इन  उद्योगों  को

 न्यूनतम  75  stad  निर्यात  दा  नित्य  के  अधीन  लघु  क्षेत्र
 के लिए  भारतीय  उद्योगों  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  1-1-1982  से  31-3-1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  में  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  ने

 कांडला  युक्त  व्यापार  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  एक  वस्तु  अर्थात  टूथ  पेस्ट  का  उत्पादन  करने  के  लिए  इस

 दत पर एक पर  एक
 औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  किया है  कि  इस  वस्तु  के  समग्र  उत्पादन  का  निर्यात  किया

 जाएगा  |

 पर्यावरण को  सुरक्षा  के  लिए  योजनाएं

 8150.  को  कार  ०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  निकाली त  विवरण  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  पर्यावरण  की  सुरक्षा  के  लिए  छठी  योजना  के  दौरान

 आरम्भ  की  गई  महत्त्वपूर्ण  योजना  कौन  सी  और  उनमें  कुल  कितने  क्षेत्र  को  सम्मिलित  किया

 जाएगा  ?

 पर्यावरण विभाग  में  34-3  दिग्विजय
 पर्यावरण  की  सुरक्षा  के  लिए  छठी

 योजना  के  दौरान  आरम्भ  की  गई  महत्वपूर्ण  योजनाओं  में  सम्मिलित  है  :

 1.  केन्द्र  और  राज्यों  में  पर्यावरण  विभाग  की  जिसमें  से  as  ने  अब  तक  ऐसे  विभागों

 की  स्थापना  कर  ली  है  ।
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 2.  राष्ट्रीय
 बन  नीति चन  चित  का  पुनरीक्षण  भर  देश  के  राष्ट्रीय

 र
 स्थति  मानचित्र  को  तेयार

 करना |

 3.  प्रदूषण  नियन्त्रण  और  ऊर्जा  बचत  उपायों  के  लिए  उपकरण  स्थापित  करने  के  लिए  कर

 प्रोत्साहनों  और  पूंजी  लागत  के  30%,  त्वरित  अवमूल्यन  का  प्रावधान  तथा  संतुलित  शहरों  से  उद्योगों

 को  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  पूंजी  लाभ  कर  को  हटाना

 4.  विस्तृत  बना रोपण  तथा  मृदा  संरक्षण  इत्यादि  के  लिए  11  राज्यों  में  60,000

 विद्यालय  और  स्कूली  छात्रों  तथा  स्वयंसेवी  अधिकरणों के  सहयोग  द्वारा  पारी-विकास  कार्यक्रम

 1820  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  आच्छादित  ate  पायलट  प्रोजेक्ट  का  भूतपुर्वे-सेनिकों  की

 स्थितिशील  काय  बल  द्वारा  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।

 5.  राजस्थान  रेगिस्तान  का  पारिस्थितिकीय  सुधार  |

 6.  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  क्षेत्रों  में  संरक्षण  ।

 वन्य  जीवन  और  जीनकोष  संसाधनों  के  संरक्षा  के  लिए  संरक्षित  क्षेत्रों  का  विकास  और

 aaa  |

 8.  पारी-विकास  के  लिए  हिमालय  के  पश्चिमी  घाटों  और  गंगा  बेसिन  के

 समावेदन  द्वारा  समन्वित  कार्यवाही  केन्द्रित  अनुसंधान  ।

 9.  विकास  परियोजनाओं  में  पर्यावरणीय  सुरक्षा  समाविष्ट  करने  के  लिए  पर्यावरण  मूल्यांकन

 कार्य  प्रणालियों  के  माध्यम  से  ईमेल  इलैक्ट्रिसिटी
 तथा  सिंचाई

 में  पूर्वव्यापी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 10.  पर्यावरणीय  आयोजन  में  सरकार  की  अन्य  एजेन्सियों  के  साथ  समन्वय  |

 11.  स्वयंसेवी  काय  और  अनुसंधान  परियोजनाओं  समर्थन  ।

 योजना  आयोग  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 8151.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपके  मंत्रालय  ने  सन्‌  1982  में  और  ख  क्षेत्र  स्थित  प्रत्येक  राज्य  को  मूल  रूप

 में  कितने  पत्र  लिखे  और  इनमें  से  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  लिखे  गए  मूल  पत्रों
 की  अलग-अलग  संख्या

 कितनी  है

 ऐसे  राज्यों  को  नियमानुसार  सभी  कुल  पत्र  हिन्दी  में  न  लिखने  के  कया  कारण

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  ऐसे  राज्यों  को  भविष्य  में  मूल  पत्र  केवल  हिन्दी

 में  लिखे  और

 मंत्रालय  में  नियमानुसार  हिन्दी  के  कायें  के  किए  जाने  के  लिए  स्टाफ  की  समुचित

 व्यवस्था  विद्यमान  यदि  तो  इस  व्यवस्था  को  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  उपलब्ध  सूचना के  आधार  पर  (1)  योजना

 आयोग  (2)  सांख्यिकी  विभाग  द्वारा  जारी  किए  मूज  पत्रों  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 (1)  योजना
 आयोग  कुल  हिन्दी  में  अंगेजी  में

 11556  532  11024

 325790  48071  187899 (2)  सॉंस्थिको  विभाग

 और  राज्यों  के  बारे  में  अलग  से  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  1

 हिन्दी  अनुवादकों  के  पत्रों  का  विषय-वस्तु  तकनीकी  प्रकार  का  होने  के  कारण

 कौर  पत्रों को  तात्कालिकता के  आधार  पर  भेजे  जाने  के  कारण  मूल  पत्र  निर्धारित  प्रतिश्त के

 अनुसार  हिन्दी  में  नहीं  भेजे  जा  सके  ।

 यह  सुनिचित  करने  के  लिए  कि  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  ऐसे  पत्र  हिन्दी  में  भेजे  जाते

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ।

 अतिरिकत  स्टाफ  देने  से  सम्बन्धित  मामला  वित्त  मत्रालय/आंतरिक  काय  अध्ययन  एकक

 के  साथ  लिया  जा  रहा  है  ।

 यमुना  पार
 क्ष  त्र

 में  पंजाब  नेपाल  बेक
 कालोनी  में  डकैती

 8152.  श्री  के
 ०

 लक प्पा  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1982  महीने  अथवा  उसके  आसपास  यमुना  पार  क्षेत्र  में

 पंजाब  नेशनल  बैंक  कालोनी  में  सद्दाम  डकैती  पड़ी  थी ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 अपराधियों  को  पकड़  लिया  गया  है  और  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  और
 यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  और

 राजधानी  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  उपचारी  उपाय  किए

 गए  हैं

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  )
 :

 से  22/23-11-82  की  रात

 को  पंजाब  नेशनल  बैंक  कालोनी  में  श्री  अशोक  कुमार  के  मकान  में  एक  सदस्य  सकती  पड़ी  लुटेरे

 1500  रुपए  8  एक  टेप  गर्म  कपड़े  और  कुछ  सोने/चांदी  के  आभूषण  लेकर

 भाग  गए  |

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  397/458  के  अधीन  एक  मामला  थाना  शंकरपुर  में  जज  किया

 गया  है  और  जांच  की  जा  रही  अभी  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  ।  बदमाशों  और  ज्ञात

 अपराधियों  से  पुछताछ  की  जा  रही

 ऐसे  अपराध  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 (1)  पुलिस  सतकेंता  बढ़ा दी  गई  है  ।
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 (2)  बाकी  टाकी  सेटों  के  साथ  वायर लैंस युक्त  मोटर  साइकिल  की  गीत  सहित  सदस्य  गत

 भीर  पैदल  तथा  चलती  फिरती  गहन  गीत  |

 (3)  बदमाशों  और  अपराधियों  के  विरुद्ध  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  सामान्य  निवारक  धाराओं  के

 अधीन  कार्रवाई  |

 (4)  आसूचना  में  वृद्धि  करके  लुटेरों  और  अन्य  बद मादा  व्यक्तियों  की  पता  लगाने  के

 लिए  जिलों  के  विशेष  दस्तों  द्वारा  निरन्तर  अभियान  चलाना  |

 (5)  अपराध  करने  में  अन्त ग्रे स्त  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  वाहनों  की  आकस्मिक  जांच

 करना  ।

 (6)  ज्ञात  अपराधियों  पर  निगरानी  कड़ी  करना  ॥

 (7)  पुलिस  की  गति  टुकड़ियो ंके  समन्वय  से  स्थानीय  निवासियों  और  निजी  चौकीदारों  द्वारा

 टिकरी  पहरा  और  गत  का  आयोजन  |

 (8)  रिहा  किए  गए
 अपराधियों

 पर  विद्वेष  निगरानी  ।

 (9)  संवेदनशील  स्थानों  पर  टुकड़ियां  तैनात  करना  |

 (10)  चुनिन्दा  और  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  अवरोधक  लगाना  ।

 (11)  निष्कासन  की  कार्रवाइयों  को  तेज  करना  ।

 (12)  आस  पास  के  अन्य  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  के  साथ  अन्तर  जिला  बैठकें

 करना  ।

 राज्यों  में  पुलिस  सुरक्षा  बल
 को

 स्थापना

 8153.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  यदि  यह  राज्यों  द्वारा  स्थापित  कियां

 जाना  है  सहायता  करने  का  एक  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  पुलिस  सुरक्षा  बल  की  स्थापना
 के  लिए  किसी  राज्य  ने  केन्द्र  की

 सहायता  मांगी  और

 arden  को  '  क्रियान्वित  करने  में  ऐसे  राज्यों  को  सरकार  द्वारा  क्या  सहायता  दी  गई  है

 अथवा  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :
 जी

 कौर  (T}  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 बलात्कार  के  मामले

 8154. श्री  एन०  ई०  हीरो  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सरकार  ने  1983  से  देश  में  राज्य-वार  बलात्कार  के  मामलों  की  संख्या  के

 बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  है

 कया  इस  प्रकार  के  मामलों  में  पीड़ितों  को  कानूनी  ak  आर्थिक  सहायता  दी  गई  थी

 भौर  यदि  हां  तो  ऐसे  कितने  मामले  और

 क्या  सरकार  ऐसे  मामलों  में  fasten  कानूनी  सहायता  प्रदान  करेगी  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार रंजन  भास्कर  )  :  से  राज्य  सरकारें  और

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  अपराधों  के  संबंध  में  काननों  को  लागू  करने  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  फरवरी

 1983  से  देल  में  राज्य-वार  बलात्कार  के  मामलों  की  संख्या  और  Ta  मामलों  की  जिनमें  कान  नी

 गौर  आर्थिक  सहायता  दी  गई  के  बारे  में  अखिल  भारतीय  आधार  पर  कोई  आंकड़े  संकलित  नहीं

 किए  जाते  हैं  चंकी  अपराध  राज्य  का  विषय  है  ।  कानूनी  सहायता  राज्य  काननी  सहायता  और  परमा

 बोर्डों  और  उच्च  न्यायालयों  तथा  कानूनी  सहायता  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  समिति के

 अधीन  गठित  जिला  काननी  सहायता  समितियों  द्वारा  दी  जाती  महिलाओं  और  बच्चों  को  लोगों

 की  विशेष  श्रेणी  में  रखा  गया  है  जिसको  आय  सीमा  का  विचार  किए  बिना  कानूनी  सहायता  दी  जाती

 है  और  जब  कभी  कानूनी  सहायता  और  पराजय  के  लिए  ऐसे  मामले  भाते  हैं  तो  वे  कानूनी  सहायता

 प्राप्त करने  के  हकदार  हैं  ।

 साम्प्रदायिकताबाद  और  हिसा  भड़काने  वाले  राजनीतिक  संगठनों  पर  रोक

 8155.  श्री  ब्रज  मोहन  महती  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  जातिवाद  और  हिसा  भड़काने  वाले  राजनी  तिक  दलों

 संगठनों  बौर  एसोसिएशनों  के  नाम  क्या  और

 क्या  उनकी  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है ?

 oo
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  wat  र  इस  समय  इस

 प्रकार
 के

 किसी  राजनैतिक  दल  अथवा  संगठन  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं है

 पुस्तकों  wife  के  वितरण  पर  रोक

 8156.  शी
 बृज  मोहन  नीति  :  क्या  यह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन-किन  उपन्यासों  और  अन्य  साहित्यिक  रचनाओं  को

 निषिद्ध  घोषित  किया
 गया

 है  और  उनके  वितरण  पर  रोक  लगा  दी  गई

 (@)  कितने  मामलों  में  यह  विषय  विधि  न्यायालय में  चुनौती  के  अंत मंत

 कितने  मामलों
 में  लेखकों पर  मुकदमा  चल  रहा है  तथा

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और
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 x
 कया  इस  संबंध  में  एक  समान

 मागं  देश
 अपनाए  जा  रहे  ए  अथवा  किसी  राज्य  के

 अलग  मार्गन्देश  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  अपराध  दंड  संहिता  1973  की

 धारा  95  के  अधीन  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  292,  29 3  अथवा  295

 के अंगत  दंडनीय  प्रकाशक  सामग्री  वाले  प्रकाशकों  के  अभि निषिद्ध  रने  की  शक्तियां  केवल  राज्य

 सरकारों  में  निहित हैं  ।  ऐसे  अभि निषेध  के  आदेश  संबंधित  राज्य  सरकार  के  राजपत्र  में  ऐसे  कार्य  के

 लिए  आधार  बताते  हुए  अधिसूचित  किए  जाते  हैं  ।

 तथा  चूंकि  अपराध  दंड  संहिता  की  धारा  95  के  अंतगर्त  अभिनिषेष  के  आदेश

 केवल  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  किए  जा  सकते  हैं  और  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अंतगर्त  अपराधों

 के  अभियोजन  राज्य  सरकारों  द्वारा  आरम्भ  किए  जाते  हैं  इसलिए  पूछा  गई  सूचना  केन्द्रीय  सरकार

 के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अपराध  दंड  संहिता  को  घारा  95  के  अधीन  प्रकाशनों  का  अभिनिषेध  केवल  कानून के

 अनुसार  किया  जा  सकता  है  ।

 स्त्रियों  पर
 अनैतिक  व्यापार  मामले

 8157.  श्री  बज  मोहन  मिलती  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  स्त्रियों
 के

 अनैतिक  व्यापार
 के

 कितने  मामले

 पकड़े

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  कितनी  स्त्रियों  को  इससे  बचाया  गया ;

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 क्या  सरकार  को  इस  प्रकार  के  कार्यों  में  कुछ  पांच  तारा  होटलों  के  हाथ  होने  की

 जानकारी  है  और  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  राज्य  सरकारें  और

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  1978  में  यथा  संशोधित  महिलाओं  भर  लड़कियों  का  अनैतिक  व्यापार

 दमन  1956  के  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  चूंकि  अपराध

 राज्य  का  विषय  है  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  लगाए  गए  स्त्रियों  के  अनैतिक

 व्यापार  के  मामलों  की  संख्या  और  इन  वर्षों  के  दौरान  बचायी  गई  स्त्रियों  की  संख्या  के  विषय  में

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  लिए  ऐसी  कोई

 विशिष्ट  सूचना  या  रिपोर्टे  नहीं  है  कि  कुछ  पांच  सितारा  होटल  इस  व्यास
 fz

 में  अन्त ग्रस्त  हैं  अनैतिक
 व्यापार  दमन  अधिनियम  में  अवैध  व्यापारियों  को  दण्डित  करके  वेश्याओं  की  गतिविधियों  को

 नियंत्रित  करके  और  जो  वेश्यावृत्ति  के  शिकंजे  से  छुड़ाई  गई  उनका  पुनर्वास  स्त्रियों  और

 लड़के  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  के  दमन  की  पहले  ही  व्यापक  व्यवस्था  की  गई  जेसे  ही  ऐसे
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 अपराधी  की
 सुचना

 मिलती  कानून  के  अनुसार  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  TA  अपराधों  की

 ne  fh ओर  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  का  ध्यान  आकर्ष  त  जाता है

 राजस्थान  में  उद्योगों  को  स्थापना

 8158.  श्री  जय  नारायण रात  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 राजस्थान  में  1980  से  1983  तक  कितने  और  कौन-कौन  से  मध्यम  तथा  बड़े  उद्योग

 स्थापित  किए

 उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  ये  उद्योग  स्थापित  किए गए

 उस  प्रत्येक  उद्योग  की  अनुमानित  लागत  क्या

 उनमें  से  कितने  उद्योगों  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  और

 उनकी  वार्षिक  उत्पादन-क्षमता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री
 नारायण  दत्त  तिवारी  )

 :  से  (=)  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  सहायता  का  उपयोग

 8159,  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  मुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  संगठन  विदेशों  से  प्राप्त  सहायता  का  उपयोग  देश  में

 साम्प्रदायिक  तनाव  बढ़ाने  और  देश  की  राष्ट्रीय  एकता  को  कमजोर
 करने

 के  लिए  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार
 इन

 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 गह मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  :  कोई  विशिष्ट  मामला

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 भाग  के  उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कार्य रत  कर्मचारियों  का  स्थायीकरण

 8160.  श्री
 अजय  विश्वास

 :
 क्या  गृह  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  स्थानीय  सरकार  के  कुल  कितने  कर्मचारी

 कार्यरत

 उनमें  से  कितने  अस्थायी  और  कितने  स्थायी  और

 अस्थायी  कर्मचारियों  को  स्थायी  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०  वेंकट
 :  से  (7)  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  न  आदिवासिय  के  लिए  साम  '  आर्थिक  यो  ज

 8161.
 श्री  अजय  विश्वास

 :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि
 क्या  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र
 के

 आदिवासी  लोगों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  परिषद  ने  कोई  राज्य-वार

 जिस-आधिक  योजनाएं  आरम्भ  की

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  :  केन्द्र  सरकार  द्वारा  त्रिपुरा

 और  मणिपुर  में  जनजाति  उपयोजनाओं  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  जरिये  आदिवासियों  के

 विकास  के  लिए  सामाजिक  आर्थिक  योजनाओं  को  धन  दिया  जा  रहा है  ।  ये  उन  सामान्य  राज्य

 योजनाओं  से  धनराशि  की  प्राप्ति  के  लिए  पूरक  हैं  जिनमें  पहाड़ी  तथा  मैदानी  क्ष  त्र  शामिल  मेघालय

 अरुणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम  राज्यों/संघ  शासित  क्ष  त्रों  में  मुख्य  रूप  से  आदिवासी  लोग

 बसे  इन  क्षेत्रों  में  आदिवासी  लोगों  के  लिए  सामाजिक-आर्थिक  योजनाएं  राज्य  योजनाओं के

 माध्यम  से  शुरू  की  जाती  जिनमें  अधिकांशतः  केन्द्रीय  सहायता  से  धन  लगाया  जाता

 पूर्वी  परिषद  भी  कई  योजनाओं  में  धन  लगाती  हैं  ।  ये  योजनाएं  क्ष  त्रीय  विकास  के  स्वरूप  की  हैं  और

 इनसे  आदिवासियों  के  विकास  के  लिए  राज्य  वार  किसी  विशिष्टि  अवयव  के  बिना  कुल  मिलाकर

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  एक  क्षेत्र  योजना  बनती है
 ।  उत्तर  पूर्वी  परिषद  की  योजना  का  कुल

 व्यय  340  करोड़  रुपए  है  ।

 राज्य  योजनाओं जाति  उप-योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  7  घटक  राज्यों  शासित  क्षेत्रों

 की  राज्य-वार  स्थिति  इस  प्रकार  है

 1,  असम  1971  की  जनगणना  में  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  10.99%,

 थी  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  जनजाति  उप  योजना  के  लिए  कुल

 व्यय  140.48  करोड़  रुपये हैं
 केन्द्रीय  सहायता  को

 राज्य  योजना  के  लिए  कुल  राज्य  परिव्यय  1115  करोड़  रुपये

 2.  त्रिपुरा  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  राज्य  की  जनसंख्या  का  28.44%

 है  (1981  की  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  जनजाति  उप

 योजना  की  रकम  73.77  करोड़  रुपये  हैं  ।  राज्य  योजना  का  कुल

 परिव्यय  245  करोड़  रुपये  का  है

 3.  मणिपुर  अनुसूचित  जनजाति  जनसंख्या  27.30  प्रतिशत  है  (1981  की

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  जनजाति  उप  योजना  के  लिए  कुल  परिव्यय

 84.61  करोड़  रुपए  कुल  योजना  परिव्यय  240
 करोड़

 रुपए

 का

 4.  अरुणाचल  अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रतिशत  69.82 है  (  1981  की  |

 प्रदेश  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  का  कुल  परिव्यय  212  करोड़  रुपए

 5.  मेघालय  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या  80.58%  है  (1981  की

 छठी  योजना  का  कुल  परिव्यय  235  करोड़  रुपए  हैं  ।
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 6.  मिजोरम  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  93.55% है  (1981  की

 भर  छठी  का  कुल  परिव्यय  130  करोड़  रुपए

 7.  नागालैंड  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  80.58%,  है  (1981  की

 जनगणना  )  और  छठी  योजना  का  कुल  परिव्यय  210  करोड़  रुपए हैं
 ।

 आवश्यक  सेवाएं  बनाये  रखना  अधिनियम  ओर  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 अधिनियम के  sata  हिरासत

 8162.  श्री  अजय  विश्वास :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किं

 :

 वर्ष  1982  के
 दौरान  आवश्यक  सेवाएं  बनाए  रखना  अधिनियम  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 अधिनियम  के  अंतगर्त  कितने  लोग  हिरासत  में  लिए  और

 उन्हें  नज़र बन्द  करने  के
 कया  कारण  थे  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार
 रंजन  :  और  सूचना  एकत्र  की

 जां  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 भारत  और  पाकिस्तान  द्वारा  तोपें  यात्रियों  के  लिए  और  तोयंस्थल  खोलना

 8163.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई :
 क्या

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  पाकिस्तानी  तीर्थयात्रियों  के  लिए  और  तीर्थस्थल  खोलने  हेतु  राजी  हो

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  पाकिस्तान  भी  भारतीय
 तिथि  यात्रियों  के  लिए  पाकिस्तान  में  कुछ  और  तीर्थस्थल

 खोलने  हेतु  राजी  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  हेतु  दोनों  देशों  gree  क्या

 व्यवस्था की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :  और

 धार्मिक
 स्थानों

 पर  हुए  भारत  पाक  जिस  पर  1974  में  हस्ताक्षर  किए  गए  के  अनुसार  भारत  में  पांच

 मुस्लिम  धार्मिक  स्थानों  के  जहाँ  पाकिस्तानी  तीर्थयात्री  जा  सकते  भारत  सरकार  ने  ऐसे

 तीर्थयात्रियों  के  लिए  निम्नलिखित  स्थान  भी  खोल  दिए  हैं

 >
 (1)  हरिद्वार  और  वाराणसी  जो  पाकिस्तान  के  हिन्दुओं  और  सिखों  से  सम्बन्धित

 el

 (2)  बम्बई  और  उदवरा  जो  क्रिशिचियनों  और  पारसियों  से

 सम्बन्धित  हैं  ।

 भौर  पाकिस्तान  में  11  सिख  धार्मिक  स्थानों  के  अलावा  कामिक  स्थानों  पर
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 भारत  पाक  समझौते  के  अनुसार  जिस  पर  1974  में  हस्ताक्षर  हुए  भारतीय  तीर्थयात्री  जा  सकते

 पाकिस्तान  सरकार  ने  जिला  युक् कर  (fae)  में  हयात  पिटाफी  और  जिला  झेलम  में  श्री  कातास

 राज  को  खोल  दिया  जो  भारत  के  हिन्दू  तीर्थयात्रियों  से  सम्बन्धित  है  ।

 किसी  भी  सरकार  द्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  नहीं  किए  गए  अलावा  इसके

 कि  ऐसे  तीर्थयात्रियों  को  केवल  20  व्यक्तियों  तक  वाले  समूह  में  ही  अनुमति  दी  जाती

 उग्रवादियों का  छापामार  शिक्षण  के  लिए  पड़ोसी  देशों  में  घसना

 8165.  श्री  के०  मानना  :  क्या  गृह  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यह  सुचना  एकत्र  की  है  कि  उग्रवादी  छापामार  प्रशिक्षण  के  लिए  देश

 के  किन  भागों  से  पड़ोसी  देशों  में  घुसते  और

 ऐसी  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  रोकने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए हैं  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  सरकार  को
 मालूम  हैकि

 पूर्वोत्तर  में  कुछ  उग्रवादी  संगठनों  के  विदेशों  से  सम्बन्ध  है  और  वे  प्रशिक्षण
 सुविधाओं

 समेत  विदेशी

 सहायता  प्राप्त  करते  हैं  ।

 मैतेई  उग्रवादी  निकायों  और  मिजो  नेशनल  फ्रंट  तथा  इसके  सम्बद्ध  निकायों  को  गेर

 कानूनी  संघ  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।  सुरक्षा  उपायों  को  तेज  कर  दिया  गया  हैं  और  सीमा  पर  कड़ी

 सकता  बरती  जा  रही

 भारी  पानी  के  उत्पादन के  लिए  वैकल्पिक  प्रक्रिया

 81  6.  श्री  हरिहर  सोरन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  भारी  पानी  के  उत्पादन  के  लिए  वैकल्पिक  प्रक्रियाओं  का

 पता  लगा  रहा

 यदि  तो  अब  तक  परीक्षण  की  गई  विभिन्न  प्रक्रियाएं  कया
 हैं  ;

 इन  परीक्षणों  का  क्या  परिणाम  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलक्ट्रानिको  तथा  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  faratztrH  ato  :  मौजूदा  भारी  पानी  संयंत्रों  में  अपनाई

 गई  विभिन्‍न  प्रकार  की  टेक्नालाजी  के  अलावा  अन्य  वैकल्पिक  प्रक्रियाओं  के  विकास  का  प्रयास  भी

 किया जा  रहा  है  ।

 से  विचाराधीन  प्रक्रियाओं  में  अमोनिया  और  पानी  का  पानी  और

 ड्रोजन  का  आदि  शामिल  है  ।  मुलभुत  अध्ययन  करने  के  आंकड़े  एकत्रित  करने  के

 लिए  कौर  उत्पादन  आदि  को  बढ़ाने  हेतु  प्रान्तों  के  निर्धारण  के  लिए  प्रायोगिक  संयंत्र  लगाने  के  बारे

 में  भी  काम  किया  जा  रहा  है  ।
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 हाड

 गंगा  के  प्रदूषण के  सम्बन्ध  में  सलाहकार  समिति

 8167.  श्री  जून  सेठी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गंगा  नदी  को  प्रदूषित  करने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  प्रभावी  ढंग

 से  दांडिक  उपाय  लागू  करने  के  लिए  पर्यटन  और  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  एक  समन्वित  और

 जित  नीति  की  जरूरत  को  देखते  हुए  कोई  सलाहकार  समिति  गठित  करने  का

 क्या  सरकार  ने  राज्य  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  पानी  में  तैरते  हुए  पशु  और

 मानव  शवों  कों  हटाने  और  fara  दाह  संस्कार  के  माध्यम  से  उनके  निपटाने  की  व्यवस्था  करने  हेतु

 एक  स्व क्वाड  गठित  करने  को  कहा

 यदि  तो  पर्यटन  और  पर्यावरण  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  मंत्र  द्वारा  तत्सम्बन्धी  जरूरत  के

 बारे में  जिन  बातों  पर  बल  दिया  गया  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  :  नहीं  ।

 इस  समस्या  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  का  ध्यान  निमन्त्रित  किया

 गया है  ।

 पेंशन  और  पर्यावरण  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  मंच  ने  8  1983  को  हुई  इसकी  बैठक

 में  वाराणसी  की  प्रदूषण  समस्या  पर  विचार  किया  गया  था  ।  पर्यटन  मंत्रालय  ने  वाराणसी  की

 णीय  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  वाराणसी  महापालिका  द्वारा  तेयार  की  गई  अल्पकालीन  भर

 दी घं कालीन  योजनाओं  में  पर्यावरण  विभाग  पर्यटन  मंत्रालय  और  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  के

 ava  त्रिपक्षीय  व्यवस्था  में  भाग  लेने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।

 नैमित्तिक  मजदूरों  रोल  कर्मचारियों  का  नियमित  किया  जाना

 8168.
 श्री  राम

 प्रसाद  अहिरवार  :
 कया

 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  1979  में  सभी  मंत्रालयों

 विभागों  को  ऐसा  कोई  आदेश  जारी  किया  है  कि  जो  नैमित्तिक  मजदूर/मस्टर  रोल  कमेंचारी  रोजगार

 कार्यालयों  के  माध्यम  से  अन्यथा  भी  20  1979  तक  नियुक्त  किए  गए  थे  नियमित  किए

 जाने  के  समय  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कार्यवाही  की  जाने  की  ad  के  लिए  आग्रह  न

 नियमित  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  आदेशों  को  अभी  तक  सभी  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  कार्यान्वित  नहीं  किया

 गया  यदि  तो  उन  मंत्रालयों/विभागों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  इन्हें  अब  तक  लागू  नहीं  किया

 गया  है  और  इसके  क्या  कारण

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  सभी  मंत्रालयों /  विभागों  द्वारा  इन  आदेशों  को  क्रियान्वित  करवाते

 के  लिए  कोई  कदम  उठाए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और
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 सरकार  के  इन  आदेशों  को  कार्यान्वित  न  करने  के  लिए  विभिन्‍न  मंत्रालयों  विभागों  में

 जिम्मेदार  कार्मिकों  के  विरुद्ध  सरकार  का  व्या  का्येवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 पी०  बेंकटसुब्बय्या  )
 :  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार

 विभाग  द्वारा  10-10-1979  को  इस  आशय  के  आदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  जिन  नैमित्तिक

 चारियों  को  20  3-1979  तक  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  न  लगाकर  अन्यथा  नियुक्त  किया

 गया  उन्हें  भी  नियमित  कर  दिया  जाए  awa  कि  बे  विवरण  में  उल्लिखित  पात्रता  की  अन्य  सभी

 11.0  पुरी  करते  हों  |

 से  सभी  मंत्रालयों/विभागों  के  लिए  आवश्यक  है  कि  वे  कामिक  और  प्रशासनिक

 सुधार  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेशों  को  ईमानदारी  के  साथ  कार्यान्वित  करें  ।  विभिन्‍न

 मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  नियमन  सम्बन्धी  आदेशों  का  कार्यान्वयन  कार्मिक  भौर  प्रशासनिक  सुधार

 विभाग  केन्द्रीकृत  रूप  में  मानीटर  नहीं  किया  जाता  ॥

 विवरण

 समूह  ग्राही  के  पदों  पर  दैनिक  मजदूरी  के  आधार  पर  लगाए  गए  नैमित्तिक

 करमचारियों को  नियमित  किए  जाने  के  लिए  पात्रता  की  बातें

 (1)  20-3-1979  से  पूर्वे  दिहाड़ी  पर  नियुक्त  saad  ने  समूस  श्प्घ ह  के  नियमित पद
 के

 लिए  नियुक्ति  की  तारीख  को  पूर्ववर्ती  दो  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  नैमित्तिक  कर्मचारी  के  रूप  में  कम  से  कम

 240  दिन  विच्छेद  की  अवधियों  सहित )  की  सेवा  कर  ली

 (2)  नियमित  पद  पर  नियुक्ति  की  तारीख  को  दिहाड़ी  वाले  करमें  चारी  को  अधिकतम  आयु

 सीमा  की  दृष्टि  से  पात्र  होना  इस  प्रयोजन  के  उसके  द्वारा  दिहाड़ी  वाले  कर्मचारी  के

 रूप  में  की  गई  सेवा  को  वास्तविक  आयु  में  से  घटा  दिया  जाता

 (3)  दिहाड़ी  वाले  कमेंचारी  के  पास  पद  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  शैक्षिक  agar  होनी

 चाहिए  ।

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड  द्वारा  लोबिया  में  त्रिपोली  बिजली  घर  का  निर्माण

 8169.  को  राम  लाल  राही  :  क्या  उद्योग  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  लीबिया  में  पश्चिम  त्रिपोली  बिजली  घर  के

 निर्माण  का  ठेका  लिया

 यदि  तो  उसमें  कितनी  हानि  अथवा  लाभ  और

 यदि  हानि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  जानकारी  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  ( it  नारायण दत्त
 :  हां

 भर  सिविल  कार्यों  की  लागत  में  मुद्रा  विनिमय  में  ठेके  का  सीमा
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 से  आगे  बढ़  भाड़े  में  कानूनी  वृद्धि  भारी  जैसे  कारणों  से  बी०  एच०  Fo  एल ०  को  ठेके  में  लगभग

 23  करोड़  रु०  की  अनुमानित  हानि  हुई  ।

 जोधपुर  में  संगगमोग  परियोजना  का  स्थापित किया  जाना

 8170.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जोधपुर में  संगमरमर  तथा  ग्रेनाइट  की  कटाई  तथा  पालिश  के  लिए  इटली  के

 तकनीकी  सहयोग  से  एक  आधुनिक  संगगसोग  परियोजना  स्थापित  की  जाएगी  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  अनुमानित लागत  कितनी
 और

 इस  पर  कितना  विदेशी  धन  खर्चे  होगा  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  Ho  पी०  :  से

 कारी  एकत्र  की  जा  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उत्तर  प्रदेश  में  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करना

 8171.  श्री
 खरीदा  रावत

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  अलमोड़ा  और  पिधौरागढ़  जिलों
 में

 कितने  लघु

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार है  भौर  ऐसे  प्रत्येक  संयंत्र  की  लागत  तथा  उत्पादन  क्षमता

 कितनी

 कया  उन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र  जारी  कर  दिए  मए  है ं;

 यदि  तो  आशय  पत्र  किन  तारीखों  को  जारी  किए  गए  थे  तथा  उन  aaa  at

 स्थापना
 के  लिए  चयन  किए  गए  स्थानों  के  नाम  कया  और

 प्रस्तावित  सीमेंट  संयंत्रों  का  निर्माण  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दस्त  :  से  (@)  उतर  प्रदेश  राज्य के  एक  निगम

 कुमायूं  मण्डल  विकास  निगम  को  नीचे  दिए  गए  ब्यौरे  के  अनुसार  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित
 करने  के

 लिए  4  आशय पत्र  स्वीकृत  किए  गए  हैं

 आज्ञापत्र
 स्थापना-स्थल  क्षमता  लाख  भावेदनों  नन  निर्दिष्ट

 करने  की  तिथि  मी०  टनों में
 निवेश  रु०

 24-3-82  उत्तराखंड  क्षेत्र  0.66  448

 0.66  448 2.  13-4-82  अल्मोड़ा  जिला

 3.  19-8-82  गंगोली  0.66  675

 पिथौरागढ़

 4.  31-12-82  रंगोली  हाट-रा  0.66
 683

 पिथौरागढ़  जिला
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 are

 प्रारम्भ  में  आज्ञापत्रों  ay  qual  अवधि  12  महीने  ऊपर  क्रम  स०  1  पर  उल्लिखित

 भा दय पत्र  के  बारे  में  अभी  तक  उसके  कार्यान्वयन  में  पर्याप्त  प्रगति  की  सुचना  नहीं  मिली  यह

 बताया  गया  है  कि  ऊपर  क्रम  स०  2  पर  उल्लिखित  आशय पत्र  पर  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  को  स्थापना

 करने  हेतु  भूमि  खरीदने  के  लिए  बातचीत  प्रगति  पर  है  ।  क्रम  स०  3  और  4  पर  दिए  गए  आशय पत्रों  के

 क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  सम्बन्धित  राज्य  प्राधिकरणों  से  प्राप्त  होने  पर  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 खादी  ग्रामोफोन  आयोग  ढारा  उत्तर  प्रदेश  में  उद्योगों  की  स्थापना

 8172.  श्री  खरीदा  रावत  :  क्या  उद्योग  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में  स्थापित  किए  गए

 उद्योगों  का  जिलावार  ब्यौरा  क्या  है  और  उसमें  कुल  कितने  व्यक्ति  नियोजित  हैं  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  जिला  पिथौरागढ़  के  सीमावर्ती  आदिवासी  क्षेत्रों  में  खादी

 ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  हथकरघा  कालीन  उद्योग  स्थापित  करने  की  संभावनाओं  पर

 अध्ययन  किया

 क्या  उनका  मंत्रालय  उस  क्षेत्र  के  निधन  ग्रामीणों  को  उनकी  परम्परागत  कला  में  अद्यतन

 तकनीकों  तथा  कुशलता  के  बारे  में  प्रशिक्षण  देने  कें  लिए  आयोग  को  वहां  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने

 की  सलाह  और

 यदि  ai,  तो  यह  प्रशिक्षण  केन्द्र  कहां  और  कब  खोला  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्री
 नारायण  दत्त

 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
 थाली  में  रखा

 गया  |
 देखिए  संख्या  एल० टी  ०  6433/83)

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  हथकरघा  गलीचा  उद्योग  को  इसके  adam रूप  में

 स्थापित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  इसमें  मिल  के  धागे  का  उपयोग  ताना  बुनने  के  लिए  लिया  जाता

 है  ।  किन्तु  आयोग  इस  उद्योग  का  संबद्ध  करने  के  लिए  मिल  के  वाले  के  स्थान  पर  हाथ  से  कते  हुए
 धागे  का  उपयोग  करने  की  सं  भावनाओं  पर  विचार  कर  है  ।

 और  आयोग  ने  दो  प्रशिक्षण  केन्द्रों  अर्थात्‌  बुनाई  प्रशिक्षण  लक्ष्मी

 जिला  अलमोड़ा  जो  ऊनी  बुनाई  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करता है  और  area
 जिला  नैनीताल  स्थित  बहुविषयक  प्रशिक्षण  जो  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  में  प्रशिक्षण  की

 सुविधाएं
 प्रदान  करता  की  पहले  ही  स्थापना  कर  ली  है  ।

 3500  रुपए  में  स्वदेशी  रंगीन  टेलीविजन  सेट

 8173.
 श्री

 चिन्तामणि  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :
 कया  यह  सच  2  कि  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ने  दावा  किया  है  कि  यदि  सरकार

 केवल  पिक्चर  egal  पर  शुल्क  में पुनः  समायोजन  कर  दे  तो  देश  में  तैयार  किया  गया  रंगीन
 विजन  सभी  करों  3500  रुपये  में  प्राप्त  किया  जा  सकता
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 यदि  तो  इस  दिशा  में  और  क्या
 se gra  पिए  गए  और

 इस  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एम ०  एस०  संजोयी  :  तथा  केन्द्रीय

 इलेक्ट्रानिकी  लिमिटेड  इलेक्ट्रानिक्स  51  सेंटीमीटर  पर्दे  के  आकार  वाले  रंगीन

 दूरदर्शन  सेट  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  स्वदेशी-तकनी  की-जानकारी  पर  आधारित

 fast  का  विकास  कर रहा है  केन्द्रीय  इलेक्ट्रॉनिकी  लिमिटेड  ईद  द्वारा  लगाए  गए

 अनुमान  के  अनुसार  उपभोक्ता  को  ऐसा  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  3600  रु०  के  मूल्य  जिसमें

 शुल्क  तथा  बिक्री  कर  की  राशि  भी  शामिल  उपलब्ध  हो  जाएगा  बशर्तें  कि  :

 (1)  आयात  की  जाने  वाली  अभी
 देश  में  इनका  उत्पादन  नहीं  हो  रहा

 रंगीन  दूर ददन  पिक्चर  ट्यूबों  तथा  अन्य  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जों  पर
 लगने

 वाले  लगभग  148%,  के

 आयात  को  समाप्त  कर  दिया

 (2)  उत्पादन  शुल्क की  वर्तमान  25%, की
 दर  को  कम  करके  10%  कर  दिया

 और

 (3)  विनिर्माताओं  को  1  लाख
 रंगीन  grata  सेट/वार्षिक  की  उत्पादन  क्षमता

 के
 लिए

 औद्योगिक  लाइसेंस  ret  किए  जाएं  ।

 इस  समय  रंगीन  दूरदर्शन  सेंटों  या  ऐसे  सेटों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए

 आवश्यक  आयातित  पुर्जों  पर  लगने  वाले  मुल्कों  तथा  करों  में  कमी  हल  द
 o>  से  सम्बन्धित  किसी

 प्रस्ताव पर  विचार  नहीं कर  रही  है  ।

 में  डाकुओं के  गिरोह

 174,
 जी०  बाई०  थि  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  (-  करेंगे

 कि  :

 क्या  मध्य  उत्तर  राजस्थान  तथा  दिल्‍ली  आधार  देवा  के  अन्य  भागों  में  सक्रिय

 shat  गिरोहों  को  समाप्त  करने  के  कार्य  में  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  कुछ  संतोषजनक  प्रगति  हुई

 ओर

 यदि  तो  तत् सन्धि  ब्यौरा  क्या  और

 डाकू  दमन  कार्यों
 में

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  भूमिका  निभाई  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 और  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  और  गह  सचिव  ने  डकैती  के  खतरे  का  मुकाबला  करने  में  '
 पूर्ण  सहयोग

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  पर  विचार-विमद्ें  करने  के  लिए  सम्बद्ध  राज्य

 नम  way  oe  oa
 सरकारों  के  अधिका  रियों  के  साथ  बैठकें  की  हैं  ।  ख  निर्णय  जैसे  ea &  राज्यों  की  संयुक्त
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 समन्वय  समिति  को  सक्रिय  वायरलैस  सैट  और  उच्च  शक्ति  प्राप्त  वाहनों  की  आपूर्ति  करने

 के  सम्बन्ध  में  इन  बैठकों  में  लिए  गए  थे  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  डकैती  समस्या  का  स्थायी  समाधान

 करने  के  लिए  क्षेत्र  की  सामा  जक-आर्थिक  दशाओं  में  ठोस  परिवर्तन  लाने  के  विचार  से  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  डाक ग्रस्त  जिलों  के  लिए  गहन  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए

 भी  पहल की  है  ।

 असामाजिक  गतिविधियों  को  रोकना

 8175-  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  24  1983  को  नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ars

 की  हुई  बैठक  में  किए  गए  विचार-विनियम  की  ओर  आक्षित  किया  गया  है  जिसमें  विश्वविद्यालय

 परिसर  में  महिलाओं  के  साथ  छेड़-छाड़  सहित  असामाजिक  गतिविधियों  की  निंदा
 की  गई

 कौर

 यदि  तो  बैठक  की  मुख्य  टिप्पणियां  तथा  सुभाव  क्या  हैं  कौर  उनको  ध्यान  में  रखकर

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड

 के  कार्यक्रमों
 से

 सम्बन्धित  विभिन्‍न  मामलों  पर  faaie-farat  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 समाज  कल्याण

 बोझ  के  तत्वाधान  में  कुछ  महिला  संसद  सदस्यों  और  कुछ  प्रमुख  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  की  एक  बैठक

 23  1983  को  हुई  थी  न  कि  24  मार्च  को/बैठक  में  महिलाओं  में  साथ  छेड़छाड़  और  उन  पर

 अत्याचारों  के  प्रदान  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  |

 बैठक  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  जिसमें  यह  आग्रह  किया  गया  था  कि

 विद्यालय/पुलिस/स्थानीय  प्राधिकारी  महिलाओं  के  साथ  छेड़छाड़  और  उन्हें  परेशान  करने  को  रोकने

 के  लिए  तुरन्त  तथा  प्रभावकारी  कारवाई  करें  ।  महिलाओं  के  स्वयंसेवी  संगठनों  से  आग्रह  किया  है  कि

 वे  निरोधक  उपायों  की  योजना  तैयार  करने  और  उनके  कार्यान्वयन  में  तथा  लोकमत  तैयार  करने  में

 स्थानीय  प्राधिकारियों  की  मदद  करें  ।

 छेडछाड़  की  समस्या भों  पर  विचार-विमद्दं  करने  के  लिए  मुख्य  कार्यकारी  दिल्ली  के

 कार्यालय  में  9  1983  को  एक  बैठक  हुई  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  टेलीफून  न०  100  पर

 महिलाओं  के  साथ  छेड़छाड़  करने  और  उन्हें  अन्य  प्रकार  से  तंग  करने  के  बारे  में  संदेश  प्राप्त  करने

 और  तुरन्त  अनुवर्ती  कार्रवाई  शुरू  करने  के  लिए  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  में  एक  विशेष  डेस्क  स्थापित

 किया  पुलिस  अधिकारियों  को  भी  कालेजों  के  प्रिंसिपलों  और  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के

 अधिकारियों  के  साथ  सम्यक  बनाए  रखने  के  निदेश  दिए  गए  ।  इन  निर्णयों  को  ध्यान  में  रखकर  पुलिस

 प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दिये  गये  हैं  ।
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 at  a

 केरल  में  सीमेंट  की  कमी

 8176.  थो  go  नौलालोहिथादसन  नाडार
 :

 क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बया  यह  सच  है  fe  सीमेंट  न  मिलने  के  करण  केरल  लोक  निर्माण  विभाग  की  सभी

 शाखाओं में  निर्माण  कायें  ठप्प  पड़  गए

 यदि  तो  क्या  सर्कार  केरल  में  लोक  निर्माण  और  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए

 सीमेंट  उपलब्ध  कराने  हेतु  तत्काल  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 केरल  मुख्य  रूप

 से  तमिलनाडु से  सीमेंट

 करता  पिछले  कुछ  महीनों  में  तमिलनाडु  के  सीमेंट  संयंत्रों  में  बिजली  में  कटौती  के  कारण  इस

 राज्य  के  सीमेंट  कारखानों  में  सीमेंट  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  से  केरल  को  दौ  जाने  वाली

 सीमेंट
 की  पूर्ति  पर  प्रभाव पड़ा  है  ।  इस  कारण  केरल  राज्य में  चल  रहे  निर्माण कार्य  पर  कुछ  सीमा

 तक  विपरीत  प्रभाव  पड़ने से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकत

 और  केरल  और  तमिलनाडु  में  महत्वपूर्ण  कार्यों  के  लिए  सीमेंट  की  आवश्यकता  को

 पुरा  करने  के  लिए  1५82  की  तिमाही  में  इन  राज्यों  को  लगभग  60  हजार  मी ०  टन  लेवी

 सीमेंट दिया  गया  किन्तु  तमिलनाडु  में
 बिजली

 के
 आंशिक

 रूप  से  मिलने  से  केरल को  लेवी

 सीमेंट  की  पूरी  करना  फिर  से  शुरू  कर  दिया  गया  है  1

 ऊर्जा  कम  उपयोग करने  चाले  उद्योगों को  स्थापना

 8177.  को  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 नये  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु
 कया  मानदण्ड  निर्धारित  किया

 गया

 कया  उनका
 मंत्रालय

 ऊर्जी का  कम  उपयोग  करने  वाले  उद्योगों  को  प्राथमिकता दे

 रहा

 यदि  तो  देश  में  ऐसे  कितने  उद्योग  स्थापित  किए  गए  जिनमें  ऊर्जा  कम  खच  होती

 और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  (#)  लाइसेंस  स्वीकृत  करते  समय  नीति  विधान

 वर्तमान  पंचवर्षीय  और  वार्षिक  योजनाओं  की  प्राथमिकताएं  और  उत्पादन  और  अधिक

 लाइसेंस  लगाने  की  मांग  और  तकनीकी-आधिक  परियोजना  की  निर्यात

 की  सम्भावनाएं  और  आयात  में  उद्योग  को  दूर-दूर  तक  फैलाने  को  आवश्यकता  को  ध्यान  में
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 ना

 रखते  हुए  anes  सम्बन्धी  उद्यमी  की  मल  व्ययन  कौर  प्रदूषण  नियंत्रण  का

 सुनिश्चय  करने  सम्बन्धी  व्यवस्था  आदि  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 att

 भर  भौद्योगिक  क्षेत्र  कुल  ऊर्जा  और  का  सबसे

 अधिक  उपयोग  करने  वाला  दूसरा  उपभोक्ता  जो  कुल  ऊर्जा  का  लग  भग  30  प्रतिशत  उपयोग  करता

 इसमें  से  50  प्रतिश्त  ऊर्जा  का  उपयोग  ईट  पकाने  और

 मिलियन  के  छह  उद्योगों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उपर्युक्त  से  भिन्न  क्षेत्रों  का  कम  ऊर्जा  का

 उपयोग  करने  वाला  उद्योग  सभा  जाता  है  ।  ऊर्जा  की  खपत  के  अनुसार  पता  लगाए  गए  उद्योगों  की

 कोई
 भी

 अलग
 से

 सूची  नहीं  बनाई  गई  है  ।

 सोवियत रूस  को  सहायता से  बनाई गई  परियोजना

 8178.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सोवियत  रूस  की  सहायता  से  कोर  शाखाओं  में  कितने  उद्योग  और  अन्य

 परियोजनायें  निमित  की  जा  रही

 इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वे  किन  स्थानों  पर  स्थित

 कितनी  परियोजनाओं  में  अब  तक  वाणिज्यिक  उत्पादन  आरम्भ  कर  चुके  और

 उनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  at  वारिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और

 सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी

 दिल्‍ली  में  भट्टी  खानों  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव

 8179.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  की  भट्टी  खानों  को  अधिग्रहण  करने  का

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  अधिग्रहण  किया  और

 उपरोक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 के  राज्य  मंत्री  ‘ott  एन०  कण  पी०  :  से  भट्टी

 खानों  में  खनन  के  परमिट  1975  से  केवल  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रम  दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  दिए  जा  रहे

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  को  शेष  अवधि  के  वित्त  पोषण  के  लिए  संसाधन

 8180,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  बया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना की  शेष  का  faa  पोषण  करने  के  केन्द्रीय  तथा
 राज्य  क्षेत्रों--दोनों  की  संसाधन  स्थिति  क्या  और

 छठी  योजना  के  आगामी  दो  वषों  के  दौरान  कोयला  आदि  जैसी
 महत्वपूर्ण

 आधारभूत  आवश्यकताओं  को  किस  सीमा  तक  सुनिश्चित  कर  लिया  गया  और  अधिक  निधि की

 व्यवस्था कर  ली  गई  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  warn)
 :  इस  स्थिति  में  अपेक्षित  सुचना  उपलब्ध  कराना

 सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  वित्तीय  संसाधनों  के  पुनर्मूल्यांकन  सहित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  मध्यावधि

 मूल्यांकन अभी  पूरा  नहीं  हुआ है  ।  लेकिन  वर्तमान  सूचनाओं  के  आधार  पर  छठी  पंचवर्षीय

 योजना के  लिए  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  के  लिए  मूल  अनुमानों  से  कुछ  अधिक  होने  की

 सम्भावना है  ।

 1983-84 के  लिए  केन्द्रीय  बजट  में  आधारिक  संरचनाओं  की  आवश्यकताओं जैसे

 विजय  कोयला  इत्यादि  के  लिए  प्रावधान  किया  गया  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  gag

 इन  क्षेत्रकों  के  लिए  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पूरी  कोशिश  की  जाएगी  ॥

 स्वदेशी  tala  टेलीविजन  के  निर्माण  पर  सेमिनार

 81581.  श्री  वोन  रावणों
 :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगी
 कि  :

 यह  सच  है  कि  स्वदेशी  रंगीन  टेली  विजन
 के  उत्पादन  पर  नई  दिल्‍ली  में  एक  सेमीनार

 हुआ

 यदि  तो  देश  में  सस्ते  दामों  में  रंगीन  स्वदेशी  टेलीविजन  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में

 wat  garg  दिए  गण

 कया
 यह  भी  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ने  यह  सुभाव  दिया  कि  यदि  सरकार

 पिक्चर  ट्यूबों  पर  शुल्कों  का  पुनः  निर्धारण  करे  तब  सस्ते  दामों  का  स्वदेशी  टेलीविजन  का  निर्माण

 सम्भव  हो  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया

 इलेक्ट्रानिकी विभाग  में  उपमंत्री  एस०  सजीवों  :  हां  ।  aes

 उत्तर  प्रदेश  इलेक्ट्रानिकी  नियम  (qo  पी०  एल०  सी  0)  ने  26  1983  को  दिल्‍ली में  स्वदेशी

 रंगीन  दूरदर्शन  प्रौद्योगि  मिकी  के  उत्पादन  पर  विचार-गोष्ठी  आयोजित  की  ।

 मैसेज  उत्तर  प्रदेश  इलेक्ट्रोनिक  निगम  पी०  एल०  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 के  अनुसार  उक्त  विचार-गोष्ठी  में  निम्नलिखित  सुभाव  दिए  गए  :

 (i)  विदेशी-सहयोग  प्राप्त  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 (ii)  स्वदेशी-प्रयास  को  संरक्षण  देने  क ेलिए  किसी  भी  पार्टी  को  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी
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 ee

 (iii)  सरकार  रंगीन  दूरदर्शन  तों  मे  नए  जाने  वाले  संघटक  gat  पर  लगाने  वाले

 शुल्क  और  रंगीन-दूरदर्शन  सेटों  पर  लगने  वाले  उत्पादन-शुल्क  तथा  अन्य  करों  को  कम  करने  के

 पर  स्वयं  विचार  करें  ।  जिसके  फलस्वरूप  उपभोक्ता  को  मिलने  वाले  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  के  बिक्री

 मूल्य  में  पर्याप्त  कमी  होगी ;

 (iv)  स्वदेश  में  निर्मित  रंगीन  दूरदर्शन सेटों  के  लिए  आरम्भ में  प्रत्येक  सेट  पर  900  रए  से

 1000
 रुपए  तक  की  विदेशी  मुद्रा  लगती  है

 ।
 इसे  बाद  में  धीरे-धीरे  कम  किया  जा  सकता  ओर

 (४)  दूरदर्शन  कार्यक्रम  में  भी  सुधार  लाने  की  आवश्यकता हैं

 उत्तर  प्रदेश  इलेक्ट्रानिकी
 निगम  (qo  पी०  एल०  सी  °)  ने  ae  भी  बताया

 है
 कि

 केन्द्रीय  इलेक्ट्रानिकी  लिमिटेड  ०  ई०  ने  विचार-गोष्ठी  में  सुझाव  दिया  था  कि  यदि  सरकार

 पिक्चर  ट्यूबों  पर  लगने  वाले  आयात-शुल्क  को  समायोजित  करें  तो  रंगी न  दूरदशंन  सेट  सस्ता

 पड़  सकता

 इस  समय  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों या  ऐसे  मेटों
 का

 विनिर्माण  करने के  लिए

 भावइयक  आयातित  संघटक  पुर्जों  पर  लगने  वाले  शुल्कों  तथा  करों  में  कमी  लाने  से  सम्बन्धित  किसी

 प्रस्ताव
 पर  विचार  नहीं  कर  रही है

 अप्रवासी  भारतीय  लोगों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  हिदायतें

 8182.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  नागरिकों  के  लिए  देश  में  उद्योग  स्थापित

 करने के  लिए  कोई  विशेष  नीति  निर्धारित  की  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 और

 क्या  इन  व्यक्तियों  को  पूंजी  fate  हेतु  कुछ  विशेष  रियायतें  दी  गई  हैं  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  तथा  सरकार ने  भारत में  उद्योगों

 की  स्थापना  करने  के  इच्छुक  प्रवासी  भारतीयों  के  लिए  समय-समय  पर  अनेक  उदारीकृत  निवेश

 सुविधाएं  अधिसूचित  की  इस  प्रकार  दी  गई  विभिन्‍न  सुविधाओं  के  अनुसार  प्रवासी  भारतीय

 वास्तविक  सम्पदा  व्यवसाय  भर  कृषि/बागान  कार्यों  के  अलावा  किसी  भी  क्षेत्र  में  100  प्रतिश्त  तक

 निवेदन  कर  सकते  किन्तु  उन्हें  विदेश  प्रत्यावहन  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।  वे  किसी  भी  उद्योग  में

 40  प्रतिशत  तक  और  कुछ  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  में  कम्पनी  के  नए  पूंजी  निगम  में  पत् या वतंत्र  के

 लाभों  सहित  74  प्रतिशत  तक  निवेश  कर  सकते  1983-84  की  आयात  नीति  में  यह  प्रावधान  है

 कि  प्रवासी  भारतीय  विदेशों  में  अपनी  विदेश  मुद्रा  में  की  गई  बचत  और  अन्य  स्रोतों  से  प्रतिबन्धित

 वस्तुओं  के  अलावा  व्यावसायिक  कुछ  प्रकार  के  जनित  ण  कम्प्यूटर  और  भा दय रूपों  आदि

 का  आयात  कर  सकते  हैं  ।
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 टाटा  बन्धुओं  द्वारा  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  की  तुलना  में  कोई  उत्पादन  न  किया  जाना

 8183.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टाटा  बन्धुओं  के  नियंत्रण  वाली  किन-किन  कम्पनियों  और  एककों  ने  लाइसेंस-प्राप्त

 क्षमताओं  की  तुलना  में  उत्पादन  नहीं  किया

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उधोग  मंत्री  नारायण  दत्त  :.  से  तकनीकी  प्राधिकरणों/प्रशानिक

 मंत्रालयों  को  उत्पादन  की  सुचना  तब  दी  जाती  है  जब  लाइसेंस  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  होने  लग

 जाता

 कुछ  लाइसेंस ऐसे  जिनका  कार्यान्वयन  किया  जा  रही  उनके  मामले  में  भी  छमाही

 गति  रिपो  तकनीकी  प्राधिकरणों  तथा  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  प्राप्त  हो  रही  हैं  भौर  उनके

 द्वारा  उनकी  संवीक्षा  की  जाती  यदि  कार्यान्वयन  की  दिशा  में  संतोषजनक  प्रगति  की  सुचना  नहीं

 मिलती  तो  ला खेस  को  ऋतिसेहुत  किया  जा  सकता  है  ।

 विशेष  उदाहरण  बताए  बगैर  विशेष  जानकारी  देना  संभव  नहीं है  ।

 बिड़ला  बन्धनों  हारा  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  की  तुलना  में  कोई  उत्पादन  न  करना

 8184.
 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह

 :  क्या  उद्योग  मंत्री यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिगड़ा  बन्धुओं  के  नियंत्रण  वाली  किन-किन  कम्पनियों  और  एककों  ने  लाइसेंस  प्राप्त

 समझ
 ओं

 की  तुलना  में  कोई  उत्पादन  नहीं

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  का  हैं
 ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त
 :

 से  तकनीकी  प्राधिकरणों

 मंत्रालयों
 को  उत्पादन की  सुचना  तब  दी

 जाती  है  जब  लाइसेंस से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हने
 लग

 जाता है

 कुछ  लाइसेंस  ऐसे  जिनका  कार्यान्वयन  किया जा  रहा  उनके  मामले  में  छमाही

 प्रगति  रिपोर्टे  तकनी की  प्राधिकरणों  तथा  प्रशासनिक  मंत्रालयों  प्राप्त  हो  रही  हैं  और  उनके  द्वारा

 उनकी  संवीक्षा  की  जाती  है  ।  यदि  की  दिशा  में  संतोषजनक  प्रगति  की  सूचना  नहीं  मिलती

 तो  लाइसेंस  को  प्रति संहृत  किया  जा  सकता  है  ।

 विशेष  उदाहरण  बताए  बर्गर  विशेष  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 AHA  कम्पनियों द्वारा  लाइसेंसशुदा  क्षमता की  एवज  में  कोई  उत्पादन न  करना

 8185.  wit  सत्येद्र  नारायण  क्या  उद्योग  मंत्री  पहुं  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि
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 मफतलाल  द्वारा  नियंत्रित  उन  कम्पनियों  तथा  एककों  के  नाम  क्या हैं  जिन्होंने

 लाइसेंस शुदा  क्षमताओं  की  एवज  में  कोई  उत्पादन  नहीं  दिखाया

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  भर

 यदि  तो  उनके  कपा  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  तिवारी  )
 :  से  तकनीकी  प्राधिकरणों/प्रशासनिक

 मंत्रालयों  को  उत्पादन  की  सूचना  तत्र  दी  जाती  है  जब  लाइसेंस  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू होने  लग

 जाता  है  ।

 कुछ  लाइसेंस  ऐसे  जिनका  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।  उनके  मामले  मे  भी  छमाही

 प्रगति  रिपोर्टे  तकनी की  प्राधिकरणों  तथा  प्रशसनिक  मंत्रालयों  को  प्राप्त  हो  रही  हैं  और  उनके  द्वारा

 उनकी  संवीक्षा  की  जाती  है  ।  यदि  कार्यान्वयन  की  दिशा  में  संतोषजनक  प्रगति  की  सूचना  नहीं  मिलती

 तो  लाइसेंस  को  प्रति संहत  किया  जा  सकता  है  ।

 विशेष  उदाहरण  बताए  बगर  विशेष  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 गोयनका  बन्धुओं  द्वारा  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  की  में  कोई  उत्पादन
 न

 करना

 8186.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गोयनका  बन्धुओं  के  नियंत्रण  वाली  किन-किन  कम्पनियों  और  एककों  ने  लाइसेंस-प्राप्त

 क्षमता भों  की  तुलना  में  कोई  उत्पादन  नहीं  दिखाया

 इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  तिवारी  )  :  से  तकनीकी  प्राधिकरणों /  प्रशासनिक

 मंत्रालयों  को  उत्पादन  की  सूचना  तब  दी  जाती  है  जब  लाइसेंस  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  होने  लग

 जाता है  ।

 कुछ  लाइसेंस  ऐसे  जिनका  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  उनके  मामले  में  भी  छमाही

 प्रगति  रिपोर्ट  तकनीकी  प्राधिकरणों  तथा  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  प्राप्त  हो  रही  हैं  और  उनके  द्वारा

 उनकी  संवीक्षा  की  जाती  है  ।  यदि  कार्यान्वयन  की  दिदा  में  संतोषजनक  प्रगति  की  सूचना  नहीं  मिलती

 तो  लाइसेंस  को  प्रति संहृत  किया  जा  सकता  है  ।

 विशेष  उदाहरण  बताए  बगर  विशेष  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  मोटर  वाहनों
 की

 चोरी

 8187.  श्री  भो खा भाई :  क्या गह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ्
 दल्ली  नगर  के  वाइन  पीकिंग  क्षेत्रों  में  खासतौर  पर  लोहियां/पंत/
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 भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  अ  अस्पतालों के  परिसरों से  गत  दो  वर्षों  के  दौरान

 अनेक  वाहन/मोटर  साइकिलें/स्कूटर/कारें  चुराए  गए

 माल-वार  कितने  मामले  दर्ज  कराए  गए  और  कितने  वाहन  बरामद  किए  और

 मिलने-जुलने  के  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  वाहनों  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए गए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०
 :  तथा  लोहिया/पंत,

 जयपश्रकादा  नारायण  अस्पतालों  और  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थाओं  के  परिसरों  से  1981  और

 1982  के  दौरान  चुराई  गई  और  बरामद  की  गई  स्कूटरों  और  मोटर  साइकिलों  की  कुल  संख्या

 का  महीने-वार  विवरण  संलग्न  है  ।

 मिलने-जुलने  के  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  प्राधिकृत  और  व्यक्तियों  से  युक्त  वाहन

 पीकिंग  क्षेत्रों  की  व्यवस्था  की  गई  जनता  वाहनों  की  चोरी  रोकने  प्राधिकृत  वाहन  पीकिंग

 में  वाहन  खड़े  करने  जनता के  लिए  अपेक्षित  आटो  चोरियों  के  मामलों  की  जांच

 पड़ताल करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  और  अपराध  शाखा  में  विशेष  दस्ते  स्थापित  किए  गये  गीत

 कड़ी  कर  दी  गई  है  और  अचानक  जांच  की  जाती  है
 ।  सभी

 ऐसे  बाहन  पकड़े  जाते  हैं  जिन
 पर  चोरी

 किए  जाने  का  संदेह  हो  और  जब  असली  मालिक  की  वास्तविकता  का  पता लग  जाए  तब  ही

 जाते हैं  ।

 विचरण

 जयप्रकाश  नारायण  तथा  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  भ्र स्प तालों  के

 परिसरों  से  को  गई  मोटर  वाहन  चोरियों  का  विवरण

 जयप्रकाश  नारायण  हस्पताल  :

 (i)  1981-82  में  कोई  कार  नहीं  चुराई गई
 ।

 (ii)  हज स्कट्स  1981  में  एक  जून  1981 में  aca,  1981 में  दो  और

 नवम्बर  तथा  1981  प्रत्येक  में  एक-एक  स्कूटर  चुराए  जाने  की  सूचना  मिली  थी  ।

 उनमें  से  दो  बरामद  कर  लिए  गए  हैं  ।  82  में  82  में  3,  82  में  82

 में
 दो  और

 1982
 में  एक  स्कूटर के  चुराए  जाने  की  सूचना  मिली  थी

 ।
 उनमें

 से  अब  तक  2

 बरामद  किए  जा  चुके  हैं  ।

 (iii)  मोटर  1981  में  1981  में  एक  मोटर  साइकिल

 चुराई  जाने  की  सूचना  मिली  थी  ।
 अब

 तक  एक  को  मद  किया जा  चुका  है  ।
 1982

 में  एक  और  1982  में  एक  मोटर  साइकिल  चुराए  जाने  की  सूचना  मिली  थी
 ।

 (i)  1981  में  एक  कार  चुराए  जाने  की  सूचना  मिली  थी  ।  इसको  बरामद

 ह  ७  है  ०  क  x
 कर  लिया गया  है  ।  1  FOL  मस  किसी  कार  के  चुराए  जाने  की  सूचना  नहीं  मिली  थी  ।
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 (ii)
 में  किसी  स्कूटर  के  =  जाने  की  AAT  नहीं  मिली  i  1982

 में  एक  और  1982  में  एक  स्कूटर  चुराए  की  सूचना  मिली  थी  ।

 (iii)  मोटर  अथवा  1982  में  किसी  मोटर  साइकिल  के  चुराए  जाने  की

 सूचना  नहीं  मिली  थी  |

 राम  मनोहर  लोहिया  :

 (i)  1981
 में

 एक
 कार  चुराए  जाने

 की  सूचना  थी  बर  1982 में  किसी  कार के

 चुराए  जाने  की  सूचना  नहीं  मिली  थी  ।

 (ii)  स्कूटर--फरवरी  में  मई  में  जुलाई  में  अगस्त  में  नवम्बर में

 और  1981  में  एक  स्कूटर  चुराए  जाने  की  सूचना  मिली थी  ।  उनमें  से  7  को  बरामद  कर

 लिया  गया  है  ।  मार्च  में  1982  में  एक  स्कूटर  चुराए  जाने  की  मिली  थी  उनमें  से

 एक  को  बरामद  कर  लिया  गया  है  ।

 (iii)  मोटर  अथवा  1982  में  किसी  मोटर  साइकिल  के  चुराए  जाने  को

 सूचना  नहीं  मिली  थी  ।

 निखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  शध्रस्पताल  :

 (i)  कार--मोचें  में  अप्रैल  में  मई  में  जून  में  अगस्त  में  एक  ate

 1981  में  एक  कार  चुराए  जाने  की  सुचना  मिली  थी  इनमें  से  चार  को  बरामद  कर  लिया  गया

 फरवरी में  अप्रैल  में  मई  में  जून  में  जुलाई  में  सितम्बर  में  एक

 अक्तूबर  में  एक  और  1982  में  दो  कार  चुराए  जाने  की  सुचना  मिली  थी  ।  अब  तक  उन  सभी

 को  बरामद  किया  जा  चुका

 (ii)  स्कूटर:--1 981  में  किसी  स्कूटर  के  चुराए  जाने  की  सुचना  नहीं  मिली  है  ara  में

 अप्रैल  में  2,  मई  में  जून  में  जुलाई  में  में  एक  और  1982  में  एक

 स्कूटर  चुराए  जाने  की  सुचना  मिली  थी  ।  उनमें  से  अब  तक  सात  स्कूटर  बरामद  किए  जा  चुके  हैं  ।

 (iii)  मोटर  साइकिल---मई में  सितम्बर में  एक  और  1981  में  एक  मोटर

 साइकिल  चराए  जाने  की  सूचना  मिली  थी  ।  इनमें  से  अब  तक  2  बरामद  की  जा  चुकी

 1982  में  किसी  मोटर  साइकिल  के  चुराए  जाने  की  सूचना  नहीं  मिली  थी  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  समस्याएं

 8188.  श्री बी  ०  Ato  देसाई  :  क्या  इस्पात  कौर खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  स्टाकयाड  सामान  सूची  में  वृद्धि  होने  के  कारण

 भारी  कठिनाई  हो  रही

 यदि  तो  कया  यह  स्थिति  बल्क  उपभोक्ताओं  की  मांग  में  कमी  भाने  इस्पात  के  आयात

 जाने  और  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  कारण  प्यन्पन्स न
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जांच  से  पता  चलता  है  कि  भारी  उद्योग  ने  अपनी  मांग  75,000

 टन  कम  कर  दी  कौर

 सरकार  द्वारा  भारतीय  इस्पात  जो  कि  इस  समस्या  का  सामना  कर  रहा  है

 सहायता  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (AT  एन०  के०  पी०  (#)  और

 ठीक  है  कि  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  को  विक्रय  इस्पात  का  भारी  स्टाक  जमा  को

 जाने  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  यह  स्थिति  काफी  हुद  तक  इसलिए  पदा  हो  गई  है  कि

 इस्पात  कारखानों  में  इन  मदों  क॑  उत्पादन  में  जितनी  बुद्धि  हुई  है  उसके  अनुरूप  मांग  मे  वृद्धि  नहीं

 हुई  है
 ।

 19४1  में  सरकारी  क्षेत्र  की  भारी  उद्योग  की  इकाइयों  ने  संयुक्त  संयंत्र  समिति

 को  था  कि  वह  1982-83  के  उनकी  इस्पात  की  मांग  282,000  टन  परन्तु  जून

 1982  में  इस  मामले  की  समीक्षा  करने  के  पश्चात  यह  मांग  घटाकर  207,000  टन  कर  दी  गई  ।

 बिक्री में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  तथा  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं

 (1)  लोहा  तथा  ATAaT  की  धारा  7  के  अंतगर्त  कच्चे  लोहे  को  छोडकर

 इस्पात  सामग्री  के  लिए  उपयोग  की  घोषणा  समाप्त  कर  दी  गई

 (2)  वितरण  प्रणाली  में  ढील  दी  गई  है  ।

 (3)  द्वारा  पंजीकृत  व्यापारियों  को  इस्पात  बेचने  की  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई  है  और

 अब  सभी  जो  इस्पात  का  व्यापार  करना  इस्पात  का  व्यापार  कर  सकते  हैं  ।

 (१)  द्वारा  कुछ  मदों  के  लिए  चयनात्मक  आधार  पर  उधार की  सुविधाएं  दी

 जाती हैं  ।

 (5)  पुराने/क्षतिग्रस्त/न  बिकने  वाला  टेंडर  आमंत्रित  करके  बेचा  जाता  है  ।

 (6)  उन  लोगों  को  जो  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात-नीति  के  अन्तर्गत  अपने  झ्ुल्क-मुक्त
 तथा  अग्रिम  लाइसेंस  छोड़  गम  बेलित  क्वायल/स्कैल्प  तथा  ठण्डी  बेलित  क्वायल/चादरे

 राष्ट्रीय  स्पर्श  मुल्यों  बर  सप्लाई  करने  की  एक  नई  योजना  लसू  की  गई  माध्यम  अभिकरणों  द्वारा

 आयात  किए  जाने  वाले  इस्पात  के  आयात  के
 लाइसेंस  नारियों  के  लिए  यह  afaaiay  कर  दिया  गया  है

 कि  वे  इस  प्रकार  की  सामग्री  की  सप्लाई  के  लिए  पहले  से  सम्पर्क  करें  ।

 (7)  अपने  खर्चें  पर  एक  स्टाकयाड  रो  दूसरे  स्टाकथयाड  में  माल  भेज  देगी  बशर्तें  कि

 उसकी  बिक्री  पहले  हो  जाए  ।

 इसके  अलावा  सामान्य  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  के  कारखानों  के  प्रॉडक्ट-सिक्स  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ताकि  वे  उन  मदों  का

 अधिक  उत्पादन  कर  सकें  जिनकी  ctr  orferse जि  उन  मदों  के  उत्पादन  में  कमी  कर  सकें  जिनकी का  माग  अधिक  ह  तथा  उ

 मांग कम  है
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 a  ला

 (2)  इस्पात  के  बारे  में  आयात-नीति  जिस  पर  पहले  ही  काफी  प्रतिबन्ध  और  प्रतिबन्ध

 लगा  दिए  गए  हैं  ताकि  उन  मदों का  आयात  न  किया  जाए  जिनके  आयात  से  बचा  जा  सकता

 अप्रवास  के  लिए  मार्गनिदेदाक

 8189.  श्री  बो०  वी०  देसाई :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  भारत की  यात्रा  करने  वाले  गैर  राष्ट्रमण्डल के

 विदेशियों को  9  1982  की  आधी  रात  के  बाद  से  वीसा  के  बिना  निकासी के  लिए  अप्रवास

 प्राधिकारियों  को  9  1982  को  नये  मार्गनिर्देश  जारी  किए हैं  ;

 यदि  at,  तो  क्या  नए  माने  निर्देश  जारी  किए  गए  थे  और  कपा  वीसा  के  बिना
 भारत

 की

 यात्रा  करने  वाले  व्यक्ति  देश  से  लौट  गए  हैं  अथवा
 अभी

 तक  भारत  में  ही
 और

 यदि  तो  वीसा  के  बिना  भारत  में  प्रवेश  करने  वाले  कितने  बिदेशी  अभी  तक  भारत  में

 हैं और
 उनकी  अपने-अपने  देशों  को  वापिसी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  हमारे  हवाई  अड्डों

 और  बन्दरगाहों  पर  बिना  वीसा  के  पहुंचने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  को  तीस  दिन  के  लिए  ठहरने  के

 परमिट  देने  की  सुविधा  की  6  1983  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  ।  बाद  में  9

 1982
 को

 स्पष्ट  किया  गया  था  कि  मान्यता  प्राप्त  भारतीय  यात्रा  एजेंसियों  द्वारा  प्रायोजित  और

 संचालित  विदेशी  पर्यटकों  के  संगठित  दलों  को  सामान्य  जांच  पड़ताल  के  अधीन  आप्रवास

 कारियों  को  प्रस्तुत  किए  गए  यात्रावृतांत  के  अनुसार  विनिर्दिष्ट  अवधियों  के  लिए  ठहरने  के  परमिट

 दिए  जा  सकते
 हैं

 ।
 सहानुभूति  के

 आधारों  पर  आने  वाले  विदेशियों  को  अनुमति  देने  के  लिए

 भी  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  विदेशियों
 का आगमन  और  प्रस्थान  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ।  कोई  रिपोर्ट

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  उल्लिखित  प्रबन्धों  के  अन्तर्गत  प्रवेश  की  अनुमति  प्राप्त  विदेशी  भारत  में  अवधि

 के  बाद  ठहरे  हुए  हैं
 ।

 मौसम  विज्ञान  और  के  दुरस्थ  ध्रत्वेषण  क

 लिए  भारत-सो  वियत  संयुक्त  ग्र  पों  को  स्थापना

 8190.  श्री  ato  ato

 श्री  Ho  मानना :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 भारत  और  सोवियत  संघ  ने  मौसम  विज्ञान  और  एरो नामी  के

 सम्बन्ध में  दुरस्थ  अन्वेषण  करने  के  लिए  चार  संयुक्त  ग्रुप  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  सोवियत  इन्टरनेशनल  स्पेन  इष्ट  रकोसमोस
 ने

 कहा  है  कि

 1985-86  में  सोवियत  अन्तरिक्ष  अड्डे  )  से  छोड़े  जाने  वाले  चौथे  भारतीय  उपग्रह  के

 कार्यक्रम  का  अध्ययन  दोनों  देशों  के  विशेषज्ञों  ने  कर  लिया  और
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 यदि  तो  संयुक्त  तकनीकी  ग्रुप  अन्य  किन-किन  कार्यक्रमों  पर  विचार  कर

 रहा

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  1983 में  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  पर

 आयोजित  संयुक्त  भारत-सोवियत  सैमिनार-कम-कार्येशाला  दोनों  पक्षों  ने
 अन्त  उपयोग

 तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  किए  गए  संयुक्त  प्रयासों  तथा  संभावित  भावी  सहयोग  एवं  क्रियाकलापों

 की  प्रगति  की  समीक्षा  की  ।  वायुमण्डलीय  विज्ञान  तथा  खगोल  विज्ञान

 एवं  प्रकाशीय  अनुवर्तन  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  चार  कार्येशालायें  आयोजित
 की

 अन्तरिक्ष  मौसम  वायुमण्डलीय  विज्ञान  इत्यादि  के  क्षेत्र  में  सहयोगी  कार्यक्रमों  की  आयोजना

 एवं  क्रियान्वयन  के  लिए  अन्तरिक्ष  मौसम  विज्ञान  तथा  वायु  विज्ञान  पर  एक  संयुक्त  कार्यकारी  ग्रूप  का

 भी  गठन  किया  गया  ।  सैमिनार-कम-का्यशाला  के  अन्त  में  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  तथा

 सोवियत  संघ  की  विज्ञान  अकादमी  के  बीच  नयाचार  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसमें

 सुदूर  खगोल-विज्ञान  तथा  खगोल  मौसम  विज्ञान  और  वायुमण्डलीय  विज्ञान  तथा

 उपग्रहों  के  प्रकाशीय  अनुवर्तन  एवं  उपग्रह  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  भावी

 सहयोग  के  विभिन्‍न  पहलू  शामिल  थे  |

 सोवियत  संघ  के  लाइसेन्सटोर्ग  argo  तथा  अन्तरिक्ष  विभाग के  बीच

 एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसके  हस्तगत  भारतीय  सुदर  संवेदन  उपग्रह  आई०  आर०

 एस  ०-1)  को  1985-86  में  सोवियत  प्रमोचक  द्वारा  छोड़ा  जाएगा  ।.

 भावी  सहयोग  के  लिए  रूप-रेखा  प्रदान  करने  के  लिए  दोनों  पक्षों  द्वारा  विचार-वीमेन

 के  लिए  अनेक  प्रस्ताव  te  किए  जिसमें  खगोल-विज्ञान  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  के  लिए  भारत  तथा

 सोवियत  संघ  दोनों  में  भू-आधारित  सुविधाओं  के  प्रयोग  की  वैज्ञानिक  अध्ययनों  के  लिए

 सोवियत  अ्तरिक्ष-यानों  में  भारतीय  नीति  भारों  को  छोड़ने  की  ऊपरी  वायुमण्डल  में

 अध्ययन  के  लिए  समन्वित  परीक्षणों  की  आयोजना  और  मौसम  विज्ञान  की  महत्वपूर्ण  समस्याओं  पर

 संयुक्त  वैज्ञानिक  अन्वेषण  सम्बन्धी  कार्य  शामिल  थे  1  हैले  के  धूमकेतु  के  प्रकोप-पथ  का  सही  रूप  में

 पता  लगाने के  लिए  सोवियत  संघ  तथा  भारत  दोनों  में  प्रकाशीय  अनुदेशन  संचार जाल  के  प्रयोग

 की  संभावना  पर  भी  विचार-विमद्चें  किया  गया  बैठकों  के  बाद  सहयोग  के  लिए  जो  विस्तृत

 रेखा  बनाई  उसमें  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  बीच  अन्तरिक्ष  अनुसंघान  के  क्षेत्र  में  सहयोग

 बढ़ाने  के  लिए  अनुवर्ती  कारवाई  करना  शामिल  है  ।
 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  तथा

 सोवियत  संघ  की  विज्ञान  अकादमी  की  इन्टरकॉस्मॉस  स्वीकृत  विस्तृत  क्षेत्रों  में  विशिष्ट

 परियोजनाओं  तथा  कार्य करों  का  आयोजन  करके  सहयोग  को  और  सुदृढ़  करेंगे  ।

 बन  स्टेंडर्ड  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  कार्यकरण

 8192.  श्रीम  if
 चो  गीता  मुखर्जी  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  उपक्रम  बर्न  स्टैंड  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  द्वारा  TT  1981,  1982
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 और  7  |  के  दौरान  वर्ष-वार  कितने  सलाहकार/परामर्शदाता  नियुक्त  किए  गए  a  तथा  वे  कौन  से

 विशिष्ट  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनका  वेतन  तथा  सेवा  शर्तें  क्या  हैं  ;

 कया  यह  भी
 सच

 है
 कि  कम्पनी

 ने  मैसेज  स्टील  एक  ऐसी  फर्म
 जिसका

 नाम

 काली  सूची  में  दर्जे  को  27  लाख  रुपए  के  स्क्रेप  इस्पात  का  ठेका  दिया

 क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  कम्पनी  ने  खरीद  प्रक्रिया  का  पालन  किए  बिना/सरकार  की

 अनुमति  लिए  बिना  भर  मुख्यालय  के  कर्मचारियों  के  विरोध  के  बावजूद  अपने  मुख्यालय के  लिए

 55  लाख  रुपए  की  कुल  लागत  के  कम्प्यूटर  खरी दे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तथाकथित  सामाजिक  मिलन  सांस्कृतिक

 सर-सपाटों  तथा  भ्रमणों  पर  बहुत  अधिक  धनराशि  खर्चे  की  जा  रही  है  भर  वर्ष  1981,  1982  और

 1983  के  दौरान  प्रतिवर्षे  इन  कार्यों  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  और

 कम्पनी  के  कितने  अधिकारियों  को  पूरे  समय  तक  कारों  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति

 है  उनके  पदनाम  कया  हैं  तथा  इन  कारों  पर  वर्ष  1981,  1982  और  1983  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी

 धनराशि  ad  की  गई  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  जानकारी  संलग्न है  ।

 aa  स्टैन्ड  कम्पनी  लिमिटेड  एस०  सी ०  ने  इस्पाती  की  बिक्री के

 लिए  ठेका  दिया  था  जिस  पर  मैसेज  स्टील  काम्प्लेक्स  ने  1981  में  लगभग  21.75  लाख  1982

 में  41.40  लाख  रुपए  और  1983  में  19.30  लाख  रुपए  मूल्य  का  स्क्रैप  उठाया  बी०  एस०

 सी०  एल० ने  Ho  स्टील  कॉम्प्लेक्स को  न  तो  काली  सुची  में  दर्ज  किया  है  भौर  न  किसी  अन्य  संगठन

 द्वारा  इस  कम्पनी  की  काली  सुची  में  दें  किए  जाने  की  इसके  पास  जानकारी  है  ।  मेटल  स्क्रैप  ट्रे डिंग

 कारपोरेशन  के  माध्यम  से  ही  इस्पाती  स्क्रैप  के  निपटान  के  लिए  बी०  एस०  सी ०  एल०  द्वारा  1-4-1983

 से  नये  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 सामाजिक  सांस्कृतिक  सैर-सपाटों  और  भ्रमणों  पर  अधिक

 धनराशि  व्यय  नहीं  की  जा  रही  1981,  1982  भर  1983 में  इन  मदों पर  की  गई  राशियां
 निम्नलिखित  हैं  :

 रुपए  मे ं)

 198  2.44

 1982  3.76

 1983  0.36
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 री apr  2.0 |  म्नलिखित  है

 अधिकारियों  पदनाम
 कुल  न्यय

 संख्या

 1981  10  1,95,004  रुपए अध्यक्ष  एवम्‌
 प्रबन्ध

 निदेशक

 ae व 1982  10  1,91,326  रुपए

 1983  9  —aegt—  48,831  रुपए

 विवरण

 ay  बरामद  का  क्षेत्र  वेतन
 नियुक्त किए  गए

 TAEHTE ATA “ t
 2  3  4

 1981  4  ट्राम कारों  का  निर्माण  अलग-अलग  परामर्शदाताओं

 और  ताप सह  के  लिए  वेतन  प्रतिमास  1000

 द्यालाओं  का  रुपए  से  प्रतिमास *  2450  रुपए

 निजीकरण  |  तक  था  ।  संगठन के

 दाताओं  के  लिए  एकमुश्त  फीस

 20,000  रुपए  और  22  लाख

 रुपए थी  ।

 1982  6  1.  पुलों  के  निर्माण  और  वेतन  प्रतिमास  1000  रुपए

 से  प्रतिमास  3000  रुपए  तक

 परियोजनाएं  |

 2.  इस्पाती  संयंत्रों  हेतु

 फालतू  पुर्जों  की

 इसका  का  सर्वेक्षण |

 3.  इंधन  की  खपत  कम

 करना  और  फर्नेसों के

 लिए  अधिक  तापक्रम

 प्राप्त  करना ॥

 4,  वैगनों का  निर्यात ।

 5.  स्टोर  सिस्टम  और

 वस्तु  सूची  नियंत्रण

 का  कम्प्यूटरीकरण ।
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 3  4

 1983  1,  तापसह  परियोजना  वेतन  1600  रुपये  प्रतिमास

 का  विस्तार  और  से  2750  रु०  प्रतिमास  तक

 आधुनिकीकरण  |

 2.7  डीजल  लोको

 भोवरहाल  की

 कता  का  बाजार

 नाणणणथ  — ae ee  सर्वेक्षण  ।

 बाघों  के  लिए  कॉरबेट  पाक  अत्यधिक  छोटा

 8193,  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  1  1983  टाइम्सਂ
 में

 प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  बातों  के  रहने  के  लिए  कॉरबेट  नेपाल  बहुत  ही  छोटा  हो

 गया

 क्या  गत  दो
 वर्षों

 के
 दौरान  कुछ  बाघ  आपस  में  लड़

 कर
 मर  गये

 क्या  एक  बाघ  नरभक्षी  बन  गया  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  हा ं।

 हां
 ।

 नहीं  ।

 यद्यपि  कॉरबेट  नेशनल  पलकें  में  शिकार  करने  वाले  पशुओं  की  संख्या  बहुतायत  मैं  है

 कौर  बाघों  के  लिए  पर्याप्त  आहार  परन्तु  स्पीशीज  के  सामाजिक  संगठन  के  जो  कि  क्षेत्रीय

 बफर  क्षेत्र  को  भरपूर  बढ़ाकर  कारबेट  नैशनल  पाके  (520  वर्ग  कि०  मी  o)  की  वर्तमान  सीमा  की

 वृद्धि  आवश्यक  है  |

 नाइजीरिया में  एल्यूमिनियम और  इस्पात  के  विकास के  लिए  उस  वेश  को  सहायता

 8194.  श्री  अनादि चरण  दास  :  क्या  इस्पात  भर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  नाइजीरिया  के  farsz-qusa  को  आमन्त्रित  किया  है  तथा  उस  देश  के

 एल्युमिनियम  और  इस्पात  के  विकास  के  लिए  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  देश  को  किस  प्रकार  की  सहायता  देने  का  प्रस्ताव
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 नाइजीरिया  सरकार  का  विचार  अपने  देश  में  किस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  करने  का

 और

 इससे  सम्बन्धित  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी०  :  से

 भारत  सरकार  के  निमन्त्रण  पर  नाइजीरिया  के  इस्पात  विकास  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्ट-मण्डल

 ने  30  मार्च  से  5  1983  तक  भारत  का  दौरा  किया  ari  दुष्ट-मण्डल  ने  अपने  इस्पात  उद्योग

 के  लिए  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  बातचीत की  थी  ।  इस  बात  पर  सहमति हो  गई  थी

 कि  नाइजीरिया  की  सरकार  एक  पक्का  प्रस्ताव  भेजेगी  जिसमें  उन  क्षेत्रों  का  उल्लेख  किया  जाएगा

 जिनमें  उनको  तकनीकी  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  इस  प्रस्ताव  में  मांगी  गई  सहायता  के  स्वरूप  का

 भी  उल्लेख  किया  जायेगा  ।  वे  द्वारा  नाइजी  रिया  के  इंजी  तकनी  शायरों  और  प्रशिक्षकों

 को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  और  ऊलाक्टा  स्टील  कम्पनी  लि०  के  बीच

 करार  पर  हस्ताक्षर  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  भी  सहमत  थे  ।

 नाइजीरिया  का  चपटे  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  हेतु  एक  इस्पात  कारखाना  और  एक

 मिलियन  स्पेक्टर  की  स्थापना  करने  का  कार्यक्रम  मेटलर्जीकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसल्टेंट्स

 इण्डिया  fro  ने  नाइजीरिया  के  शिष्ट-मण्डल  को  उन  सेवाओं  के  बारे  में  बता  दिया  था
 जो

 वे

 इन  कारखानों  के  निर्माण  और  परिचालन  के  लिए  दे  सकते  ने  नाइजीरिया  के

 कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  नाइजीरिया  के  डेल्टा  स्टील  कम्पनी  के  साथ  एक  करार  किया  हुआ

 है  ।  ये  कामिक  उनके  डिजाइन  ब्युरो  में  काम  करेंगे  ।

 उड़ीसा  में  स्पंज  लोहा  संयंत्र  की  स्थापना

 8195.  श्री  धनादि चरण  दास  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  दौरान  गैर-सरकारी  और  दोनों  क्षत्रों  के  अन्तर्गत

 उड़ीसा  में  मूल  रूप  से  कितने  स्पंज  लोहा  संयंत्रो  की  स्थापना  करने  का  विचार  किया  गया

 अब  तक  वास्तव  में  कितने  स्पंज  लोहा  संयंत्रों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  और

 चालू  योजना  अवधि  के  समाप्त
 होने

 से  पहले  उड़ीसा  में  कितने  और  स्पंज  लोहा  संयंत्रों

 की  स्थापना  होने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०  :  और

 छठी  योजनावधि के  दौरान  बैद्य  में  स्पंज  लोहे  के  नए  कारखाने  लगाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  गया  उड़ीसा  सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम  मेससे  इण्डस्ट्रियल

 प्रोमोशन  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा  लि०  ने  उड़ीसा  के  क्यों
 कर

 जिले  में

 स्पंज  लोहे  का  एक  संयंत्र  लगाया  है  ।  dag  को  उसी  जिले  में  स्पंज  लोहे  का  संयुक्त  क्ष  त्

 में  एक  कारखाना  लगाने  के  लिए  एक  दूसरा  आदयय-पत्र  दिया  गया
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 और  अधिक  इकाइयों  को  लाइसेंस  देने के  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  इस  मामले  में

 घोषित  नीति  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।

 आदिवासी  क्ष  त्रों  में  इस्पात  संयत्र

 8196.  शी  भोला  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनि

 बाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देशी  में  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  आदिवासी  क्षत्रों  में

 मध्यम  और  छोटे  दर्ज  के  कौन-कौन  से  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  किए  गए

 उन  परियोजनाओं  द्वारा  कितने  आदिवासी  प्रभावित  हुए  अथवा  हटाए

 क्या  इन  आदिवासी  लोगों  को  भूमि  का  आबंटन  करके  उपजाऊ  भूमि  में  बसाया  गया

 और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  परियोजना-वार/वर्ष-बार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  एन०  क०  पी०  :  स्टील

 बारीकी  आफ  इण्डिया  लि०  के  अधीन  दो  बड़े  इस्पात  कारखाने  उड़ीसा  में  राउरकेला  इस्पात

 कारखाना  तथा  बिहार  में  बोकारो  इस्पात  कारखाना  घोषित  आदिवासी  क्षत्रों  में  स्थित हैं  ।

 से  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  विस्थापित  हुए  आदिवासियों  को  संख्या  तथा

 विस्थापित  आदिवासियों  को  आवंटित  की  गई  भूमि  के  सम्बन्ध  में  जनकारी  स्टील  अथारिटी  आफ

 इंडिया  लि०  अथवा  इस  विभाग  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  है  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  को  सम्बधित  राज्य

 सरकारों  द्वारा  भूमि  देकर  फिर  से  बसाया  जाता  है  ।  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  इस्पात  कारखाने

 प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  शारीरिक  दृष्टि  से  सक्षम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  प्रदान  करें  बशर्तें  कि

 रिक्ति  उपलब्ध  हो  और  ag  व्यक्ति  उसके  उपयुक्त  ati  राउरकेला  के  विस्थापित  परिवारों

 की  कुल  संख्या  2,610  तथा  बोकारो  में  11,946  है  ।  1983 के  मध्य  तक
 इन  परिवारों  के

 4,551  व्यक्तियों  को  राउत  केला  में  13,723  व्यक्तियों  को  बोकारो  में  रोजगार  दिया  जा

 चुका

 बिहार  सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  की  भारतीय  प्रशासनिक  सेया  में  पदोन्नति

 8197.  श्री  सीखा  भाई  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  की  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पदोन्नति

 करने  हेतु  चयन  समिति  की  बैठक  प्रतिवर्ष  31  दिसम्बर  a  पहले  करनी  होती

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  सिफारिश  की  है  कि  1983  में  भारतीय

 निक  सेवा  के  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  1981  की  चयन  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई  चयन  सुची
 के  आधार  पर  सभी  कनिष्ठ  अधिकारियों  को  पदोन्नत  किया

 क्या  यह  चयन  सूची  केवल  उन्हीं  रिक्तियों  के  लिए  बेध  है  जो  1982  तक  हुई

 हूं  और  1987  में  होने  वाली  रिक्तियों के  लिए  बैध  नहीं
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 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  अधिकारियों  की  भरतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  संवर्ग  में

 पदोन्नति  के  बारे  में  अधिसूचना  जारी  किए  जने  को  रोकने  का  सरकार  का  विचार  और

 नई  चयन  सूची  के  आधार  पर  1%83  में  होने  वाली  रिक्तियों को  भरने  के

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  पी०  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 (  प्रोन्नति द्वारा  नियुक्ति  )
 1955  के  विनियम 5  के  उप-विनियम  (1) के  प्रावधानों के

 अनुसार  चयन  समिति  की  aos  अधिक  से  अधिक  एक  साल  के  अन्तराल  पर  होंगी  और

 ae  समिति  राज्य  सिविल  सेवा  के  ऐसे  सदस्यों  की  सुची  तैयार  जो  उनकी  राय  में  sar

 i

 मे

 पदोन्नत  किए  जाने  के  लिए  उपयुक्त  हों  ।  इस  यदि  किसी  वर्ष  विशेष  में  चयन  समिति  की

 बैठक  आयोजित  न  करने  के  लिए  कोई  असामान्य  परिस्थितियां  उत्पन्न  होती  हैं  तो  उक्त  वर्ष  के  दौरान

 नयन  समिति  की  बैठक  बुलाई  जानी  आवश्यक  नहीं  होती  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  के  विनियम  9  के

 धानो ंके  अनुसार भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  प्रोन्नति
 के  लिए  उपयुक्त  पाए  गए  बिहार के  राज्य

 सिविल  सेवा  के  अधिकारियों की  जो  प्रवर  सूची  चयन  समिति  द्वारा 21  1981  को तैयार

 की
 गई  थी  और  जिले  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 5  1982  को  अनुमोदित किया  गया  इस

 समय  वही  प्रवर  सूची  लागू  है  और
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्ति  करने  के  लिए  तब

 तक  लागू  रह  सकती  जब
 तक  कि  चयन  समिति  द्वारा  कोई  नई  प्रवर  सुची  तैयार  नहीं  कर  ली

 जाती  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उसका  अनुमोदन  नहीं  कर  दिया  जाता  ।  उक्त  प्रवर  सूची
 में  शामिल  राज्य  सिविल  सेवा  के  17  अधिकारियों  को  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्त  करने  के

 लिए  राज्य  सरकार  से  साथ-समय  पर  सिफारिशें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  चूंकि  ये  सिफारिशों  सही  अत

 अधिसूचनाएँ  जारी  करके  प्रवर  सूची  के  इन  17  अधिका  रियों  को  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में
 नियुक्त

 कर  दिया  गया  था  ।

 नहीं  fora  अधिसूचनाओं  द्वारा  प्रवर  सूची  के  17  अधिकारियों  को  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्त  किया  गया  वे
 अधिसू  चनाएं

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 द्वारा  1955  के  प्रावधानों  के  अनुसार  थीं  ।

 चूंकि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  5  1१82  को  अनुमोदित  प्रवर  सूची
 कानूनी  तौर  पर  लाग  1983  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्ति  करने  के  लिए  इसको

 तब  तक  लाग  रखा  जाना  है  जब  तक  fe  चयन  समिति  द्वारा  दूसरी  सूत्री  तेयार  नहीं  कर  ली  जाती

 और  उसके  बाद  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उसका  अनुमोदन  नहीं  कर  दिया  जाता  ।

 केन्द्र  शासित  क्ष  त्र  संवर्ग  के  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  भारतीय

 पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 8198.  श्री  आर०  एन०  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे

 कि
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 वर्ष  1977  से  आज  तक  व्य-वार  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  संवर्ग  में  कितने  भारतीय  पुलिस

 सेवा  के  अधिकारी  हैं  और  इस  समय वे  कहां-कहां नियुक्त  हैं  तथा  उनके  पदनाम क्या

 उनमें  से  कितने  अधिकारी  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  तथा  कितने  अनुसूचित  जनजातियों

 के

 कया  ऐसा  निर्णय  कभी  लिया  गया  था  कि  पुलिस  बल  में  उपपुलिस  महानिरीक्षक

 का  पद  अनुसूचित  जाति  के  लिए  आरक्षित  होना

 यदि  तो  क्या  उक्त  निर्णय  कार्यान्वित  किया  गया  तथा  इस  पद
 पर  अनुसूचित  जाति

 समुदाय  का  भारतीय  पुलिस  सेवा  का  अधिकारी  नियुक्त  किया

 यदि  तो  उसके  नया  कारण  और

 क्या  दिल्‍ली  पुलिस  ढांचे  में  होने  वाले  व्यापक  फेरबदल  को  ध्यान  में  रखते  पुलिस

 बल  के  अतिरिक्त  आयुक्त  के  रूप  में  अनुसूचित  जाति  के  एक  वरिष्ठ  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी

 की  नियुक्ति  करने  का  प्रस्ताव  &  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :
 तथा  1977  से  और  इस  के

 बाद  नियुक्त  किए  गए  संघ  शासित  क्षेत्र  संवर्ग  के  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  संख्या

 और  उनमें  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  की  संख्या  इस  प्रकार

 भर्ती  का  कालम 2  में

 ag
 नियुक्त

 किए  गए  अधिकारियों

 दिए  गए  में
 की  कुल  संख्या  दिए  गए  में

 से  मनु
 ०  जा०  से  अनु० जन

 सीधे  भर्ती  पदोन्नति  जोड़  जा०  की  संख्या

 किए  गए
 परात

 6

 1977  12

 1978

 1979

 1980

 1981

 3
 1982

 17  12  29

 उनके  वर्तमान  नियुक्ति  और  पदनाम  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 जी
 श्रीमान

 प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 (=)  तथा  पुलिस उप  महानिरीक्षक  के  स्तर पर  अनु०  जाति /भनु ०  जनजाति  &
 fare

 पदों का  कोई  आरक्षण  नहीं है  ।  भतियां  और  नियुक्तियां  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  अनुदेशों  के  अधीन  प्रशासनिक  आवश्यकताओं  के

 विचार  से  की  जाती  हैं  ।

 विवरण

 1977 से  उसके  बाद  संघ  शासित  क्षत्र  संवर्ग  में  नियुक्त  किए  गए  भारतीय

 पुलिस  सेवा के
 सिफारिशों  के  नाम  भर  उनकें  परान  ret  इसकी

 नियुक्ति

 वतत्ण्ण्याधिणाा तात ec  क  एएए  णा

 क्रम  भर्ती  अधिकारी  का  नाम  और  भर्ती  का  क्या  अनु०  पद  नाम  और  वर्तमान

 स०  ag  स्रोत  क्या  सीघी  भर्ती  नियुक्ति

 अथवा  पदोन्नत  AY  जन०

 पी०  एस०  )  जा० से

 re
 संबंधित है

 2  3  4  5

 1977  श्री  एस०  पाए  एस०  पी०  एस०  पुलिस  उपायुक्त  पश्चिमी

 जिला  दिल्‍ली  |

 1977  श्री  जी०  भार०  एस ०  पी  oto
 पुलिस  विशेष

 जिला  दिल्‍ली  ।

 1977  श्री  आर०  एन०  नियोगी  एस०  पी०  वरिष्ठ  पुलिस

 एस०  चण्डीगढ ़।

 1977  श्री  पी०  आर०  एस०  बरार  UFo  सेंट्रल  डिटेक्टिव

 पी०  एस०  ट्रेनिंग  चण्डीगढ़  ।

 1977  श्री  आर०  पी०  एस०  पी०  पुलिस  उपायुक्त

 एस०  दिल्‍ली  ।

 1977  श्री  अजय  आर०  आर०  पुलिस  arefrera  लौंग

 अरुणाचल  weet

 पुलिस  को  स्थानान्तरण

 aaa  के  अंतगर्त

 1977  श्री  आर०  आर०  पुलिस  अधीक्षक  जीरो

 अरुणाचल  प्रदेश

 1977  श्री  आर०  एम०  श्रीवास्तव  भारतीय  पुलिस  सेवा  छोड़  दी

 मोटर  आर०  है  और  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  में  शामिल  हो  गए  हैं  ।
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 3  5
 a

 1977  श्री  बी०  एस०  र  आर०  अपर  पुलिस

 नई  दिल्‍ली ।

 10  1977  प्री  अहमद  संद  आर०  आर०  ऊपर  पुलिस  सुरक्षा

 दक्षिणी  दिल्‍ली  ।

 11  1977  श्री  टी०  सी०  आर०  अजजा  पुलिस

 आर०  सुरक्षा  दिल्‍ली
 |

 12  1977  श्रीमती  कमलजीत  भार०  पुलिस
 डी०  ए०

 आर ०

 13  1978  श्री  बीरेन्द्र  एस०  पी०  एस०  कमाडेंट  होम  दिल्‍ली  ।

 उत्तरी 14  1978  श्री  रामाश्रय  एस०  पी०  एस०  —  पुलिस

 दिल्‍ली

 भारत  सरकार  में
 15  1978  श्री  रणजीत  आर०  आर०

 नियुक्ति  पर

 16  1978  श्री  सती दा  dee ate  ,  आर०  आर०  पुलिस

 मिजोरम  |

 17  1978  श्रीमती  विमला  मेहरा  आर०  आर०  (Howto)  पुलिस
 अण्डमान

 तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  |

 18  1979  श्री  ए०  के ०  आर०  आर०  सहागप्रक  पुलिस

 दिल्‍ली  |

 19  1979  श्री  आर०  आर०  सहायक  पुलिस

 दिल्‍ली  ।

 20  1980  श्री  ओ०  पी०  एस०  पी०  पुलिस  दिल्‍ली  |

 एस ०

 21  1980  श्री  भरी  आर  एस०  सी०  पुलिस

 एस ०
 मिजोरम  |

 22  1980  श्री  के ०  के ०  आर०  आर०  उप-मंडलीय  पुलिस

 गोवा  |

 23  1980  श्री  aif  कुमार
 आर०

 आर०  पुलिस  अधीक्षक

 भारतीय  पुलिस  सेवा

 पांडिचेरी  ।

 24  1980  श्री  प्रहलादराय  आर०  आर०  (Ho  अण्डेमान  तथा  निकोबार

 प्रशासन  को  तेनातगी  के

 आदेशों  के  अंतगर्त
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 1  2  3  4  5

 25.  198 |  श्री  वीरेन्द्र  एस०  पी०  एस०  जांच  एण्ड  बार्ड

 लोकसभा  |

 26.  1981.  श्री  पी०  एन०  आर०  आर०  नेशनल  पुलिस  अकादमी

 हैदराबाद  में  प्रशिक्षण  ले

 रहे  हैं  ।

 27  1982  श्री  पूरन  एस०  पी०  एस०  अरुणाचल  प्रदेश  को

 acy  के  आदेशों  के

 अंतगर्त  |

 28  1982  श्री  आर०  के०  एस०  पी०  —azq—

 एस०

 29  1982  श्री  आदित्य  आर०  नेशनल  पुलिस  अकादमी

 हैदराबाद  में  प्रशिक्षण  ले

 रहे  हैं
 ।

 व्यक्तियों  | 1 ह  भंडाफोड़  करने  वाले  लोगों  को  सुरक्षा

 8199. श्री  रामनाथ  सोनकर  वास्त्री : क्या गृह :  क्या  गृह  मन्त्री  भ्रष्ट
 व्यक्तियों  का  मंडा-फोड़  करने

 वाले  लोगों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  30  1983  के  अतारांकित  seq  संख्या  4925  के  उत्तर  के  संद

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  भ्रष्ट  असामाजिक  आर्थिक

 अपराधियों  आदि  का  भंडाफोड़  करने  के  मामले  में  भारत  के  नागरिक  को  उत्पीड़न  से  बचाने  तथा

 उसकी  स्वतंत्रता  सुनिश्चित  करने से  संबंधित  अधिकार  तथा  सुरक्षा  से  संबंधित  (aye /

 नियमों /  विनियमों  की  प्रतियां  स  भा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  ०
 निम्नलिखित

 संगत  उपबन्धों/अनुदेशों

 की  एक-एक  प्रति  संलग्न  है

 (i)  भ्रष्टाचार  निवारण
 1947  की  घारा  8  1)

 (ii)  भारतीय  साक्ष्य  1872 की
 घारा  125  IT)

 (iii)  पुलिस  महा  निरीक्षक/विशेष  पुलिस  नई  दिल्ल  द्वारा  सभी  पुलिस  अधीक्षकों  ,

 विशेष  पुलिस  स्थापना  को  जारी  किए
 दिनांक

 26.12.1959  के  परिपत्र  संख्या  22/8/59-111  के

 उद्धरण  111)

 (v)  गृह  मंत्रालय  का  दिनांक  16-11-65  का  का ०  ज्ञा०  संख्या  वी०  डी०

 ४)

 (vi)  कामिक  और  श्रश्यासनिक  सुधार  विभाग  के  दिनांक  5-9-1975  के  का
 ०

 ज्ञा०  संख्या

 371/5/73-Go  वी०  डी०  111  द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देश  का  उद्धरण  ४)

 (vii)  दण्ड  प्रक्रिया  1973  की  धारा  39  VI)

 में  रखी  गई ।  देखिये  संख्या  एल ०  ठी  ०  6434/83)
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 निर्धनता  रेखा  से  ऊपर  रहने  व।ले  प्रा दिवा सी

 8200.  श्री
 जय

 नारायण  रोत
 :  क्या  गह  wat  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  आदिवासी  निर्धनता  की

 रेखा  पार  कर  गये

 आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  दोष  अवधि  के  दौरान  कितने

 आदिवासियों  के  निर्धनता  की  रेखा  को  पार  करने  की  संभावना  और

 सभ  आदिवासी  निर्धनता  की  रेखा  को  कब  तक  पार  कर  जायेंगे  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  पिछले  तीन  वर्षों  (1980-81,

 1981-82  बौर  1982-83)  के  दौरान  जनजातीय  उप-योजना  वाले  क्षेत्रों  के  17  राज्यों  और  2  संघ

 शासित  क्षेत्रों  में  निर्धनता  की  रेखा  पार  करने  के  लिए  लगभग  21  लाख  आदिवासी  परिवारों  at

 भारिक  सहायता  दी  गई  थी  ।

 तथा  वे  जिनको  आधिक  रूप  से  सहायता  की  जा  रही  निरन्तर  प्रयासों

 द्वारा  एक  समयावधि  के  पश्चात  निर्धनता  रेखा  पार  कर  सकते  हैं  यह  विधि  गरीबी  विरोधी  योजनाओं

 के  स्वरूप  समेत  विभिन्‍न  तत्वों  पर  निर्भर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  जनजातीय  उप-योजना

 क्षेत्रों  में  23.25  लाख  आदिवासी  परिवारों  द्वारा  नियंता  की  रेखा  पार  करवाने  का  लक्ष्य

 ततैया  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  टे
 रोबोट

 zat

 8201.  श्री  असर  राय  प्रधान  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तृतीय  और  हमतुम  श्रेणी  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  ने  अपनी

 वर्दी  के  लिये  खादी  के  स्थान  पर  टेरीकाट  वर्दी की  मांग की
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की

 गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी

 ०  :
 तथा

 हां  ।
 केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचा  रियों  ने  यह  मांग  की  है
 कि  समूह  तथा  समूह  के  पात्र  वर्गों  को  गर्मी  के  लिए

 खादी  वर्दी  के  स्थान  पर  टेरीकाट  वर्दी
 और  सर्दी

 के
 लिए  मिल

 की
 बनी

 हुई
 सजे  की

 ऊनी  वर्दी  दी

 जाए  |  इस  मामले  में  अभी  तक  कोई  औपचारिक  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सरकारी  व्यय  में  मितब्यांयता

 8202.  डा०  ए०  यु०  झा जमी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि

 क्या  पिछली  योजनाओं  में  यह  परिकल्पना  थी  कि  मितव्ययिता  बरती  जाये  तथा  कायें

 कुशलता  लाई  जाये  और  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  सरकारी  धन  के  खर्च  में  सावधानी  बरती  भर
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 यदि  तो  लागत  नियंत्रण  कौर  आन्तरिक  कार्यकुशलता  लेखा  परीक्षा  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  द्वारा  गठित  योजना  गत  परियोजनाओं  संबंधी  एक  समिति  की  नियुक्ति  भौर  प्रतिनियुक्तियां

 तथा  उनके  नवीकरण  को  सामान्य  रूप  से  बढ़ावा  न  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  हाल  में  जारी

 किये  गये  निदेशों  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ।

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  सरकारी  व्यय  में  मितव्ययिता

 कुशलता  लाने  और  सावधानी  बरतने  की  आवश्यकता  पर  हमेशा  बल  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1958  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  गठित  योजनागत  परियोजनाओं  से  संबंधित

 समिति  का  योजना  आयोग  ने  वर्ष  1970  में  समाप्त  कर  दिया  ati  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  पर

 लागत-नियंत्रण  और  उनके  समय  पर  कार्यान्वयन  की  विभिन्न  स्तरों  पर  नियमित  रूप  से  जांच की  जा

 रही

 परमाणु कर्जा  विभाग  में
 निलम्बित

 किये  गये
 eat

 8203.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 यह  सच  है
 कि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में  कार्यरत  ऐसे  कितने  कर्मचारी  हैं  जिन्हें

 निलम्बित  किया  गया  है  अथवा  आरोप-पत्र  जारी  किया  गया  है  और  कितनों  के  विरुद्ध  विभागीय

 कार्यवाही  आरंभ  की  गई

 उनका  ब्यौरा क्या

 क्या  निलम्बित  कमेंचारियों  को  निलम्बित  करते  समय  अथवा  निलम्बन  से  तीन  माहू  बीत

 जाने  के  तत्काल  बाद  उन्हें  निलम्बित  किये  जाने  का  कारण  बताया  गया  है  और  तीन  महीने  बीत  जाने

 के  तत्काल  बाद  उनका  निर्वाह  भत्ता  संशोधित  किया  गया  और  क्या  निर्वाह  भत्ते  का  भूगतान  उन्हें

 नियमित  रूप  से  तथा  प्रत्येक  महीने  किया  जाता

 क्या  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  जिसमें
 कमेंचारियों  को  बिना  कारण  निलम्बित  किया

 गया हो  और  आरोप  पत्र  जारी  न  किया  गया  और

 ($)  निलम्बित  कर्मचारी  की  सुरक्षा  की  क्या  व्यवस्था  है  कि  उसे  उत्पीड़ित  न  किया  जाये  ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  महासागर  विकास

 विभागों में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०
 :  से  सूचना  एकत्रित  की  जाएगी  और

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  निलम्बित  तमंचा री

 8204.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 विज्ञान  और  विभाग
 में

 ऐसे  कितने  कमेंट्री  काम  कर  रहे  हैं  जिनको
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 निलम्बित  किया  हआ  है  या  आरोप  पत्र  दिया  गया  है  और  विभागीय  कार्यवाही  कितने  मामलों  में  की

 गई  है

 उनका  ब्यौरा
 कया  है

 क्या  निलम्बित  कर्मचारियों  को  उनको  निलम्बित  करते  समय  अथवा  निलम्बन  के  तीन

 महीने  समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  उनके  निलम्बन के  कारण  बता  दिए  गए  थे  और  उनके  निर्वाह wa

 का  तीन  walt  समाप्त  होने  के  ठीक  बाद  पुनर्विलोकन  किया  गया  था  और  उनको  नियमित  रूप  से  तथा

 प्रति  मास  उनका  निर्वाह  पता  अदा  किया  जाता  है

 क्या  ऐसे  कोई  मामले  नही ंहैं  जिनमें  कारण  बताए  बिना  और  आरोप-पत्र  दिए  बिना

 कर्मचारियों  को  निलम्बित  किया  गया  कौर

 यह  सुनिधि चत  करने  के  लिए  क्या  रक्षोपाय  हैं  कि  निलम्बित  कम  चारी  को  परेशान  न

 किया  जाये  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  तथा  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी  ०  :  (®)  शून्य  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  लेखा  नियंत्रक  संगठन  के  दो  कर्मचारियों  को  आरोप-पत्र

 जारी  किये  गये  हैं  और  उनके  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  प्रारंभ  की  गई  है  ।

 कंस  संख्या  1

 एक  आरोप  पत्र  3  1982  को  जारी  किया  गया  था  और  एक  जांच  अधिकारी  की  नियुक्ति

 13  1982  को  की  गई  थी  ।  उनकी  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  एक  अन्य  भारों-पत्र

 एक  नए  आने  पर  13  1982  को  जारी  किया  गया  था  ।
 इस

 आरोप-पत्र  का  उत्तर

 अभियुक्त  अधिकारी  से  प्राप्त  होना

 सख्या 2

 एक  आरोप-पत्र  25  1982  को  जारी  किया  गया  था  परन्तु  अवितरित  वापिस  प्राप्त  हो

 गया  ।  एक  जांच  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  गई
 है  उसकी  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियंत्रण  और  1965  के  उपबंधों

 और  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये  अनुदेशों  द्वारा  निलम्बित

 कर्मचारियों  को  उत्पीड़न  से  बचाने  के  लिए  सु रक्षोपाय  प्रदान  किये  गये  हैं  ।

 इलक्टानिक्स  विभाग  में  कर्मचारियों का  निलंबन

 8205.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
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 aan

 इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  में  कितने
 कर्बे  चोरियों

 को  लि लम् त्रित  किया  गया  है  या  आरोप-पत्र

 दिए  गए  हैं  और  कितने  मामलों में  विभागीय  कार्यवाही  की  गई

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 कपा  निलम्बित  कमेंचारियों  को  निलम्बन  के  समय  या  निलम्बन  की  तारीख  से  तीन  महीने

 ward  होने
 के  तुरन्त  ara  उन्हें  निलंबन  के  कारण  बता  दिए  अथ  थे  और  निलंबन  के  ती  न  महीने

 समाप्त होते  ही  उनके  निर्वाह  भत्ते  की  पुनरीक्षा  की  गई  है  और  उन्हें  निर्वाह  भत्ते  की  अदाय यो  नियमित

 रूप  से  atte  afer  मास  की  जा  रही

 बया  ऐसे  कोई  मामले  नहीं  हैं  जिनमें  करें  चोरियों
 को  बिना  कारण  बताए  निलम्बित  किया

 गया  है  और  शिरोह-पत्र जारी  किए  गए  और

 (F)  एक  निलम्बित  करें  चारी
 का  शोषण  न  होने  इसके  लिए  क्या  सुरक्षा  प्रदान  की

 गई  है

 इलैक्ट्रानिकी विभाग  में  उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी
 :

 तथा  दिल्‍ली

 पुलिस  द्वारा  दर्जे एक  कथित  आपराधिक  मामले के  सम्बन्ध  में  इस  sae  केबल  एक  क्मेतखारी

 निलम्बित  अभी  तक  उसके  कोई  विभागीय  कारंबाई अ  नहीं  की  गई  है  ।  इसके

 सरकारी  उपस्करों  का  दुरुपयोग  करने  और  लेखाओं  का  ठीक  प्रकार  से  रिहाई  न  रखने  के

 कारण  दो  कोंचा  रियों  को  आरोप-पत्र  जारी  किए  मए  उनके  विरुद्ध  विभागीय  कार्रवाई  की  जा

 रही

 at

 (a)  इस  समय  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  जिसमें  किसी  को  कोई  कारण

 बताए  बिना  निलम्बित  कर  दिया  गया  हो  ।

 ऐसे  करें
 चा

 रियों  के  लिए  अपने  हितों  को  सुरक्षा  करने  के  लिए  विभागीय  तथा

 दोनों  प्रकार  के  उपाय  उपलब्ध हैं  ।

 अनुसूचित  जाति  site  अनुसूचित  जनजातियों  के
 व्यक्तियों

 को  उद्योग  स्थापित

 करने  हेतु  राज  सहायता  देना

 $206. भो  चितासणि  जेना  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  अताने  की  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  कुटीर  उद्योग  स्थापित

 करने  हेतु  राज  सहायता  देने  के  लिए  वर्ष  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 को  राज  सहायता के  रूप
 में  कुल  कितनी  गई

 कया  यह  भी  सच  है  कि  दी  गई  राज  सहायता  का  पूरा-पुरा  उपयोग  नहीं  किया  गया

 (7)  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  घनसाली  अप्रयुक्त  रही
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 इसका  पुरा  उपयोग  न  करने  के  कया  कारण  और

 योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1983-84  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  हेतु  कितनी  धनराशि  निर्धारित

 की  गई  है  और  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  पुरी  धनराशि  का

 उपयोग  करने  हेतु  FAT  कार्यवाही  की  जा  रही

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  )  :
 से  इस  मंत्रालय  के  अधीन आने  वाले

 लघु  उद्योग  विकास  संगठन  ने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  विशेष  घटक  योजना  के  लिए

 34.00  लाख  रुपये  का  परिव्यय  और  1980-85  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  आदिवासी  क्षेत्रों

 हेतु  900.00  लाख  रुपये  का  अन्य  परिव्यय  निश्चित  किया  वर्ष  1983-84  के  लिए  लघु  उद्योग

 विकास  संगठन  द्वारा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  विशेष  घटक  यो  जना  के  लिए  6.25  लाख

 रुपये  का  परिव्यय  और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  262.40  लाख  रुपये  का  अन्य  परिव्यय  निर्धारित

 करने  का  अस्थायी  रूप  से  प्रस्ताव  किया  गये  है  ।

 निशी  मजदूरों  की  सेवाओं  को  नियमित  किया  जाना

 8207,  श्री  असर  राय  प्रधान  :

 डा०  ए०  यु०  लाजमि  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  अथवा  विभागों/उनके  मंत्रा नय  के  अधीनस्थ  कार्यालयों

 में  नैमित्तिक  मजदूर/मस्टर  रोल  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की  जा  रही

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कर्मचारी  उनके  मंत्रालय के  प्रत्येक  विभाग  तथा  अधीनस्थ

 कार्यालयों  सहित  मंत्रालय  में  भर्ती  किए  गए

 क्या  काफी  समय  बीत  जाने  के  पदचात्‌ भी भी  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  नहीं  किया  जां

 रहा  हे  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  भर

 उन्हें  वर्षों  तक  केवल  नैमित्तिक  मजदूर  तथा  मीटर  रोल  कर्मचारियों  के  रूप  में  रखने  की

 बजाय  उनकी  सेवायों  को  नियमित  बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  हां

 (a)  योजना  आयोग
 में

 36  और  सांख्यिकी  विभाग  मुख्यालय  में  201  सांख्यिकी  विभाग

 के  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएंगी  ।

 और  योजना  आयोग  के  संबंध  में  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने

 का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  उन्हें  अल्पावधि  के  लिए  रखा  जाता

 सांख्यिकी  विभाग  के  सम्बन्ध में  वर्ष  1983  में  हाल  ही  में  4  नैमित्तिक  श्रमिकों
 को
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 चपरासियों  के  रूप  में  नियमित  रूप  से  नियुक्त  किया  गया  था  ।  जैसे-जैसे  अन्य  रिक्तियां  होंगी  अन्य

 श्रमिकों  को  भी  नियमित  करने  के  सम्बन्ध  में  बिचार  किया  जाएगा  ॥

 दरभंगा  में  उद्यमियों  की  एक  सेमिनार  आयोजित  करना

 8208.  थ्रो  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 क्या  दरभंगा  डिवी
 जन

 में  पिछड़ेपन  की  स्थितियों  और  उद्योगों  की  बुद्धि  की  aga  अधिक

 संभावनाओं  कने  ध्यान  में  रखते  हुए  इच्छुक  उद्यमियों  की  कोई  सेमिनार  आगामी  मानसून  से  पहले

 युवा  at  को  स्थल  पर  प्रशिक्षण  और  रजिस्टर झन
 कोटेशन  और  ऋण  मंजूर  करने  आदि  की

 सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  दरमंगा  में  आयोजित  करने  का  विचार  है  ताकि  अपने  रोजगार  के  माध्यम

 से  अत्यधिक  विलम्ब  की  प्रक्रिया  से  बचते  हुए  उत्पादिकता  प्रयास  शुरू  किए  जा

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  )  :  से  बिहार  राज्य  में  दिक्षित  बेरोजगार

 ग्रामीण  महिला  उद्यमियों  तथा  अन्य  लम्बित  समूहों  के  लिए  उद्यमिता  विकास  कार्यक्रमों  का

 आयोजन  पटना  और  मुजफ्फरपुर स्थित  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों द्वारा  किया  जाता  इन

 कार्यक्रमों  को  आयो  जित  करने  के  स्थानों  और  प्राथमिकताओं  पर  राज्य  सरकार  के  casas  से  निर्णय

 लिया  जाता  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  राज्य  सेवा  में  नियुक्ति

 8209.  श्र  जय  नारायण  रोत  :  क्या  माह  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  एक  ऐसा  प्रावधान  बनाया  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  के  50  प्रतिशत  अधिकारी  राज्य  सेवा  में  नियुक्त  किए  और

 (a)  यदि  at,  तो  तस् संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  सरकारों  को  इस  पर  क्या

 प्रतिक्रिया

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  On  पो०  बेंकटसुब्बय्या  )  तथा  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  के  अधिकारियों  को  राज्य  सेवाओं  में  सम्मिलित  किए  जाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 सेवा  के  विभिन्‍न  संवर्गों  में  सीधे  भर्ती  किए  भारतीय  प्रयास  निक  सेवा  के  अधिकारियों  के  आवंटन

 के  मामलों में
 प्रत्येक  संवर्ग  को  आवंटित  कम  से  कम  50%,  अधिकारी  दूसरे  ज्यों  के  होते  हैं  ।  आवंटन

 संबंधित  राज्य  सरकारों  के  पराग्वे  से  किए  जाते  हैं

 बिहार  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पश्न

 8210.  श्री  भोगेन्द्र  भा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देना  में  राज्यवार  और  बिहार  में  वार  कुल  कितने  स्वतंत्रता  समितियों  को  पहले  से

 ही  tara  मिल  रही  है  अथवा  पेंशन  मंजूर  की  गई  और

 मधुबनी  और  जिलों  में  ऐसे  पेंशन  प्राप्त  कर्ताओं  की  ब्लाक-वार  सूची  क्या

 गृह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री

 पी  ०  :  विवरण  संलग्न  है
 ।

 ब्लाक-वार  कोई  रिका ईं  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 विवरण  e

 स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  यो  जो  पहले  स्वतंत्रता  सेनानी  पवन  योजना

 1972  के  नाम  से  ज्ञात  के  अंतगर्त  स्वीकृत  मामलों  की  संख्या  28  फरवरी

 1983  की  राज्य-वार  और  बिहार  में  जिला-वार  की  विवरण  |

 'राज्य/सघ  द  जिन  मामलों  में  पाया  बिहार  राज्य  में  जिन  मामलों  में  पेंशन

 क्षत्र  का  नाम  स्वीकृत  की  गई  उनकी  जिलों  के  नाम  स्वीकृत  की  मई  उनकी

 सख्या

 1  4

 sao 2  22 अंडमान  तथा  निको  36  भागलपुर  2608

 आंध्र  प्रदेश  5610  चम्पा रन  1132

 आसाम  4006  धनबाद  80

 बिहार  20024  दरभंगा  169

 चण्डीगढ़  81  1378

 दिल्ली  1752  हजारीबाग  176

 गोगा  626
 मगर  2661

 गुजरात  3099  मुजफ्फरपुर  1967

 हरियाणा  1370  707 पुर्णिया

 हिमाचल  प्रदेश  421  पटना  2533

 जम्मू  एवं  कमी र  914  पालामऊ  119

 केरल  2087  रांची  115

 कर्नाटक  8171
 सिंहभूम  97

 मध्य  प्रदेश  2915  सधालपरगना  581

 महाराष्ट्र  10849  शाहबाद  2134

 मणिपुर  59  सहरसा  652

 मेघालय  68  साइन  1280

 नागपाल
 कटिहार

 उडीसा  3610  गिरिडीह
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 gn te

 1

 पांडिचेरी  258  मधुबनी
 61

 पंजाब  5404  समिति पुर
 24

 राजस्थान  649  ना लदा  24

 तमिलनाडु  3747

 त्रिपुरा  659

 उत्तर  प्रदेश  16386

 पृ०  बंगाल  15108

 17803 भ-आ०
 फी

 कामिक

 जोड़  जोड़  20024
 a  nn  125760 Sere  ener  re  ——

 गृह  कल्याण  नई  द्वारा
 प्रशिक्षकों

 की  भरती

 8211. श्री  हीरालाल  आर०
 परमार

 :  क्या  गृह
 मंत्री  गृह  कल्याण  नई  दिल्‍ली  द्वारा

 शिक्षकों  की  भर्ती  के  बारे  में  6  1983  के  अतारांकित  प्रीत  संख्या  591  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 और  टेलर  मास्टर  के  पद  के  लिए  चुने  गए  अथवा  अस्वीकार  किए  गए

 वारों  की  आर्थिक
 आवश्यकताओं  का

 निर्धारण  करने  में  केन्द्र  द्वारा  क्या  मानदण्ड  अपनाया

 कया  साक्षात्कार  हेतु  बुलाए  गए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों

 को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  था
 और  उनके  स्थान  पर  गेर-अनुसूचित  जाति/अनुसचित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  का  चयन  किया  गया

 यदि  तो  उपरिलिखित कार्य
 के  लिए  चुने  अस्वीकार  किए  गए  उम्मीदवारों

 के  पिता/संरक्षकों  की  आय  का  वेतन  प्रमाण  पत्रों  के  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  अस्वीकार  किए  गए  उम्मी दवा  रों  के  मामलों  उनके  आर्थिक  पिछड़ेपन

 को  ध्यान  में  रखते  पुर्निवचार  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 (F)  यदि  at,  तो  कब  तक  ?

 :
 बह  में

 राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  जैसा  कि  6-4-83  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  5913  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा
 चुका  गृह  कल्याण  केन्द्र  की  रोजगार

 योजना  का  उद्देश्य  ऐसे  अल्प  वेतनभोगी  सरकारी  कर्मचारियों  के  आश्रितों  की  मदद  करना  है  जिनकी

 मासिक  आय  750  रुपए  प्रतिमाह  ओर  *afzatzt  की  प्रति  व्यक्ति  आय  200  रुपए  से  अधिक  नहीं  है

 जिससे  कि  वे  अन्य  स्थानों  में  अपनी  आजीविका  के  बेहतर  अवसर  प्राप्त  कर  सकें  ।  फिर  भी  कटर  टेलर

 मास्टर  जैसे  पदों  पर  भर्ती  करते  जिसमें  विशेष  दक्षता  जरूरी  होती  कार्यकुशलता  का  भी

 मूल्यांकन  किया  जाता  कटर  टेलर  मास्टर  के  रूप  में  धन्य  करने  के  जिन  उम्मीदवारों  का
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 साक्षात्कार  किया  गया  उन  सभी  ने  अपने  माता-पिता/अभिभावकों  की  आय  के  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत

 नहीं  किए  थे  ।  फिर  भी  जिन  उम्मीदवारों  ने  परीक्षा  में  अच्छे  ara  निष्पादन  का  परिचय  दिया  था

 उनसे  साक्षात्कार  के  समय  इस  बारे  में  पता  लगाया  गया  जिस  उम्मीदवार  का  चुनाव  कियां  गया

 है  उसके  पिता  626  रुपए  प्रतिमाह  पेंशन  ले  रहे  इसके  अलावा  ag  व्यक्ति  शारीरिक  दृष्टि  से

 विकलांग  भी  अतिरिक्त  रूप  से  चुने  गए  उम्मीदवार  के  पिता  की  आय  2,775  रुपए  प्रतिमाह  है  ।

 कार्य  के  मामले  में  दोनों  उम्मीदवार  एक  से  निपुण  पाए  गए  लेकिन  चूंकि  एक  व्यक्ति  की  आधिक

 आवश्यकता  दूसरे  की  तुलना  में  अधिक  थी  और  वह  शारी रिक  दृष्टि  से  विकलांग  भी  था  इसलिए  उसे

 तरजीह  दी  गई  ।

 उम्मीदवारों  ा  चुनाव  उक्त  में  वर्जित  मानदण्डों  के  आधार  पर
 किया  गया  था

 और  उनके  स्थान  पर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  रखे  जाने  का

 कोई  नहीं  उठता  ।

 जैसा  कि  उक्त  में  पहले  ही  कहा  जा  चुका  जिन  उम्मीदवारों  का  साक्षात्कार

 किया  गया  था  उन  सभी  ने  अपने  माता-पिता/अभिभावकों  की  आय  के  प्रमाण  पत्र  प्रदान  नहीं

 किए  थे  ।

 और
 उक्त

 से  तक  के  उत्तरों  को  देखते  हुए  यह  sea  नहीं  उठता  ।

 गुट-निरपेक्ष  शिखर-सम्मेलन  के  दौरान  तोड़-फोड़  करने  वाले  व्यक्ति

 8212.  श्री  बाला साहिब  fae  पाटिल  :

 शो  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  क्या  गृह  मंत्री  ग्रह  बताने  की  Har  करेंगे

 क्या  समाचार  पत्रों  ने  इस  आद्य  का  समाचार  प्रकाशित  किया  था  कि  गुटनिरपेक्ष
 शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  समस्या  पैदा  करने  के  लिए  कुछ  तोड़-फोड़  करने  वाले  व्यक्ति  बाहरी  देशों

 से  भारत को  मैंने  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप से  सड़क

 और

 कया  उन  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  प्रतिनिधियों  जिनमें  आपसी  मित्रता  नहीं
 भिन्न  जगहों  में  रखने  की  पूरी  व्यवस्था  की  गई  थी  ताकि  अचानक  ars  की  नौबत  न  आने  पाये  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  गुट  निरपेक्ष  शिखर

 सम्मेलन  के  लिए  सुरक्षा  प्रबंधों  की  योजना  बनाते  समय  बाहरी  देशों  से  तोड़-फोड़  करने  वालों  के  खतरे

 और  विभिन्न  अन्य  सुरक्षा  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  सरकार  द्वारा  किए  गए
 विस्तृत  सुरक्षा

 प्रबंधों
 से शिखर  सम्मेलन  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  को  सुनिश्चित  किया  और  इन  प्रबन्धों  को  माने

 वाले  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  समेत  सभी  लोगों  द्वारा  सराहना  की  गई  थी  ।
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 गेर-अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  कुंवारी  wear  संघ  को  मान्यता

 8213.  श्री  कार  एन०  ०७ राका  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  मंत्रालय  सहित  विभिन्न विभागों  और  मंत्रालयों  में  कितने  गैर-अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  कल्याण  संघ  कार्यरत  और  उनके  नाम  क्या
 हैं  ;

 क्या  सरकार  उक्त  गैर-अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  संघों  को  मान्यता  दे  रही

 क्या  सरकार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  कल्याण  संघों  को  मान्यता

 देकर  उन्हें  हतोत्साहित  कर  रही

 क्या  दिल्‍ली  अनुसूचित  जाति  कल्याण  अम्बेदकर  नई  दिल्‍ली  ने  सरकार  को

 इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  भेजा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  और

 विभिन्‍न  विभाग  भारत  सरकार  के  कार्यालयों  और  सरकारी  उपक्रमों  में  काय  रत

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  कल्याण  संघों  को  मान्यता  गैर  अनुसूचित  जाति

 कल्याण  संघों  और  अनुसूचित  जाति/जनजाति  कल्याण  संघों  के  बीच  मुकाबले बाजी  को  समाप्त  करतें

 तथा  सद्भाव  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  और  नीति  के

 रूप  सरकार  किसी  जनजाति  या  घार्मिक  सम्प्रदाय  आदि  के  आधार  पर  बनाई  गई  सरकारी

 कर्मचारियों  की  किसी  एसोसिएशन  को  मान्यता  नहीं  देती  है  ।  तदनुसार  उन  गैर-अनुसूचित

 कमंचारी  कल्याण  एसोसिएशनों  के  नाम  तथा  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  जो  किसी  भी  दुष्टि  से

 किसी  जाति  के  साथ  संबद्ध  हैं  तथा  रेल  मंत्रालय  सहित  चिलियन  मंत्रालयों  तथा  घिभागों  में  कार्य  कर

 रही है

 दिल्‍ली  अनुसूचित  जाति  कल्याण  जो  रक्षित  रिक्तियों  को  प्रकाशित  करने

 के  उद्देश्य  से  पहले  ही  सूचीबद्ध  ने  भी  अनुसूचित  जातियों  की  शिकायतों  के  निवारण  हेतु  संयुक्त

 परिषदों  तंत्र  में  एक  प्रतिनिधि  के  रूप  में  अपनी  एसोसिएशन  को  शामिल  करने  के  लिए  अभ्यावेदन

 किया  है  |  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  योजना  के  अधीन  az

 मान्यता  प्राप्त  गैर-कर्मचारी  संगठन  इसमें  सम्मिलित  नहीं  हो  सकते  ।

 wert  दिल्‍ली में  केन्द्रीय  रिज
 वें  पुलिस  जवानों

 के

 परिवारों  का  मृत्यु  की  स्थिति  में  रहना

 8714.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री नारायण चौबे  :  क्या  गृह  मन्त्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  ag  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  जवानों  के  1000

 परिवार  दिल्‍ली  के  निकट  भाड़ोती  कलां  में  अपने  मुख्यालय  में  लगभग  मृत्यु  की  स्थिति में  रह

 रहे
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 यां  सरकार  ने  इस  बीचे  मामले  की  ata  की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  के  परिवार  वालों  की  बेहतरी  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 से  (a)  star  कलां  में  कोई

 क्वार्टर  ऐसे  नहीं  हैं  जिनमें  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  बल  के  जवानों  के  परिवार  रहते  हैं  और  वे  क्वाटर

 रहने  के  लिए  ठीक  नही ंहैं
 अंधता  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारी  उनको  असुरक्षित  घोषित  कर

 दिया  गया  किन्तु  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  निम्नलिखित  भवन  असुरक्षित  घोषित  किए

 गए  हैं

 (i)  ग्रूप  सेंटर  और  सिगनल  बटालियन  के  अधीनस्थ  अधिकारियों  की  लाइनें  ।

 (ii)  बेडमिटन/स्कवेा  परिसर  |

 (iii)  सेंट्रल  स्केल  भवन  |

 (iv)  कौन्टी न-व-आडिटोरिंयम  भवन

 इन  भवनों  का  1972-1974  में  निर्माण  किया  गया  था ।  नारद >=)  gare  निर्माण  विभाग  द्वारा

 1979  से  इन  भवनों  की  चरणों  में  मरम्मत  की  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारी

 जिनमें  एक  अभियन्ता  को  इन  भवनों  की  मरम्मत  और  रखरखाव  की  देख  भाल  करने  लिए  बड़ौदा

 कलां  के  ग्रुप  सेंटर  में  स्थायी  रूप  से  तैनात  किया  गया  है  ।

 सीमेंट का  वार्षिक  उत्पादन बढ  का  निर्णय

 8215.  डा०
 बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकाए  ने  अगले  तीन  वर्षों  में  सीमेंट  उत्पादन  की  वार्षिक  क्षमता
 काफी

 मात्रा  में

 बढ़ाने  का  निर्णय  किया  ~

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम
 के  अधीन  1983  और  1984  में  वबर्तेंमान  कारखानों

 को  क्षमता  बढ़ाकर  और  सीमेंट
 के  नए  मामले  तथा  का  रखा ने  स्थापित  करके  बैदई

 जाने  बाली  अतिरिक्त  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या  और

 उपयुक्त  कारखानों
 में

 कौन
 से  प्राइवेट/सरकारी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  होंगे तथा

 उनको  राज्यवार  सुची  क्या है
 और  प्रत्येक  वर्ष  कितना  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  ?

 उद्योग  मंत्री
 नारायण  दत्त  :  से  वर्ष  1981-82 के

 अन्त
 में

 सीमेंट

 उत्पादन  के
 लिए

 देश  में  स्थापित  कुल  क्षमता  292.5  लाज  ato  टन  थी  ।  योजना  के  अन्तिम  वर्ष

 की  समाप्ति  ate  1984-85  के  अन्त  तक  स्थापित  क्षमता  को  बढ़ाकर  430  ae  मीट्रिक  टन  कर

 देने  योजना  स्थापित  क्षमता  में  कार्यक्रम  के  अनुसार  वृद्धि  के  वर्षवार  ब्यौरे  संलग्न  विंवरेंण  में

 दिखाये गए
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 क
 चा  पर्व  क्षमता  में  कुल  ale

 लाख  मी ०

 1982-83  सरकारी  क्षेत्र
 कुछ

 नहीं

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  30  एककों

 1983-84  सरकारी  क्षेत्र  20.8  से  10  लाख

 मी०  टन  विस्तार

 गेर-सरकारी  च्  60  से  24.2  लाख

 मी ०  बने  विस्तार

 1984-85  सरकारो  क्षेत्र
 कुछ  नहीं

 मेर-सरकारी  क्षेत्र  28.00  से  6.85

 लाखे  मी
 ०  टन

 विस्तार

 हीरे का  उत्पादन

 8216,  डा०  बसन्त  कुमार  tiza  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  ag  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  की  पना बेल्ट  खान  में  हीरों
 का

 उत्पादन  घटता
 जा

 रहा

 खनिज-हारों  की  गिनती  तथा  मूल्यों  सम्बन्धी  वाचिक  आकड़े  क्या

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  व्यापक  पैमाने  पर  हीरों की
 तस्करी  तथा  अवैध  खुदाई की

 ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  है  उन्हें  लिए  वर्तमान  नीलामी  प्रणाली  एवं  करों  की  घरों

 में  परिवर्तन  करने  को  कहा  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पन्ना  हीरा  बेल्ट  में  हीरों  के  निक्षेपों  का  नवीनतम  सर्वेक्षण  कब  कराया  गया  किसने

 किया  था  और  उसके  क्या  परिणाम  atc

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  पर्यावरण  सर्वेक्षण  राष्ट्रीय  खनिज  तथा  विकास  निगम

 और  खनिज  खोज  निगम  ने  हीरों  की  खनन  प्रौद्योगिकी  तथा  हीरों  की  उत्पादन  में
 वृद्धि  करने

 का  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन ०  Fo  पी०  :  से

 कारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वियतनाम  और  तायब वान  में  इंजीनियर  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता

 8217.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित :  बया  उद्योग  मंत्री
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (*)  क्या  भारत  विमान में  इन्ही  नियति  उद्योग  स्थापित  करने  और  इसके  enitferet

 उद्योगों  के  आधुनिक क  रण  में  सहायता  कर  रहा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने  भारतीय  प्रतिनिधि  म  क  औ  द  ने  वियतनाम  का  दौरा

 किया

 इन  दौरों  को  किसने  प्रायोजित  किया  इस  पर  खर्च  किसने  किया  हैं  और  कया  सरकार

 की  gaigata  प्राप्त
 की  गई

 क्या  ताईवान  में  इञ्जीनियरी  उद्योगों  के  स्थापना  के  लिए  भारत  ताईवान  विनियम  हेतु

 प्रतिनिधिमण्डल  ने  तायवान  का  भो  दौरा  किया

 1  करने  का  fa ॥  नाय  लग  ह ()  ताईवान और  वियतनाम  को  भारत  का  दौर  मंत्रण  दिया  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  से  एसोसिएशन ऑफ
 इन्डियन

 इस् जी  हियरिंग  सेन्ट्रल  इण्डिया  मशीनरी  मैन्युफैक्चरिंग  कारपोरेशन  कौर  प्रोजेक्ट  एण्ड

 इक्विपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  से  तीन  शिष्ट  मण्डलों  ने  वियतनाम  और  एसोसिएशन  ऑफ  इण्डिया

 इन्ही  हियरिंग  इण्डस्ट्री  तथा  फेडेरेशन  ऑफ  इण्डियन  चैम्प  ऑफर्स  कॉमर्स  एण्ड  इण्डस्ट्री  के  दो
 शिष्ट

 मण्डलों  ने  ताइवान  का  दौरा  दौरे  का  खर्चा  सम्बन्धित  संगठन  द्वारा  वहन  किया  गया  था  ।

 जहां  आवश्यकता  थी  वहां  आवश्यक  अनुमति  दे  दी  गई  थी  ।  एसोसिएशन  ऑफ  इण्डियन  इन्ही  निर्धारित

 इण्डस्ट्री  न ेवियतनाम  और  ताइवान  के  उद्योगों  तथा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  भारत  आने  का  यदि

 हो  सके  तो  1983  में  पांचवें  भारतीय  इन्ही  नियर
 व्यापार  मेल ेके

 अवसर  पर  आने  का

 निमन्त्रण  fear  किन्तु  1983  में  पांचवें  भारतीय  इंजीनियरिंग  व्यापार  मेले  के  अवसर  पर  इन

 दोनों  देहों  से  कोई  भी  दठिष्टमण्डल  भारत  के  दौरे  पर  नहीं  आया ।  भारत  वियतनाम से  उसके

 विकासात्मक  प्रयोग  में  सहयोग  कर  रहा  है  जिसमें  इंजी  निर्धारित
 क्षेत्र

 भी
 सम्मिलित  है  ।

 देश  में  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  को  स्थापना

 8218.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  लघु  सीमेंट  संयत्रों  की  स्थापना  के  काम  में  तेजी  लाने  का  प्रस्ताव

 और

 उपरोक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्विति  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  सरकार  की  नीति  देश  में  शीघ्रता

 से  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देने  की  है  ।  पता  चलता  है  कि  8  लघु  सीमेंट  संयंत्र  तों

 वाणिज्यिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  67  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  के  प्रकरणों  में  जारी  किए  हुए  aaa

 औद्योगिक  लाइसेंस  क्रियान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।
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 बिजली  की  af  यूनिट  उत्पादन  लागत

 8219.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  कया  प्रधान  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  बिजली  की

 इस  समय  प्रति  यूनिट  उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  की  परियोजना

 रिपोर्ट के  अनुसार  बिजली  की  प्रति  यूनिट  उत्पादन  लागत  कितनी  निकाली  गई  है  ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलैक्ट्रानिकी  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के

 पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी
 ।

 राजस्थान  के  बूंदी  कौर  भीलवाड़ा  जिलों  में  सीमेंट  फैक्टरियों
 कौ

 स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 8220.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 राजस्थान के  बूंदी और  भीलवाड़ा  जिलों
 में

 छोटी  और  बड़ी  सीमेंट  फैक्टरियों  की

 स्थापना के  लिए  किन-किन  व्यक्तियों को  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  तथा  ये  लाइसेंस  किस-किस

 तारीख  को  जारी  किए  गए  और

 इस  समय  उक्त  उद्योगों  की  स्थापना  सम्बन्धी  कार्य  निर्माण के  किस  चरण  में  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  ज  राजस्थान स्पिनिंग  एण्ड
 चिराग  मिल्स  लिमिटेड  को  जिला  भीलवाड़ा  में  10.42  लाख  मी०  टन  की  विधिक  क्षमता के  एक

 सीमेंट  संयंत्र
 की

 स्थापना  करने  के  लिए  26.7.1982  को  एक  वर्ष  के  लिए  वैद्य  एक  आशयपत्र  स्वीकृत

 किया  गया  था  ।

 मैसर्स  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  जिला  बूंदी  चल
 रहे  विद्यमान

 एकक  के  राजस्थान  के  बूंदी  जिले  में  एक  बड़ी  सीमेंट  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  सीमेंट

 कारपोरेशन  अऑफ  इंडिया  के  आवेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 कालो  देन  वाले  साइबेरियन क्र  नों  की  कमो  पर

 fastest  तथा  प्रकृति-बेटा निकों  की  बैठक

 8221.  घो  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 कया  पर्यावरण  विभाग  ने  काली  गर्दन  वाले  साइबेरियन  क्रेनों  की  संख्या  में  कमी  तथा

 उन्हें  बेतहाशा  मारे  जाने  को  देखते  हुए  विशेषज्ञों  तथा  प्रकृति-वैज्ञानिकों  की  एक  बैठक  आयोजित  की

 और

 इन  दुर्लभ  पक्षियों  की  रक्षा  तथा  इनकी  संख्या  बढ़ाने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर
 पर

 क्या

 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  राजस्थान  सरकार  के  सहयोग
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 से  इन्टरनेशनल  क्र  न  फाउन्डेशन  भारत  सरकार के  अनुमोदन  1983 में

 राष्ट्रीय  क्रेन  कार्यशाला  केओलेडियो  राष्ट्रीय  भरतपुर  में  आयोजित  की  मई  थी  +

 कार्यशाला ने  faa  के  क्रेतों  के  संरक्षण  विषयों  के  सम्बन्ध  में  ध्यान  केन्द्रित  किया
 ।

 काली  गर्दन  वाले  साइबेरियन  क्रेनों  के  नाम  की  कोई  स्पीति  नहीं है
 ।  मतों  को

 दो  fara  स्पीशीज  निम्नलिखित  हैं  :

 काली  ष्  वाले  क्रेन  ।

 2.  साइबेरियन  क्रेन

 देश  में  इन  दोनों  स्पीशीज  को  पुरा  संरक्षण  दिया  हा  इन  स्पीशीज  के  बन्दी  प्रजनन

 का  भी  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 टायरों  के  मूल्य  में  कमी  करने  हेतु  ज्ञापन

 8222,  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  टायर  ट्रेड  ऐसोसियेशन  की  ओर  से  उत्पादकों  द्वारा  टायरों  के  मूल्यों

 में  कमी  कराये  जाने  हेतु  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि
 तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  कया  और

 उनकी  मांग  पर  सरकार ने  क्या  कदम  उठाए

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  दिल्‍ली  टायर  नथ ह. ट्रे डसं  एसोसिएशन

 ने  समय-समय पर  उद्योग  मंत्रालय  को  निर्माताओं  द्वारा  टायरों  के  मुल्य  घटाने  हेतु  सरकार  द्वारा

 हस्तक्षेप किए
 जाने  के  लिए  अभ्यावेदन  भेजे  इन  अम्यावेदनों  में  निम्नलिखित  ga

 सम्मिलित  हैं

 (1)  टायर  निर्माताओं  के  निर्माण ोत्तर  खर्चो  में  काफी  कटौती  करने  की  आवश्यकता

 (2)  छोटे  निर्मित  टायरों/ट्यूबों  और  फ्लैटों  को  उत्पादन  लागत  ही  टायरों/ट्यूबों  और  फ्लैटों

 के  मूल्य  निर्धारित  करने  का  आधार  होना  चाहिए  ।

 (3)  टायर  निर्माता  अपने  द्वारा  कुछ  चुने  हुए  व्यापारियों  को  कम  बीजक  मूल्यों  पर  टायर

 देते हैं
 जो  प्रत्येक  टायर/ट्यूब  के  मामले  में  15  से  100  प्रतिश्त  तक  कम  होते  zi  इन  उत्पादों  के  मुल्य

 सरकार  द्वारा  इसी  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाने
 चाहिए

 |

 (4)
 कच्चे  माल  की  आवश्यकता  को  कम  करने  की  दृष्टि  से

 टायर
 बनाने  में  काम

 आने  वाले

 कच्चे  माल  की  खपत  के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  जाने

 (5)  टायरों  की  प्लाई-रेटिंग  सरकार  द्वारा  विनियमित  की  जानी  चाहिए  ।

 (6)  उत्पादन  शुल्क  घटाकर  50  प्रतिश्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (7)  दायर  उद्योग  की  मूल्य  निर्धारण  नीति  और  इसकी  वितरण  प्रणाली  को  नियंत्रित  किया
 जाना  चाहिए  ।
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 (8)  धर्म दा  ताओं  से  दान  जैसी  उपभोक्ता  विरोधी  गतिविधियों  को  रोका  जाना

 चाहिए  ।

 (9)  सरकार  को  चाहिए  कि  बहु-राष्ट्रों  की  विदेशी  इक्विटी  को  अपने  अधिकार में  लेकर  या

 भारतीय  टायर  निर्माता  कम्पनियों  की  अधिकांश
 इक्विटी

 पूंजी  लेकर  टायर  व्यापारियों  और  परिवहन

 परिचालकों  को  आवंटित  कर  दे  ।

 इस  समय  टायर/टूयूबों  की  कीमतों  और  वितरण  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  किन्तु  फिर  भी

 सरकार इन  वस्तुओं के  मूल्यों  पर  निरन्तर  नजर रख  रही  टायरों  की  कुछ  किस्मों के  मूल्य  में

 1982  में  कभी  की  गई  थी  और  तब  से  प्राकृतिक  रबड़  और  अन्य  नि विष्टि यों  के  मुल्य  बढ़  जाने

 के  बावजूद उन  टायरों  के  मलय  नहीं  बढ़े  औद्योगिक  लागत  और  मलय  ब्यौरे  द्वारा  भी  टायर

 उपयोग के  लागत  ढांचे की  जांच की  गई  सरकार  टायर  उद्योग  के  कार्यों  में  इस  समय  हस्तक्षेप

 करना  उचित  नहीं  समाप्ति  ।  टायर  कम्पनियों के  दायरों  के  अधिग्रहण का  प्रस्ताव  सरकार  की  दोषी

 नीति  के  अनुरूप  नहीं  फिर  सभी  प्रतिष्ठित  टायर  कम्पनियों  के  शेयरों  का  लेन-देन  देयर

 बाजार  में  होता  है  जिन्हें  कोई  भी  खरीद  सकता  है  ।

 और  पजाब  में  सरकारी  सम्पत्ति को  क्षति

 8223.  प्री०
 अजित  कुमार  मेहता

 थी  वृद्धि चन्द
 जैन

 :  कया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया
 सरकार

 ने  असम  और  पंजाब  में  आन्दोलन  के  कारण  उन  राज्यों  में  हुई  सरकारी

 सम्पत्ति
 की  कुल  हानि  का  मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 गृह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  और  असम  में  सावे
 नक  और  निजी  सम्पत्ति

 का
 काफी  नुकसान  हुआ है  ।

 असम  सरकार
 के  1-1-1983 से

 7-3-1983  तक  107  138  अन्य  सार्वजनिक  स्थानों  1598  सड़क  पुलों

 को
 नुकसान  पहुंचाया  गया/नष्ट  किया  गया

 ।  सार्वजनिक  भवनों  के  पुर्ननिर्माण  की  लागत

 स्थायी  रूप
 से

 90  लाख  रुपए  और  पुलों  के  मरम्मत/पुनरनिर्माण  की  लागत  4.78  लाख  रुपए

 पिंकी

 4-8-1982  से  पंजाब  में  सार्वजनिक  सम्पत्ति  के  नुकसान के  ब्यौरे  जैसा  कि  पंजाब

 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  दोनों  मामलों  आन्दोलन  की

 raf  के  दौरान  असम  और  पंजाब  में  सार्वजनिक  सम्पत्ति  की  क्षति  का  पूर्ण  मूल्यांकन  देना  सम्भव

 नहीं
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 विवरण

 28-8-198 2
 जिला  टाडा  में  पंजाब  रोडवेज  की  एक  बस  को  आग  लगा

 दी  गई  |

 14-10-198  लुधियाना जेल  के  कुछ  भौर  लकड़ी  के  बेंचों को

 आग  लगा  दी  गई  ।

 14-10-82  और  केन्द्रीय जेल  अमृतसर में  अकालियों  द्वारा  कुछ  टेंट  जला  दिए गये  |

 15-10-82

 18-10-82  अमृतसर में  पंजाब  रोडवेज की  एक  बस  और  एक  सरकारी जीप  और

 एक  कार  जला  दो  गई  |

 18-10-82  अमृतसर  के  उपायुक्त  के  कार्यालय  का  कुछ  फर्नीचर  क्षतिग्रस्त  किया

 गया |

 6-11-82  जिला  वीरो वाल  में  पंजाब  रोडवेज  की  एक  बस  को  जला

 दिया  गया ।

 19-11-82  अमृतसर  के  पोस्ट  आफिस  के  दरवाजे  को  नुकसान  पहुंचाया

 गया |

 27-12-82  केन्द्रीय  जेल  अमृतसर  का  कुछ  फर्नीचर  और  टेंट  जला  दिया  गया  |

 -2-1983  नगरनिगम  से  सम्बन्धित  कुछ  कागजातों  को  जलाया  गया  |

 10  8-2-83  जिला  चेहरा  में  खण्ड  विकास  अधिकारी  के  कार्यालय  को

 विस्फोट  के  कारण  मामूली  नुकसान  हुआ  ।

 11  15-2-83  अकाली  आंदोलनकारियों  ने  अमृतसर  जेल  में  कम्बल  जलाए  |

 12  7-3-83  लुधियाना  कृषि  विश्वविद्यालय  के  संकायाध्यक्ष  के  कार्यालय  के  कुछ

 पर्दों  और  फर्नीचर  को  आधा  लगाया  गया  |

 13  9-3-83  अमृतसर  में  जिला  समाहर्ता  के  कार्यालय  के  कुछ  फर्नीचर  को  जलाया

 गया  |

 14  22-3-83  श्री  के ०  ho  अपर  सत्र  न्यायाधीश  के  मकान  की  खिड़की  के  शीशों

 को  एक  विस्फोट  में  नुकसान  हुआ  |

 15  3-  '=83  पटियाला  में  4  बसें  पेप्सू  रोडवेज  ट्रांसपोर्ट  और  दो  पंजाब
 Ueay

 की )  जलाई गई  ।

 16  -4-83  रास्ता रोको  आंदोलन  में  सात  दो  दो  पानी  के  एक

 पुलिस  की  एक  चूंगी  दो  अग्निशमन  एक  रिकवरी

 पुलिस  जीप  फ  साथ  एक  बेतार  पुलिस  के  एक  बोट

 बाक्स  और  उसका  रेलवे  TH,  3000  रुपए  के  बिड्सक्रीन

 और  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  की  अनेक  बसों  के  टायर  और  6

 ट्र  2  एक  एक  मोटर  साइकिल  और  6  दुकानों  को

 क्षति  पहुंचाई  गई  |
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 आदिवासी  समस्याओं  पर  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक

 8224.  प्रो०  अजित  कुमार  मेहता  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आदिवासी  लोगों  की  समस्याओं  के  हल  के  लिये  और  आदिवासी  कल्याण  योजनाओं  की

 पुनरीक्षा  के  लिए  उनके  द्वारा  17  को  बुलाई  गई  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  की  कया

 उपलब्धि

 आदिवासी  कल्याण  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  पर  कितना  प्रशासनिक  व्यय

 और

 आदिवासी  लोगों  पर  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  at  की  गई  और  वह  प्रशासनिक  व्यय

 के  अनुपात  में  कितनी  है  ?

 गह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  चार  मध्य

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  में  आदिवासी  बिकास  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मामलों  पर  विचार

 करने  के  लिए  बैठक  बुलाई गई  थी  ।  इन  राज्यों में  विकास  कार्यों  की  प्रगति
 की  पुनरीक्षा की

 गई  थी  और  विकास  यक्रमों  को  तेज  करने  के  गए  सुल्तानों  पर  विचार  किया  गया  था  |

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1981-82  और  1982-83 में  mfearay

 उपयोजना  क्षेत्र  के  लिए  कुल  आवंटन  के  लगभग  1  से  1.5  प्रतिशत  आवंटन
 और

 सामान्य  सेवाएंਂ  क्षेत्र  के  लिए  निर्धारित  गयी  थी  ।  तथापि  शिक्षा  और  स्वास्थ्य  जैसे  कुछ

 कार्यक्रमों  में  कर्मचारी  संघटक  तत्व  और  अन्य  प्रशासनिक  लागत  है  जिसके  लिए  अलग  आंकड़े  सुलभ

 नहीं  हैं
 ।

 दिल्लो  में  भाषराधिक  मामलों  में  विधि

 8225.  it  अमर  राय  प्रधान :
 क्या  गृह  मंत्री  क्या

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  वर्ष  1982  में  राजधानी  में  आपराधिक

 मामले  बढ़  गए

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 अपराध-दर  में  इस  खतरानक  वृद्धि  के  क्या  विशिष्ट  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  और
 संलग्न  विवरण

 में
 विभिन्न  अपराध  शीर्षों  के  अंतगर्त  वर्ष  1980-81  और  82  के  दिए  गए  तुलनात्मक  अपराध  आंकड़ों

 से  पता  चलता है  कि  * हत्याਂ  शीष  के  अन्तर्गत  मामूली  वृद्धि  को  दिल्‍ली  पुलिस  को  सूचित

 किए  गए  अपराधों  में  कमी  आयी  है  ।  हत्याएं  अधिकतर  व्यक्तिगत  कारणों  से  की  जाती हैं  और  ये

 मामले  राजधानी  में  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  और  अपराध  स्थिति  का  चित्र  प्रस्तुत  नहीं

 करते हैं  ।

 ग  fx\  और  (zt\  के  उत्तर  को  देखते  हए  प्र
 (7)  भा  ्  ६  कर  सार  As  र  ा  प्र्  MUTANT  gN  अदन  नहीं  उठता  |
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 सलक  (eine  ec

 wd  1980,  1981  और  1982  के  दोरान  सूचित  किए  गए  wacredlt  का  विवरण

 अपराध  दिल  1980  198  1982
 a  सानणामणुलाणणणाातामतणभागाामाभभाम्यध

 फ़कत  JI  24  22

 199  238

 264  257  234 हत्या  का  प्रयास

 लूटपाट  295  185  155

 दंगे  180  166  163

 sare
 छीनना  219  165  110

 ट
 पहुंचा ना

 1८80  1776  1814

 2449  1521  1314

 5454  4029  2926 साइकिल  चोरी

 वह  चोरी  13932  10803  8653

 मोटर  वाहन  चोरी  2874  2406  2067

 विविध  भा०  द  स०  9823  9115  9469

 37586  30646  27162
 कुल

 राजस्थान  परमाणु  संयंत्र  में  प्रयुक्त  हुए  इ  धन  का  तारापुर

 संयंत्र  में  संसाधन  किया  जाना

 8226,  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  कपा  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  परमाणु  संयंत्र  द्वारा  प्रयुक्त  इधन  को  तारापुर  संयंत्र  में

 संसाधित  किया  जा  रहा  है  21  1982  के  इन्डियन  एक्सप्रेस )

 क्या  सरकार  ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  देश  में  संयंत्र  द्वारा  प्रयुक्त  ईंधन

 को  भी  संसाधित  करने  में  स्वतन्त्र

 यदि  तो  उन  संयंत्रों के  नाम  क्या हैं  जिनके  द्वारा  प्रयुक्त  इंधन  को  ga:  संसाधित

 किया  जा  रहा  है  तथा  तारापुर  द्वारा  प्रयुक्त  इंधन  को  हम  कब  संसाधित  भोर

 (7)  इससे  कितनी  बचत  हुई  है  ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  तथा  महासागर  विकास

 विभागों में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato
 :

 से  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  से

 निकले  मुक्तशेष इंधन  को  आजकल  तारापुर  स्थित  ईंधन  पुनः  संसाधन  संयंत्र  में  ga:  संसाधित  किया  जा

 रहा  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  से  निकले  मक्तशझेष  इंधन  के  पुनः  संसाधन  के  बारे  में  निर्णय
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 यथोचित  समय  पर  लिया  जाएगा  ।  रक्तदोष  इंधन  संसाधन  से  बहुमूल्य  ईंधन-सामग्री  प्राप्त

 प्रान्त
 है

 | की  जाती  जिसका  उपयोग  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  किया  जा

 आदिवासियों  की  समस्याएं

 8227.  श्री  जो०  सरिस्का  रेडडी  :  कया  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आदिवासियों  को  उनकी  समस्याओं  के  जिनमें  से  कुछ  बिलकूल  काल्पनिक हैं

 आन्दोलन  के  लिए  भड़कने  के  लिए  व्यवस्थित  प्रचार  किया  जा  रहा  है

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इन  एजेंसियों  का  पता  लंगाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  भास्कर  )  :  सरकार  को  किसी  ऐसे

 व्यवस्थित  प्रचार  की  जानकारी  नहीं  लेकिन  आदिवासियों  की  वास्तविक  शिकायतों  की  दूर  करने

 के  लिए  समय-समय  पर  कदम  उठाए  जाते  रहे  हैं  ।

 उड़ीसा के  कुछ  जिलों  का  पिछड़ापन

 8228.  श्री  रास  बिहारो  बहेरा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  feet  उपयुक्त  औद्योगिक  गतिविधि  के  समर्थन  के  बिना  चलने  वाली

 गतिहीन  कृषि  गतिविधि  उड़ीसा  के  फल बनी  तथा  बालनगिर  जिलों  के  पिछड़ेपन का

 कारण  और

 यदि  तो  उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं
 ?

 योजना मंत्री  एस०  ato
 :

 उड़ीसा  के  फूलबनी  तथा  बोलनगीर

 जिलों  में  अधिकांश  खंडों  को  सुखा-प्रवृत्त  माना  गया  है  गौर  यही  सूखापन  उनके  पिछड़ेपन  का  मुख्य

 कारण है

 विशिष्ट  पिछड़े  क्षेत्रों  के  त्वरित  विकास  के  लिए  कुछ  विशेष  aren  छठी  योजना

 में  कार्यान्वय के  अधीन  हैं  ।  उड़ीसा  में  उपर्युक्त  3  जिलों  में  इन  काय  क्रमों  की  प्रयोज्य ता निम्न  प्रकार

 से  है

 कार्य  क्रम

 सुखा-प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  फूलबनी  जिले  के  14  कालाहांडी  जिले के

 11  खण्ड और  बालनगिर  जिले के  8  खण्ड ।

 2.  जनजातीय  विकास  काय  क्रम  फल बनी  जिले  की  3  तहसीलें  और  कालाहांडी  जिले

 2  खेंण्ड/ब्लाक
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 3.  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  के
 &
 t  Ta  हया क

 फूलबनी
 और  बोलनगीर  जिले  ।

 के  लिए  रियायती  वित्त  की  स्कीम

 4.  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले/क्षेत्रों  के  कालाहांडी  और  बोली र  जिल े।

 विकास  के  लिए  केन्द्रीय  निवेश  की  स्कीम

 बालाघाट  प्रदेश  )  में  तांबा  प्रभाव  लगाता

 8229.  aft  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या  इस्पात  ait  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार ने  गत  वर्ष  जब  जलाई  में  प्रधान  मंत्री  ने  राज्य

 की  यात्रा  की  थी  तब  केन्द्रीय  क्षेत्र
 के

 अन्तगेंत  बालाघाट  में  तांबा
 प्रस्तावक

 लगाने  के  लिए  सुभाव  fear

 और

 यदि  तो  उस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 इस्पात  और
 खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी ०

 प्रधान  मंत्री

 द्वारा  मजंजखंड  तास  परियोजना के  दिनांक  12-11-82  को  उद्घाटन  के  अवसर  पर  मध्य
 प्रदा

 सरकार  के  कृषि  और  पिछड़ा  at  मंत्री  श्री  तेजलाल  तुम्हारे  ने  अपने  भाषण  में  एक  ताम्र  प्रदान क

 स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 इस  समय  मलंजखण्ड में  उत्पादित  areal  का  खेतड़ी  कापर  कम्पलैक्स  (arse)  में

 शोधन  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  खेतड़ी  में  उपलब्ध  प्रद्रावण  और  शोधन  क्षमता  को  ध्यान  में  रख  कर

 किया  जा  रहा  है  ।  स्थानीय  रूप  से  प्रदावक  की  स्थापना  के  लिए  पर्याप्त  अतिरिक्त  अयस्क  भण्डारों

 की  जरूरत  जिसका  पता  लगाने  के  लिए  व्यापक  भूगर्भीय  अन्वेषण  कार्य  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 है  ।  इस  समय  मलंजखंड  में  प्रदान  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सेवा  नीति  की  आयु  बढ़ाना

 8230.  sit  माधव  राव  सीरिया  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  1®

 क्सग  यह  सच  हैं  कि  सरकारी  कम  क्यों  की  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  बढ़ाने  का  प्रशन  कुछ

 समय  से  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  भोर

 वे  कौन  सी  मुख्य  बातें
 हैं  जिनके  कारण  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  बढ़ाने  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ?

 गृह  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री
 पी

 ०  बेंकटसुब्बय्या  )
 :  (*)  नहीं  ।

 तथा  प्रदान  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  विज्ञान  कौर  स  का  अधिवेदन

 8231.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  कया  प्रधान  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :
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 क्या  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  एसोसिएशन  क
 वी  TNs  rw # ६४८३  जादव  | 6. ह  नका

 उद्घाटन  3

 1983 को
 तिरुपति  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किया  गया  था  जिसमें  विकास

 सम्बन्धी  महासागरीय
 संसाधनों  और  मनुष्य  एष्ड  ओशन  रिसोर्सिज  आन  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 गया

 यदि  तो  क्या  उसमें  बड़ी  शक्तियों  द्वारा  हिन्द  महासागर  में  घुसपैठ  के  खतरे  पर  चर्चा

 की

 विज्ञान  कांग्रेस  एसोसिएशन  ने  इस  अधिवेशन  मुख्य  टिप्पणियां  और  सिफारिशें  क्या

 और

 उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 विज्ञान  शौर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  हां  ।
 विज्ञान  कांग्रेस

 के

 अधिवेशन  का  केन्द्रीय  विषय  भर  argh  संसाधन  तथा  विकास  था  ॥

 विज्ञान  कांग्रेस  अधिवेशन  अपने  उद्घाटन  भाषण  में  प्रधान  मंत्री  ने  सुरक्षा

 और  विकास  के  लिए  हमारे  चारों  ओर  फैले  समुद्र  के  महत्व  और  उसमें  बाहरी  सैनिक  शक्तियों  की

 घुसपैठਂ  के  बारे  में  उल्लेख  किया  ।  अधिवेशन  में  हिन्द  महासागर  में  बड़ी  शक्तियों  द्वार

 की  गई  घुसपैठ  के  खतरे  के  विषय  में  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  क्योंकि  विज्ञान  कांग्रेस  के  afar  में  होने

 चाले  विचार-विनर्स  वैज्ञानिक  और  तकनी की  प्रकृति  के  होते  हैं  ।

 की  गई  मुख्य  सिफारिशों  में  से  कुछ  इस  प्रकार  थीं--महासागर की  खाद्य

 तेल  और  ऊर्जा  के  स्रोत  के  रूप  में  महासागर  के  और  इसकी  क्षमताओं  के  विषय  में  जागरूकता

 पेदा  जल मत  अन्वेषणों  को  उत्साहित  अन्तर-विषय  अन्तर सा स्थानिक  तंत्र  का

 महासागर  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लिए  जनशक्ति  की  आवश्यकताओं  का  अनुमान

 इस  क्षेत्र
 में  अनुसंधान  कार्यक्रमों  को  समन  देने  के  लिए  महासागर  संसाधनों  विशेषकर  महाद्वीपीय

 दल्फ में एक  ब्यवस्थाबद्ध  सर्वेक्षण  स्वदेशी  उपकरणों  का  निर्माण  और  समुद्री  प्रदुषण  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  वैधानिक  उपायों  को  व्यवस्थित  महासागर  अध्ययनों  के  लिए  विद्यमान

 तकनीकों  में  सुधार  करना  और  नवीन  तकनीकों  का  विकास  समुद्री  जन्तुओं  के  ध्वनि

 समुद्र  भेषज गुण  सांस्थानिक  समुद्र  खाद्य  प्रोटीन  प्रौद्योगिकी  और  प्लवक  खाद्य के

 सम्बन्ध  में  अनुसंधान  are  करना  तथा  विषेले  बहिष्प्रभावी  पदार्थों  के  मा नीट रन  और  निष्कासन

 के  लिए  व्यापक  अध्ययन  की  व्यवस्था  करना  |

 (7)  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  है  और  उन्हें  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  विभागों

 एजेंसियों  में  ब्यापक  रूप  से  परिचालित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  अपने  अनुसंधान

 गतिविधियों  का  सूत्रपात  करते  हुए  वे  इन्हें  ध्यान  में  रख  सकें
 ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
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 विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  हए  एक  अन्तः  मंत्रालयी  aaa  की  क्रियाविधि  द्वारा  विज्ञान

 कांग्रेस  के  अगले  अधिवेशन  में  इस  बात  पर  विचार-विमश  किया  जाता  है  कि  प्रत्येक  अधिवेशन  में

 केन्द्रीय  विषय  पर  वार्षिक  विज्ञान  कांग्रेस  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  किस  ge  तक  किया  जाता

 और  महासागर  संस  धन  और  विकासਂ  से  सम्बन्धित  अधिवेशन  की  सिफ़ारिशों  पर

 की  गई  कार्यवाही  की  रिपोर्ट
 के  निर्मुक्त  होने  की  1984  में  होने  वाले  अगले

 विज्ञान  कांग्रेस में  है  ।

 केरल  के  विधेयकों  को  सहमति

 8232.  श्री  ए०  निलालोहिथादसन  नाडार  :  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  राष्ट्रपति  की  सहमति  हेतु  केरल  सरकार  द्वारा  पारित  किए

 लिए  गए  कितने  विधेयक  लम्बित  पड़े  हैं

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इनमें  से  प्रत्येक  विधेयक  को  कब  तक  सहमति  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी ०  बेंकटसुब्बय्या  )  :  से  20-4-1983  तक

 लिखित  तीन  विधेयक  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लि  लम्बित  पड़े  हैं

 (i)  केरल  अस्थाई  और  बदली  श्रमिक  1977

 (ii)  सार्वजनिक  सम्पत्ति  तथा  क्षति  की  197

 (iii)  केरल  काजू  श्रमिक  राहत  और  कल्याण  निधि  1979

 थे  विधेयक  सरकार  के  विचाराधीन  हूँ  ।  कोई  ऐसी  विशिष्ट  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती

 कि  किस  तारीख  तक  विधेयकों  को  स्वीकृति  दी  जा  सकती

 नारियल  जटा  उद्योग  का  विकास

 8233.  श्री ए०  नीलालोहिंयादसन  नाडार  :  क्या  उद्योग  मम्मी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  वर्तमान  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्र  में  सत्ता  संभालने  के  पश्चात्  नारियल  जटा  उद्योग  का

 विकास  करने  के  लिए  क्या  ठोस  उपाय  किए  और

 उसका  '  ब्यौरा  कया है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  और  eat  उद्योग

 के  विकास  के  लिए  सरकार  और  छाया  als  द्वारा  अ  नेक TP  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  इसमें  कुछ  fara-

 लिखित हैं

 (1)  मंच  पूंजी  प्रबन्धकीय  करघों  आदि  की
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 eee

 आधुनिकीकरण  के  लिए  तथा  विनीत  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कार  उद्योग के  सहकारी
 करण  हेतु  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  चलायी  गई  है  |

 (2)  तमिलनाडू  भौर  आन्ध्र  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  sat  प्रशिक्षण  तथा  विकास  केन्द्रों  की

 स्थापना  करने  के  लिए  स्वीकृति  देना
 और  कार्रवाई  आरम्भ  करना  |

 (>)  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  केयर  उत्पादों  के  लिए  नकद  क्षतिपुरक  सहायता  स्वीकार

 करना  |

 (4)  हेयर  आगे  से  मिलकर  नमदा  बनाने  और  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  को  अपनाकर

 भूरे  केयर  क्षेत्र  में  उत्पादन  में  विविधता  लाने  को  बढ़ावा  देने
 के लिए  एक  अगुआ कारी

 प्लांट की  स्थापना  तथा

 (5)  फिल्मों  के  माध्यम  से  एवं  प्रदर्शन  कक्ष  विदेशों  में  प्रदेश  तियों  लों
 में  भाग  लेकर  केयर  और  BAT  उत्पादों  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाना  ।

 सेंसिंगਂ  उपग्रह  छोड़ा  जाना

 8234.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 क्या  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  की  प्राकृतिक  संसाधन  का  भूमि

 अध्ययन  और  भूभाग  के  नन्दो  तैयार  करने  के  लिए  1986  में  प्रथम  सेंसिंगਂ  उपग्रह  छोड़ने

 की  योजना

 यदि  तो  इससे  सम्बन्धित  योजनाओं  की  रूपरेखा  क्या  है  और  इस  पर  कितनों  राशि

 व्यय की  जायेगी  तथा  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 इससे  भारत  की  कितनी  आवाज़  कता  पुरी  होगी  और  क्या  व्तंमान  आवश्यकता  को  पूरा

 करने  के  लिए  किसी  अन्य  देश  के  साथ  इस  दिशा  में  कोई  अन्तरिम  प्रबन्ध  करने  का  विचार

 विज्ञान  तथा  परमाणु  इलैक्ट्रानिकी  तथा  महासागर  विकास

 विभागों में  राज्य  मंत्री
 वी  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह के

 चाबी

 1985-86  में  छोड़ने  को  योजना है  ।

 भा
 तीय

 सुदूर  संवेदन
 आर०  श्रृंखला  के  प्रथम  उपग्रह  को  सोवियत

 राकेट  द्वारा  सोवियत  संघ  से  छोड़ने  की  व्यवस्था  कर  ली  गई  क्योंकि इस  समय-अनुसूची  तक  इस

 उद्देश्य  के  आवश्यक  भारत  में  तैयार  नहीं  हो  पायेंगी  ।  उपग्रह  का  निर्माण-कायें

 प्रगति  में  है  ।

 आर  आर०  एस०  भ्युखला  सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी  का  प्रभावशाली  रूप  में

 उपयोग  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाघन  सर्वेक्षण  तथा  प्रबन्ध  प्रणाली  की  स्थापना  को  बढ़ाना  तथा

 eS  न्यून  वसनाਂ  a
 भारतीय  प्रयोक्ताओं  वीरेन्द्र  आंकड़े  प्रदान  करना  =  |  aa  समय  सिकन्दरा बाद  में  स्थित
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 भारतीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  आर  एस०  Vo),  जो  अन्तरिक्ष  विभाग  में  सम्बद्ध  है  तथा  जि

 मुख्य  रूप  में  भारत  सरकार  से  निधि  प्राप्त  होती  वायुयानों  तथा  लेग्डसट  जसे  विदेशी  उपग्रहों  से

 भी  भु-संसाधन  सम्बन्धी  आंकड़ों  को  प्राप्त  करती  उन्हें  संसाधित  करती  है  तथा  उनकी  सप्लाई

 करती  इसके  उपग्रह  से  प्राप्त  आंकड़ों  का  Faas aT  बाढ़

 मानचित्रण  इत्यादि  से  सम्बन्धित  विविध  अध्ययनों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता है  ।  आई०  आर ०

 एस०  के  उपलब्ध  हो  जाने  पर  भारतीय  प्रयोक्ता  सुदूर  संवेदन  के  लिए  व्यापक  रूप  से  हमारे  अपने

 जगहों  पर  निर्भर  |  आई०  आर०  एस०  के  पूरक  के  रूप  में  चयनीय  आधार  पर

 अन्तर्राष्ट्रीय  उपग्रहों  से  प्रतिबिम्बिकियों  तथा  आंकड़ों  को  उपलब्ध  करने  का  कायें  जारी  रहेगा  ।

 सुरक्षा  प्रणाली  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  का  प्रयोग

 8235.  Sto  कृपा  सिन्धु भोई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 कया  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  और  माइक्रो-प्रोसेसर  चिप्स  सुरक्षा  प्रणाली  में  नवीनतम

 ala

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 उनका  देना  में  निर्माण  करने  के  लिए  अब  त  क  नथा - 2164  कार्य  बाहर  att  थ
 पप् वना लुज  MS ई  है  और  इस  समय

 उसकी  स्थिति  क्या  और

 इस  प्रणाली  का  उत्पादन  कब  तक  आरम्भ  हो  जाने  और  संग्रहालयों  आदि

 ग  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी  :  से  इलेक्ट्रानिकी

 सुरक्षा  उपस्करों  के  अंतगर्त  विविध  प्रकार  की  तथा  अनुप्रयोग  आते  इनमें  से  कुछ

 अनुप्रयोग  इस  प्रकार  है

 चेतावनी  युक्तियां

 आदि

 की  स्वचालित  प्रणालियों  से  शिनाख्त  तथा

 प्रविष्टि  नियंत्रण  अतिक्रमण  आदि

 अन्वेषी  सहायक  उपकरण  :  ध्वजिक

 सूक्षम-त

 स्वचालित  वाहन  निगरानी

 इलेक्ट्रानिक

 सुरक्षा  के  लिए  कम्प्यूटर  प्रणाली  ।

 सेमीकंडक्टर  सूक्ष्म-परिपथ  सहित  इलेक्ट्रानिक  युक्तियां  सुरक्षा  उपस्करों  के

 सुवाह्य ता  तथा  विश्वसनीयता  को  बढ़ा  सकती हैं
 ।  उदाहरण  के  तौर  चार्ज  दलों

 टॉ सिस्टर  विकसित  करने  के  जिसमें  सिलिकन  की  परत  पर  एक  आयन-संवेदनशील
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 बहुत  चादर  पॉलिमर  होता  प  a राव वेधनशील  तथा  अपेक्षाकृत  सस्ते

 घुटन  संसूचक  का  विनिर्माण  अधिक  व्यावहारिक  हो  गया  we  युक्ति  सकल

 सूक्ष्म-परिपथ  के  रूप  में  उत्पादित  की  जा  सकती  है  जो  संवेदन  तथा  संकेत

 प्रावधान  दोनों  कार्य  कर  सकती  हैं  ।

 देश  में कई  यूनिटें  धातु  संसूचक  व्हेयर  चेतावनी  अग्नि  चेतावनी

 घस  संसूचन  यां  आदि  पहले  से  ही  विनिर्माण  कर  रही  है  ।  इनका  प्रयोग  गोदामों ,

 अस्पतालों  अदि  में  भी  जा  रहा  कई  यूनिटें  सुरक्षा  विषयक  प्रयोजनों के

 लिए  सतत  चौकसी  के  उद्देश्य  से  बन्द-परिपथ  दूरदर्शन  प्रणालियों  का  भी  विनिर्माण  कर  रही  हैं  ।  मैसेज

 इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  ais  इण्डिया  लिमिटेड  सी ०  आई०  नामक  सार्वजनिक  क्षेत्र

 की  केन्द्रीय  कम्पनी  हवाई  अड्डों  में  उपयोग  के  लिए  तथा  तस्करी-विरोधी  जांच  आदि  के  लिए  एक्स-रे

 आसबाब  निरीक्षण  प्रणालियां  बना  रही  इनमें  स  कई  प्रणालियां  हमारे  हलवाई-अड्डों  में  पहले  से

 ही  काय  कर  रही  हैं  तथा  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ़  इण्डिया  लिमिटेड  से  कौर  प्रणालियां  मंगवाई

 जा  रही  हैं  ।

 पिछड़े  क्षत्रों को  सिचाई  और  पेय  जल  हेतु  सहायता  देने  का  कार्यक्रम

 8236.  श्री  रास  विलास  पासवान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  देश  के  सभी  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों
 को  सिचाई  और  पेयजल  हेतु

 चल  1983-84  के  दौरान  सहायता  देने  के  लिए  कोई  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतगर्त  अब  तक  कितने  राज्यों  को  शामिल  किया  गया

 और

 इस  काम  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  चला  )
 :  पिछड़े  क्षेत्रों  जेसे  सुखवा-प्रवृत्त  रेगिस्तानी

 क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  की  सहायता  के  लिए  सिचाई  का  प्रावधान  करना  विशेष  कार्यक्रमों के

 महत्वपूर्ण  संघटकों  में  से  एक  है  ।  पीने  के  पानी  का  प्रावधान  करना  न्यूनतम  आवश्यक्ता  कांयं क्रम

 का  एक  महत्वपूर्ण  संघटक  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम के

 अंतगर्त  वित्तीय  सहायता  देकर  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  को  बढ़ावा  देती

 त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  ania  सभी  राज्य  शामिल  हैं  ।  सूखा-प्रवृत्त

 रेगिस्तान  विकास  और  जनजातीय  विकास  कार्यक्रमों  के  अंतगर्त  शामिल  राज्यों  की  सुची  संलग्न

 विवरण में  दी  गई  है  ।

 1983-84  के  दौरान  केन्द्रीय  बजट  में  त्वरित  ग्रामीण  जलपूति  कार्यक्रम  के  लिए  199.60

 करोड़ रु०  का  प्रावधान  किया  गया  केन्द्रीय  बजट  में  सुखा-प्रवृत्त  क्षेत्रों  के  रेगिस्तान

 rg  दे विकास  कार्यक्रम  और  नजातीय  क्षेत्रों  के
 कार्यक्रम  के  लिए  प्रावधान  इस  प्रकार  है
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 (1)  सूखा-प्रवृत्त  क्षत्रों  क ेलिए  कार्यक्रम  40.00

 9.00 (2)  रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम

 110,00 (3)  जनजातीय  विकास

 सीवर

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  विशेष  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  शामिल  राज्य

 1.  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्रो ंके  लिए  कार्य  क्रम

 राज्य

 1,  आंध्र  seer

 2.  बिहार

 3.  गुजरात

 4.  हरियाणा

 5,  जम्मू  और  काइमीर

 6.  कर्नाटक

 7.  मध्य  प्रदेश

 8,  महाराष्ट्र

 9.  उड़ीसा

 10.  राजस्थान

 11.
 तमिलनाडु

 12,  उत्तर  प्रदेश

 13,  पश्चिम  बंगाल

 2.  देगी  तान  विकास  पे्रम

 1.  राजस्थान

 2.  हिमाचल  प्र  देश

 3.  हरियाणा

 4.  जम्मू और  कदमी र

 5.  गुजरात
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 3.  जनजातीय विकास  कार्यक्रम

 राज्य

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  कर्नाटक

 केरल

 8.  मध्य  yee

 9.  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर

 1१1.  उड़ीसा

 12.

 13.  तमिलनाडु

 14.  त्रिपुरा

 15,  उत्तर  प्रदेश

 16.  पश्चिम  बेंगाल

 17.  सिविक

 संघ  राज्य क्ष  त्र

 1.  अभिमान

 2.  गोला

 rare  में  सेना  मानो

 8237.  श्री  राम  विलास  पासबान
 :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 आसाम  में  विधान  सभा  के  चुनाव  कराने  के  लिए  राज्यों  से  केन्द्रीय  रिज  सी  मो

 सुरक्षा  रेलवे  सुरक्षा  बल  तथा
 अन्य  पुलिस

 दलों  की  कितनी  बटालियनें  भेजी  गई

 कया  चुनाव  कराने
 के

 विरोध
 में

 आन्दोलन  करने  वासी  स्थानीय  जनता  तथा  पुलिस
 के

 बीच  wed  हुई
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 (  इनमें
 तथा  अन्य  घटनाओं  और  हिंसा  में  अब

 तक  कुल  कितने
 लोग  हताहत  और

 कितने  सैनिक  तैनात  किये  गए  थे  तथा  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  कितनी

 बार  सेना  को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  चुनावों  के  दौरान  विधि

 और  व्यवस्था  को  बनाए  रखने  और  आन्तरिक  सुरक्षा  ड्यूटियों  क ेलिए  असम  सरकार  को  पुलिस  बलों

 की  312  कम्पनियां
 उपलब्ध

 कराई  गई  थीं  |

 भीड़  द्वारा  पुलिस  बलों  पर  अनेक  आक्रमण  करने  के  समाचार  थे  |

 असम  सरकार  के  अनुसार  1983  से  21  1983  तक  aaa में  दंगों  के

 दौरान  1637  व्यक्तियों  की  जानें  गई  हैं  ।

 असम  में  चुनाव  ड्यूटी  पर  को  ई  सेनिक  तैनात  नहीं  किए  गए  थे

 नागरिक  अधिकारों  की  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तरगत  जवाहरलाल  नेहरु

 विश्वविद्यालय  के  एक  प्रोफेसर  के  विरुद्ध  मामला

 8238.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  एक  छात्र  ने  श्री पी०  सी ०

 सक्सेना  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  एक  के  विरुद्ध  नागरिक  अधिकारों  की
 अधिनियम  के  अन्तगेंत  बसंत  बिहार  पुलिस  स्टेशन  में  एक  मामला  दर्जे  कराया

 क्या  यह  भी  सच
 है  कि  पुलिस  बसंत  बिहार  के  जांच  अधिकारी  ने  अभियुक्त  के

 विरुद्ध  अभी  तक  जानबूझकर  चाज  शीट  दाखिल  नहीं  की

 चीज़ें  शीट  दाखिल  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कया  कारण  और

 इस  संबंध  में  जानबूझकर  किए  गए  विलम्ब  के  लिए  सरकार  पुलिस  अधिकारी के  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 से  जी  श्रीमान

 थाना  बसंत  नई  दिल्‍ली  में  नागरिक  अधिकार  सुरक्षा  अधिनियम  की  धारा  7  के  अधीन  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  संख्या  39  दिनांक  9-2-1983  के  तहत  एक  मामला  ay  किया  गया  था  ।  डा०  पी०

 सी०  सक्सेना के  विरुद्ध  आरोप  पत्र  दायर  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  अभी  जांच  पड़ताल  चल

 रही  ह ै।

 देना  में  प्रतिष्ठापित  परमाणु
 बिजलीघरों

 का  ब्यौरा

 8239.  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :

 श्री  अर्जुन  सेठी  :

 श्री  कुसुम  कृष्ण  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 अब
 तक  देश  में  कितने  परमाणु  बिजलीघरों  की  स्थापना  की  जा  चुकी
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 उनमें  से
 कितने  बिजलीघरों में

 विद्युत  का
 उत्पादन  शुरू  हो  गया  है

 क्या  निकट  भविष्य  में  कुछ  नए  परमाणु  बिजलीघरों  को  स्थापना  का  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इन  प्रस्तावित  संयंत्रों  की  स्थापना  कहां-कहां  की  जाएगी

 इन  संयंत्रों  से कितनी-कितनी  बिजली  का  उत्पादन  होने  की  संभावना  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 विज्ञान  site  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिकी  तथा  महासागर

 विकास  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी
 ०

 :  तथा  तारापुर भर  राजस्थान

 परमाणु  बिजलीघर काम  कर  रहे  हैं  |

 से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  चार  और  रिएक्टरों  पर  काम  शुरू  करने  का  प्रावधान

 किया गया  इनमें से  प्रत्येक की  क्षमता  235  मेगावाट  इस  बारे में  निर्णय  अभी  लिया

 जाना है  कि  थे  रिएक्टर  कहां  लगाये  जायें  ।

 नेलको  में  अभिन्न  श्रेणियों  को  vat  में  भ्रष्टाचार

 8240.  भी  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  को  इस  संबंध  में  शिकायतें  मिली हैं  नेलको  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  की

 भर्ती  के  मामले  में  भुवनेश्वर  स्थित  प्रशासनिक  कार्यालय  द्वारा  भ्रष्टाचार  किया  जा  रहा  और

 क्या  सरकार  मामले  की  तुरन्त  जाँच  के  आदेश  देगी  और
 मुनेशवर  में  नेलको  के

 प्रशासनिक  कार्यालय  को  कारगर  बनाने  के  लिए  कदम  उठाएगी ?

 इस्पात  और  लान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०
 फे०  पी०  (  )  और

 नेशनल  एल्युमिनियम  कंपनी  लि०  में  कार्मिकों  की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  थीं
 ।  उनमें  दी  को

 सभी  की  जांच  की  गई  तथा  उन्हें  निराधार  पाया  शेष  दो
 के  बारे  में  सरकार  कम्पनी  की  रिपोर्ट  का  इन्तजार  कर  रही  है  ।

 नालको  ने  अपनी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  भुवनेश्वर  में  समुचित  स्तर  तथा  आकार
 चाले  प्रशासनिक  तथा  कार्मिक  प्रभाग  स्थापित  किए  इन  दोनों  प्रभागों  के  अध्यक्ष  उप

 प्रबन्धक हैं  ।

 सरकारो
 तमंचा  रियों  को  जाससो  करने  पर  गिरफ्तारी

 8241.  श्री  नवल  किशोर  raf
 कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  कितने  सरकारी  कंचा  रियों  को

 जासूसी  करने  पर  1981  और  1982
 के  दौरान  गिरफ्तार  किया गया
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 इन  सरकारी  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्या
 है

 और  उन्हें  क्या  सजा  दी  गई  a3  और

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  वे  जासूसी  कर  रहे  थे
 ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार

 सरकारी  रहस्य  अपीलीय  भारतीय  दण्ड  शादी  के  अधीन  दर्जें  किये  गये  मामलों  के  संबंध  में

 1981  और  1982  के  दौरान  5  असैनिक  केन्द्रीय  सरकारी  कमेंचारी  गिरफ्तार  किये  गये

 और  ये  मामले  जांच  पड़ताल  अथवा  विचारणाधीन  इसलिए  इन  मामले  के

 संबंध  में  अधिक  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  उपयुक्त  नहीं  सभा  जाता  ।

 दिल्‍ली  में  रहस्यमयी मौतें

 8242,  डा०  ए  यू०  अजमी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  जनव  1982  से  1983  तक  की  अवघि  के  दौरान  कितनी  मौतो ं/

 हत्याओं  के  होने  का  पता  चला  और  उनका  ब्यौरा  क्या

 उनमें  से  कितने  मामले  सुलभ  गये  हैं  और  उनके  निष्कर्ष  कया  हैं

 कितने  लोगों  बर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  302  के  अंतगर्त  आरोप  लगाया  गया

 भौर  क्या  उनकी  जमानत  मंजूर  की  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 हत्याओं  में  प्रत्यक्ष  का  अप्रत्यक्ष  रूप
 से

 संबद्ध  होने  के  कारण  कुल  कितने  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किये  उनमें  से  कितने  लोग  रिहा  कर  दिये  गये  और  कितने  लोगों  की  जमानत  मंजूर
 की

 गई  और  ऐसा  करने  के  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुन्बय्या  )
 :  और  (a)  भारतीय

 दण्ड  संहिता

 की  धारा  302  के  तहत  मामलों  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 fare

 ”  अवधि  सूचित  किए  दल किए  दोष  बरी  विचारण के  ata  के  लिए  गिरफ्तार

 गएं  गए  सिद्धि  गए  लिए  लंबित  लंबित  ब्यक्ति

 1982  238  234  2  14  156  43  442

 Il  ——  9  13
 1983
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 तिहाड़  जेल  की  नियम  पुस्तिका  में  संशोधन

 8243.  डा०  Yo  :  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिहाड़  दिल्‍ली  की  नियम  पुस्तिका  में  इस  बीच  संशोधन  करके  उसे  प्रवर्ती  बना

 दिया  गया
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उसका  संशोधन  ale  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  ये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :
 से  दिल्‍ली  प्रशासन ने

 सूचित  किया है  कि  इस  समय  तिहाड़  जेल में  पंजाब  जेल  नियम  पुस्तिका  में  निहित  उपबंधों  का

 अनुसरण  किया  रहा  है  ।  प्रशासन  मै  जेल  प्रशासन  *  कार्यकरण  का  पुनरीक्षण  करने  और  जेल

 नियम  पुस्तिका  में  संशोधन  का  सुझाव  देने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  समिति  ने  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  नियम  पुस्तिका  के  संशोधन  सम्बन्धी

 सिफ़ारिशों  प्रशासन  द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 परिवार  को  डाकुओं  द्वारा  पोटा  जाना

 8244.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या
 गृह

 मंत्री  यह  लगाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2?  1982  के  इंडियन  एक्सप्रैस  में  mp fadY

 बीटन  बाई  शशांक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  अपराधियों  के  दिन  में  या  रात  में  न  प्रवेश  जाने  तथा  जीवन  और  सम्पत्ति

 को  खतरा  बने  रहने  के  क्या  कारण

 पिछले  एक  at  के  दौरान  दिन  या  रात  में  ऐसी  कितनी
 डकैतियां  हुई

 हैं
 तथा  उनमें  से

 कितनी  डर्क  तियों  को  सुलक्राबा  ज़ा  चुका  आर

 क्या  सरकार  का  विचार  राहजनी  के  शिकार  लोगों  को  म्लुजाब ज़ा  देने  का  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट
 :  जी  श्रीमती  |

 और  at  1982  के  दौरान  दिन  में  9  क्रांतियां  और  रात  के  9  श्वोरियां

 जिनमें  बताया  जाता  है  परिवारों  को  भीटा  गया  4  इनमें  से  7  मामलों  को  लिया  मया  जहां

 तक  इस  विशेष  मामले  का  सम्बन्ध  धाना  किसने  कैम्प  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  459/34

 के  तहत  एक  मामला  दर्जें  किया  गया है  और  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  मामले  को  हल

 करने  और  अपराधियों  को  के  जिनकी  पीड़ितों  द्वारा  शिनाख्त  नहीं  की  जा
 के  निए

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  ैं
 |  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  शहर  में  असुरक्षा  की  भावना  व्याप्त  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 इन्चेक़  और  नेपाल  रखा के  लिए  fate

 8245.  at  ्  मण्डल  :  क्या  उल् लोम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेशनल  रबर  fated  लि०  और  इन्चेक  टायसं
 क्लार्क  के  मजदूरों

 ने  उनसे  इन  दोनों  रुग्ण  एककों  को  सुचारू  रूप  से  चलाए  जाने  के  लिए  समुचित  निधि  आवंटित  करने

 का  अनुरोध  किया  और
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 क्

 यदि  तो  उस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  :  तथा  मैसेज  नेपाल  रबर  मेन्यूफक्च रसे

 लिमिटेड  और  मैसर्स  इन्हें  टायसन  कलकत्ता  को  आवश्यकता  के  आधार  पर  आई०  आर०

 सी०  भाई०  नियमित  रूप से  सहायता  उपलब्ध  करवा  रही

 यूरोपियन  श्राटोमोबाइल  निर्माताओं  द्वारा  निर्यातोन्मुख  संयुक्त  उद्यम

 8246.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  प्रमुख  यूरोपियन  आटो मो बा इल  निर्माताओं  ने  आटो-अनुषंगी  और  पुर्जों  संबंधी

 अपनी  रक्षित  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  भारत  में  100%  निर्यातोन्मुख  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना

 करने  में  तत्परता  दर्शायी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 इस  दिशा  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )
 :  हां  |

 तथा  प्रशन  ही  नहीं  उठते  ।

 बेल्जियन  सेटल  विंग  इण्डस्ट्री
 का  भारतीय  फर्मो ंके  साथ  सहयोग

 8247.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बेल्जियन  मेटल  वकिंग  उद्योग  ने  भारतीय  फर्मों  से
 लाभकारी  सहयोग  करने  करे

 इच्छा  व्यक्त  की  और

 इस  दिशा  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण दत्त  तिवारी  )
 :  (#)  हो

 yor बेल्जियन  मेटल  किंग  इण्डस्ट्री  तथा  विभिन्न  ar  दि  त  य  संगठनों  के  बीच  इ  जूनियर

 उद्योग  के  विशिष्ट  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  सम्पक  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  इनमें  दूर  रेफ्रीजरेशन

 टेक्सटाइल  केमिकल  प्रोसेस  इण्डस्ट्रियल  हाइड्रालिक  टर्बाइनें  भारी

 शामिल

 औद्योगिक  लाइसेंस  से  छूट  की  सोमा  का  बढ़ाया  जाना

 8248.  श्री  रबीन्द्र  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  परियोजना  लागतों  में  वृद्धि  की  देखते  हुए  औद्योगिक  लाइसेंस  से  छूट  की

 सीमा  को 5  करोड़  तक  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  और

 क्या  सरकार  ऐसे  उद्योगों  की  सूची  भी  तैयार  कर  रही है  जिनकों  लाइसेंस  से  मुक्त

 किया  जाना
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 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  जी  हा ं1

 जी  नहीं  ॥

 गोशा  में  तंग  किए  गए  कर्नाटक  वासियों  को  जान  व  माल  को  हानि

 8249.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 श्री  बापुसाहिब  परूलेकर :

 श्री  माता  भाई  आर०  चौधरी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  मूलक  जो  कि  गोआ  में  लम्बे  समय  से  रह  रहे  तंग  किया  जा  रहा

 है  तथा  गोआ  छोड़ने  को  बाध्य  किया  जा  रहा  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  am

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  अनुमान  के  अनुसार  कितनी  जान  व  माल  की  हानि  हुई

 और

 उक्त  हानि  के  लिए  क्षतिपू्ि  देने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  और  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी  ०
 वें

 :  से  दमण  तथा  दीव

 की  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  सच  नहीं  है  कि  कर्नाटक  मूलक  जो  गोवा  में  लम्बे  समय

 से  रह  रहे  को  तंग  किया  रहा  है  और  गोवा  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा है
 ।  किन्तु

 1982  के  महीने  में  बास्को-डी-गामा  कस्बे  में  कुछ  दंगे हुए
 जिनमें  गोवा  सलक  और  गोवा

 अमूलक  व्यक्ति  अन्त ग्रे स्त  थे  ।  इन  दंगों  के  दौरान  किसी  जन  हानि  की  सूचना  नहीं  मिली  थी  किन्तु

 उ  व्यक्तियों  को  चोटें  आई  थीं  और  लगभग  1,17,410  रु०  की  सम्पत्ति  की  हानि  हुई थी  ।

 दमन  तथा  दीव  की  सरकार  के  अनुसार  दंगों  के  दौरान  द्वारा  की  गई  हानि  की  क्षतिपूर्ति

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  परन्तु  वास्को
 की  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्ति  जो  दंगों

 के  दौरान  पीड़ित  हुए  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  वस्तुत  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 भारत  में  कार्यरत  स्पंज  आयरन  संयंत्रों  को  संख्या

 8250.  थो  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कार्यरत  स्पंज  आयरन  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  है  और  वे  कहां-कहां  पर  हैं
 तथा  उनकी  बारिक  उत्पादन  क्षमता

 कया  देश  में  और  स्पंज  आयरन  संयंत्र  स्थापित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन  स्थानों  का  चयन  क्या  गया है  और  क्या  थे  eat  क्षेत्र  में  होंगे

 अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 प्रत्येक  संयंत्र  की  अनुमानित  लागत  कया  और

 (=)  इस  स्पंज  आयरन  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाएगा  ?
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 इस्पात  ait  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी०
 से

 अपेक्षित  जानकारी  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  कारखाने  की  लागत  अलग-अलग
 होगी

 उतना mt  7717  a ी  स्थान  और  उसके  लिए

 अपनाई  गई  प्रौद्योगिकी  आदि  पेर  निर्भर  करेगी  ।

 विद्युत  चाप  भट्टियों  द्वारा  स्पंज  लोहे  का  इस्तेमाल  कच्चे  माल के  रूप  में  किया

 जाएगा  |

 विवरण

 भारत  में  कार्यरत  स्पंज  आयरन  संयंत्रों  की  संख्या

 i
 स्थान ऋम  सं  ०  कम्पनी  का

 नाम
 क्षमता  )

 —

 पहले  से  स्थापित  स्पंज  लोहे  के  करवाने

 1  मैसेज  स्पंज  आयरन  इण्डिया  लि०  30,000  आसान  प्रदेश  कें  पालोन्चा

 जिले  में सरकार  का  उपक्रम

 2  मेसर्स  इण्डस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड  150,000  उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले

 में इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  लाइसेंसी कृत

 उड़ीसा  लि०  वार्षिक  क्षमता

 300,000  टन

 जारो  किया  गया  खाद्य-पत्र

 1  मैसेज  स्पंज  आयरन  इण्डिया  30,000  आन्ध्र  प्रदेश  के  खम्मम  जिले

 में  पालोन्चा  के  स्थान  पर क्षमता  का

 30,000  टन  से

 60,000  टन  तक

 मैक्स  इण्डस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड  90,000  उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले  में

 इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ

 उड़ीसा  )

 न  मैसेज  बिहार  राज्य  औद्योगिक  120,000

 विकास  निगम

 हसन  कर्नाटक  राज्य  औद्योगिक  150,000  बेलारी-हालवेट

 निवेश  और  विकास  निगम
 —

 क्रम  संख्या  पर  दिया  गया  उपक्रम  भारत  सरकार  का  उपक्रम  क्रम  संख्या  2-4  पर  दी

 गई  तीन  परियोजनाओं  के  प्रवर्तक  राज्य  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  और  उनका  विचार  इन

 परियोजनाओं  को  संयुक्त  क्षेत्र  में  लगाने  का  है  ।

 154



 30  1905  लिखित  उत्तर

 a  आआ

 8251.  श्री  निहाल  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आयात  प्रतिस्थापन  के  क्षेत्र  में  नई  प्रौद्योगिकी  के  संबंधन  के  लिए  1966  से  एक

 पुरस्कार  शुरू  किया  गया  और

 यदि  तो  उन  संगठनों  और  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  पिछले  पांचਂ  वर्षों  में

 यह  पुरस्कार  दिया  गया  है  और  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 उच्चयोग  मंत्री  नारायण  दस  :  at  ad  1966-67  के  दौरान  ।

 जिन्हें  ae  1978  से  पुरस्कार  प्रदान  किए  गए
 उसे  संगठनों/ब्यंक्तियों  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया गया  है

 विवरण

 नली

 फर्म का  नाम ho
 सं०  पुरस्कार

 3

 ल  सील्ड

 ह  दरबार  और  भारत
 इलेक्ट्रो  नाक्स

 लि०  गाजियाबाद

 मै०  धूरी  एण्ड  नायर  बंगलौर  wet

 मै ०  स्टेरको  एष्टरप्राइजेज  प्रा ०,  लीं  नई  दिल्ली  वही

 म ै०  सिंथेटिक  we  बम्बई  वही

 Ho  भारत  अर्थ  मूवर्स  बंगलौर  कांस्य  शील्ड

 मै ०  माइक्री  मैकेनिकल  बम्बई  ae

 Ho  सिटी  प्राइवेट  बम्बई  चली

 चली Ho  एस०  To  जे०  स्टीन  प्रा०  पुणे

 Ho  श्रषिरूप  पोलियो  प्रा०  बम्बई  वही

 10  मै ०  प्रताप  स्टील  रोलिंग  मिल्स  वही

 अमृतसर

 11  Ho  बसु  के  बम्बई  वहीं

 12  चली Ho  इण्डियन  हाइड्रॉलिक  इंडस्ट्रीज  प्रा०

 नई  दिल्‍ली

 13  में ०  प्रॉडक्शन  tea  बंगलौर  बही

 i4  Ho  ज्योति  वाडिया

 15  Ho  ब्लू  स्टील  इंजीनियर  प्रा०  बम्बई  चंदी
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 16  म०  ओमनी  टेक  इंजीनियर्स  प्रा०  कांस्य  शील्ड

 कलकत्ता

 17  वही म०  अमरदीप
 पाथेजा  एण्ड  अशोक  बालाकर  आफ  Fo

 बाला  बम्बई

 18  दाम  कुमार  केमिकल्स  जिला  वही

 उत्तरी  किनारा

 19.  Ho  निवेदिता  केमिकल्स  प्राण  बम्बई  वही

 20  Ho  आर०  एस०  रावत  महाराष्ट्र  योग्यता  प्रमाण  पत्र

 2]  गोल्ड  शील्ड म०  गरवारे  प्लास्टिक्स  एण्ड  पॉलिएस्टर  प्रा०

 बम्बई

 22  मै०  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लि०  बंगलौर  वही

 रजत  सील्ड 23.  Ho  वैक्यूम  प्लांट  एण्ड  gree  में  इस  मैन्युफैक्चरिंग

 कं०  प्रा०
 पुना

 24  म०  भारतीय  इलेक्ट्रिक  स्टीन  कं
 ०  वही

 नई  दिल्‍ली

 25  मृ०  रियल  डिलीवरी  रिसने  एण्ड  डेवलपमेंट

 एस्टैब्लिशमेंट  आगरा  केंट

 कांस्य  शील्ड 26  Ho  विद्य/त  जमदेदपुर

 27  म०  ड्युरेक्स  लेबोरेटरीज  पाठ  बंगलौर

 28  Ho  gree  मेंटेशन्स  कोटा

 29  म०  इण्डस्ट्रियल  carey  एण्ड  वेस्ट  ट्रीटमेंट  वर्दी

 बम्बई

 30  Ho  FAT  आटो  प्रा०  नई  दिल्‍ली  वही

 31  मृ०  इण्डो  इंजीनियर  go  पूना  कांस्य  शील्ड

 32  Ho  एक्यू मेक्स  इंजी  निर्धारण  वही

 33  Ho  टेस्ट  मद्रास  बही

 34  Ho  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि  ०,  हरिद्वार  वही

 35,  प्रत्येक  को  योग्यता डा०  बी
 ०

 लक्ष्मी  नारायण  और  श्री  एस०  जी०  शास्त्री

 डिफेंस  इलैक्ट्रोनिक  fad  प्रमाणपत्र  और  1000

 हैदराबाद  रु०  नकद  पुरस्कार

 36  म०  निगोका  इंजी  निर्धारित  art  योग्यता  प्रमाण  पत्र

 बंगलौर

 37  Ho  स्पिन  पुना  वही

 38  Ho  बेस्ट  एण्ड  क्राम्पटन  इंजीनियरिंग  मद्रास  वही
 39  म०  पुना  वही
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 40  Ho  अरुण  होजरी  नई  दिल्‍ली

 11.0  Ho  नेशनल  द्ग्स्ट्र  पेंट्स  कलकत्ता
 वही

 42  कदम  हांडा  नई  दिल्‍ली
 वही

 43  Ho  मुरली  इंजीनियरिंग  एण्ड  प्रेस  बंगलौर  वही
 44  म७  माइक्रोफिल्म  एसोसिएट्स  औरंगाबाद  वही
 45  पूना

 46  म०७  हिन्दुस्तान  इलैक्ट्रिक  टेक्नोलॉजी  वही

 प्रा०  बंगलौर

 47  म०७  प्रिसीपल  इंगनी  निर्धारण  योग्यता  प्रमाण  पत्र

 48  म०७  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  बंगलौर  वही

 49  Sto  अमरजीत  fag,  योग्यता  प्रमाण  पत्र

 श्री  एस०  के०

 श्री  एन०  एन०  सेर

 श्री  लक्ष्मण

 डा०  जे०  पी०  और

 बी०  एस०  केन्द्रीय

 इलेक्ट्रॉनिक्स  इन्ही  निर्धारित

 अनुसंधान  पिलानी

 हरियाणा  के  लिए  घनसाली  का  आवंटन

 8252.  श्री  चिरंजीलाल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  में  हरियाणा  राज्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई

 क्य  ag  सच  है  कि  हरियाणा  सरकार  ने  कुछ  अतिरिक्त  आवंटन  की  मांग  की

 यदि  तो  मांग  का  स्वरूप  कौर  ब्यौरा  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  ao  :  हरियाणा के  लिए  छठी  योजना  परिव्यय

 1800  करोड़  रु०  नियत  किया
 गया

 और  (7)  नहीं  ।
 लेकिन  वर्ष  1983-84  के  लिए  विधिक  योजना  प्रस्तावों  को

 अग्रेषित  करते  समय  उन्होंने  सतलुज-य  मुना
 लिंक  परियोजना  के  लिए  50  करोड़  wo  की  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  को  मांग  की  है  ।

 राज्य  सरकार  के  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  क्यों कि
 राज्य  के  क्षेत्रक

 में  परियोजनाओं  के  लिए  विदोष  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।
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 उड़ीसा  में  लघु  उद्योगों  के  लिए  लोहे  और  इस्पात  की  मांग

 8253.  श्री  क े०  प्रधानी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1982-83  के
 दौरान  उड़ीसा  में  लघु  उद्योगों  के  लिए  लोहे  और  इस्पात  की  मांग

 बया थी

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अपनी  लिखित  मांग  की  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  को  कितने  और  इस्पात  की

 पूति  की  गई  ?

 और  खान  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  न  पी०  :  (#)  से  लोहे और

 इस्पात  के  वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण नहीं  है  और  न  ही  इस्पात  राज्यवार  आवंटन  fem

 जाता है
 ।  लघु  उद्योग  लोहे  और  इस्पात  सामग्री  की  अपनी  सप्लाई  सम्बन्धित  राज्य  लघु  उद्योग

 नियमों  की  मौत  प्राप्त  करते  हैं  ।  यदि  लघु  क्षेत्र  की  ये  इकाइयां  सुसंहत  ग्रुप  की  अथवा  उनके  पास

 आवश्यकता  प्रमाण-पत्र  हो  अथवा  भूत  में  उनकी  तिमाही  खरीद  काफी  अधिक  हो  ये  इकाइयां  काफी

 मात्रा  में  सामग्री  मुख्य  उत्पादकों  तरे  cares  से  भी  प्राप्त  करती  उड़ीसा  लघु  उद्योग  निगम  को

 मांग  पर  उन्हें  वह  1982-83  में  2,500  टन  कच्चा  लोहा  तथा  17,708.  टन  आवंटित  किया

 गया  था  ।  इस  आवंटन  की  तुलना  में  उन्होंने  1982  से  1983  की  अवधि  में  1051

 टन  कच्चा  लोहा  तथा  3735  टन  इस्पात  खरीदा है  ।  उड़ीसा  लघ  उद्योग  ने  मुख्य  उत्पादकों

 द्वारा  दी  गई  इस्पात  सामग्री  की  समस्त  मात्रा  की  खरीद  नहीं  की  हैं  ।

 1982  से  1982  की  अवधि  के  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  उड़ीसा  के  उपभोक्ता ओं

 को  सप्लाई  की  गई  लोहा  और  इस्पात  सामग्री  कुल  मात्रा  का  नीचे  गया

 अस्थायी

 लोमा  41800  टन

 इस्पात  133600  टन

 आदिवासी  प्रवासी  श्रमिकों  का  शोषण

 8254,  श्री के  ०  प्रधानी :  क्या  ui  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  विशेषकर  जो  रोजगार  के  लिए  अन्य  राज्यों  में  चले  गये

 के अमानवीय  शोषण  के  कुछ  मामले  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  आये

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  मुल्यांकन  और

 क्या  सरकार  का  विचार  विशेषकर  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  औषधियों  और
 यौन  के  अनैतिक  व्यापार  के  गुणित  कार्य  को  रोकने  के  लिए  आदिवासी  कल्याण |  है  क  दी  लि  |  के  वर्तमान  कार्य  क्रम
 का  मुल्यांकन  करने  का  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  आदिवासियों  के  घोषण  के

 मामले  समग्र-समय  पर  ध्यान  में  आते हैं  ।

 और  आदिवासी  विकास  कार्यक्र  में  सभी  क्षेत्रों  में  आदिवासियों  के  शोषण  को

 रोकने  के  उपाय  शामिल  हैं  ।  जनजाति  उप  योजना  के  पुनरीक्षण  तथा  विचार-विमल  के  दौरान  राज्य

 सरकारों  के  साथ  दोषी-विरोधी  उपायों  पर  चर्चा  की  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  आग्रह  किया

 गया  है  कि  वे  अन्तर-राज्य  प्रवासी  श्रमिक  तथा  सेवा  शर्तों  का  1979

 के  उपबन्ध  के  सख्ती  से  sada  सहित  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायें  |  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 आदिवासी  विकास  कार्यक्रमों  का  मूल्यांकन  शुरू  किया  गया  है  ।

 सीमेंट  उद्योग  के  लिए  डीजल  से  चलने वाले  सेटों  को  स्थापना

 8255  :  श्री  जगदी दा  टाइटलर  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  सीमेंट  एककों  को  डीजल  से  चलने  वाले  सेट  स्थापित  करने  को  अनुमति

 देने  का  निर्णय  लिया  है  ताकि  ऐसे  सेटों  की  स्थापना  से  अतिरिक्त  उत्पादन  कर  गैर-लेवी  सीमेंट  अधिक

 मात्रा में  बेचा  सके

 Fat  सरकार  सीमेंट  लिए  डीजल  से  चलने  वाले  सेटों  की  स्थापना  और  अन्य  आवश्यक

 उद्योगों  में  लागत  को
 आंशिक  रूप  से  पूरा  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रही  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ?

 उद्योग  मन्त्री  TUTE  दत्त  तिवारी )  (*)  ये  यद्यपि  डीजल  जनित्रण  सेट  लगाने

 में  आने  को  में  पुरा  क  रने  की  प्रकार  कोई  .योजना/प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फिर  सीमेंट  उद्योग  के  मामले  में  सीमेंट  उत्पादकों  को  डीजल  नियन्त्रण  सेटों  के  परिचालन  स्वरूप

 लागत  में  हुई वृद्धि  आशिक  में  sfagta  करने  के  विचार  से  सीमेंट  को  इन  सेटों  की

 अधिष्ठापना से  प्रात्त  अतिरिकत  सीमेंट  उत्पादन  का  48.5  प्रतिशत  सीमेंट गैर
 लेवी  बाजार

 में

 की  अनुमति  देने  का  नियम,किया  गया  सामान्य  परिस्थिति  में  33.4  प्रतिशत  सीमेंट
 ही  गैर

 लेवी  बाजार  में  की  अनुमति  ह ै।  नये  सीमेंट  संयत्रों  को  जिन्होंने  1.1.  1982  के  पद चा तु  वाणिज़्यिक

 शुरू  किया  डीजल  जनवरी  सेटों  की  अधिष्ठापना  द्वारा  अतिरिक्त  उत्पादन

 61.3  प्रतिश्त  सीमेंट  गैर लेवी  सीमेंट  ब।जार  में  बेचने  की  अनुमति  दी  गई  समान्य  परिस्थितियों

 में  50  प्रतिशत  तक  की  ही  अनुमति

 mas  सेवायें  बनाए  रखना  अधिनियम  पर  पुर्नविचार

 8256.  श्री  चत  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  आवश्यक  सेवाएं  बनाने  रखना  अधिनियम  में  सेवाओं  की

 सुची  को  कम  करने  हेतु
 इस  पर  पुर्निवचार  जा  रहा  और  उन सेवाओं  में  हड़ताल  पर  प्रतिशत

 लगाया

 189



 लिखित  उत्तर  20  1983

 नगण  एए एएए

 य
 यदि  Gly  a  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  (  एल०

 इस  बारे  में  कोई  सुभाव  दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  :  जी  मान  ।

 गरदन  नहीं  उठता  |

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  संचालक  निकाय  ने  आशा  व्यक्त की  थी  कि

 भारत  सरकार  ऐसे  पुनरीक्षण  की  सम्भावना  पर  विचार  करेगी  ।  इस  अवस्था  में  विधान  का  पुनरीक्षण

 करना  आवश्यक  नहीं  सभा  गया  है  और  न  ही  ऐसा  पुनरीक्षण  अपेक्षित  प्रतीत  होता  है  क्योंकि  सभी

 उपाय  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 किए

 जा  रहे  हैं  कि  अधिनियम  को  अत्यावश्यकता ओं  में  ही  लागू

 किया जाय

 पारिस्थितिकीय  संतुलन  के  लिए  कृतिक  दलों  का  गठन

 8257.  प्रो ०  नारायण  चन्द  पराशर  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  पारिस्थितिकीय  संतुलन  बनाए  रखने  के  लिए  अनेक  राज्यों  में  कृत्रिम  दन  गठित

 किए  जा  चके  हैं

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  ऐसे  shaw  दल  स्थापित  किए  गए  हैं

 तथा  उनकी  भर्ती  कॉ  तारीख  और  कार्यक  रण  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इनका  गठन  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं
 ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मन्त्री  :
 तथा  हां  ।

 भू
 की  दो  कम्पनियों  का  एक  पारी-विकास  काय  जिसमें  प्रत्येक  में  100  व्यक्ति  एक  मुख्यालय  के

 साथ  जिसमें  43  व्यक्ति  स्थापित  किया  गया  है  और  उत्तर  प्रदेश  शिवालिकों  में  उनकी  नियुक्ति  की

 गई  है  ।  प्रादेशिक  सेना  के  प्रावधानों  के  अनुसार  1982  में  काय  बल  का  निर्माण  किया  गया

 था  ।  काय  बल  द्वारा  किए  जाने  वाले  मुख्य  कार्यों  में  मृदा  संरक्षण  att  अनाच्छादित  छालुओं  पर

 संरक्षक  अभियान्त्रिकी  कार्यों  की  संरचना  सम्मलित  हैं  ।

 1983-84  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  परि नियोजन  के  लिए  एक  कार्य  बल  की  स्थापना

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पिछड़े  क्षत्रों
 में  उद्योग  स्थापित  करने  में  असफल  होने  पर  भौद्योगिक  घरानों  के  लाइसेंसों को  रद्द

 किया  जाना

 8258
 :  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  फर्मों/मौद्योगिक  घरानों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लाइसेंसों  को  चालू  वित्त  वर्ष  सहित
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्धारित  समय  में  उद्योग  स्थापित  करने  में  असफल  रहने  के  कारण  दर्द

 किया  गया

 कया  इन  उद्योगों  को  स्थापित  करने  में  उनकी  अरा मथे ता  के  कारणों  का  उचित  ढंग

 से  विश्लेषण  किया  गया  है  भर  क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  aga  उद्योग  स्थापित  करने  से  इंकार  करने

 के  कारण  उनके  विरुद्ध  आगे  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  कया  ऐसी  कुछ  फर्मों/औद्योगिक  घरानों  को  काली  सुची  में  रखा  गया  है

 ताकि  भविष्य  में  उन्हें  किसी  चीज  का  भी  लाइसेंस  देने  से  वंचित  रखा  जा  सके

 यदि  तो  प्रति  ag  अलग-अलग  उनके  नाम  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  )
 :  वर्ष  1980 से  1983  के  दौरान

 कुल  239  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रति संहृत  किए  गए  ।  पार्टी  के  विनिर्माण कीं  aeg,  स्थापना-स्थति

 आदि  सहित  प्रतिसंह्वत  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  विस्तृत  विवरण  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा

 अपने  न्यूज  लेटरਂ  में  प्रकाशित  जाता  है  ।  इस  प्रकाशन  की
 प्रतियां  संसद  पुस्तकालय

 सें  उपलब्ध  हैं  ।

 लाइसेंसीक़ृत  औद्योगिक  उपक्रम  सम्बन्धित  लाइसेंस  में  दी  गई  शर्तों  और  प्रत्येक  मामले

 में  दी  गई  अवधि  के  अन्दर  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  |  प्रत्येक  मंत्रालय  में  एक  मानिर्टारिग  प्रकोष्ठ

 स्थापित  किया  गया  है  जो  उनकी  प्रगति  की  संवीक्षा  करता  है  और  वहां  कार्यान्वयन में  प्रगति

 सन्तोषजनक  नहीं  पायी  जाती  वहां  लाइसेंस  को  प्रति संहत  करने  के  लिए  अम्युपाय  करता

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विद्यमान  कानून  के  अंतगर्त  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करना  संभव  नहीं

 अश्विन  के  टेक्नोलाजी  से  नये  प्लूटोनियम  संयंत्र  की  स्थापना  करना

 8259.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 क्या  ट्रोम्बे  का  कनाडा-निमित  प्लूटोनियम  संयंत्र  1982  से  बन्द  हो  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं
 और  इस  संयंत्र  के  महत्वपूर्ण  gat  को  बचाने  के  लिए

 योजना  बनाई  गई

 इसको  बन्द  करने  के  दौरान  कितनी  रेडियो  एक्टिविटी  अल्फूएट  निकाला  गया  और

 उसे  किस  प्रकार  समाप्त  किया  गया  और  इसे  बन्द  करने  के  काम  में  कुल  कितना  ख  तें

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 ने

 अद्यतन  टेक्नोलाजी  से  नए  प्लूटोनियम  संयंत्र  की  स्थापना  के

 लिए  क्या  योजना  तैयार  की  और
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 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 और  परियोजना  की  समय  सी  लागत  और  यदि

 कोई  का  ब्यौरा कया  है  ?

 विज्ञान  तथा  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिकी  तथा  महासागर

 विकास  विभागों
 में

 राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  .
 से  (=)  कोई  भी  संसाधन

 जिसमें  ट्राम्बे  स्थित  प्लूटोनियम  संयंत्र  भी  शामिल  कनाडा  सहित  किसी  भी  अन्य  देव  की

 सहायता  से  नहीं  बनाया  गया  है  बाम्बे  स्थित  प्लूटोनियम  संयंत्र  जिसे  स्वदेशी  आधार  पर

 बताया
 गया  सन्‌  1972  में  आंशिक  रूप  से  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  संयंत्र  को  इस  प्रकार से

 आंशिक  रूप  से  बन्द  करने  का  लक्ष्य  यह  था  कि  उसकी  आयु  लम्बी  कर  दी  जाए  और  क्षमता  बढ़ा  दी

 अब  संयंत्र  फिर से  चालू  किया  जाने  की  स्थिति  में  संयंत्र  के  बन्द  और  विसंदूषित  किए

 जाने  की  प्रिया  में  माध्यमिक  स्तर  की  रेडियो
 क्रियता

 से  युक्त  लगभग  6  लाख  लिटर  तरल  अपशिष्ट

 पदाथ  उत्पन्न  हुए  थे  ।  अपदिष्ट  पदार्थों  को  सांद्रित  करके  उनका  भारती  लगभग  1/10  कर  दियां

 गया  और  उसे  ठोस  मैट्रिक्स  में  और  आगे  जमा  करने  के  उद्देश्य  से  रूमी  के  नीचे  बनाई  गई  टंकियों  में

 भंडारित  कर  दिया  गया  ।  निम्न  स्तर  के  रेडियो  सक्रियता  से  युक्त  लगभग  130  लाख  लिटर
 द्रव

 बहि:स्राव  भी  उत्पन्न  हुआ  जिसे  संसाधित  करने  और  रेडियो  सक्रियता  के  स्तर  को  सुरक्षित

 स्तर  तक  घटा  देने  के  बाद  समुद्र  में  प्रवाहित  कर  दिया  गया  ।  बहि:स्राव  को  प्रवाहित  करने  से  पहले

 संसाधित  अपदिष्ट  पदाये  के  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  को  स्वास्थ्य  भौतिकी  के  विशेषज्ञों  ने  प्रमाणित

 कर  दिया  था  ।  संयंत्र  को  आंशिक  रूप  मे  बन्द  करने  पर  लगभग  50  लाख  रुपए  खर्च  आए

 कलपाक्कम  में  96.13  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  एक  नया  विद्युत  रिऐक्टर  इंधन

 संसाधान  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव है  ।  इस  संयंत्र  का  डिजायन  विस्तार  से  तयार  किया
 जा  रहा

 यह  संयंत्र  भी  स्वदेशी  आधार  पर  स्थापित  किया  जा  रहा  है  और  आका  है  कि  लगभग

 वर्ष  में  बनकर  तेयार  हो  जाएगा  |

 क्वार  निर्माता  उद्योगों  की  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  राहत  दिया  जाना

 8260,
 श्री

 क्  Yo  राजन :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देश  में  कार-निर्माता  उद्योग  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  भारी

 राहत  देने  का  कौर

 यदि  at,  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्य  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 :

 और  सरकार  ने  1000  सी  सी  इंजन

 तक  की  इंधन  क्षमता  वाली  कारों  के  लिए  केन्द्रीय  सी  मा  एवम  उत्पादन  शुल्क  की  रियायत  की  घोषणा

 की  है  ।  इस  प्रकार  की  रियायत  अधिक  क्षमता  वाली  कारों  की  दिए  जाने  के  प्रशन  पर  सरकार  विचार

 कर  रही  है  ||

 चेम्सफोर्ड  नई  दिल्‍ली के  सदस्यों  को  मिलने  वाली  धमकियों क
 बारे

 में

 दायर  को  गई  रिपोर्ट

 8261.  श्री
 के०

 लकप्पा
 :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 22.
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 ne  ee

 क्या  ae  सच  है  कि  1980  में  पार्लियामेंट  स्ट्रीट  पुलिस  स्टेशन  नई

 और  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  के  पास  चेम्सफोर्ड  क्लब  के  कुछ  सदस्यों  को  क्लब  के  प्रबन्धकों  के

 गुंडों  द्वारा  पहुंचाई  गई  शारीरिक  चोटों  और  मार  डालने  की  धमकियों  की  रिपोर्टे  दायर  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पुलिस  अधिकारियों  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  भर

 क्या  पुलिस  अधिकारियों  ने  सामाजिक  संगठनों  में  इस  प्रकार  की  घटनाएं  न  होने

 देने  के  लिए  रोकथाम  के  कोई  उपाय  किए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  चेम्सफोर्ड  क्लब

 लिमिटेड  के  एक  सदस्य  ने  17.11.1980  को  थाना  संसद  मानें  में  एक  रिपोर्टे  at  करवाई  थी  कि  मुक्त

 क्लब  के  अन्य  तीन  सदस्यों  ने  पीटा  है  जो  चाहते  थे  कि  मैं  एक  सिविल  मुकदमा  ara  ले  लूं  जो  मैंने

 क्लब  के  प्रबन्धकों  के  खिलाफ  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  दायर  किया  था  ।  शिकायतकर्ता  की  डाक्टरी

 जांच  करने  पर  डाक्टर  ने  राय  दी  कि  उसकी  चोटें  साधारण  थीं  अर्थात्‌  किसी  ठित  वस्तु  स  साधारण

 चोटें  बई  थीं  ।  चूंकि  कोई  संघ  य  अपराध  स्थापित  नहीं  हुआ  इसलिए  शिकायतकर्ता  को  न्यायालय  में

 सुघारने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।

 क्लब  के  इस  सदस्य  ने  27.11.1980  को  थाना  संसद  मार्ग  में  एक  अन्य  रिपो  दर्ज  करवाई

 कि  मुझे  क्लब  के  तीन  सदस्यों  ने  धमकी  दी  है
 और  be)  अपनी  जान  का  खतरा  उसके  द्वारा

 बताये  गए  तीन  सदस्यों  को  अपराघ  बंड  संहिता  की  धारा  107/150  के  अस्तंगत
 नोटिस

 जारी  किए

 गए  और  सहायक  पुलिस  आयुक्त  संसद  मार्ग  के  न्यायालय  द्वारा  विचारण  किया  गया  है  ।

 पर्यावरण  प्रदूषण  को  कम  करने  के  उपाय

 8262.  श्री  के  ०  लक्कप्पा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 देश  में  विशेष  रूप  से  कलकत्ता  और  मद्रास  जैसे  शहरों  में  वर्ष  1982  के

 दौरान  पर्यावरण  प्रदूषण  को  कम  करने के  लिए  बया  उपाय  ae  किए  गए  और  इसमें  कहां  तक

 सफलता

 चालू  ad  में  पर्यावरण  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  और

 राजधानी  में  डी०  टी०  सी०  की  बसों  और  ट्रकों  के  धुएं  की  समस्या  से  निबटने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  दुरू  की  जा  रही  है  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  तथा  क्योंकि जल  प्रदूषण

 का  प्रमुख  कारण  घरेलू  अपशिष्ट  नई  दिल्‍ली  में  मलजल  प्रदूषण  के  नियन्त्रण  के  लिए  प्रभावकारी

 कार्यान्वयन  के  लिए  कदम  उठाने  तथा  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  सम्पकं  गया

 कलकत्ता  और  मद्रास  भी  मलजल  नियन्त्रण  कार्यक्रमों  को  तेजी  से  प्रारम्भ  कर  रहे  है  ।  प्रदूषण  नियंत्रण

 के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  बोड़ें  औद्योगिक
 अपदिष्ट

 से  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  लिए  समुचित  कार्यवाही
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 में  संलग्न  हैं  तथा  कुछ  प्रदूषक  उद्योगों  के  विरुद्ध  मुकदमे  की  कार्यवाही  भी  प्रारम्भ
 की

 बहुत  से  उद्योगों  ने  प्रदूषण  उपशमन  उपकरण  स्थापित  किए  हैं  और  विभिन्‍न  अन्य  संयंत्र  का

 निर्माण  का  रहे  हैं  अथवा  अपने  अपमान  कार्यों  के आयोजन  की  उच्चावस्था  में  हैं  ।  महानगर  शहरों

 में  वायु  प्रदूषण  के  नियन्त्रण  के  लिए  वायु  निवारण और  नियन्त्रण ),  1981  की

 धारा  19  के  अन्तर्गत  ary  प्रदूषण  नियन्त्रण  क्षेत्रों  को  अधिसूचित  करने  का  भी  प्रस्ताव

 वाहनों  के  धुएं  के  सम्बन्ध  में  प्रदूषण  निवारण  और  नियन्त्रण  के  केन्द्रीय  ae  द्वारा

 डी०  टी०  सी०  बसों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बस  अड्डे  पर  विभिन्‍न  राज्य  बसों  का  प्रबोधन  प्रारम्भ

 किया  गया है
 ।  वाहन  निर्माताओं  तथा  अनुसंधानों  के  साथ  वाहनों  के  प्रदूषण  नियन्त्रण  हेतु  समुचित

 उपायों  के  लिए  भी  बातचीत  प्रारम्भ  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  को  सड़कों  से  क।रों  और  वाहनों को  हटाया  जाना

 8263.  श्री  कृ७  लकप्पा  कया  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  की  तर्कों  से  वर्ष  1982  के  दौरान  कितनी  कारें  भर  अन्य  वाहन  हटाये  गए  और

 उनसे  जुर्माने  के  तौर  पर  तथा  हटाने  की  लागत  के  तौर  पर  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  वसूल  हुई

 इस  काम  में  कितने  हटाने  के  वाहन  लगाए  गए

 हटाने  के  शुल्क  के  रूप  में  प्रति  वाहन  औसतन  कितनी  धनराशि  जमा  की  गई  और  इस

 दल्क को कौन को  कौन
 जमा  करता  है

 और  ठेकेदारों  तथा  ट्रे  फिक  पुलिस/सरकार  के
 बीच  इस  शुल्क  का

 बंटवारा  किस  प्रकार  किया  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  सामान्य  तौर  पर  जहां  से  कोई  सवाद  हटाया  जाता  है  वहां

 पर  कोई  संकेत  ag  छोड़ा  जाता  है  जिसके  कारण  उसके  मालिक  को  बहुत  अधिक  परेशानी  उठानी

 पड़ती  है  और  इसके  कारण  लोगों  में  बहुत  आक्रोश  और

 (3°)  यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  पी०  :  1982  के  दौरान  दिल्‍ली  की

 सड़कों  से  क्रेनों  द्वारा  10,664  कारें  और  22,000  अन्य  वाहन  हटाए  गये  और  हटाने  की  लागत  के

 रूप
 में  11,53,  100  रु०  की  राशि  एकत्र  की  गई  ।  इसके  अतिरिक्त  कार  और  अन्य  वाहनों के

 मालिकों  से  यात।यात  पुलिस  द्वारा  नकद  प्रतिभूति  करपॉर्डडिंग  शुल्क  की  13,90,645  रुपए  की

 राशि  एकत्रित  की  गई

 20  वाहन/क्रेनें  तैनाता  की  गई  हैं  ।  1.1.1982  से  17.3.1982  तक  पालम  हवाई

 अड्डे  पर  एक  अतिरिक्त  क्रेन  तैनात  की  गई  थी  ।

 वर्ष  1982  के  दौरान
 यातायात  पुलिस  द्वारा  तैनात  की  गई  क्रेन  से  प्रतिदिन  औसत

 वसूली  235  रु०  और  ०  Uo  ए०  आई०  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  क्रेन  से  226  रु०  हटाने
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 ee  ee

 a  a
 की  लागत  ड्यूटी  पर  तैनात  यातायात

 ee लस  HATA arfer
 oe  पनी कारियों

 द्वारा  एकत्र  की  जाती  है  और  क्रेनों  क

 मालिकों  को  दिया  जाता  है  ।  सरकारी  क्रेनों  के  प्रयोग  के  लिए  हटाने  की  लागत  को  सरकारी  खाते  में

 जमा  किया  जाता  है  |

 और  जिन  स्थानो ंसे  वाहनों  को  हटाया  जाता है  वहाँ  पर  इस  चित्रण
 के

 बोर्ड

 लगाए  जाते  हैं  कि  वाहनों  को  यातायात  पुलिस  द्वारा  हटा  लिया  गया है
 ।  पर  गाड़ी  खड़ा  करना

 मना  हैਂ  के  क्षेत्रों  में  खड़े  किए  गए  वाहनों  को  यातायात  को  सुचारू  बनाये  रखने  के  लिए  हटाना

 पड़ता  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सिविल  सेवाएं  वर्गीकरण  और

 नियम  लागू  करना

 8264.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा
 :

 क्या  गुह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सिविल  सेवाएं  वर्गीकरण  ओर  नियमों  के  नियम  11  के

 अन्तर्गत  एक  सरकारी  कर्मचारी  पर  लगने  वाला  छोटा  और  बड़ा  दण्ड  निर्धारित  कर  दिया  गया  है

 परन्तु  इसके  लिए  कोई  मान  दण्ड  निर्धारित  नहीं  किया
 है

 कि  किस
 मामले  में  पूर्वोक्त  के  नियम  14

 और  किस  मामले  में  नियम  16  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  की  सिवाय  इस  उल्लेख  के  जब  कोई

 कर्मचारी  ड्यूटी  से  अनुपस्थित  रहे  या  मंजूर  की  गई  छुट्टियों  से
 अधिक  छुट्टी  से  विना  अनुमति  के  आगे

 ठहरता  है  और  जिसके  स्थान  का  कोई  पता  न  चले  या  जो  सरकारी  पत्र  का  कोई  उत्तर  नहीं दे  उसके

 विरुद्ध  अनुशासन  प्राधिकारी  नियम  14  के  अंतगर्त  कार्यवाही  कर  सकता  इससे  अनुशासन

 प्राधिकारी  द्वारा  एक  सरकारी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  अपनी  इच्छा  के  अनुसार  आचरण  नियमों  के  नियम

 14  के  अंतगर्त  और  इसी  के  लिए  दूसरे  के  साथ  नियम  16  के  अस्तंगत  कार्यवाही  करने  की  काफी

 गुंजाइश  रहती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  यह  स्पष्ट  करेगी  कि  किस  मामले  में  आचरण  नियमावली  का

 नियम  14  और  किसमें  नियम  16  लाग  होता  है  ताकि  शोषण  रोका  जा  सके  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  )
 :  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियंत्रण  तथा
 1965

 के
 नियम  11  में

 यह  व्यवस्था है
 कि  उसमें  दी

 गई  कोई  भी  छोटी  या  बड़ी  शास्ति  निर्धारित  क्रियाविधि  का  अनुपालन  किए  जाने  के  बाद  उचित

 तथा  पर्याप्त  कारणों  से  सरकारी  कमेंट्री  पर  लगाई  जा  सकती  नियम  14  से  16  में  किसी

 सरकारी  कर्मचारी पर  शास्ति  लगाए  जाने के  लिए  अनुपालन  की  जाने  वाली विस्तृत  क्रियाविधि

 दी  गई  यह  निर्णय  करना  समुचित  अनुशासनिक  प्राधिकारी  का  कार्य
 है

 कि  क्या  किसी

 विशेष  मामले  की  गंभी  रता  तथा  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छोटी  अथवा  बड़ी  शास्ति

 लगाए  जाने  के  लिए  उचित  तथा  पर्याप्त  कारण  विद्यमान  हैं  ।  सभी  मामलों  जहां  अनुशासनिक

 प्राधिकारी  को  ऐसी  शास्ति  लगाने  के  लिए  निर्धारित  क्रियाविधि  का  अनुपालन  करना  होता  है  वहां

 दोषी  सरकारी  कर्मचारी  को  अपना  बचाव  प्रस्तुत  करने  का  उपयुक्त  अवसर  भी  प्राप्त  होता  इस

 195



 लिखित  उत्तर  20  1983

 सरकारी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  चाहे  छोटी  शास्ति  लगाने  के  लिए  कारवाई  की  जाए  चाहे  बड़ी

 दोस्ती  लगाने  के  लिए--उसके  हितों  को  पूरी  सुरक्षा  की  जाती  है  ।

 ऊपर  बताई  गई स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  आगे  कोई  अनुदेश  जारी  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 प्राइस क्रीम  को  लोकप्रिय  बनाना

 8265.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाशन  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  आम  प्रचालित  धारणा  का  कि  आइसक्रीम  में  कोई  पौष्टिक  तत्व  नहीं  कोई

 अध्ययन  किया  गया

 इसके  संघटकों  का  विश्लेषण  करने  और  आइसक्रीम  को  विटामनों  आदि  से

 समृद्ध  करने  और  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 लघु  क्षेत्र  में  आइसक्रीम  उद्योग  के  विकास  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  उपलब्ध  है ं?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )  :  )  जी  नही ं।

 खाद्य  भपमिधण  निवारक  अधिनियम  के  अधीन  राज्य  सरकारें  आइसक्रीम  और  इसमें

 प्रयुक्त  सामग्री  का  विशलेषण  करती  रही  हैं  ।  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम  के  अधीन  अनुमत

 ऐसी  आइसक्रीम  बनाने  की  अनुमति  को  सरकार  देती  है  जो  प्रोटीन  और  विटामिनों
 लाए

 युक्त  हों

 किन्तु  इसे  लोकप्रिय  बनाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  |

 आइसक्रीम  का  उत्पादन  केवल  लघू-उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  ही  आरक्षित  सरकार

 उद्योगों  के  वि कासा थे  जिनमें  आइसक्रीम  अयोग  सम्मिलित  विभिन्‍न  प्रोत्साहन दे

 रही

 पिछड़े  जिलों  में  नए  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय

 8266.  श्री  पी  ०  एस०  सईद  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछड़े  जिलों  में  नए  उद्योगों  की  स्थापना  की  लागत  में  दी  जा  रही  15  प्रतिशत  की

 मौजूदा  केन्द्रीय  जो  31  1983  को  समाप्त  हो  गई  आगे  जारी  रहेगी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लेने  की  सम्भावना है

 उद्योगों  ने  15  प्रतिशत  की  केन्द्रीय  सहायता  का  अब  तक  कहां  तक  उपयोग

 किया

 क्या  अच्छी  प्रतिक्रिया  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  का  विचार  उसे  अगली  अवघि

 तक  जारी  रखने  का
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 (=)  यदि  तो  इन  उद्योगों  को  कितनी  धनराशि  दी

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  (#)  भौद्योगिक  दृष्टि से  पिछड़े

 जिलों  में  नए  औद्योगिक  एककों  के  लिए  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  तथा  देश  के  पहाड़ी  और

 दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  परिवहन  राजसहायता  योजना  को  31-3-1983  के  बाद  जारी  रखने  सम्बन्धी  प्रश्न

 पर  सरकार  ध्यान  दे  रही

 इन  दोनों  योजनाओं  के  प्रारम्भ  से  ही  इनके  अंतगर्त  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  की

 सरकारों  को  31-3-1983  तक  159.65  करोड़  रु०  की  शि  वितरित की की  गई  है  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  बजट  अनुमानों  में  इन  योजनाओं  के  लिए  22.70  करोड़  रु०  की  राशि

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार

 8267.  श्री  गए  |. हू  राय  :  क्या  इस्पात  कौर
 खान  मंत्री यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 भिलाई  और  बोकरी  इस्पात  संयंत्रों  के  विस्तार  की  मूल  समय  सूची  कया  थी  और  उसकी

 विमान  स्थिति  कया  है  तथा  तत्सम्बन्धी  विस्तृत  तथ्य  क्या

 इस  समय  चखें  रही  अन्य  इस्पात  परियोजनाओं  के  विस्तार  की  समय  सूची  कया

 (7)  मूल  अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  1  1983  तक  कितनी  राशि  खर्चे  हुई

 और विलम्ब  के  कारण  कितनी  राशि  खर्च  होने  का  अनुमान

 (7)  1  1983  तक  विलम्ब  के  कारण  लागत  में  कुल  कितनी  वृद्धि  इसके  संयंत्र

 वार
 और  परियोजना  वार  आंकड़े  क्या  और

 विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  और  उनके  सम्बन्ध  में  व्या  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  एन०  कठ  पी०  :
 से

 प्रमुख  इस्पात  परियोजनाओं  के  लागत  अनुमानों  और  उनके  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  बारे  में  ब्याँ रा
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 लागत  अनुमानों  में  वृद्धि  परियोजनाओं  के  कायें  में  परिवर्तन  कार्य  की  मात्रा  में  विधि  हो

 जाने  और  निर्माणांवधि  में  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  हुई

 विलम्ब  निर्माण  अभिकरणों  के  सम्भारकों  द्वारा  समयसूची  के  अनुसार  sel  पुरा  न

 कर  पान ेके  कारण  हुआ
 स्टील  अथारिटी  आफ  इन्डिया  लि०  और  सरकार  दोनों  स्तरों पर

 कार्यान्वयन  अभिकरणों  के  कायें  पर  सतत  नजर  रखी  जाती  है  ।  इन  अभिकरणों  से  कहा  है  कि

 परियोजनाओं  के  कार्य  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  लिए  वे  अपने  संसाधनों  में  वृद्धि  करें ।
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 हरिजनों
 पर

 अत्याचार

 8268.  श्री  होश  रावत :

 थ्री  थाझाई  इम ०  करुणानिधि

 श्री  सत्य  नारायम  जटिया
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  मंत्रालय ने  उन  राज्यों की  जानकारी  पाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण किया  है  जिन  में

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  हरिजनों  पर  अधिकतम  अत्याचार  किए

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  रूमी  विवादों  के
 सम्बन्ध

 में  हरिजनों  पर  किए  गए

 अत्याचारों  की  अधिकतम  शिकायतें  पंजीकृत  की  गई  और

 क्या  मंत्रालय  ऐसे  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  अलग  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  या

 न्यायालयों  में  अलग  बे
 च

 बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 को

 पुकार  देगा
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :
 जी

 श्रीमान  ।  किन्तु

 सुचित  जातियों  के  प्रति  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  आंकड़े  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और

 भेजे जा  रहे

 इस  मंत्रालय में  ऐसी  शिकायतों  के  अभिलेख  नहीं रखे  जाते  हैं  ।

 दिनांक  10  1980  के  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  के
 अद्ध  शासकीय

 पत्र  में  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  सुभाव  दिया  गया  था  कि  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  से  अपराधियों  के  शीघ्र

 विचारण  में  सहायता  प्राप्त  होगी  ।

 राज्यों के  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारी  संघों  से  अभ्यावेदन

 8269.
 श्री  रामजी  भाई  मावणि

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या
 सच

 है
 कि  केन्द्रीय  सरकार को  पिछले तीन  वर्षों  में  गुजरात तथा  अन्य  राज्यों  के

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  विभिन्‍न  फेडरेशनों  तथा  महासंघों  से

 अभ्यावेदन  और  कठिनाइयों  के  बारे  में  पत्र  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  उनसे  की  गई  बातचीत  तथा  विचार  विनियम

 के  परिणाम  निकले

 उनकी  मांगें  स्वीकार  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  भर

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाई  की  गई  कौर

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  तथा  (a)  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  के  सम्बन्ध  में  स्वं  नियंत्रक  प्राधिकारी  कामिक  गैर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  वर्ष  1982-

 83  के  दौरान  कुछ  पत्र  प्राप्त  हुए  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  दो
 पूर्ववर्ती

 वर्षों

 के  संबंध  में  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा ।

 से  केन्द्रीय  सरकार  उन  सभी  पत्री  पर  विचार  कर  रही है  जिनके  ब्यौरे  संलग्न

 विववण में  दिए  गए  हैं  ।
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 इन्जीनिर्यारिग  श्रोजेक्ट्स  fem  लिमिटेड  निर्माण  ठेके

 8270.  sit  बापुसाहिब  पालेकर  :

 श्री  मोती  भाई  भार०  चौधरी  :  कया  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है.कि  इंजी  नियाज़ी  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  की  हाल ही  में  ईराक  और

 कुवैत  से  निर्माण  कार्यों  के  लिए  ठेके  मिले

 यदि  at,  तो  इन  ठेकों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन्ही  निर्णय  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  की  इन  ठेकों  में  हानि  हुई  और

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  और  कितनी  घन राद  की  हानि

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  नहीं  ।

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  द्वारा  लीबिया  में  एक  विद्युत  ser  का  निर्माण

 8271.  श्री  बाब् साहिब  परुलेकर  :

 श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  थ

 कया  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  को  लीबिया  में  एक  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  ढेका  दिया

 गया

 यदि  तो  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  को  इस  में  हान  उठानी
 पड़ी

 थी  ;  और

 यदि  तो  कितनी  राशि  की  हानि  हुई  और  इस  ठेके  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चें

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 :  तथा  हां  ।  बी

 ०  एच०  ई०  एल०  ने

 त्रिपोली  लीबिया  में  2  120  मे०  वा०  के  आयल  फायर  हिमाचल  पावर  स्टेशन  के  लिए एक

 टर्न-की  ठेका  पूरा  किया  है  ।  पहला  एकक  29-6-79  को  भार  दूसरा  29-12-79  को  पूरा  किया  गया

 था  ठेके  का  मुल्य  33.412  मिलियन  लीबियाई  दीनार  था  ।

 तथा  इस  ठेके  में  बी  ०  एच०  Fo  एल०  को  लगभग  23  करोड़  रुपए
 की

 अनुमानित

 हानि  हुई  |  इस  ठेके  पर  68.80  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  थी  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  माध्यम  से  पिछड़े  जिलों  का  ओद्योगीक रण

 8272.  श्री  जी०  वाई०  क्षण  :

 श्री  एन०  Fo  हीरो  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  ग्रामोद्योग  ने  कुछ  राज्यों  में  गैर-उद्योग  जिलों  में  रोजगार  के  अवसर  पैदा

 करने  में  बड़े  पैमाने  पर  पहल  की
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 यदि  तो  राज्यवार  उन  जिलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  खादी  ग्रामोद्योग  ने  विशेष

 योजनायें  शुरू  की  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  राज्यवार  अतिरिक्त  रोजगार

 का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित किया

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  20

 रहित  जिलोंਂ  में  विकास  कार्यक्रम  चलाने  का  इच्छुक  एक  परामशंदायी  फर्म  को  ऐसे  10

 जिलों  का  कच्चा  कारीगरों  की  बेरोजगारी  आदि  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  करने  का

 कार्य  सौंप  दिया  गया  है  ।

 उद्योग  रहितਂ  जिलों  के  लिए  अतिरिकत  काम  के  अलग  से  लक्ष्य  fafsaa  नहीं  किए

 गए  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  के  लिए  अतिरिकत  रोजगार  के

 समग्र  रूप  से  जैसाकि  संलग्न  विवरण  दिया  गया  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  रोजगार  के  लक्ष्य

 व्यक्ति )

 राज्य

 ]  2  3

 |  आसान  प्रदेश  222.20

 2.  असम  42.79

 166.70

 715.22 4.

 5.  हरियाणा  42.44

 30.52 6.  हिमाचल  प्रदेश

 32.65

 जम्मू
 और  काश्मीर

 92.02 कर्नाटक

 139.20

 10  मध्य  प्रदेश  73.53

 1]  175.20 महाराष्ट्र

 12  मणिपुर
 4.13

 1.90
 13  मेघालय

 14  नागालैंड
 1.90

 96.00
 15  उड़ीसा
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 16.  पंजाब  53.62

 17.  राजस्थान  49.00

 18  सिक्किम  0.37

 19.  तमिलनाडु
 493.10

 2.24 0.  त्रिपुरा

 373.70

 22  पश्चिम  बंगाल  53.93

 ear  2313.36

 2.  संघ  शासित  प्रदेश

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  0.01

 अरुणाचल  प्रदेश  0.01

 चण्डीगढ़  0.51

 दादरा  और  ATT  हबेली  0.03

 दिल्‍ली  0.90

 दमन  कौर  ata  0.70

 पांडिचेरी  0.70

 लक्षद्वीप

 मिजोरम

 an ल

 योग  :  2.86

 3.
 विभागीय  ४  0.09

 a  कुल  योग
 :

 2316.31

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  प्रांतीय  सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  के  बीच  विवाद

 8273.
 श्री  चिरजी

 लाल  शर्मा  :  क्या  गृह  a  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1983  के  इण्डियन  एक्सप्रैस  में  ए०

 पी०  ato  एस०  टैक्स  सीरियल  टन ी  शीर्षक  समाचार  की  ओर  दिलाया

 यदि
 तो

 भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  ए  और  प्रांतीय  सिविल  सेवा

 सी०  के  अधिकारियों  के  बीच  विवाद  के  क्या  कारण  और

 विवाद  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी  ०  बेंकटसुब्बय्था  )
 :  हों  ।

 तथा  राज्य  सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  रु०  2300-2700  तथा  रुपए

 2700-3000  के  वेतनमानों  में  कुछ  पदों  का  सृजन  हो  जाने  के  कारण  उत्तर  भाई०  To  एस०

 एसोसिएशन  द्वारा  कुछ  आशंकाएं  व्यक्त  की  गई  हैं  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 aaa  के  दारणाधियों  का  अरुणाचल  प्रदेश  परिचित  बंगाल  में  पुनवासी

 8274.  wt  सुधीर  fafz  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  ने  उन  दरबारियों  के  पुनर्वास  के  लिए  अब  तक  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  है  जो

 पश्चिम  बंगाल भर  अरुणाचल  प्रदेश  में  आ  गए हैं  ;

 (@)  कया  ये  शरणार्थी  अपने  घरों  को  लौट  गए  हैं  और  यदि  तो  वे  कितने  और

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  और  अरुणाचल  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  असम  के

 इन  शरण  क्यों  पर  किए  गए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  असम  के  दो  मंत्री  और  वरिष्ठ

 अधिकारी  दारणाधियों  को  अपने  मूल  स्थानों  को  लौटने  के  लिए  राजी  करने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  में

 सहायता  दीवारों  में  गए  असम  सरकार  द्वारा  घोषित  पुनर्वास  सहायता  इस  प्रकार

 (1)  प्रत्येक  मृतक  ब्यक्ति
 के

 शोकसंतप्त  परिवारों  को  5000  रु०  का  अनुग्रह  पूर्वक

 अनुदान

 (2)  हाल  के  दंगों  में  नष्ट  हुए  मकानों  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  अनुदान के  रूप  में  5,000  रुपए  ।

 इस  रकम  में  सी०  जी०  भाई०  चादरों  के  3  बलों
 yer  शामिल  है  ।

 (3)  अपने-अपने  गांवों  को  लौटने  के  बाद  तीन  मदीने  की  अवधि  तक  आगामी  फसल  कटाई

 तक  उसी  पैमाने  पर  राहत  सहायता  बनाए  रखना  जो  सहायता  दीवारों  में  मिलती  है  ।

 (4)  निःशुल्क  बीज  लेकिन  प्रत्येक  खेतिहर  परिवार  को  3  बीघे  के  लिए  अधिक  से

 अधिक  30  किलोग्राम  ।

 (5)  खोये  हुए  बैलों  के  स्थान  पर  प्रति  परिवार  2  बैलों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  1500  रुपए

 की  आर्थिक  सहायता  |

 (6)  खोए  हुए  दुधारू  पशुओं  के  लिए  प्रति  परिवार  500  रुपए  की  आर्थिक  सहायता  |

 (7)  छोटे  व्यापारियों
 के  लिए  दंगों  में  नष्ट  हुई  दुकानों  की  मरम्मत  पुर्ननिर्माण

 के  लिए  शहरी  क्षेत्र  में  अधिक  से  अधिक  1000  रुपए  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 अधिक  से  अधिक  200  रुपए

 के  साथ  प्रति  परिवार  2,500  रु०  का  व्यापार  ऋण  और  एक  महीने  की  अवधि  के  लिए  रखरखाव

 सहायता  देने  का  निर्णय  किया  है
 |

 प्रभावित  क्षेत्रों  जहां  आवश्यक  होता  पुलिस  टुकड़ियां  तैयार  करके  लौटने  वाले

 थियों  को  सुरक्षा
 प्रदान  करने  के  भी  प्रबन्ध  किए  गए  हैँ  ।
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 यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  स्थापित  दीवारों  के"शरणाधियों  के  लौटन ेके  कोई

 समाचार  नहीं  तथापि  जिन  शरणार्थियों  ने  अरुणाचल  प्रदेश  में  शिविरों  में  शरण  ले  रखी  वे

 असम  लौट  चुके  हैं  ।

 बताया  जाता
 है  कि

 जो  शरणार्थी
 :  हाल  में  पश्चिम  चलेंगी गए  हैँ  उन  पर  बीचम

 बंगाल  सरकार  द्वारा  किए  गए  खर्च  के  बारे  में  आशिक  सहायता  देने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विद्युत  संयंत्रों  का  देशीकरण

 8275.  श्री  ए०  Fo  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  faa  संयंत्रों  जैसे बड़े  उद्योगों में  '  तीस  वर्ष  at  योजना  अवधि में  कहां  तक

 देशीकरण  हुआ  है  और  क्या  इसके  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 आयात  के  स्थान  पर  विकल्पों  की  क्या  प्रगति  है  पांच  वर्षों  के  तथ्यों  का

 ब्यौरा क्या

 कया  बड़े  संयंत्रों  में  विदेशी  मुद्रा  का  अंश  बढ़  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कदम  ए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त
 :  तथा  बी०  एच ०  Fo  एल०  att

 faa  a

 संयंत्रों
 क ेलिए  उपकरणों  के  अन्य

 प्र  मुख  निर्माताओं  द्वारा  सामान्य
 इन्ही  नियरी

 गतिविधि  के  रू  में

 आयात  प्रतिस्थापन  और  देशीकरण  कार्य  किया  जाता  सहयोग  करारों  में  जब  भी  इनको  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  किया  जाता  देशीकरण  की  दर  को  भी  शामिल  किया  जाता  है  ।  बी०  एव०  ई०  एल०

 के  मामले  में  आयात  प्रतिस्थापना  की  प्रगति  गत  पांच  वर्षों  में  उत्पादन-मूल्य  की  तुलना  में  खरीदे  गए

 हिस्से-पुर्जों  सहित  कच्चे  माल  और  हिस्से  पुर्जों  के  आयात  के  लागत-बीमा  भाड़ा  मूल्य  के  अनुपात  सें

 देखा  जा  सकता है  जो  निम्नलिखित हैं

 1978-79

 1979-80  25.8%

 1980-81  22.6%,

 1981-82  22.3%

 1982-83  19.6%,

 नहीं  ।

 प्रत  ही  नहीं  उठता  ।

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  पर्यावरणीय  स्थिति

 8276.  श्री  केयूर  भूषण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहले  से  की  गई
 और  प्रगति  कर

 चुकी  सिचाई

 परियोजनाओं  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति  पर  बल  दिया जा  रहा
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 यदि  तो  चालू  परियोजनाओं  पर  इसके  लिए  बल  few  जाने  की  उपयोगिता

 क्या

 कया  ऐसे  मामलों  में  छूट
 देना  3faa  नहीं  और

 क्या  सरकार  ऐसी  छूट  देने
 पर  विचारु  कर  रही  है  ?

 पर्यावरण  विभाग
 में

 उप-मंत्री  दिग्विजय
 तथा  1978  से

 योजना  आयोग  द्वारा  घित्तीथ  अनुमोदन  के  लिए  प्रतीक्षित  मुख्य  सिचाई  परियोजनाओं  की  पर्यावरणीय

 स्वीकृति  आवश्यक  हो  गयी  है  ताकि  पर्यावरणीय  नवीनीकरण  के  उपशमन  के  उपायों का  कार्यान्वयन

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  i

 तथा  पर्यावरण  की  सुरक्षा  के  लिए  उपचारी  उपायों  का  सम्मिलन  आवश्यक  है  और

 इस  सम्बन्ध  में  छूट  दीघंकाल  में  हानिकारक  सिद्ध  होगी  ।

 नाइजीरियाई दल  की  भारत  को  यात्रा

 8277. श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी :  क्या  इस्पात  और  खान
 मंत्रो  यहां  बताने की  कंपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नाइजीरियाई  दल  ने  1983  के
 अंतिम  सप्ताह  में

 भारत की  यात्रा  की  थी  और  चर्चा  को

 यदि  तो  यात्रा  करने  आये  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  किस  प्रकार  की  चर्चा  को

 और

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 इस्पात  फिर  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  att  एन०  के०  पो०  से  भारत

 सरकार  के  निमंत्रण  पर  नाइजीरिया  के  इस्पात  विकास  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  दुष्ट-मण्डल  ने

 30  मार्च  से  5  1983  तक  भारत  का  दौरा  किया  था  ।  शिष्ट-मंडल  ने  अपने  इस्पात  उद्योग  के

 लिए  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  ।  इस  बात  पर  सहंमंतिं  हो  गई  थी  कि

 नाइजीरिया  की  सरकार  एक  पका  प्रस्ताव  भेजेगी  जिसमें  sa  क्षेत्रों  का  उल्लेख  किया  जमेगा  जिनमें

 उनको  तकनीकी  सहायता  की  आवश्यकता  है  +  इस  प्रस्ताव  में  मांगी  गरई  सहायता  के  स्वरूप  का  भी

 उल्लेख  किया  जायेगा  ।  वें  द्वारा  नाइजीरिया  के  इन्ही  तकनी  शायरों  और  प्रशिक्षकों  को

 प्रशिक्षण  देने  हेतु  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  fro  और  अजाऊकूटा  स्टील  कम्पनी  लि०  के  बीच

 करार  पर  हस्ताक्षर  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  भी  सहमत  थे  ।

 नाइजी  रिया  का  चपटे  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  हेतु  एक  इस्पात  कारखाना  भर  एक

 मीनियम  स्पेक्टर  की  स्थापना  करने  का  कार्यक्रमों  ।  मेटालर्जिकल  एंड  इंजीनियरिंग  कंसल्टेंट्स

 इष्डिया  लि०  ने  नाइजीरिया  के  farse-weot ST को
 उन  सेवाओं  के  बारे  में  बता  दिया  था

 जो
 वे

 इन  कारखानों  के  निर्माण  और  परिचालन  के  लिए  दे  संकते  ने  नाइजीरिया  के
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 अप्रैल

 1983

 कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  नाइजीरिया  के  डेल्टा  स्टील  कम्पनी  के  साथ  TH  करार  किया  हुआ  है  ।

 थे  कार्मिक  उनके  डिजाइन  ब्युरो  में  काम  करेंगे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  पाकिस्तान  अत्याधिक  इलैक्ट्रानिक  रोही  विमान  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 इसके  भारत  की  स्थिति  बड़ी  खराब  हो  जाएगी  ।  मैं  चाहता हूं
 कि  रक्षा  मंत्री  इस  पर  एक  वक्तव्य  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  लिख  कर  दीजिए  |

 श्री  बी०  डी०  सिंह  :  हमने  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  चीज  का  ?

 श्री  ato  डी०  18  तारीख  को  राष्ट्रसंघ  के  सामने  अकालियों  द्वारा  प्रदान  किया

 गया  t

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इजाजत  नहीं  दी  ।

 at  ato  डी०  fag:  वहां  पर  कई  संगठनों  की  तरफ  से  ज्ञापन  fee  गया  कि
 )

 सिखों  का  मेसकड़  हो  रहा  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ध्यान  में  मैं  विदेष  मंत्री  से  कालिंग  अटेंशन  के  लिए  बात  करू
 गा

 |

 )

 श्री  के०  मायातेवर  :  भारतीय  जहाजरानी  निगम
 के

 कार्यालय  कलकत्ता  पत्तन

 और  बम्बई  पत्तन  में  है  )rrazaHres*|@y  रही  है'**(व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  तथ्यों  की  जानकारी  होने  दीजिए  |

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कल  हिन्दुस्तान  के  40  लाख  शिक्षकों  को  तरफ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  मैंने  एलाऊ  करवा  दिया  377  में  करवा  दिया  था  ।

 श्री  रासावतार  teat  :  वह  मैं  नहीं  पुछ  रहा  मैंने  लिखकर  भेजा  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  नहीं  ड्रेस  में  कुछ  नहीं
 कर

 सकता  हुं
 ।

 मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  हु

 श्री  रामावतार  एक  शाब्द  भी  उसका  समाचार  नहीं  इतना  बड़ा  डिमांस्ट्र शन

 हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  शिकायत  की  मुझसे  कोई  शिकायत  नहीं है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  मामूली  खबरें
 छापी  जाती  इतने  लोगों

 ने  प्रदर्शन  कियाਂ

 अध्यक्ष  महोदय  ;  मैंने  एलाऊ  नहीं  किया  है  |

 मोहम्मद  असरार  )  :  अध्यक्ष  मैंने  आपको  नोटिस  दिया था
 और  आपने

 कुछ  इन्क्वायरी  की  ।  यहां
 काटी  न्यु इंग

 कटेम्पट  आफ  हाउस  हो  रहा  जवाब  देने  को  वह  तैयार  नहीं  ।
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 23  तारीख  को  उधर  मीटिंग  फिर  मैं  क्या  जिल्लत  की  जिन्दगी  में  करू गा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  इज्जत  हाउस  की  इज्जत है  ।  मैं  हिसाब  से  सारा  काम  कर  रहा  हूं  ।

 मेरे  पास  कुछ  इंटी  नियम
 रिप्लाई  आ  गया  लेकिन  मैं  पूरे  रिप्लाई  की  इन्तजार  में  हूं  ।

 थी  जेनुल  बाजार
 :  कितने  दिनों

 में  आएगी ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं समझऋता  इसीलिए  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।

 भय  महोदय :  जब  मैं  बोल  रहा
 तब  कृपया  आप  बैठ रहें  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बराबर  आपसे  निवेदन  करता  रहता  हूं  कि  as  बनाए  हुए

 faa  की  प्रणाली  का  मैं  पालन  करता  हूं  और  अगर  नहीं  करूगा  तो  आप  मुझे  कहेंगे  कि  आपने  नियम

 तोड़  दिया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  सुनते  हैं  जेनुल  बार  साहब
 1

 थी  जगपाल  fag  :  अध्यक्ष  आप  लेटर  वाइस  चांसलर  आपके

 लेटर  लिखने  &  बाद  भी  जबाव  नहीं  रिपोर्ट  नहीं  भेजता  ।  लोक-सभा  के  स्पीकर  के  आदेश

 को  वाइस  चांसलर  नहीं  मानता  तो  ag  पूरे  सदन  की  अवमानना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जगपाल  सिंह  आप  पता  नहीं  गले  की  कौनसी  मालिश  करवाकर

 मुझे  समऋ  नहीं  आता  ।  इतना  ऊंचा  मैं  नहीं  बोल  सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  जी  मैं  समझता  हूं  कि  कितनी  दफे  लिखना  चाहिए  अगर  हाउस  में

 लिखी  वह  मेरी  बात  नहीं  मानेंगे  तो  मेरी  नहीं  वह  तो  भाप  सब  की  बात  होगी  ।

 थो  असरार  अहमद  :  16  दिन  से  जबाब  नहीं  दे  रहे  काटी  न्यू दंग  कन्टैम्प्ट  हो  रहा  आपकी

 घात  मान  कहाँ  रहे  हैं  ?

 meyer  महोदय  :  असरार  मानकी  उम्र  में  तो  ज्यादा  पेशेन्ट  होती  मैं  तो  आपसे

 छोटा  हूं  और  पेशेन्ट  का  भोला  भरकर  बैठा  हूं  ।  जो  छलकेगा  वही  टूटेगा  ।  अगर  नवदीं  करेंगे  तो

 अपने  पैरों  पर  खुद  करेंगे  ।  आप  चिन्ता  मत  मैं  देख  न्  2,3  दिन  दीजिए  ।

 (  व्यवधान )

 प्रो ०
 के

 ०  के ०
 तिवारी  :  त्रिपुरा  में  स्थिति  बड़ी  तेजी  से  fas  रही  है  ।

 हावे  ह
 अघ्यक्ष  महोदय

 :
 मैं  देख  रहा  हूं

 ।
 मैंने

 पता
 क  ि
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 se  न  क्  तिवारी  :  गोलीबारी  x  10  लोग  मारे  गए  _  सरकार'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 बगैर  फैक्ट्स  में  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  इस  पर  विचार कर

 रहा

 Sto  के०  दर  तिवारी :'''  सभा में  .  चर्चा  होनी .  त्रिपुरा  में  आतंक का

 साम्राज्य  कांग्रेस  के  लोग  मारे जा  रहे  हैं  ।  वे  सुरक्षित नहीं  ग्रह  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमनि  नहीं  देना  ।  कृपया  बैठे  जाएं  ।

 प्रो०  कठ  Ko  तीसरी  :  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण
 :

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते हैं  तो  कहें  ।

 मैं  उन्हें  नहीं  रोक  सकता  |  श्री  आप  जो  कहना  चाहे  कहें  ।

 )

 मुक्के  सुनाई  नहीं  दे  रहा  है  ।  मैंने  किसी  को  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  श्री  तिवारी  कानून  अपने

 हाथ  में  ले  रहे  मैं  यह  पसन्द  नहीं  करता  tt

 at  बृजमोहन  महती  :  बेंगकोक्रः  को
 शस्त्र  भेजने  घ्यात्ताक़ष॑षਂ  प्रस्ताव

 निलम्बितਂ
 **

 )  |

 अध्यक्ष  महोदय :;  क्रिकेट  बारे  में  :?

 श्री  बृजमोहन  सहमति  :  अमरीकी  शस्त्र  भेजने के  बारे
 ++:

 )

 डा०
 कपा  सिन्ध  भोई  :  जब  भी  afer

 बंगाल  के
 बारे  में  चर्चा

 होनी  ये  लोग  हमें  रोकते  आपकों  इन्हें  बोलने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिएਂ
 *'

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हिन्दी  :  हमें अनुमति  कयों  न  दी  जाएਂ **  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  बोलते  तब  भी  मैं  सुनता  लेकिन  जब  आप  इस  तरह

 चमकने  लगते  तो  मुझे ज्यादा  दिक्कत  होती  है  +

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  (  रावट्संगंज  )
 :  अध्यक्ष  हरिपुरा  में  सरकार  ने  कांग्रेसजनों

 और  कांग्रेस  के  पदाधिकारियों  जिनमें  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  भी  शामिल  गिरफ्तार  कर  वाया  है  ।

 वह्म-पर  लाठी  चीज़ें
 हुआ

 जिनमें  काफी  लोग  घायल  हुए  है  और  अस्पताल
 में  पड़े  हुए  वहां

 की  सरकार  अपनी  पार्टी  के  लोगों  द्वारा  कांग्रेस  के  लोगों  प्रताडित  कर  रही  वहां पर  एक

 आतंक  का  वातावरण  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  saa  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  करता हूं
 कि  भाष

 होम  मिनिस्टर  को  आदेश  दें  कि  वह  सदन  में  इस  fae प्र  एक  वक्तव्य  दें  ।

 EAA  महोदय  :  मैं  पता  करवा  रहा  हूं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  )
 :  मध्य  ह  a  ara क्ष  एफ०  सी०  आई०  कौर  राजस्थान
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 के  सिविल  सप्लाईज  डिपार्टमेंट  ने चावल  की  खरीद  3  पोटाला  किया  है  ।  80,000  टन  चावल  रिजेक्ट

 करके  उनकी  इस्जेम्ष्शन  कियां  गया  है  ।  लोग  दो  करोड़  रुपए  खा
 गए  हैं

 ।  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  मुझे  कुछ  लिख  कर  दिया

 श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास :  रूल  377  में  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  नियम क  का  समय  नहीं  इजाजत  नही ं।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  हमारे  यहां  सैदपुर  और  बनारस
 में  गंगा  नदी  में

 और
 कलकत्ता  में  हुगली  में  कई  बड़ी  नाव  दुर्घटना  एं  हुई  हैं

 went  महोदय  :  मैंने  आपकों  रूल  377  में  एला ऊ  कर  दियां  है
 !

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  सैदपुर  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक-एक  हजार  रुपए  दिए

 वह  रकम  कम  है  ।  25-25  हजार  रुपए  मिलने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  एलान  कर  दिया  है  ।

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैंने  Forfaerar  मोशन  दिया  है

 दिल्‍ली  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  अंडरटेकिंग  के  चेयरमैन  और  एनर्जी  मिनिस्टर  के  खिलाफ

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखेंगे  ।

 श्री  राम  विलास  पासबान  :  जब  हमने  बिलों  का  तो  डेसू  के  चेयरमैन  ने

 बाहर  स्टेटमेंट  दिया  और  मिनिस्टर  ने  उसके  खिलाफ  कार्यवाही  नहीं  थी  यह  प्राविधिक  wt

 मामला है  t

 meager  महोदय
 :  मैं  देखूंगी  ।  अनुमति  दी

 जाती

 ott  रास  विमान  क्या  यह  आपके  विचाराधीन  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 निश्चय  ही  मैं  इस  पर  तेजी  से  विचार  कर  रहा  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  के

 समक्ष  हुए  प्रदर्शन  के  विरोध  में  सयुक्त  राज्य  ‘Hacer ante कों  ane  संयुक्त  राष्ट्र
 कों  एक  विविध  भेजे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  रहा  हूं  मैं  पता  करवा रहा  हूं  ।

 att  जगपाल  fag अध्यक्ष  मैंने  देहली  कीं  बिगड़ती  टेलीफोन  व्यवस्था  के  सम्बन्ध में

 कॉलिंग  अटेंशन  दिया  था नक

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  तो  कल  बात हो

 श्री  जगपाल  वारिद  में  देहली  की  टेलीफोन  व्यवस्था
 बहुत  खराब  हो  गई

 है
 ।  अधिकतर

 संसद  सदस्यों  के  टेलीफोन  भी  खराब  सारे  केबीसी  बेकार  हो  ah  हैं  जिनको  वे  शिव  नहीं  कर  पा

 रहे  आप  इस  पर  चर्चा  करवाइये  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  देखूंगा  |

 थी  राजेश  कुमार  fag  :
 मैंने  एक  कालिंग  अटेंशन  दिया  यु०  एन०  ओ०

 हैडक्वाटर  पर  खालिस्तान  के  सम्बन्ध  में  जोਂ
 *  *

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  देख  लूंगा
 |

 श्री  रंजीदा  कुमार  सिंह  :  उसमें  विशेष  at  ग्य
 ता

 यह  है  कि  विदेशों  में  जो  गतिविधियां  चल

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उसको  मैं  देख  रहा  हूं  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  आपको  पता  ही  आपने  सारी  बात

 सभी  देश  के  लाखों  frat  की  सारी  समस्यायें  आपके  सामने  आई  आप  केन्द्रीय  सरकार

 से  सारी  सहायया  दिलाने  के  लिए  व्यवस्था  कीजिए  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठिए  |

 श्री  अजित  कुमार  मेहता  :  अध्यक्ष  हमारे  राज्य  की  समस्या  ag है  कि

 विद्युत  उत्पादन  इतना  कम  हो  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  तीन  दफा  डिस्कशन  करवाया  है  |

 श्री ए०
 के०  राय  :  हजारों  रेल  विशेषकर  स्टेशन  मास्टर  के  सामने

 निश्चित  कालीन  भूख  हड़ताल  करने  के  लिए  राजधानी  आए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  377  एलाऊ  कर  दिया  है  ।

 श्री  एम०  सत्य ना  रायण  राव  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थिति  बड़ी  गम्भीर  हो  गईं

 है  ।  आपने  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  पढ़ा  होगा  |  हमारे  मुख्य  मन्त्री  श्री  एन०  zo ०  रामाराव  संन्यासी  हो

 गए  वे  प्रत्येक  सदस्य  के  संन्यासी  बनाना  चाहते हैं  ।

 wea  महोदय  :  उनके  संन्यासी  बनने  में  आ  को  कोई  एतराज  है  क्या  ?

 थ्री  एम०  सत्यनारायण  राध  :  यदि  वे  प्रत्येक  संन्यासी  बनाने  तो  इससे  हमारे  लिए  बड़ी

 कठिनाई  होगी  |

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवातों  दक्षिण  )
 :  आप  उन्हैं  संन्यासी  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  आपने  यू०  एन०  ato  की  बात  को  बहुत  हलके
 तरीके से  लिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  हलके  तरीके  से  नहीं  लिया  मैंने यह  कहा  है  कि  थोड़ा  सा  देख  लेने

 जांच  कर  लेने  फिर  उसको  ठीक  करू गा  |

 थी  मनीराम  बागड़ी  :  या  तो  आप  रिकार्ड  पर  आने  मत  दिया  करो  ।
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 अध्यक्ष  महोदय
 :
 रिको  पर  तो  भा  गया  है  ।

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  इससे  देश  की  कल्चर  बिगड़ती  देश  की  हैसियत  बिगड़ती  है  ।

 इसलिए  बात  पूरी  आनी  चाहिए  या  फिर आए  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  डिस्कशन  होगा  तभी  आयेगी  ।  या  ठीक  बात  होगी  तब  आयेगी  ।

 श्री  सनी  राम  बागड़ी :  बात  तो  ठीक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पता  नहीं  क्या  ठीक  मैं  देखकर  करू गा  ।

 श्री  ato  टी०  बण्डपाणि  :  लोक  सभा  सचिवालय  एक  पात्र  निकाल  कर  सदस्यों

 के  सभी  भाषण  छाप  सकता  है  ।  यह  दैनिक  छप  सकता  है  जिसमें  आप  कार्यवाही  छाप  सकते  हैं  |

 श्री  सनी राम  बागड़ी  :  दूसरी  बात  मैं  आपसे  यह  अज  करना  चाहता  हूं  कि  हरियाणा  का  एक

 मन्त्री  शराब  पी  करके ""  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  करिए  ।  सारी  बातें  जो  अखबार  में  लिखी  जाती  है  वह  सही  नहीं

 होतीं  ।  अभी  पिछले  दिनों  अखबार  में  छप  गया  था  कि  फलां  भाग  फलां  चला  इसलिए

 मुभे पहले  पता  कर  लेने  दीजिए  ।  अगर  किया  है  तो  कान  खिचवा  दूंगा  ।  लेकिन  जब  तक  पता  न  हो

 जाए  तब  तक  ऐसी  बातें  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  इस  बात  से  सहमत हैं  कि  शराब  पीना  बुरा  है  कौर  यह

 हमारी  नीति  के  विरुद्ध  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  पहले  मुझे  पता  कर  लेने  फिर  बात ५
 व्
 पना  सा  जे

 श्री  क्हऊ  मायातेवर  :  अध्यक्ष  मैंने  अपने  नेता  के  नेतृत्व
 के हद  अंतगर्त  सभी-सभी  संसद

 सदस्यों  के  साथ  मारपीट  करने  पर  तमिलनाडू  पुलिस  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  की  सूचना

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  आपकी  बात  सुन  चुका

 श्री  ष्ह्०  माया तेवर  :  उसका  क्या  हुआ  ?  श्री  संसद  सदस्य  को
 पीटा

 गया  ।  मेरे

 प्रस्ताव  का
 कया

 मैं  नहीं  जानता  ।  तमिलनाडू  सरकार  alt  पुलिस  ने
 क्या  उत्तर

 दिया  ?  ape  नहीं  बताया  गया  ।  आपने  तथ्यों  का  पता  लगाने  का  वादा  किया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सुनिए  ।  मुक्के  उत्तर  मिला  उसे  मैं  आपके  पास  मेज  दूंगा  :

 श्री  Ho  साया तेवर  :  क्या  आपको  कुछ  उत्तर  नहीं  मिला  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  वहू  मिल  जाएगा  |

 ait  a  water  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान
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 anes  नक  ee  a

 ere

 श्री  बज मो हुन  मिलती  :  मैं
 ई  जा  रही  प्रक्रिया  a  TacT  से  कर rdeg  स  नाठ  रहा  हूं  ।

 कृपया  वाक्य  समाप्त  करने  मैं  आवश्यक  और  तात्कालिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जा

 रही  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूं
 ।
 उसकी  समीक्षा  करने  की

 आवाज़  कता
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं
 आपकी

 बात  नहीं  सभा  पा  रहा  हूं  ।

 श्री  बृजमोहन  मिलती  :  प्रक्रिया  के  प्रशन  पर  आप  विचार  अन्य  बातें  बाद  में  ली  जाएं  |

 आपने  त्रिपुरा  के  सम्बन्ध  में  हमारे  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  लिया  और  उसके  बारे  सें  गृह  मंत्रालय

 से  जानकारी  मांगी  है  ।  परन्तु  उसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  कुछ  तथ्यों  की  जानकारी  मांग  रहे  say  मिलने  परतें  निर्णय

 दूंगा  ।

 श्री  बृजमोहन  सहमति  :  मेरा  कहना  है  कि  मामला  में  बहुत  विलम्ब  '
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  अब
 सभा  पटल  पर  पत्र

 रखे  श्री  एस०

 एम०  कृष्ण  |

 श्री  बृजमोहन  महती  :  मेरा  कहना है  कि  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  न्याय  के  लिए  कोई

 प्रक्रिया  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसी  लिए  मैं  अनुमान  नहीं दे  रहा

 व्यवधान  |

 त्  त्

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 eras  वस्तु  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  अधिसूचनाएँ

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  एम०  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं

 (1)  भावुक  वस्तु  afafaaa,  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 लिखित  अधि सूचना भों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 कागज  को  विनियमन )
 संशोधन  1983,  जो  11  1983  कें

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  काठ  Ato  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 कांग  संशोधन  1983,  जो  11  1983  के  भारत के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  का ०  आ  ०  287(a)  में  cafes  हुआ  था  |

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल
 ०  टी  ०  6404/83

 JS
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 (2)  उद्योग  और  विनियमन  )  1951  की  घारा  की  उपधारा

 (2)  के  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  4  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  मैसेज  इण्डिया  बैटिंग  एण्ड  काटन

 मिल्स  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी'०  6405/83]

 महासागर  विकास  विभाग  कौर  अन्तरिक्ष  विभाग  को  वर्ष  1983-84  को  ब्यौरेवार

 मांगें  तथा  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  आदि  के  ad

 1981-52  के  समीक्षा  आदि

 विज्ञान और  परमाणु  भीतरी  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  महासागर  विकास

 विभागों  सें  राज्य  सन्तरी  शिवराज  वो ०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  महासागर  विकास  विभाग  की  वर्ष  1983-84  को  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 [  ग्रन्थ लय
 में

 रखीਂ  गयी  ।  देखिए  eat  एल ०
 टीं

 ०  6406/83]

 (2)  अन्तरिक्ष  विभाग  की  वर्ष  1983-84  अनुदानों  की  व्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।  में  रखी  गयी  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  6407/83]

 (3)  बैज्ञारनिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  नई  के  वर्ष  198  1-82

 सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंगेजी
 ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  नई  के  वर्ष  1981-82  के  कार्य

 करण
 कीं  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंदर जी
 |

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  नई  के  वर्ष  198  1-82  के  विधिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन
 ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में
 हुए

 विलम्ब
 के

 कारण

 बताने  बाला  एक  वितरण  तथा
 अंग्रेजी

 ।

 [  ग्रन्यालय  में  रखा  गया
 ।

 देखिए  संख्या  एल०
 टी ०

 6408/83
 ]

 (5)  बोस  केवल  1981-82  सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखॉपरी  गीत

 लेसें

 बोस  के  व्यै  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  और  उपर्युक्त  मद  (7)  के  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 विलम्ब  के  कारणों  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 [  ग्रंथालय  में  रखी  गयी  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  6409/83
 ]
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  20  1983

 सम्बन्धी  समिति  प्रतिवेदन

 बा

 (6)  (*)  इण्डियन  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टीवेबल  आफ  के  वर्ष  1981  ड

 सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरी  गीत  लेखे  ।

 इंडियन  एसोसिएशन  फार  fe  कल्टीवेबल  आफ  के  वर्ष

 1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  और  उपर्युक्त  मद  (8)  के  में

 खित  पत्रों
 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  |  [ [ weutea  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  wo  टी०  6410/83]

 दिलो  पुलिस  सेवा
 अधिनियम  के

 अधीन  अधिसूचना  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०

 वेंकटसुब्बय्या  )
 :  मैं  दिल्‍ली  पूरी  अधिनियम  1978  की  धारा  148  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त

 दिल्‍ली  पुलिस  की  सामान्य  data  1983  की  एक  प्रति  तथा
 अ
 ग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  जो  31  1983  के  दिल्‍ली  राजपत्र  अधिसूचना  संख्या

 एफ०  5/80/82  होम  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [ wert  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  6411/83 |

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  की  वर्ष  1983-84  की  मांगे

 इलेक्ट्रानिक  विभाग  में  उपमंत्री  एम ०  एस०  संजीवी  :  मैं  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  की

 वर्ष  1983-84  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  सभा

 पटल
 पर  रखता हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6412/83 |

 पर्यावरण  विभाग  की  ad  1983-84  की  मांगें

 पर्यावरण  विभाग में  उपमंत्री  (oft  दिग्विजय  मैं  पर्यावरण  विभाग  की  वर्ष  1983-84

 की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अ  ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।  [ weer  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  टी
 ०  6413/84]

 बक  णा  णणाालणि

 अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी

 समिति  प्रतिवेदन

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  मैं  गृह  मंत्रालय--उड़ीसा  में  एकीकृत  जनजातीय  विकास

 परियोजनाओं  के  कार्यचालन  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति  के  isa  प्रतिवेदन  में  अर्न्ताविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  के

 बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लिक पावा  व
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 30  1905  नि  यम  के
 हि उना निभ  >  अधीन  मामले

 सभा  की  बैठकों  से
 अनुपस्थिति  को  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  ने  अपने  1  कि हूंह

 प्रतिवेदन में
 निम्नलिखित  सदस्यों  को  प्रत्येक  के  नाम  के  सामने  उल्लिखित  अवधियों  के  लिए  सभा

 की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दिए  जाने  की  सिफारिश  की  है

 (1)  श्री  जेवियर  अरा कल  4  अक्तूबर  से  19  1982  तक  सत्र )

 (2)  श्री  बाला साहिब  faa  पाटिल  18  फरवरी से  4  1983  तक  और  14  मार्च

 से  16  1983  तक

 (3)  श्री  बी०  आर०  भगत  18  फरवरी  से  4  1983  तक

 (4)  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  14  मार्चे  से  6  1983  तक

 (5)  श्री  चन्द्र  शेखर  23  अक्तूबर  से  5  1982  तक

 18  फरवरी  से  4  1983  तक  ठौर

 14  मार्च  से  अप्रैल  1983  तक

 कया  सभा  सिफारिश  के  अनुसार  aes  अनुमति  प्रदान  करती  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 श्याम  महोदय  :  अनुमति  प्रदान  की  जाती है  ।  सदस्यों  को  तदनुसार  सूचित  कर  दिया

 जाएगा  ।

 ह  alle  ele  tn

 दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  1980  के  बारे  में  याचिका

 श्री
 :  मैं  दिल्ली  भाटक  नियंत्रण  विधेयक  1980 के  बारे

 में  श्री  आर०  सी
 ०  गुप्ता  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  जिसके  द्वारा  मूल्य-सू  चौक

 में  वृद्धि  के  अनुसार  किराये  में  वृद्धि  मकानों  की  निर्धारित  लागत  पर  बेंक  ऋणों  की  ब्याज-दर

 से  अधिक  दर  पर  मानक  किराया  निर्धारित  तीन  महीनों  तक  किरायों  की  अदायगी  न  किए जाने

 पर  किराएदार  समाप्त  करने  और  गन्दी  बस्ती  उन्मूलन  अधिनियम  को  समाप्त  करने  के  लिए  भी

 उपबन्ध  करने  की  याचना  की  गई  है  ।

 ee  et

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 उड़ीसा  में  ओरियंटल  पेपर  भास्कर  टेक्सटाइल  मिल  तथा  कलिंग  ट्यूब्स

 को  चालू  करने
 के  लिए  as  कदम  उठाने की  आवश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  उड़ीसा  में  तीन  कारखाने--ओरियन्ट  पेपर

 भास्कर  टेक्सटाइल  मिल्स  और  कलिंग  ट्युब्स--अनिष्चित  काल  के  लिए  बन्द  हो  गए  भौरिया
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 लियम  377  के  अधीन  मामले  20  1983
 राद

 पेपर  मिल  ब्रज राज  नगर  में  है  और  भास्कर  टेक्सटाइल  मिल  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में
 जारसुगुडा

 के  स्थान  पर  है  ।  कलिंग  agen  मिल  कटक  जिले  के  चादर  में  स्थित  है  ।  इन  तीनों  मिलों  में  20,000

 कमेंट्री  काम  करते  थे  ।  कम  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  में
 से  अधिकतर  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  थे  इन  मिलों  के  बन्द  हो  जाने  से  20,000  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गए

 इसके  कारण  उड़ीसा  राज्य  में  कर्मचारियों  में  अन्त  मेष  का  वातावरण  फल  गया

 12.19  महोदय  पीठासीन

 इन  कारखानों  में  ताल बन्दी  होने  के  कारण  Far  हुई  समस्याओं  को  हल  करना  राज्य  सरकार

 के  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  बेरोजगार  हुए  अधिकतर  कर्मचारियों  को  अन्य  कारखानों  में  काम  पर  लगाना

 भी  उसके  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  उन्हें  काम  पर  लगाने  के  लिए  कोई  आश्वासन  देने  की

 स्थिति  में  नहीं  है  और  न  ही  वह  इन  कारखानों  को  फिर  से  चालू  करने  की  स्थिति  में  है  ।

 यदि  इन  कारखानों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  गए  तो  राज्य  में

 करें  चोरियों  के  अन्दर  व्याप्त  संतोष  के  कारण  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  उठ  खड़ी  होगी  |  यह

 20,000  कर्मचारियों  के  लिए  जीने-मरने  का  प्रश्न  है  ।  इसलिए  इत  कार खातों  को  feed  चलाना

 नावदइयक  है  |

 इस  स्थिति  को  देखते  हुए  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता हूं  कि  ओरियंटल  पेपर

 भास्कर  टेक्सटाइल  और  कलिंग  ट्यूब्स  को  फिर से  चलाने  के  लिए  बिना  कोई  विलम्ब  किए

 कार्यवाही  करे  ।

 इलाहाबाद  भर  लखनऊ  के  बीच  के  तेल  गति  वाली  रेलगाड़ी

 चलाने  को  आवश्यकता

 श्री  कुष्ण.प्रकादया  तिवारी  )
 :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में  लखनऊ  प्रदेश

 की  राजधानी  है  तथा  इलाहाबाद  एक  तरह  से  छोटी  राजधानी  क्यों कि  उच्च  लोक

 शिक्षा  विभाग  अकतरी  विभागों
 के

 सब  बड़े-बड़े  कार्यालय  यही  हैं  |
 यहीं

 नहीं  एकाउन्टेंट  जनरल  का  कार्यालय  भी  इलाहाबाद  में  ही  है  ।

 इलाहाबाद  तथा  की  दूरी  केवल  150  किलोमीटर  किन्तु  इस  पर  कोई  फास्ट ट्र  न

 होने  से  जितनी  ट्रे नें  उन्हें  यह  दरी  तय  करने  में  6  घन्टा  से  12  घन्टा  लगता  जबकि  अन्यत्र

 जहां  फास्ट  ट्र  न  चलती  इतनी  दुरी  25  घन्टा  तथा  3  घन्टा  में  तय  होती  है  ।

 लखनऊ  इलाहाबाद  के  बीच  एक  फास्ट  ट्र  चलाने  की
 मांग  दिनों

 की  जा  रही  है  और

 इसके  न  होने  से  इलाहाबाद  में  बड़ा  असन्तोष

 मेरा  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  अविलम्ब  इलाहाबाद  लखनऊ  एक  फास्ट  ट्र  न

 चलाने  की  व्यवस्था  क  ||
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 न् द  कि 30  1905  म  377 के  अधीन  मामले

 केन्द्रीय
 मधु  विकास  बीड  स्थापित  करने  की

 श्री  to  डेनिस  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  निम्नलिखित  वक्तव्य  देता

 मधु  के  समुचित  विकास  और  निर्यात  के  लिए  एक  केन्द्रीय  मधु  विकास  बोर्ड  बनाना

 अत्यन्त  अवश्यक  है  ।  मधु  प्रकृति  का  सबसे  मीठा  उपहार है  जो  पोषक  तत्वों  से  भरपूर है
 ।  हमारे

 देश  के  कुछ  भागों  में  मधु  के  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  बहुत  गंजाइदा  है  ।  हमारे  देश  में  विभिन्‍न

 प्रकार  की  मधु  मक्खियों  से  शहद  का  उत्पादन  किया  सकता  है  ।  ay  वाटिका  ay  के  उत्पादन  के

 लिए  पर्याप्त  श्रम  झर  वैज्ञानिक  ज्ञान  की  आवश्यकता  है  ।  हमारे  देश्य  में  मधु  का  वार्षिक  उत्पादन

 लगभग  40  किलोग्राम  इसका  मूल्य  लगभग  8  करोड़  रुपए  है  ।  इसके  योजना  बद्ध  उत्पादन  से

 रोजगार  के  अवसर  बढ़ेंगे  और  निर्यात  की  सम्भावनायें  भी  बढ़ेंगी  |  इसके  उत्पादन  के  अनुकूल  जलवायु

 वाले  प्राकृतिक  वन  प्र  क  तिक  क्षेत्रों  कीं  उपलब्धता  और  मधु  उत्पादन  में

 वैज्ञानिक  एवं  कुशल  विदोषज्ञो ंकी  उपलब्धता  को  प्रोत्साहन  fea  जातीं  चाहिएं  और  उनके  लिए

 उदार  सहायता  दी  जानी  चाहिए  |  यह  सहायता  स्थान-स्थान  पर  किए  जाने  वलि  मधुमक्खी  पालन  की

 भी  उपलब्ध  होनी  हमारे  देश  के  मधुमक्खी  पालकों  के  हितों  कीं  वैज्ञानिक  और  तकनी
 की

 सहायता  द्वारा  पूरा  किया  जा  सकता  इसलिए  सरकार  की  एक  केन्द्रीय  मघ  विकास  बोर्डे  की

 स्थापना  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहियें  |

 उत्तर  प्रदेश

 ist  थ्

 के  कछ  डाकघरों  में  ag  रहीं  afaafaaat

 रामनाथ  स्कोर  शास्त्री
 :  STi Swear  नियम  377  के  अंतगर्त  पढ़ने  से

 पहले  व्यवधान
 *

 मेरी  बात  सुन  लें  ह्म  जेसे  कहना  चाहते  हैं  कि  वाराणसी  के  पोस्टआफिस

 में  चोरी  हो  रही  यह  देश  के  हित  में  नहीं  तो  इसकें  बारें  में  यह  कहा  जाता  है  कि  पार्ट कुलर  नाम

 मत  जोड़िएਂ **

 थ्रो  के
 ०
 Baa:  मैं  भी  वही  मामला  SSE  रहा  इसका  हमारे  उद्देश्य  पर  काफी  प्रभाव

 पड़  रहा  वे  किस  अधिकार  यहां *  *ऐसा  कह  यह  सब  क्यां  हो  रहा  है  ?  ¥eRA  जो  दिया

 है  उसमें  आपत्ति  की  कौन  सी  बात  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  शास्त्री  को  बोलने  देंगे  या  नही ं?

 थ  के
 ०

 म्सयग्लेवर  मैं  उनका  समर्थन  करता  हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  नियमों  को  यदि  कोई  आरोप  है  तो  इसे  द्र

 करना  होगा  ।  हम  नियमों  के  अनुसार  काम  करते  हैं  ।.

 शी  राजनाथ  सोनकर  377  को  मतलब है  कि  हम  जों  सुचना  देते  हैं  उस  पर  जांच

 होनी  कार्यवाही  होनी  लेकिन  जब  हम  कोई  पटिकुलर  एक्जाम्पिल
 देते  हैं  तो  उसको

 क्यों  काट  दिया  जाता  है  ?  मैंने  जो  दिया  था  उसकों  संशोधित  कर  दिया  गयां  हैं  ।

 कनक  स्थान  का  नाम  भी  नहीं  आ  सकता  था  ।  मैं  चाहुंगा  कि  हमारे  377  पर  जब  जांच  हे  तो

 *कार्यवाही-वृत्तान्तर  नहींਂ
 किया  गया
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 मिनिस्टर  साहब  सारे-के-सारे  उन  पोस्ट  आफिसेज  जहां-जहां  भ्रष्टाचार  हुआ  हमसे  नाम  ले

 कर  जांच  करायें  और  उसकी  सूचना  भी  मिलनी  मैं  आपके  माध्यम से  माननीय  संचार

 मंत्री  जी  का  ध्यान  डाक-तार  व्यवस्था  में  हो  रही  मंयकर  गड़बड़ियों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 देश  में  हर  ओर  से  निरन्तर  सूचनाएँ  डाक  व्यवस्था  में  गड़बड़ी  की  मिलती  रहती  जो  राष्ट्र  के

 लिए  कलंक  हैं  ।

 गाजीपुर  जनपद  के  सैदपुर  तहसील  के  कई  पोस्ट  आवासों  में  पास  बुतों  में  हेर-फेर  करके

 पोस्ट-मास्टरों  द्वारा  हजारों  रुपए  के  हड़पने  की  सूचना  मिली  है  ।  इतना  ही  दस  वर्षीय  बच्चों  की

 बचत  पास  बुक  से  भी  रुपए  निकाले  गए  गाजीपुर  जनपद  की  ही  अन्य  दूसरी  तहसीलों  में  भी  कई

 पोस्ट  आवासों  से  सूचना  मिली  है  कि  गरीब  मजदूर  ने  बम्बई  से  कमा  कर  अपने  घर  अपना

 पेट  काट-काट  कर  रुपया  भेजा  लेकिन  उसका  इंस्पायर्ड  बीमा  गायब  हो  गया  ।  कभी-कभी  बीमे  द्वारा

 प्रेषित  रुपए  के  स्थान  पर  खाली  लिफाफा  ही  मिला  है  ।  कहीं-कहीं  तो  जिस  व्यक्ति  के  नाम  मनीआडेंर

 आया  उसके  स्थान  पर  किसी  दूसरे  को  धनराशि  दे  दी  गयी  है  और  हस्ताक्षर  उस  विशेष  ब्यक्ति

 का  बना  दिया  गया  है  ।  वास्तविक  व्यक्ति  इधर-उधर  परेशान  हो  रहा  है  ।  जाली  मनी  आमेर  की  घटनायें

 पूर्वी  उत्तर-प्रणेता  में  सेकड़ों  हुई  हैं  जो
 aa  दिन  अखबारों  में  छपती  रहती  हैं  ।

 जौनपुर  के  देहाती  इलाकों  में  भोले-भाले  को  ठगने  की  जैसे  पोस्ट  आवासों

 ने  एक  मुद्दीन  चला  रखी  है  ।  वाराणसी  आर०  एम०  एस०  मुगलसराय  आर ०  एम०  सुनियोजित

 ढंग  से  कीमत  पागलों  और  इन्स्यो डे  बीमे  की  राशि  जाली  मनीआडेर  प्राप्त  करने  की  अनेक  घटनायें

 हाल ही  में  अखबारों में  छपीं
 ।

 कुछ  लोग  पकड़े  भी  गए  लेकिन  उनका  क्या  पता  नहीं  ।

 खेद  है  कि  इन  सब  घटनाओं  के  बारे  में  पोस्ट  मास्टर  उत्तर  प्रदेश  एवं  माननीय  संचार

 मंत्री  जी  से  लिखा-पढ़ी  की  गयी  लेकिन  कोई  माकूल  कार्रवाई  अभी  तक  नहीं  हो  सकी  कुछ

 यतों  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  आवेदन  पत्रों  की  प्राप्ति  की  भी  सूचना  पोस्ट  सुपरिन्टेन्डेन्ट  अथवा

 पोस्ट  मास्टर  जनरल  के  यहां  से  नहीं  प्राप्त  होती  ।  पुछताछ  करने  पर  केवल  एक  ही  जवाब  अधिकारी

 लोग  देते  हैं  कि  मामले  की  छानबीन  करायी  घटना  असत्य  फिर  भी  सम्बन्धित  पोस्ट  मास्टर

 को  हिदायत  दे  दी  गयी  है  ।  आपको  हुई  असुविधा  के  लिए  खेद  है  ।

 डाकतार  विभाग  की  यदि  ऐसी  ही  गति  तो  जनता  का  विश्वास  इस  पर  से  उठ

 जाएगा  और  लोगों  में  असन्तोष  फैलेगा  मैं  चाहूंगा  कि  संचार  मंत्री  इस  दिशा  में  कड़ा  कदम  उठाएं

 कौर  वाराणसी  जनपदों  में  इस  प्रकार  की  हुई  घटनाओं  की  छानबीन  की  जाये  ।

 faz  एयरवेज  द्वारा  उसके  कलकत्ता  स्थिति  दाखा

 कार्यालय  के  बाद  किए  जाने  से  रोकने  को  श्रावस्यकता

 श्री  अजित  कुमार  साहा  :  ब्रिटिश  एयरवेज  कलकत्ता  के  माध्यम  से  लम्बे  अस  से

 कार्य  कर  रही  ब्रिटिश  एयरवेज की
 विभिन्‍न  गतिविधियों  के  लिए  कलकत्ता  में  कुछ  वर्षों  पहले

 लगभग  400  कमंचारी  काम  करते  ब्रिटिश  एयरवेज  की  नीति  अब्र  कलकत्ता  के  माध्यम  से  अपने

 सेवाओं  को  कम  करने
 की  रही  है

 ।
 अब  कलकत्ता  में  उनके  कोंचा  रियों  की  संख्या  69  है  ।
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 अब  ब्रिटिश  एयरवेज  ने  कलकत्ता  के  जरिए  ।  1983  से  सप्ताह  में  अपनी  दो  उडानों

 के  वजाय  सप्ताह  में  ए  क  ही  उड़ान  कर  दी  है  ।  यही  नहीं  वह  कलकत्ता  में  अपने  कर्मचारियों  की  संख्या

 में  और  भी  कमी  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 हाल  ही  में  उच्चत भ  न्यायालय  ने  एक  निणंय  दिया  है  कि  किसी  कम्पनी  के  अंशधारी  ही  उसके

 दिवालियापन  को  नहीं  करते  बल्कि  उसके  कर्मचारी  भी  उसमें  बरावर  के  हिस्सेदार  होते

 जिनकी  बात  सुनी  जाती  चाहिए  जब  न्यायालय  कम्पनी  के  कार्यों  को  समाप्त  करने  का  निणंय  ले

 रहा  हो  ।

 बिटवा  एयरवेज  को  बन्द  करने  की  योजनाएं  उस  समय  बनायी  जा  रही  हैं  जबकि  उस  कम्पनी

 ने  वित्तीय  ag  1982-81  के  पूर्वाध  में  8  करोड़  डालर  का  शद्ध  लाभ  कमाया  है  ।  कलकत्ता  में  प्रबन्ध

 द्वारा  निर्धारित  बिक्री  का  लक्ष्य  ही  पूरा  नहीं  किया  है  बल्कि  उनसे  31  1982  तक  बिक्री  के

 लक्ष्य  से  1.0  afar  अधिक  बिक्री  की  इससे  स्पष्ट  है  कि  कलकत्ता  में  यात्री  और  भाड़े के  यात  ।-

 यात  बहत  है  ।  इसलिए  कलकत्ता  की  वित्तीय  सक्षमता  निस्सन्देह
 है  |

 इसलिए  उड़ानों की  संख्या  घटाने  और  कर्मचारियों  की  संख्या  घ्रटाने  की  नीति  एकदम

 अनुचित  है  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्राह  करता  हुं  कि  वह  ब्रिटिश  एयरवेज  से  कहे  की  वह  कलकत्ता  की

 अपनी  शाखा  को  बन्द  करने  की  नीति  को  त्याग  दे  ॥

 छोडा  नागपुर  क्षेत्र  के  आउ-रास  स्थित  इस्पात  संयंत्रों  के  अवशिष्ट  पानी क

 कारण  उस  क्षत्र  मे ंकल  रही  बोसा री  को  रोकने  हेतु  कारगर  उपाय

 करने  को  आवश्यकता

 उपाध्यक्ष  बिहार  राज्य  स्थित  चन्द्र पुरा  ane श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा

 बोकारी  स्टील  भारत  कोचिंग  कोल  लि०  एवं  इसके  निकटस्थ  अन्य  प्लॉटों  की  विभिन्‍न

 चिमनियों  द्वारा  निकले  हुए  धृंओं  से  धूल  सिलिका  एवं  अन्य  रिफैक्टरी  मेटेरियल  दिन  रात  फेक

 रहे  हैं  ।  इसके  फलस्वरूप  आम  लोगो ंमें  एक  सिरोसिस  नामक  बीमारी  फेल  रही  जिसकी

 चिकित्सा  दुलेंभ  है  ।

 इन  कारखानों  से  जो  निकल  रहे  उनके  साथ  जहरीले  केमिकल्स  भ  रहे  हैं  ।

 यह  जल  दामोदर  नदी  में  गिराया  जा  रहा  है  ।  स्मरणीय  है  कि  स्थानीय  आदिवासी  ata  के  लोग  इसी

 नदी  के  पानी  को  इसी  से  नहाते  इसी  पानी  को  जानवर  भ  पीते  हैं  और  से  खेतों  की

 सिचाई  भी  होती  है  ।  जो  जानवर  या  आदमी  इस  पानी  को  पीता  है  उसे  था  अन्य  कई

 प्रकार  के  रोगों  का  शिकार  होना  पड़  रहा  है  ।  यह  संविदा  है  कि  आदिवासी  गांव  के  लोग  पीने  के

 रूप  में  इसी  दामोदर  नदी  के  पानी  का  प्रयोग  करते  चापा कल  तो  इस  क्षेत्र  में  लग  ही  नहीं  सकता

 कुओं  का  भी  अभाव  है  |

 दूसरी  ओर  धंधे  से  सिलिका  एवं  रिफैक्टरी  मेटेरियल  दिन-रात  अनवरत  गति  से

 गिरते  रहने
 के  कारण  इस  इलाके  की  यानी  40-50  किलो  मीटर  चारों  ओर  की  फसल  मारी  जा  रही
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 किसी  प्रकार  की  कोई  नहीं  उग  रही  जन्मते  ही  जा  ती  इस  प्र
 bs  ऊ  oo  कार  तमाम  छोटा

 नागपुर  क्षेत्र  इन  चिमनियों  से  तबाह  एवं  बर्बाद  हो  रहा  है

 डी०  वी०  सी ०  के  अध्यक्ष  ने  पत्रकारों  को  बतलाया  है  कि  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  से  इस  क्षेत्र

 को  बचाने  के  लिये  sora  तो  हो  सकते  लेकिन  बहुत  खर्चीले  हैं  ।.  लगभग  6  करोड़  रुपये  खर्चे

 होंगे  ।

 सरकार से  मेरा  आग्रह है  कि  इस  आदिवासी  क्षेत्र  को  विनाश से  बनवाने  के  लिये  एक

 स्तरीय  समिति  गठित  करे  जो  एक  निश्चित  अवधि  में  जांच  करके  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  और

 चाहे  जितना  भी  खर्चे  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिये  प्रबन्ध  करें  ।

 गोरखपुर-सनौली  तथा  गोरखपुर-ठुठीबारा सड़कों  को  राष्ट्रीय  राज मागं

 घोषित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  अशफाक  हुसेन  :  किसी  क्षेत्र के  विकास  के  लिए  उस

 क्षेत्र
 की  सड़कों  और  यातायात  साधनों  का  विकास  बहुत  आवश्यक  है  ।  गोरखपुर  जिले

 के
 तराई  क्षेत्र

 में  पक्की  सड़कों  का  अभाव  भी  इस  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  का  एक  प्रमुख  कारण  गोरखपुर  सुनौली

 भौर  गोरखपुर  ठूठीबारा  मागं  इसी  क्षेत्र  के  प्रमुख  राज्य  माग  हैं  लेकिन  इनके  रख-रखाव  और

 मरम्मत  पर  सरकार  का  विशेष  ध्यान  नहीं  ।  हालांकि  ये  दोनों  नेपाल
 की  सरहद  तक  जाती  हैं

 और  गोरखपुर  सुनौली  सड़क  तो  उस  अन्तर्राष्ट्रीय  माग॑ का  भाग  है  जो  मंरवा  पोडरू  होते  हुएं

 काठमांडू  और  उससे  आगे  चीन  की  सरहद  तक  चली  जाती  हैं  लेकिन  इस  सड़क  पर  मानीराम  पीपी गंज

 के  बीच  रोहिन  नदी  पर  ga  खतरनाक  घोषित  किया  जा  चुका  है  और  उस  पर  से  भारी  वाहन  भार  के

 साथ  चलता  मना  है  ।  यही  नहीं  यह  सड़क  इतनी  कम  चौड़ी  है  कि  दो  भारी  वाहन  या  यात्री  बस  एक

 साथ
 नहीं  गुजर  बरकले  ।  पर्यटन  की  दृष्टि से  भी  इस  सड़क श  अपना  महत्व  है  ।  यह  सड़क  नेपाल  से

 भारत  के  यातायात  का  सबसे  रास्ता  है  इसलिये  इस  सड़क  का  एक प्रमुख  राष्ट्रीय
 राज्य

 मागं  के  तौर  पर  पूरा  विकास  होना  चाहिये  ।  इस  सड़क  a)  चौड़ा  किया  जाना  और  पुलों  की  भ्र वद यक
 -

 मरम्मत  के  साथ-सांप  सड़क  बराबर  रख-रखाव  की  जरूरत  इसी  सड़क  से  अड्डा  बाजार  होते

 हुए  बनरसिहा  तक  के  देवता  में  महात्मा  बुद्ध की  माता  का  पैतृक  निवास  था  और  इसी  मार्ग  से  लुम्बनी

 और  कपिलवस्तु  उनका  आना-जाना  होता  था  ।  इस  मार्ग  को  पक्का  करना

 और  नाले  पर  पुल  इस  दुष्टि  से  भी  आवश्यक  कि  यहां  पयंटक  ओर  die  यात्री  पहुंच

 सकें  ।

 मैं  केन्द्र  रकार  से  इस  सदन  द्वारा  मांग  करता  हूं  कि  हर  दुष्टि  से  महत़्वपूर्ण  इन  सड़कों  को

 राष्ट्रीय  राज्य  मार्ग  घोषित  किया  जाय  और  इसके  लिए  समुचित  घन  की  व्यवस्था  की  जाय  ।

 पुन्ना मलाई  विश्वविद्यालय  में  सभी  डिग्री  पाठ्यक्रमों  को

 आरम्भ  करने  को  आवश्यकता

 श्री  व्  माया तेवर :  )  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  नियम  377  के  अधीन  हम

 अमिलम्बनीय
 लोक

 महत्व
 के  विषय  पर  सभा  में  विशेष  उल्लेख  कर  सकते  इस  मामले  में  आप

 #/*

 (|  21  <A



 30  1905  नियम  377  के  अधीन  मामले

 नाटा  a

 निर्णय  करें  और  अपने  कार्यालय  को  निदेश  दें  इसमें  संशोधन  कर  सकते  ss  आपके  कार्यालय

 की  भी  सीमा है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  मामला  उठाया  है  उस  पर  मैंने  विचार  कर  लिया  है  ।

 श्री  |. चु  माया तेवर  :  कृपया  मेरी  बात  सुने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  मेरी  बात  भी  सुनिये  ।

 श्री  साया तेवर  :  **
 कृपा  मेरी  बात  सुनिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  आवश्यक  दादों  का  प्रयोग  क्यों  करते  हैं  ।  कृपा  मुक्के  सुनिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपा  मेरी  बात  सुनिये  आपने  नियम  377  के  अधीन  उठाये  जाने  के  लिये
 क  क  क  क  क मामला  लिखित  में  दिया  है  ।  यदि  कोई  शब्द  या  वाक्यांश

 श्री  के०  माया तेवर :  क्या  उसने  कोई  बात  मानहानिकारक  अथवा  असंसदीय

 भिजवा  चरित्र  हनन  करने  वाली  ऐसी  कोई  बात  नहीं  मैं  इस  सरकार  से  चाहता  हूं  कि  वह

 कुछ  कालेजों  के  पाठ्यक्रमों  को  चालू  करने  के  लिये  कुछ  अधिकारियों  को  निदेश  दे  ।  यह  बात  भी

 सभा  की  कायें वाही  से  निकाल  दी  गई  है  ।  उन्हें  क्या  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इसे  पढ़ेंगे  या  नहीं  ?  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।  की  मायातेवर  क्या  आप  इसे  पढ़ेंगे  ।

 श्री  के०  माया तेवर  :  मैं  इसे  पढ़ गा
 |

 थी  सी०  ato  दण्ड पाणि  खड़े  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  उनकी  ओर  से  दलील  मत  दीजिये  ।

 श्री  सी०  टी
 ०  दण्ड पाणि  :  मैं  जानता  हुं  कि  मुझे  इस  पर  बोलने  का  हक  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  कमरे  में  आकर  मुझसे  मिल  सकते  हैं  मैं  किसी  को  भी  बोल में

 की  इजाजत  नहीं  देता  ।

 श्री  सी०  ढो०  वण्डपाणि  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  व्यवस्था  के  प्रदान  की  इजाजत  नहीं  देता  ।

 tt  ato  टी ०  दण्ड पाणि  :  हमें  अधिकारियों  की  भावनाओं  को  ठेस  नहीं  पहुंचानी  चाहिये  ।

 मुझे  इसके
 लिये  खेद  go

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभा  में  अधिकारियों  के  बारे  में  नहीं  बोल  सकते  ।

 श्री  सो०  do  बण्डपाणि  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अधिकारियों  के  बारे  मत  बोलिये  ।  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते  है

 क़ौमें  उसकी  इजाजत  दे  सकता हूं
 ।

 *नकायंवाही-बृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया
 wat

 ) eee ot  र Bal ad
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 aft  वो०  टी ०  दष्डपाणि  :  तमिलनाडु  सरकार  को  दिनेश  fe  जाने  चाहिये  ।  उन्होंने  यह
 गाया वाक्यांश  कहा  है  ।  सरकारਂ  दाऊद  को  Bela!  जाना  चाहिये  ।  सरकारਂ  शब्द

 रखने  में  क्या  खराबी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  क्या  हम  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  तमिलनाडु

 निदेश  दे  सकते  यह  एक  राज्य  का  विषय  है  ।

 श्री  सी०  टी०  दण्ड पाणि  :  जब  आप  तमिलनाडु  सरकार  को  निदेश  नहीं  दे सकते तो  आप

 विश्वविद्यालयों  को  निदेश  कैसे  देंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केन्द्रीय  सरकार  यहां  निदेश  नहीं  दे  सकती  1

 श्री के०  मायातेवर  :  वे  सुभाव दे  सकते  सिफारिश  कर  सकते  हैं  और  अपनी  राय
 दे

 सकते हैं  ।

 उपाध्य क्ष  महोदय  :  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  की  निदेश  नही ंदे  सकती  ag  उनके

 क्षेत्राधिकार  के  बाहर  विश्वविद्यालय  राज्य  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  है  ।  कृपया  उसे  पढ़िये  जो

 दिया  गया है  जो  उन्होंने  कार्यवाही  से  निकाला  वह  ठीक  है  ।

 श्री  क्०  मायातिवर :  सारा  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  किसी  भी  केन्द्रीय  विषय  के  सम्बन्ध  में  नियम  377  के  अधीन  मामला

 उठा  सकते  हैं  ।  आपने  एक  राज्य  का  मामला  उठाया  इसलिये  इसमें  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ।

 यह  ठीक  है  ।

 जो  के०  मायातेवर  :  दिक्षा  एक  समवर्ती  विषय  है  ।  यह  राज्य  के  अंतगर्त  ही  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केन्द्रीय  सरकार  निदेश  दे  सकती

 श्री  शक्  साया तेवर  :  आप  अनुदेश  अथवा  निदेश  नहीं  दे  सकते  ।  परन्तु  राज्यों  को  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  बता  सकते  ।  आप  सिफारिश  कर  सकते  हैं  ।
 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नहीं  दिया  जायेगा  ।  इसमें  संशोधन  कर  दिया

 गया है  ताकि  इससे  आपका  उद्देश्य  पुरा  हों  जाये  इसमें  अधिकारीਂ  शब्द  जोड़  दिये

 श्री  के०  साया तेवर  :  उन्हें  बताना  चाहिये  कि  कौन  से  अधिकारी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  पढ़ें  या  नहीं  ।

 श्री  कण  माया तेवर :  कौन  से  अधिकारी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  केवल  संशोधित  संस्करण  ही  पढ़ना  चाहिये  ।

 श्री  के०  मायातेवर  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित  वक्तव्य  देता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  आपका  मूल  वक्तव्य  नहीं
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 श्री  के०  माया तेवर  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  जो  वैध  हद  i  यह  अभी  टाइप  करके  दिया
 माना  पायस गया  है  ।

 पांच  मिनट  के  अन्दर  ही  दस  रा  व्यवस्था  का  प्रदान  आ  गया  वह  उसी  कार्यालय

 से  आया है

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  सभा  की  गरिमा  बनायी  रखनी  चाहिये  ।  आप  एक  पुराने  सांसद

 है  ।  आपको  ऐसा  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।

 थ्री  सोरेन  घोष  >  वहू  बहुत  ज्यादा  चिल्ला  रहे  इसलिये  पीठासीन  अधिकारों

 आपत्ति कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  उनसे  ज्यादा  चिल्ला  सकता  चिल्लाने  में  सभा  में  मेरा  कोई  भी

 मुकावला नहीं  कर  सकता  |  अब  आप  इसे  पढ़िये

 श्री  के०  मायातेवर :  तमिलनाडु  में  अन्नामलाई  विश्वविद्यालय  राज्य और  देश  के  सबसे

 पुराने विश्व  विद्यालयों  में  से  एक  इस  विश्वविद्यालय  में  लगभग  सभी  व्यवसायिक  भौर  डिग्री

 पाठ्यक्रम  हैं  और  यह  विश्वविद्यालय  सभी  प्रकार  के  ओस  छात्रों  को
 उदा  रतापूर्वेक

 प्रवेश  देता  है  और

 उनके  भविष्य  का  ध्यान  रखता  है  ।  198।  में  सभी  डिग्री  पाठ्यक्रम  बन्द  कर  दिये  गये  ।  इसलिये  उसके

 बाद
 वहां  बी

 ०  बी०  ato  एस०  सी०  अथवा  किसी  अन्य  डिग्री  पाठ्यक्रम  में
 प्रवेश  नहीं

 दिया  गया  ।  इन  सभी  डिग्री  पाठ्यक्रमों  के  बन्द  किए  जाने  का  तमिलनाडु  के  सभी  प्रकार  के  लोगों  के

 भविष्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है
 ।

 जनता  भौर  वर्तमान  तथा  भावी  पीढ़ी  के  शिक्षा  सम्बन्धी  कल्याण  के  लिये  सभी  डिग्री

 क्रम  आरम्भ  किये  जाने  चाहिये  ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  और  दिक्षा  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  सम्बन्धित  अधिकारियों  को

 अनुदेश  दें  कि  सभी  डिग्री  पाठ्यक्रमों  को  आरम्भ  करने  और  तमिलनाडु  में  अन्नामलाई

 विद्यालय  में  डिग्री  पाठ्यक्रमों  के  लिये  प्र बेदा  पुनः  आरम्भ  करने  के  लिये  तुरन्त  आवश्यक  कदम  उठाये

 और  इस  प्रकार  तमिलनाडु  के  लोगों  की  aaa  और  भावी  पीढ़ी  के  शिक्षा  सम्बन्धी  हितों  की  रक्षा

 करे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माया तेवर  के  भाषण  का  स्वीकृत  संस्करण  ही  कार्यवाही  वृत्तान्त  में

 शामिल  किया  जायेगा  ।

 श्री  fata  घोष  :  श्री चेन्  मेरा  एक-एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  इस  विषय  पर  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  ।  मैंने  श्री

 हरीश  रावत  को  बुलाया  सभा
 में  इस

 समय  कोई  भी  विषय  चर्चा  के
 अधीन  नहीं  आप

 व्यवस्था  का  प्रइन  नहीं  उठा  सकते  |

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्ष  त्रों  के  विकास  के  लिए  वन  संरक्षण

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  को  आवश्यकता

 श्री  रोक  रावत  :  पोती  क्षेत्र  की  जनता  के  प्रबल  आग्रह
 व  हिमालय  रीजन
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 के  वनों  के  पर्यावरण  सम्बन्धी  महत्व  को  देखते  हुए  लोकहित  में  इन  क्षेत्रों  के  वनों  के  संरक्षण  हेतु  वन

 संरक्षण  अधिनियम  1980  अधिनियमित  किया  गया  ।  इस  अधिनियम  के  तहत  किसी  भी  प्रकार  को

 वन  भूमि  में  सार्वजनिक  हित  के  निर्माण  कार्यों  को  प्रारम्भ  करने  से  पू वस् थानीय  स्तर पर  स्थानीय

 वन  विभाग  एवं  निर्माण  कार्यों  से  सम्बन्धित  विभाग  के  लोगों  द्वारा  संयुक्त  निरीक्षण  के  उपरान्त

 एक  प्रपत्र  भरकर  राज्य  सरकार  को  भेजना  होता  है  तथा  राज्य  सरकार  के  स्तर  पर  आवश्यक

 खाना-पूर्ति  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  मामले  को  भेजा  जाता  है  ।  तकनीकी  तौर  पर

 देखने  में  यह  व्यवस्था  उचित  एवं  पूर्ण  लगती  है  किन्तु  व्यवहारिक  तौर  पर  यह  प्रक्रिया  लम्बी  तथा

 जटिल है  कि  ad  1980-814  1981-82  की  योजनावधि  में  स्वीकृत  निर्माण  कार्यों  पर  कायें

 प्रारम्भ  करने  हेतु  अनुमोदन  आज  तक  भी  प्राप्त  नहीं  हो  पाए  हैं  ।

 पति  क्षेत्र  विशेषकर  उत्तर  star  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  जहा  कृषि  योग्य  भूमि  के  अतिरिक्त

 अधिकांश  भूमि  उत्तर  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  द्वारा  पारित  सत्र  अधिनियम  के  तहत  वन  भूमि

 वहां  पुल  व  चिकित्सालय  आदि  के  लगभग  समस्त  निर्माण

 कार्य  इस  अधिनियम  के  प्रभावी  होने  के  कारण  रुके  पड़े  इस  सबके  फलस्वरूप  उत्तर  प्रदेश  के

 प्रतीक  क्षेत्रों  में  इस  अधिनियम  के  प्रति  भयंकर  असन्तोष  लोग  इसे  अपने  विकास  में  बाधक

 मात रहे  धीरे-धीरे  जनता  वनों  के  संरक्षण  व  संवर्धन  के  अपने  दायित्व  से  विमुख हो  रही  है  |

 सामाजिक  वानिकी  के  कार्यक्रम  के  तहत  वृक्षा  रोपण  हेतु  ग्राम  सभाएं  अपनी  भि  देने  का  प्रस्ताव  पास

 नहीं  कर  रही  है  ।  कारण स्वरूप  इस  महान  कार्यक्रम  को  इन  क्षेत्रों  में  भारी  धक्का  लग
 रहा  है

 |

 मेरा  माननीया  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  अधिनियम  में  संशोधन  कर  ऐसी

 स्थिति  जहां  कि  निर्माण  कार्य  हेतु  दो  हजार  ga  तक  काटने  पड़ते  हैं  वहां  अनुमोदन  करने  का

 अधिकार  राज्य  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  को  दे  देना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  संभव  न  हो  तो  राज्य

 स्तर  पर  समिति  का  गठन  कर  ससे  सम्बद्ध  दायित्व  सौंपा  जाना  चाहिए  ।  मात्र  ऐसे  मामलों  में  केन्द्र

 के  सम्मुख  आना  अनिवार्य  जिनमें  बड़े  प  माने  पर  वृक्षो  का  कटान  किया  जाता  है  ।

 श्री  नीरेन  घोष  दूसरी  ओर  के  गैर-सरकारी  सदस्य  दीर्घा  में  जाकर  अधिकारियों

 से  बातें  करत ेहैं  ।  यह  सभी  नियमों  और  सभी  परम्पराओं  के  विरुद्ध  यह  बार-बार हों

 रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  जब  वे  ऐसा  करें  तो  आप  मुझे  बतायें  ।  इस  समय  कुछ  नहीं  हो  सकता  |

 अनुदानों  की  मांगें  1983-84

 उपाध्यक्ष  महोदय  सभा  अब  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  माँग  संख्या  61  से  63  पर  चर्चा

 न  मतदान  करेगी  जिसके  लिए  5  घण्टे  आवंटित  किए  गए

 सभा
 में

 उपस्थिति  माननीय  सदस्य  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  के
 सम्बन्ध  कटौती

 प्रस्ताव
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 a

 परिचालित  किए  गये  यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्ताव  पेश  करना  तो  15  मिनट के  भीतर  सभा

 पटल  पर  पर्ची  मेज  सकते  हैं  जिसमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  का  क्रमांक  भी  दें  जिन्हें  वे  पेश  करना

 केवल  ऐसे  कटौती  प्रस्ताव  ही  पेश  किए  गए  माने  जायेंगे  ।

 पेदा  किए  गए  माने  जाने  वाले  कटौनी  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  की  एक  सुची  सुचना  पर  शीघ्र

 लगा  दी  जायेगी  ।  यदि  कोई  सदस्य  सूची  में  कोई  त्रुटि  पाएं  तो  वे  उसे  सभा  पटल  अधिकारी  के  ध्यान

 में  तुरन्त ला  दें  ।

 प्रस्ताव  हेमा

 उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  61]  से  63  के  लिए  कार्य  सुची  के  स्तम्भ

 2  में  दर्शाए  गए  मांग शीर्षों के  सम्बन्ध  में  31  1984  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के

 दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  चार  में  दिखाई  गई

 राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  राशियों  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्रपति  की  दी  जाएं  18.0

 लोक  सभा  की  स्वीकृति  अनुदानों  की  मांगों  की  सुची

 माग  मांग  1  नाम  18  1983  को  सदन  द्वारा  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत

 सख्या  स्वीकृत  लेखानुदान  को  मांग  की  अनुदान  की  मांग  की  रकम

 रकम

 2  3  a 4
 e

 राजस्व  रुपए  पंजी  रुपए  राजस्व  रुपए  पूजी  रुपए

 उद्योग  मंत्रालय

 61.  उद्योग  मंत्रालय  183,000  423,17,000

 62.  उद्योग  16,90,79,000  51,35,67,000  §4,53,98,00)  225,43,32,000

 63.  ग्राम  और  लघ  उद्योग  17,08,90,000  17,41,67,000  85,44,50,000  87,08,33,000

 अब  श्री  के ०  सी
 ०  हाज़िर  अपना  भाषण  आरम्भ  कर  सकते हैं  ।

 ait  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कृषि  के  बाद  आर्थिक

 विकास  के  लिए  औद्योगिक  बिकास  के  लिए  और  सहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षत्रों  के  फालतू  बेरोजगार

 युवकों  को  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  भिन्न-भिन्न  सेक्टरों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  उद्योग

 सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  |

 मैं  हमारे  संविधान  में  अन्तर्विष्ट  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्वों  में  से  उद्धरण  देना

 चाहुंगा

 की  भौतिक  सम्पत्ति  का  स्वामित्व  नियंत्रण  इस  प्रकार  बटा  हो  कि  जिससे
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 लीए

 सहित  हित  का  सर्वोत्तम  रूप  से  साधन  आधिक  व्यवस्था  इस  प्रकर  चले  कि  जिससे

 धन  और  उत्पादन  साधनों  का  स्बे  साधारण  के  लिए  अहितकारी  केन्द्र  न

 किन्तु  व्यवहार  में  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  की  क्रियान्विति
 से

 आमतौर  पर  आप  आदमी  के  बदले

 बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  एकाधिकार  ग्रहों  और  देश  के  बड़े  घरानों  को  लाभ  मिल
 रहा  है  और  विशिष्ट

 तथा  लघु  तथा  ग्रामीण  उद्योग  को  हानि  पहुंच  रही  है  ।

 मैं  अपने  कथन  की  पुष्टि में  निम्नलिखित  आंकड़े  उद्धत  करना  चाहता हूं  ।  हमारे  देश  में

 बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  की  अपनो  शाखाओं  तथा  सहायक  कम्पनियों  के  माध्यम  से  3  1-3-1978  को  कुल

 आस्तियां  3576.6  करोड़  रुपए  की  थी  31-3-1979  को  3673.11  करोड़  रुपए  और  31-3-80

 को  बढ़कर  4007.9  करोड़  रुपए  की  हो  गई  ।  अब  एकाधिकार  गृहों  को  देखिए  जिनमें  सबसे  पहले

 टाटाज  को  लीजिए  ।  उनकी  1979  में  1309.38  करोड़  रुपए की  आस्तियां  थी  ओर  कर  पूर्वनाम

 91.63  करोड़  रुपए  था  ।  1980  में  टाटाज  की  आस्तियां  1538.97  करोड़  रुपए  और  कर-पूर्वे  लाभ

 110.03  करोड़  रुपए  198!  में  आस्तियां  1840.16  करोड़  रुपए  की  और  कर-पूर्व  लाभ  15

 करोड़  रुपए  हो  गया  |

 aa  बिडलाज  के  बारे  में  आंकड़े  देता  हूं  ।  1979  में  उनकी  आस्तियां  1309.99  करोड़

 और  कर  पुर्व  लाभ  121.02  करोड़  रुपए  1980  में  उनकी  आस्तियां  1431.99  करोड़  रुपए  और

 पुर्व लाभ  121.15  करोड़  रुपए था  जो  1981  में  बढ़कर  1691.69  करोड़  रुपए  तथा  कर  ga  लाभ

 110.42  करोड़  रुपए  हो  गया  ।

 सर्वोच्च  एम ०
 आर०  टी०  पी०  गृहों  की  आस्तियां  1979  में  6414.89  करोड़  रुपए  थीं  और

 कर-पूर्व  लाभ  529.74  करोड़  रुपए  था  ।  1980  मैंने  आस्तियां  7611.74  करोड़  रुपए  हो  गई  और

 कर -पूरव  लाभ  544.48  करोड़  रुपए  हो  गया  ।  1981  में  ये  आस्तियां  बढ़कर  8987.07  करोड़  रुपए

 और  कर  पुतला  659.72  करोड़  रुपए  हो  गए  ।

 इसके  साथ-साथ  कया  हुआ  है  वह  उप  वित्त  मंत्री  श्री  जानें  पुजारी  वक्तव्य  से  जो  उन्होंने

 15  को  लोक  सभा  में  दिया  था  मालूम  कर  सकते हैं
 ।  उन्होंने  26758  छोटे  एकक  बन्द

 हो  गये  जिसपे  हमारे  लोगों  को  बहुत  cache  उठानी  पड़ी है
 ।  ये  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  और

 एकाधिकार  गह  अपनी  आस्तियां  रहे  हैं  ।  अब  स्थिति  यह  है  कि  7.5  करोड़  नवयुवक  बेरोजगार

 हैं  जिनमें  से  करोड़  नवयुवक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सरकार  द्वारा  अनुसरण  की  जा  रही  औद्योगिक

 नीति  का  वास्तविक  परिणाम  यह  है  ।

 औद्योगिक  नीति  को  अब  एक  नई  दिशा  दी  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  प्राप्त

 करने  के  पूरा  सरकार  सोडाएश  आदि  ऐसी  वस्तुओं  के  लिए  उदारता  से  अ  यात  परमिट

 दे  रही  सरकार  इस्पात  का  बाहर  से  आयात  कर  रही है  जबकि  हर  व्यक्ति  जानता है  भारत  में

 काफी  मात्रा में  इस्पात  जमा  स्टील  आथरिटी  ary  इण्डिया  के  माल  भण्डार  में  इस्पात  का

 तीन  महीने  का  स्टाक  पड़ा  जब  इस्पात  की  सप्लाई  की  तो  सरकार  ने  आयात  करने

 दिया  ।  किन्तु  अब  प्रदान  यह  है  कि  जब  आपके  स्टाकयाई्ड  में  काफी  इस्पात  पड़ा  है  तो  फिर  इस्पात

 का  आयात  करने
 की

 क्या  जरूरत  यह  बात  समय में  नहीं  आती  ।  इसी  तरह  दुर्गापुर  स्थिति
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 अलाय  स्टील  प्लॉट के  पास  अपने  स्टाकथाडें  में  काफी  माल  पड़ा  है  लेकिन  उसके  इस
 स  कार  मैससें  जिन्दल  एण्ड  कम्पनी  बाहर  से  स्क्रेप  अलाव  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  है  ।

 कप  अलाव  स्टील  जिसका  उत्पादन  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  किया  जाता  है  घटिया

 होता  ।  आयात  करने  की  अनुमान  देने  का  कारण  यह  है  कि  मैसर्स  जिन्दल  एण्ड  कम्पनी  कांग्रेंस

 को  उसके  चुनाव  फण्ड  के  लिए  लाखों  रुपए  देती  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  को

 हानि  पहुंचाकर  में ससे  जिन्दल  एण्ड  कम्पनी  को  अलाव  स्टील  का  आयात  करने  की  अनुमति दे

 रही है

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  मजदूर  संघों  को  भी  धन देती है

 श्री  कृष्ण
 |: (ह

 होल्डर
 :  इसका पुर  पता  नहीं  ee

 A  ह  भागवत  झा  ATH  :  सबको  देते  आपक  rT  आपके  इंजन मैं  क्या  पानी

 चलता  पैट्रोल  नही ं?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र हाल  मैं  आपसे  सहमत  नहीं  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐमी  बातें  बीच  में  न  लायें  तो  अच्छा  है  ।

 श्री
 कृष्ण  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  अपने  माल  के  लिए  बाजार  प्राप्त

 करने  में  कठिनाई  हो  रही  आप  जानते  हैं  दुनियां  भर  में  आम  मन्दी  चल  रही  हमारे  देश  को

 दुहरी  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  एक  तो  यह  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  अपनी  वस्तुएं

 हमारे  देश  में  भेज  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  एक  शर्ते  यह  है  कि  हमें  विकसित  साम्राज्यवादी

 देशों  से आयात  करन  इसलिए  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  अपने  उत्पादनों  का  भारत में  ढेर

 1983  के  इकोनोमिक  टाइम्स  में  से  उद्धरण  देना लगा  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  ।

 चाहता  हूं  ।

 से  माल  का  देशी  बाजार  में  ढेर  लगा  दिया  गया  है  क्योंकि  विषव  में  इस

 समय  मन्दी  की  स्थिति  चल  रही  है

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  हाथ  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  एक  हथियार है  जिसका  भारतीय

 उद्योगों  यथा  इस्पात  और  अन्य  उद्योगो ंके  हितों  को  हानि  पहुंचाकर  प्रयोग  किया

 जा  रहा  fastest  साम्राज्यवादी  देशों  में  मन्दी  व्याप्त  है  और  उन्होंने  अपने  उद्योगों  को  भीषण

 संकट  से  बचाने  के  लिए  संरक्षण  नीति  अपनाली  किन्तु  हमारे  भारतीय  उद्योगों
 को

 उचित

 संरक्षण  देने  बजाय  सरकार  उदार  आयात  नीति  जारी  कर  रही  है  जैसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख

 किया  निर्यात  और  आयात  नीति  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  में  जो  घोषणा  की  है  उसके

 बावजूद  मैं  समझता  हूं  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हु  महाराष्ट्र  में  चन्द्रपुर  ताप  बिजलीघर  के

 लिए  सरकार  ने  500  मैगावाट  तापीय  शक्ति  वाले  तीन  संयंत्रों  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को

 न्
 ह  aul  fey  के  500 आदेश  दिए  आप  जानते  हैं  कि  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि
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 मेगावाट  ताप  ज्रीलम  घर  बना  सकता  ह  |  विद  Acss ator B में  जो  मांगा  नेल  का  टेंडर  सबसे  कम

 सरकार  कहती  है  क्योंकि  उसे  विदेशी  ऋण  मिलेगा  जो  नहीं  दे  इसलिए  उसने

 बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  को  आदेश  दिए  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  के  प्रबन्धकों  तथा  उससे  सभापति  तथा

 सभी  मजदूर  संगठनों  मिलकर  एक  बैठक  की  ओर  सव  सम्पत्ति  से  एक  संकल्प  पारित  किया  जिनमें ऐसे

 आयात  का  विरोध  किया  गया  है  क्योंकि  जब  ७५ | भल  ताप  बिजलीघर  का  निर्माण  कर  सकता हैं  तो

 फिर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  आदेश  क्यों  fear  इसलिए  सरकार  को  इस  स्बे  सम्पत्ति

 संकल्प  को  मानना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  वर्ष  1982  को  उत्पादन  शीलता  का  वर्थ  घोषित  किया  था  ।  बम्बई  की  कपड़ा

 मिल  अभी  चल  रही  है  जिसे  एक  at  से  अधिक  समय  गुजर  चका  आप  इसका  निपटारा

 नहीं  कर  पाये  उत्पादन  शीलता  के  वर्ग  में  आपकी  सभी  कार्यवाहियां  अनुत्पादन  शीघ्र  रही  हैं

 बड़े  औद्योगिक  सेक्टरों  उत्पादन  स्थिर  है  या  घट  रहा  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  आंकड़े  भ्रमात्मक

 सरकार  ने  उत्पादन  की  कीमत  बताई  है  न  कि  उत्पादन  की  असली  मामला  जैसा  कि  भाप  सभी

 जानते हैं  पिछले  वग  मुल्य  वृद्धि  लगभग  10  प्रतिशत  इसलिए  सरकार  मे  उत्पादन  की  मात्रा

 देने  के  बजाय  भिन्न-भिन्न  उद्योगों  के  उत्पादन  की  कीमत  बता  दी  है  ।

 हम  मन्दी  के  दौर  से  गुजर  रहे  हैं  जिसमें  नारियल  जाता  आदि  जैसी  कुछ  वस्तुओं  का

 भामात्क  उत्पादन  घट  रहा  उत्पादन  में  कमी  कारण  केवल  मन्दी  ही नहीं  बल्कि  आधारभूत  ढांचे

 के  लिए  अपेक्षित  सुविधाओं  की  यथा  बिजली  परिजन  मोदी  की  कमी  और  कच्चे  माल  तथा

 मध्यवर्ती  याल  का  उपलब्ध  न  देशी  बाजार  न  होना  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  स्पर्धा  और  सरकार

 की  ऋण-नीत  भी  है  ।  देशी  बाजार  केवल  इसलिए  नहीं  है  कयोंकि  देश  में  आम  आदमी  की  क्रय  शक्ति

 हो  गया  है

 गृह  मंत्री  जी  ने  अपने  मंत्रालय  पर  चल  रहे  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुए  स्वीकार  किया  था

 कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  बिता  रहे  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।  आप  जनते  हैं  कि  हमारे

 देना  में  10  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  बिता  रह ेहैं  |  जब  तक  आप

 उनके  रहन-सहन  का  स्तर  ऊंचा  नहीं  कर  तव  तक  देशी  बाजार  का  नहीं  हो  सकता  |  जब

 देशी  बाजार  का  हो  रहा  तथा  तब  तक  आप  अपना  उत्पादन  देश  में  बेच  नहीं  सकते  |

 मुद्रास्फीति  और  मूल्य में  वृद्धि  चल  रही  विशेषज्ञों  का  कथन है  कि  आ्थिकें

 मुद्रास्फीति  और  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  भी  उद्योगों  की  प्रगति  बहुत  घीमी  रही  है

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपका  ध्यान  केरल  के  नारियल  जटा  उद्योग  की  स्थिति  को  ओर  दिलाना

 चाहूंगा  ।  नारियल  जटा  उद्योग  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  की  उपेक्षा  के  कारण  भारी  संकट  से

 गुजर  रहा  है  ।  पांच  लाख  कं में कार  और  20  लाख  आश्रित  इस  उद्योग  पर  निर्भर  निर्यात  बाजार

 मंदा  हैं  सरकार  अब  नारियल  जटा  उत्पाद  तथा  नारियल  जटा  घागे  का  आयात  करेगी  ।  इससे

 स्थिति  और  भी  खराब  हो  जायेगी  |  नारियल  की  जटा  को  1972  में  आव य  क  वस्तु  के  रूप  में  घो  षित
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 किया  गया  था  ।  लेकिन  राज्य  सरकार  को  जटा  करने  की  समुचित  शाक्ति  जब  तक  नहीं  दी  गई

 जटा  की  सहकारी  समितियों  को  जरूरत  पड़ती  है  ।  450  सहकारी  समितियों  को  कच्चे  माल  और

 वित्त  के  न  होने  के  कारण  हानि  हो  रही  है  ।  सरकार  को  उनकी  सहायता  करनी  चाहिए  ।  मैं  अनुरोध

 करूगा  कि  नारियल  जटा  उद्योग  का  निर्यात  व्यापार  का  राष्ट्रीकरण  किया  जाना  और

 समाजवादी  देशों  को  और  अधिक  उत्पाद  बेचे  जाने  चाहिए  ।

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  स्थापना  योजनाबद्ध  अथेव्यबस्था  के  विकास  के  लिए  को  थी  ।

 आप  जानते  हैं  एम०७  ए०  एम०  सी०  और  यहां  तक  कि  दुर्गापुर  की  स्थापना  भी  कोयला  खानों  के  लिए

 मशीनों  के  निर्माण  करने  लिए  की  गई  थी  ।  लेकिन  ऊर्जा  मंत्रालय  उसका  आयात  कर  रहा  है  जबकि

 एम०  ए०  एम०,सी०  उसका  निर्माण  कर  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  महोदय  का  ध्यान  रांची

 भारी  इंजी  हियरिंग  निगम  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उसने  अपनी  क्षमता  का  केवल  50%,  उपयोग

 किया  उसका  कोई  अध्यक्ष  नहीं  है  और  यहां  तक  कि  विभागीय  प्रधान  भी  नहीं  8

 1983 के  स्टेट्समैन  में  अपेथी  कौज्ड  एच  go  सी०  टू०  निकम  एसिक  यूनिटਂ  wis के

 अन्तरगत  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  ari  इसलिए  हिन्दुस्थान  इंजीनियरंग  कारपोरेशन  इस्पात

 कारखानों  आदि  के  लिए  मर्लिन-उत्पादक  मशीन  बिल्डिंग  बना  सकती  हैं  लेकिन  आप

 इसकी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  है  ?  और  वह  रु गण  एकक  हो  रहा  सरकारी  क्षेत्र  की

 जिम्मेदारी  सहायक  sQT  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  है  ।  मैंने  आसनसोल  आर  दुर्गापुर  के  छोटे

 तथा  लघु  उद्योगों  की  समस्याओं  के  बारे  में  कई  पत्र  लिखे  हैं  लेकिन  आपने  उनके  सुधार  के
 लिए  और

 veg  रूण  होने  से  बचाने  के  लिए  कोई  उचित  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 आप  जानते हैं
 कि  कुटीर  तथा  हथकरघा  उद्योग  और  डी०  argo  सी ०  की  क्या  स्थिति

 धारणा यह  थी  कि  एक  ae  संस्था  के  अन्त मंत  तकनीकि  कच्चा  माल  वित्त  और  विपणन

 की  सुविधाएं  प्राप्त  होंगी  ।  मैं  डी०  आई०  सी ०  की  स्थिति  के  बारे  में  18  1983 के  टाइम

 आफ  इन्डियाਂ  में  रो  उद्धरण  देना  चाहता  हूं  :

 जिला  उद्योग  नियोजन  को  विफलता

 जिला  उद्योग  केन्द्र  आई०  सी  o)  कार्यक्रम  जिसे  1978  में  केन्द्र  द्वारा  चलाया

 गया  था  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  करने में  अर्थात्‌  एक  जिगीष  संस्था  के  अन्तर्गत  सभी  सेवाएं  तथा  समन

 जिनकी  लघु  एककों  को  आवश्यकता  होती  की  व्यवस्था  करने  में  असफल  रहा  है  और  अतिरिक्त

 नियोजन  प्रदान  करने  के  अपने  लक्ष्य  से  काफी  पीछे  रहा  है  ।

 यह  भारत  के  नियंत्रण  तथा  महालेखापरीक्षक  की  वर्ष  1982-83  के  लिए  प्रतिवेदन  में  प्रकाशित

 जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  गा मिण  उद्योगों  तथा  शिल्पकारों  को  भी  मदद  दे  सकते हैं  ।

 जहां  तक  पिछड़े  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  हम  सरकार  की  बात  सुन  रहे  हैं  लेकिन  सरकार  को

 पिछड़े  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  चाहिए  ।  मेरे  राज्य  में  बांकुरा  और  पुरूलिया  जिलों  में  सूखा

 ee  x  Se
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 a

 पड़ने  की  सम्भावना  रहती  है  और
 सूखा  पड़ता

 जै  ate
 ३-11  |  र  भ  ह  बे  औद्योगिक  दृष्टि  से  पि  छड़े  मैं

 पिछले  पांच  या  छह  साल  से  मांग.कर  रहा  हूं  कि  रानीगंज  से  बरास्ता  मेसिय  रेलवे  लाइन  का

 निर्माण  किया  जाए  ।  क्योंकि  इससे  कोयला  ढोया  जा  सकेगा  और  इन  दो  जिलों  की  सहायता  हो  सकेगी

 और  वहां  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  भी  होगी  ।

 कम  उपयोग  का  जहां  तक  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  हूं
 कि  भारी  इंजीनियरी

 निगम
 समुचित

 कायें  नहीं  कर  रहा  और  इस्पात  पुनबेलन  मिलों  में  भी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग

 नहीं हो  रहा  है  मैंने  मंत्री  जी  को  एक  भी
 लिखा  था  ।  े

 वल  17  %  क्षमता  का  उपयोग हो  रहा

 है  ।  बदले  टाटाओं  को  प्रतिशत  लगभग  50,000  टन  तार  तथा  छड़ें  बनाने  की  अनुमति  दी  जा  रही

 इस  हिसाब  से  हमारी  पुन बेलन  मशनरी  जल्दी  ही  बन्द  हो  जायेगी  ।  टाटा  को  इसकी  अनुमति  नहीं

 दी  जानी  चाहिए  ।

 इससे  पूरव  इस  मामले  पर  सभा  में  उस  समय  भी  विचार-विमर्श  हुआ  था  जब  उसके  सामने  इस

 बारे  में  एक  प्रश्न  आया  था  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  उद्योग  रु गण  क्यों  हों  रहे  हैं  ।  तथा  अन्य

 कारण  इसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  |

 मणिपुर  मेघालय--समूचे  पूर्वे  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लोग  क्षेत्रीय  असंतुलन  के  बारे  में

 आन्दोलन  कर  रहे  सरकार  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  नहीं  दे  रही  है  जो  त्रिपुरा  तथा  इन  राज्यों  में

 उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  इस  मामले  में  भारी  भेदभाव  है  इस  कारण  आन्दोलन  हो  रहा  है  |

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि
 पश्चिम  बंगाल  के  प्रति  ऐसा  भेदभाव  क्यों  दिखाया  जा  रहा  है  |

 केन्द्रीय  योजना  सहायता  के  अन्तरगत  1951  से  लेकर  1979  तक  प्रति  व्यक्ति  सहायता  का  जहां

 तक  सम्बन्ध  पश्चिम  बंगाल  को  केवल  596  रु०  दिए  गए  जबकि  गुजरात  को  1032
 महा  राष्ट्र

 को  996  पंजाब  को  1660  कर्नाटक  को  768  रु०  और  तमिलनाडू  को  660  रु०  दिए  गए  ।

 fafa  आवंटन  के  मामले  में  हम  किसी  राज्य  के  खिलाफ  नहीं  अब  आप  योजना  के  लिए  घन  का

 अन्तिम  रूप  से  नियत  कर  रहे  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  पर्याप्त धन  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  |  हम  भौद्योगिक  विकास  के  लिए  अपना  aaa  उचित  अंश  चाहते  हैं  |

 लोहा  तथा  इस्पात  भर  कोयले  के  बारे  में  समान  भाड़ा  नीति  का  पूर्वी  क्षेत्र  क ेआधिक  विकास

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इसे  या  तो  वापस  लिया  जाना  चाहिए  या  कपास  तथा  अन्य  कच्चे  माल

 के  बारे  में  भी  समान  भाड़ा  नीति  तुरन्त  लागू  की  जानी  चाहिए  |

 पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  मेरी  मांग  है  कि  हिन्दुस्तान  आगनिक  लिमिटेड  के  बेसिक  रसायनों

 तथा  औषधि  प्रयोजन ओं  की  स्थापना  के  लिए  after  कार्यवाही  की  जानी  सांभर  भील  पर

 सेंट्रल  सेक्टर  इलेक्ट्रोनिक  परियोजना  शीघ्र  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।  हल्दिया  में  जहाज  निर्माण

 तथा  जहाज  मरम्मत  कारखाना  बनाया  जाना  हल्दिया  पेट्रो-रसायनों  के  लिए  लाइसेंस  दिया

 जाना  हल्दिया  तेलशोधक  कारखाने  का  विस्तार  किया  जाना  दुर्गापुर के  निकट

 कोयले  पर  आधारित  गैस  तथा  मेथानोल  संयंत्र  जो  कोयले  से  गैस  तथा  मेथानोल  का  और  सिथोटिक

 ऋण  यथा  मिट्टी  के  तेल  तथा  डीजल  का  उत्पादन  की  भी  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  इस

 संयंत्र  के  लिए  उसके  निकला  कोयला  क्षेत्रों  से कोयला  उपलब्ध  होगा  ।.

 234



 30  1905  )  अनुदानों की  मांगें  1983-94

 पश्चिम  बंगाल  में  तेल  खोज  कार्य  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।  रूस  के  एक  विशेषज्ञ  ने  कहा

 है  कि  परिचय  बंगाल  के  नीचे  आधे  में  तेल  है
 ।

 कलकत्ता  पत्तन  के  सुधार  के  लिए  कमी  के  समय  फरक्का  से  40,000  क्यूसेक  जल  की  सप्लाई

 की  जानी  चाहिए  ।

 दुर्गापुर  में  एक  टूक  निर्माण  कारखाने  बनाने  को  आवश्यकता  है  ।

 हमारे  मुख्य  मंत्री  श्री  ज्योति बसु  ने  इनचेक  cad  लिमिटेड  और  नेपाल
 रबड़  मेनूफेक्च  से

 लिमिटेड  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  कई  बार  लिखा  एक  केन्द्रीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  एक  विधेयक

 तैयार  किया  गया  है  जिसे  मंत्रिमंडल  समिति  के  पास  भेजा  गया  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि

 आप  यथा शक्य  शीघ्र  इन  दोनों  कम्पनियों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करें

 और  पहल  करें  ।

 केटर  पु लर  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  का  प्रबन्ध  1972 में  सरकार  ने  अपने  हाथ  में

 लिया  ।  1978 में  उसके  राष्ट्रीकरण  के  लिए  सारे  पत्र  तैयार  रखे  गये  थे  ।  लेकिन अब  कम्पनी  को

 अपना  अस्तित्व  समाप्त  करने के  लिए  एक  आदेश  जारी  किया  गया है
 ।  मैंने  पत्र  आपसे  यह  अनुरोध

 किया  है  कि  आप  इस  कम्पनी  को  समापन  न  करने  के  बाद  में  तुरन्त  उचित  निदेश  जारी  ati  मैं  इस

 कम्पनी  के  राष्ट्रीकरण  की  मांग  करता  हुं  ।

 हमारे  मुख्य  मंत्री  ने  16  अप्रैल  को  प्रधान  मंत्री  को  हस्तक्षेप  तथा  इस  कम्पनी  के  राष्ट्रीयकरण

 के  लिए  लिखा है  ।

 मैं  हुगली  डांसिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  और  बोरेन्टफोटें  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  करता हुं
 ।

 हम  जानते हैं  कि  भाई०  आर०  सी ०  आई०  के  अधीन  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ने  बल्ब

 बनाने  के  लिए  एच०  एम०  टी०  के  साथ  एक  करार  किया  ।  लेकिन  अब  एच ०  एम०  elo  उस  करार

 का  उल्लंघन  कर  रहा  है  ।  वह  फैक्टरी  बन्द  हो  गई  है  और  कमंकार  लोग  भूखों  मर
 रहे  हैं

 ।  इसलिए

 मैं  आपसे  इस  कारखाने  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  मांग  करता हूं
 ।

 त्रितुरा  भी  एक
 पिछड़ा

 राज्य  मैं  आप  से  त्रिपुरा  में  एक  क्राइम  कारखाना  स्थापित  करने

 अनुरोध  करता  हूं  ।

 साइकिल  कारपोरेशन  एक  बहुत  अच्छी  कम्पनी  थी  ।  सुप्रबन्ध  के  कारण  उसकी  हालत

 बहुत  नाजुक  हो  गई  है  ।  आपने  उसका  मुख्यालय  कलकत्ता  से  हटाकर  आसनसोल  में  रख  दिया  है  ।

 प्रबन्धकों  ने  साइकिल  पुर्जों  का  निर्माण  जिन्हें  वे  बना  सकते  बन्द  कर  दिया है
 ।  इसलिए  मैं

 आपसे  अनुरोध  करू गा  कि  आप  उसमें  हस्तक्षेप  करें  और  प्रबन्धकों  को  बदलें  ।  मैं  आपसे  इस  कम्पनी

 को  भारिक  दृष्टि  से  आत्म  निर्भर  बनाने  के  हेतु  उचित  कार्यवाही  करने
 के  लिए  भी  अनुरोध

 करता हुं  ।
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 sareaten  इंजी  निर्धारित
 रजवास  का  बिहार  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  ।  किन्तु

 अभी  राष्ट्रपति  द्वारा  अनुमति  दी  जानी  है  ।  आपने  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  कायेंवाह्दी  करने  के  लिए  पहल

 करनी  चाहिए  ताकि  उसे  राष्ट्रपति  की  अनुमति  जल्दी  दी  जा  सके  |

 औद्योगिक  विकास  और  आत्म  निर्भरता  के  लिए  हमें  क्या  करना  जो  कुछ  भी  चीजें

 हम  देश  में  बना  सकते  हैं  उन  वस्तुओं  का  हमें  आयात  नहीं  करना  चाहिए  ।  समुचे  भारतीय  उद्योग  के

 विदेशी  विकसित  साम्राज्यवादी  देशों  की  प्रतिस्पर्धा  से  समूचित  संरक्षण  दिया  जाना  लघु

 उद्योग  पर  बड़े  उद्योग  का  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  जिन्हें  बड़े  उद्योग  की  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  |  एकाधिकार  क्रिया  और  बड़े  उद्योगों  को  भारी  राशि  के  बेक  बेंक  ऋण  मिल  रहे  हैं  ।

 लेकिन  लघु  उद्योग  को  पर्याप्त  राशि  नहीं  मिल  रही  है  ।  जिससे  कि  वे  जीवित  रह  अपनी  स्थिति

 में  सुधार  कर  सकें  और  बडे  उद्योगों  के  हमले  का  सामना  कर  सकें  |  उनके  संरक्षण  तथा  विकास  के

 लघु  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  वितीय  नीति  परिवर्तन  की  जानी  चाहिए  ।  ऋण  नीति  में  परिवतंत

 करने  के  लिए  व्यवहारिक  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  क्योंकि  लघु  सहायक  और  ग्रामीण  उद्योग  पिछड़े

 तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  प्रदान  करते  हैं  ।  उनके  लिए  faa  तथा  ऋण  सरकार  द्वारा  सुनिश्चित

 किया  जाना  चाहिए  ।  भर  उन्हें  बड़े  उद्योगों  के  हमलों  से  बचाने  के  लिए  समूचित  सं  रक्षण  प्रदान  किया

 जाना  चाहिए  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  की  खपत  बढ़ाने  के  लिए  उन  वस्तुओं  पर  करारोपण  कम  किया  जाना

 विलास  की  वस्तुओं  पर  अधिक  करारोपण  किया  जाना  चाहिए  ।  एयर

 कंडिशनर्स  आदि  जैसी  वस्तुओं  पर  भी  कर  अधिक  लगाया  जाना  चाहिए  |  ये  वस्तुएं  भी  विद्युत  संकट

 पैदा  कर  रही  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  वित्त  विधेयक  आए  तब  आप  इन  सब  बातों  को  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  भूषण  चन्द्र  हाज़िर  :  उपाध्यक्ष  महो  मैं  आपके
 साथ  TH  नहीं  करना  चाहता हूं

 ।

 सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करना  बहुत  आवश्यक है
 ।

 ऐसा  नौकरशाही  को  समाप्त  करके  और  कदाचार  को  मिटाकर  किया  जा  सकता  है  तथा  इसके  लिए

 व्यावसायिक  कुशलता  और  प्रशासनिक  दक्षता  की  आवश्यकता  होगी  इसके  लिए  समुचित  विपणन

 व्यवस्था  और  अच्छे  औद्योगिक  सम्बन्धों  को  भी  मावइ्यकंता  होगी  ।  उद्योग  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  श्रमिक

 सन्तों  के  10  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  है  और  उसने  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को

 प्रस्तुत  कर  दी  हैं  ।  किन्तु  सरकारी  क्षेत्र  मे ंऔद्योगिक  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  उनमें  से  एक  भी

 सिफारिश  को  लागू  tat  किया  गया  है  ।  देश  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  और  बेरोजगार  युवकों  के

 लिए  रोजगार  के  अवरार  बनाने  हेतु  मैं  सरकार  से  मांग  करता हूं  कि  सभी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  और

 एकाधिकार  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  और  साथ  ही  लघु  उद्योग  कुटीर  उद्योग

 और  ग्रामीण  उद्योग  क्षेत्रों  को  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  आप  मेरा  सुभाव  मानेंगे  तो  मुझे
 आशा  है  वहां  औद्योगिक  विकास  होगा  और  हम  विकसित  पूंजीवादी  देशों  के  साथ  मुकाबला  करने  में

 सफल  होंगे  ।  Bw  आशा  है  आप  मेरे  सुभाव  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रदना  भाषण  समाप्त

 करता  हूं  |
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 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ae

 atte  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  we  जायें  ।”'

 के  मघुबनी  और  पलामु  जिलो  में  प्रस्तावित  बुनियादी  उद्योग  तुरन्त  आरम्भ  करने  की

 मावइ्यकता  ।  (32)

 उद्योग  site  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ी

 के  मधुबनी  दरभंगा  जिलों  में  सभी  पंजीकृत  औद्योगिक  एककों  जिनमें  स्व नियोजित

 औद्योगिक  एकक  भी  शामिल  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता  ।  (33)  ]

 atta  &  अंतगर्त  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।''

 [agaat  और  दरमंगा  जिलों  में  कृषि  पर  आधारित  जेसा  कि  घास  फूस  से  गत्ता  और

 भूसी  से  सीमेंट  और  तेल  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।  (34) ]

 शीर्षक  के  अन्तरगत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाये  पी

 के  मधुबनी  आर  दरभंगा  जिलों  में  पशुओं  की  हड्डियों  से  sata  बनाने  के  लिए

 उद्योग  आरम्भ  करने  की
 आवश्यकता  ।  (35) ]

 ग्रीक  सोपान  के  लन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।''

 में  एक  नया  मिथिला  लघु  उद्योग  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  |  (36) ]

 सकी  उद्योग  शोर्षक  क  प्रतिशत  सांस  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।''

 पेपर  मिल्स  लि०  के  रामेश्वर  नगर  एकक  में  तुरन्त  पुनः  उत्पादन  आरम्भ  करने  की

 आवश्यकता  ।  (37) |

 ग्रीक  उद्योग  शिक्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।''

 पेपर  मिल्स  लि०  के  रामेश्वर  नगर  कारखाने  से  अलग  किए  गए  लुगदी  एकक  को

 ५  पुनः  उसे  सौंपने  या  रामेश्वर  नगर  में  खोई  था  area  पर  आधारित  एक  ओर  लम्बी  एकक  स्थापित

 करने  की  आवश्यकता  |  (38)  ]

 *उद्योगਂ  site  के  धन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।'"

 पेपर  मिल्स  लि०  के  रामेशवर  नगर  एकक  को  पिछले  एक  साल  से  बन्द  रखने  की

 जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  |  (79)

 शीर्षक  के  अंतगर्त मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें
 ।''

 पेपर
 मिल्स  लि०  के  रामेश्वर  नगर  एकक  में  निजी  बिजली  घर  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता  |  (40)  |

 कि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें
 1”

 के  दरभंगा  अन्य  जिलों के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कमजोर  वग  के  लोगों  द्वारा
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 चलाये  जा  रहे  लघु  और  छोटे  उद्योगों  को  और  af  दना  सुविधाए  Wald ——  orfsre  TTT  बज़ाहिर Ta  करने  की

 दयकता  ।  (45) |

 दीपक के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  |

 और  दरभंगा  जिले  में  स्व नियोजन  हेतु  तीन  महीने  से  अधिक  समय  से  पंजीकृत

 व्यक्तियों  के  लिए  औद्योगिक  एकक  आरम्भ  करना  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  |  (46)  |

 A
 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 मंत्रालय  शीर्षक  के  strata  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 प्रदेश के  स्वीकृत  पिछड़े  क्ष  विशेषकर  राजगढ़  और  गुना  में  बुनियादी  संयंत्र

 थापित  करने  में  असफलता  |  (50)

 मंत्रालय  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाये  ।

 के  उद्देश्यपूर्ण  औद्योगिकीकरण  के  लिए  पहले  कदम  के  रूप  में  उत्पादित  की  जाने  वाली

 आवश्यक  वस्तुओं  का  पता  लगाने  में  असफलता  ।  (51)  ]

 मंत्रालय  धज शीष॑क  के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जा

 उद्योग  सेवा  संस्थान  के  अन्तगेंत  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़  क्षत्रों  में  इसकी  अधिक  शाखाएं

 स्थापित  करने  में  असफलता |  (52)

 कि  मंत्रालयਂ  दीपक के  प्रन्तगंत  मांग को  कम  करक  रुपया  किया  जाए
 ।

 [  मध्य  प्रदेश  के  उद्योग  रहित  राजगढ़  और  गुना  जिनों  में  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों
 का

 बद्ध  विकास  करने
 में

 असफलता
 ।  (53) |

 मंत्रालयਂ  दीपक  के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  ।  रुपया  किया  जाये  ी

 ग्रामोद्योग  ats  तथा  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  स्थापित  करने

 में  असफलता ।  (54)

 कि  उद्योग  सवाल  शीष क  के  अन्तर्गत मांग  को  कसम  करके  1  रुपया  किया जा

 ग्रामोद्योग  बोर्डे  तथा  खादी  ग्रामोद्योग  को  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  और  उद्योग  रहित

 जिलों
 पर

 अघिक
 ध्यान  देने

 की  सलाह  देने  में  असफलता  ।  (55) ]

 उद्योग  मंत्रालय  शीष
 क

 के
 अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  रुपया  किया

 प्रदेश  के  विदिशा  के  गुना  में  जमेर  और  राजगढ़  जिले  में
 दारंगपुर  में

 लकड़ी  का  जापानी  किस्म  का  फर्नीचर  भर  खिलौने  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  में

 फलता |  (56) |

 ग्रीक  मंत्रालय  शीष क  के  अस्तगत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।

 प्रदेश  के  विदिशा
 के  सिरिंज-लुटेरी  ओर  गुना  जिले

 के  मबसदनगढ़  में  डोलोमाइट

 नज़्में  अ परिष्करण  कारखाना  स्थापित  करने  मत  सफलता  ।  (57) ]
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 of  मंत्रालय  दोषी  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 मध्य  प्रदेश  के  उद्योग  रहित  राजगढ़  जिले  में  माचिस  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  में

 असफलता ।  (58)  ]

 ग्ग्कि  मंत्रालयਂ  हिल क  के  भ्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाए  ी

 [  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  और  गुना  जिलों  में  वनों  पर  आधारित  लघु  उद्योग  स्थापित

 करने  मे ंअसफलता ।  (59)  ]

 दीपक  क  rata  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  पी

 [  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  में  कुटीर  उद्योग  स्थापित  करने  में  असफलता  |  (60)  ]

 सकी  उद्योग  मंत्रालय  शोष क  क  अन्तरगत  मांग  को  कम  करक  1  रुपया  किया  जायें  ।''

 [  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  अधिक  उद्योग

 लगाने  में  असफलता  |  (61)  |

 मंत्रालयਂ  शीष क  क  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  |

 [  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  जिले  में  हथकरघा  और  शक़्तिचालित  करघों  को  प्रोत्साहन  देने  में

 असफलता  +  (62)

 मंत्रालय  शोष क  के  श्रन्तरगंत  मांग  को  कम  करक  |  रुपया  किया  जाए  शक

 [  मध्य  प्रदेश  में  राजगढ़  के  मचल  पुर  क्षेत्रों  में  पैकिंग  का  कागज  और  गत्ता  बनाने

 की  योजनायें  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  ।  (63)  |

 मंत्रालय  शीष क  के  अ्रन्त गत  सांग  को  कम  करक  1  रुपया  किया

 [  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  और  गुना  जिलों  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  विशेष  उपाय  करने

 की  आवश्यकता  ।  (64) ]

 मंत्रालयਂ  शीष
 क

 के  अंतगर्त  सांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  क

 [  मध्य  प्रदेश  के  उद्योग  रहित  जिलों  में  प्रस्तावित  बुनियादी  उद्योग  तुरन्त  आरम्भ  करने
 की

 आवश्यकता  ।  (65) )

 मंत्रालय  शोष क  क  अंतगर्त  सांग  को  कम  करक  1  रुपया  किया  जाए  ।'

 [  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पचौरी  और  बरसे यार  तहसीलों  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  जैसे

 भूसी  से  स्ट्रॉ  लपेटने  का  कागज  तैयार  करने  भर  भूसी  से  तेल  बनाने  के  कारखाने

 स्थापित  करने  की  आवश्यकता  (6)  ]

 *उद्योग  मंत्रालयਂ  शीष क  के  अत्यंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 [  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  और  गुना  जिलों  में  पशुओं  की  ह  sate  बे्रक  कौर  कम्पोस्ट

 खद  बनाने के  लिए  उद्योग  लगाने  को  आवश्यकता  ।  (67)
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 ी

 ग्रीक  और  लघु  उद्योगਂ  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जायें  ह

 उद्योगों  के  लिए  छूट  की  सीमा  बढ़ाकर  साढ़े  सात  लाख  करने  और  उन्हें  केन्द्रीय

 उत्पाद-शुल्क  के  नियंत्रण  से  मुक्त  करने  की  आवश्यकता  ।  (70)  |

 ग्रीक  ग्राम  मौर  लघु  उद्योगਂ  शोषक  के  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ं

 [  मध्य  प्रदेश  के  उद्योग  रहित  पिछड़े  जिलों  में  लघु  भर  कुटीर  उद्योग  स्थापित  करने  की

 भावुकता  t  (71)  |

 ग्रास  और  लग  उद्योगਂ  दीपक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 [  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  में  वनों  पर  आधारित  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  की

 दिखता  |  (72)

 और  लघु  उद्योगਂ  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 rear  के  पिछड़े  जिलों  में  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  लघु  और

 छोटे  उद्योगों  को  और  अधिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।  (73) ]

 ग्रास  धौर  लघु  उद्योग  शीष क  के  अंतगर्त  मांग  में  1  0  रुपए  कम  किए  जायें पी

 [  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  कार्यों  में  लगे  ग्रामीण  कारीगरों  को  तकनीकी  सहायता  देने  की

 आवश्यकता  |  (74) |]

 और  लघु  उद्योग  दीव
 क

 क  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 ग्रामोद्योग  आयोग  को  सभी  ऋणों  और  अनुदान  राज्य  बोर्डों  के  माध्यम  से  कर  देने

 की  भावइयकता  ।  (75)

 ग्राम  और  लघु  उद्योग  शीष क  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें
 छह

 प्रदेश  में  ग्रामीण  तथा  Te-TTMT  क्षेत्रों  में  कारीगर  प्रधान  कांस्य  उद्योग  के  विकास

 के  लिए  पर्याप्त  घन  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  |  (76)

 ी  ए०  के
 ०

 राय  :
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 ग्रीक  मंत्रालय  शीष क  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ह

 घुली  इंजीनियरिंग  धनबाद  को  सरकारी  अधिकार  में  लेकर  चालू  करने

 की  आवश्यकता
 ।  (68)

 सकी  मंत्रालयਂ  दोष क  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  बै

 उद्योगों  के  बार ेमें  सरकार
 की

 नीति  का  पुनरावलोकन  करने  की  आवश्यकता t

 (69) ]

 at  चन्द्रदेव  sara  वर्मा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु

 सकी  मंत्रालय  शीष
 क

 के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  1
 रुपया  किया

 जायें  ्

 रूप  से  बिस्वास  राज्य  के  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  में  असफलता  ।  (90) |

 240



 अनुदानों  की  मांगें  1983-84

 oe  1905

 ग्रीक  मंत्रालय  शीष
 क

 के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  |  रुपया
 किया  जाये  ।"”

 ग्राम  में  लघु  उद्योग  की  स्थापना  में  असफलता  ।  (91) ]

 गीकी  मंत्रालय  शीष क  के  झन्तगंत  सांग  को  कम  करक  |  रुपया  किया  जाये  ६

 ग्रामोद्योग  बोर्ड  एवं  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  की  कार्य-प्रणाली  पर  पुर्नविचार  करने  में

 असफलता  ।  (92)  |

 CE  *उद्योग  मंत्रालय  दोष क  के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाये  ।'

 पर  आधारित  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  में  असफलता  |  (93) |

 ग्ग्क्कि  उद्योग  मंत्रालयਂ  शोष क  के  अन्तरगत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  ar

 औद्योगिक  कारखानों  (  राष्ट्रीयकरण  करने  में  असफलता  ।  (94) 1

 मंत्रालय  शीष क  के  श्रन्तगंत att  को  कम  करके  1  रुपया किया  जाये  ि

 उपकरणों
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  में  असफलता  ।  (95)  ]

 तक  मंत्रालय  शीष क  के  sreanter  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जायें  |ਂ

 [  किसानों  के  लिए  कम  कीमत  के  पावर  टिलर  बनाने  में  अमफलता  ।  (96)  |]

 मंत्रालय  शीष क  के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया
 n

 एवं  लघु  उद्योगों
 को

 उचित
 मात्रा

 में  सहायता  करने  में  असफलता  ।  (97) |

 सकी  उद्योग  मंत्रालय  शीष क  के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  ।  रुपया  किया  जाये  1!

 के  भोजपुर  तथा  पटना  जिले  में  जहां  धान  की  फसलें  अधिक  होनी  वहां  कागज  के

 कारखाने  खोलने  में  असफलता  ।  (98) |

 सकी  मंत्रालयਂ  शोष क  के  अन्तर्गत  मांग को  कम  करक  1  रुपया  किया  जाये  र

 तथा  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  छोटे-छोटे  कारखाने  खोलने  की  आवश्यकता  ।  (99) ]

 fe  उद्योग  मंत्रालयਂ  दोष क  क  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाये  |

 [ arentira  नीति  पर  पुनर्विचार  की  आवश्यकता  ।  (100) ]

 दोषी  उद्योग  स्ालय ही  शीष क  के  भ्रन्तमत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  ara  ।

 जिले  में  aaa  बनाने  वाले  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  ।  (101) ]

 मंत्रालयਂ  शीष क  के  श्रन्तगंत  सांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाये  बी

 में  रहने  वाले  कारीगरों  की  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  aia  सहायता  करने  में

 असफलता  ।  (102)

 सकी  उद्योग  मंत्रालय  शीष क  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 की  चोरबाजारी  रोकने  में  असफलता ।  (103) ]
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 मंत्रालय  शीष क  के  अंतगर्त  मांग  को  कस  करके  1  रुपया  किया  जाये  1”

 की  भ्रम  से  बिहार  स्थित  भोजपुर  और  पटना  जिले  में  तेल  और  सीमेंट के  उद्योग

 आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  |  (104)

 मंत्रालयਂ  शीष क  के  ी श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाये  1.0

 और  उत्तर  प्रदेश  के  भोजपुर  जिलों  में  पशुओं  की  हडिडयों  से  कारखाना

 खोलने में  असफलता  (105) 1]

 sit  अजित  बाग  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सकी  दोष  क  के  झ्नन्तगंत मांग  में  100  रुपए कम  किए  ws  ै कर  ह

 पुल  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  कलकत्ता  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की

 दिखता  ।  (106) ]

 उद्योग  शोष क  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ी

 पु लर  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  कलकता  को  आधिक  रूप  से  लाभप्रद  बनाने  के

 लिए  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  ।  (107) ]
 *  कि  शीष क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  पी

 gaz  एण्ड  कम्पनी  को  एक  सुव्यवस्थित  सरकारी  उपक्रम  के  साथ  जोड़कर  इसके  लिए

 वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  ।  (108)  ]

 श्री  क०  लकप्पा  :  उपाध्यक्ष  उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करने  से

 पूर्वे  मैं  1956  के  औद्यो  गिक  नीति  प्रस्ताव  में  निर्धारित  की  गई  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  कुछ  कहना

 हमने  सामाजिक  आर्थिक  परिवर्तन  लाने  के  उद्देश्य  से  योजना  और  उद्योगों  के  विकास  की

 पद्धति  को  अपनाया  हे  ।  औद्योगिक  नीति  में  मुख्य  रूप  से  यहं  बात  उल्लिखित  है  ।

 इस  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  गत  कुछ  वर्षों  में  भारत  ने

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  काफी  प्रगति  की  हम  विभिन्‍न  प्रदर्शनियों  में  भाग  ले  रहे  हैं

 मौर  अन्य  विकसित  देशों  ने  भी  हमारे  वैज्ञानिक  विकास  और  प्रगति  की  सराहना  की  यहां  तक

 कि  हम  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  में  भी  कई  राष्ट्रों  से  आगे  हैं  ।

 यद्यपि  हम  अत्यधिक  औद्योगीकृत  देशों  में  से  एक  हैं  किन्तु  यदि  हम  देश  के  भीतरी  भागों  में

 विकास  पर  नजर  तो  हमें  यह  जानकर  आ  इच यें  होगा  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 लगभग  12,500

 करोड़  रुपए  का  माल  बैलगाड़ियों  द्वारा  ढोया  जाता  एक  और  हम  तेजी  से  विरासत  करते  जा  रहें

 हैं  और  दूसरी  ओर  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  अभी  बैलगाड़ी  युग  ही  विद्यमान  है  ।  हम  आधुनिकता  और

 वैज्ञानिक  विकास  की  बात  करते  हैं  लेकिन  उसका  प्र  भाव  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नगण्य  हमें  अभी  बैलगाड़ी

 का  आधुनिकीकरण  करना  है

 छठी  योजना  में  लगभग  20,407  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया  जिसमें  we  ले  और

 पेट्रोलियम  का  परिव्यय  भी  सम्मिलित  इस  परिव्यय  में  से  19,500  करोड़  रुपए  का  परिव्यय

 केन्द्रीय  क्षेत्र में  ह ैऔर  1389  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  राज्य  क्षेत्र  में  है  ।  हमारे  देश  में  मिली  जुली
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 अर्थव्यवस्था  के  सिद्धांत  को  माना  जिसमें
 सरकारी  क्षेत्र  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  और  संयुक्त  या  सहकारी

 क्षेत्र  सभी  सम्मिलित  हैं  ।

 छठी  योजना  अवधि  में  विकास  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  आधारित  है  ।  मैं  उनका  उल्लेख

 अलग  नहीं
 करना  चाहता  परन्तु  विद्य/त  की  कमी  और

 कच्चे  माल
 का  अभाव  तथा  कई  क्षेत्रों

 में  आधुनिकता  न  होने  का  अवश्य  उल्लेख  करना  चाहूं गा
 ।  इस  परिव्यय  में  से  काफी  बड़ा  भाग  इस्पात

 भारी  कपड़ा  और  इलेक्ट्रोनिक

 उद्योग  के  लिए  है  मैं  उस  पक्ष  के  अपने  माननी थ  मित्र  की  इस  बात  से  सहमत  नही ंहूं  कि  उत्पादकता

 aq  में  हमने  कोई  उल्लेखनीय  उत्पादन  नहीं  किया  है  ।

 अब  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  समाप्त  होने  वाली  है

 और  सातवीं  योजना  अब  तैयार  की  जा  रही  है  ।  हमें  इस  बात  का  विश्लेषण  करना  चाहिए  कि  ह्म

 प्रगति  के  लक्ष्य  को  कसे  प्राप्त  कर  सकेंगे  ?  और  राष्ट्र  को  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  भी  देना है  कि

 छठी  योजना  अवधि  में  निर्धारित  किए  गए  कार्यक्रमों  और  नीतियों  के  अनुरूप  औद्योगिक  प्रगति  कहां

 तक  हुई है  ?

 जहां  तक  औद्योगिक  प्रगति  का  सम्बन्ध  विद्युत  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  कई  राज्यों  में

 बिजली  की  कमी  के  कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  12000  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  की  हानि  हुई  है  ।

 यह  एक  स्वीकृत  तथ्य  है  कि  लगभग  सभी  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  है  ।  मेरा  मतलब  ऊर्जा  संकट  से

 और  विद्युत के  अभव  ते  देश  में
 चालू  वर्ष  में  बिजली  की  कमी  को  घटाकर  8  प्रतिशत  तक  लाने

 में  हम  अस  मथे  रहे  है  क्योंकि  गत  वर्ष  उद्योगों  के  मामले  में  20  प्रतिशत  बिजली  की  कटोती  की  गई

 इसका  कारण  यह  है  कि  उद्योगों  को  हमने  निम्न  प्राथमिकता  दी  है  ।  अधिकांश  उद्योग  faa

 पर  आधारित  उद्योग  हैं  चाहे  वे  प्राथमिक  उद्योग  हों  चाहे  मूल  उद्योग  हो  विभिन्‍न  राज्यों  में  आप

 सन्तुलित  औद्योगिक  विकास  करना  चाहते  हैं  जबकि  हम  बिजली  के  अभाव  से  प्रीत  हालांकि  हमारे

 देश  में  प्राकृतिक  संसाधनों  की  बहुतायत  है  ।  ऊर्जा  मंत्री  को  इस  बात  का  उत्तर  sat  क्या

 औद्योगिक  विकास  fara  क्ष  त्र  पर  आधारित  है  यदि  ऐसा  है  तो  हम  सफल  उत्पादकता  कैसे  मना

 सकते  हैं  ।  इसका  स्पष्टीकरण  मंत्री  महोदय  को  देना  है

 अचानक  विद्युत  की  सप्लाई  बन्द  किए  वोल्टेज  में  उतार-चढ़ाव  ate  अघोषित  बिजली

 जो  कई  राज्यों  में  की  जाती  के  कारण  न  केवल  उत्पादन  में  घाटा  होता  है  बल्कि  औद्योगिक

 संयंत्रों  और  मनद्नोनों  को  भी  हानि  होनी  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  केन्द्र  और  राज्यों  को

 परस्पर  बैठकर  विचार  करना  चाहिए  क्योंकि  राज्यों  को  धन  केन्द्र  द्वारा  दिया  जाता  बिजली  की

 कटौतियां  समान  रूप  से  नहीं  की  जातीं  ।  इससे  औद्योगिक  उत्पादन  में  हानि  होती  है  ।  और

 सम्पूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्र  में  भारी  हानि  होती है
 ।

 भविष्य मुं
 बिजली  की  स्थिति  इससे  भी  अधिक

 खराब  होने  की  सम्भावना  है  क्योंकि  देश  में  बिजली  की  कमी  में  सुधार  लाने  की  कोई  योजना  नहीं

 जब  तक  उद्योगों  को  fara  से  जोड़ने  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई  जाती  और  ऊर्जा  संकट  को

 समाप्त  नहीं  कर  दिया  तब  तक  वास्तव  में  औद्योगिक  प्रगति  हो  ही  नहीं  सकेगी  +

 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  20,000  मेगावाट  के  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा
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 गया था  जबकि  इस  योजना के  अन्त  तक  लगभग  14,000  मेगावाट  बिजली  के  उत्पादन  होने  की

 सम्भावना  इस  स्थिति  में  निर्धारित  औद्योगिक  प्रगति  को  कैसे  प्राप्त  किया  जा  सकता है  ?  इस

 बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हमारे  प्रगतिशील  उद्योग  मंत्री  को  कुछ  ठोस  कार्य  करना

 मुझे  मालूम  है  कि  हमारे  उद्योग  मत्री  औद्योगिक  प्रगति  कें  लिए  आधारभूत  ढांचा  बनाने  में

 काफी  रुचि  लेते  हैं  ।  हमारी  औद्योगिक  प्रगति  में
 आवश्यक  कच्चे

 माल  को  अभाव  अडचन  पैदा  करे

 रहा है
 ।  उदाहरण  के  रूप  में  बिजली  भट्टी  का  लोहा  और  सीमेंट  तथा  इस्पात  आदि

 कूछ  चीजें  ऐसी  हैं  जिनका  अभाव  gi  औद्योगिक  उत्पादन  में  इन  वस्तुओं  के  अभाव  से  अत्याधिक

 दुष्प्रभाव  पड़ता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आयात  में  ढील॑  दिया  ऋणों  पर  पाबन्दी  लगाया

 उपभोक्ता  की  क्रय  शक्ति  में  क्लास  होना  आदि  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन्होंने  वाणिज्यिक

 रसायन  और  उर्वरक  जसे  कई  प्रमुख  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाला  है  |

 औद्योगिक  उत्पादन  में  हानि  के  पौरे  रामस्वरूप  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  बहुत  ही  कम  दर  से

 प्रगति  हुई है  ।  1980-81  मैं  यह  दर  8.1  प्रतिशत  1981-82  में  यह  5  प्रतिशत  थी  और  1982-83

 में  यह  और  भी  कम  है  ।

 हमारे  बड़े  भौद्योगिक  एककों  को  न  केवल  अद्यतन  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करनी  चाहिए

 बल्कि  उन्हें  इस  बात  का  भी  ज्ञान  होना  चाहिए  कि  हम  अपेक्षित  उत्पादन  क्यों  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 साथ  ही  उन्हें  अनुसंधान  और  विकास
 के  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश  बढ़ाकर  नई  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करना

 बड़ें  और  मध्यम  दर्जे
 के

 उद्योगों  की  स्थापना  करने  और  सम्पूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्र  के

 argiaaraey  करने  में  वर्षों  और  दशकों  का  समय  जैसाकि  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  है  ।  हमें

 उद्योगों  का  आधुनिक करण  करना  लेकिन  आदानों  और  कच्चे  माल  भारी  की  कमी  की  विषम

 स्थिति  में  उद्योगों  का  आधुनिकीकरण  किस  प्रकार  से  किया  जा  सकता  आदतो  को  कमी  को  पूरा

 करने  के  कार्यक्रम  और  योजनाएं  क्या  हैं  ?  जहां  आदानों  का  अभाव  नहीं  है  वहां  आप  निर्धारित  प्रगति

 को  पूरा  करने  की  आदा  कर  सकते  यह  एक  महत्वपूर्ण  नियम  है  कि  यदि  आदानों  का  अभाव  है

 तो  आधुनिक  प्रौद्योगिक  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  अपेक्षित  औद्योगिक  विकास  नहीं  करिया  जा  सकता  ॥

 areal  का  अभाव  औद्योगिक  विकास  के  माने  में  बाधा  उत्पन्न  करता हैं  ।

 आपने  कहा  है  कि  बोर्डों  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।  आप  कौन-कौन  से  उद्योगों  में

 आधुनिकीकरण  करना  चाहते  हैं  ?
 ये  उद्योग  हैं  चमड़ा  वस्तुए  मोटर  गाड़ी  मशीनों  के  लिए

 भौजार  और  विद्युत  उत्पादन  आदि  ।  हमें  आधुनिक  जनशक्ति  और  ऊर्जा  की  आवश्यकता

 है  ।  इस  देश  में  जनशक्ति  की  बहुलता  यदि  आप  देश  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  संसाधनों  का  उपयोग

 करते  हैं  तो  ऊर्जा  का  संकट  पैदा  ही  नहीं  होगा  '
 किन्तु  कार्यक्र  गें

 को  समुचित  रूप  से  कार्यान्वित  ही

 नहीं  किया  गया  देश्य  में  उपलब्ध  प्रचुर  प्राकृतिक  संसाधनों  का  समूचित  उपयोग  नहीं  किया  गया

 है  ।  हमारे  यहां  जनशक्ति  भी  बहुत  हमारे  यहां  प्रौद्योगिकी  और  वैज्ञानिक  प्रगति  तो  हुई  है  परन्तु

 हम  इनमें  से  प्रत्येक  का  ठीक  उपयोग  नहीं  कर  प  ए  यही  कारण हैं  कि  औद्योगिक  विकास  में

 Braga  है  ।

 आज  नगरीकरण  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा  बड़े-बड़े  नगरों  में  उद्योग  लगाए  जा  रहे  हैं
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 चाहे  वह  उत्तरी  भारत  है  चाहे  दक्षिणी  भारत  ।  हम  इस  सभा  में  और  बाहर  भी  इस  बात  पर  बल  देते

 रहे  हैं  कि
 उद्योग  वहा  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  जहां  कच्चा  माल  उपलब्ध  हो  और  आधार  भूत  ढांचा

 सड़के  उपलब्ध  हों  ।  परन्तु  मैं  यह  बताना
 चाहुंगा

 कि  एक  प्रतिशत  उद्योग  में  भी  इन  बातों  पर

 ध्यान  देते ंहुए  स्थापित  नहीं  किए  गए  हैं  इसलिए  बहत  अधिक  औद्योगिक
 असन्तुलन  बेरोजगारी

 कों  विस्फोटक  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तीव्र  गति  से  औद्योगिकीकरण  करने  का

 निर्देश  नहीं  दिया  गया  है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  सभी  er  एककों  की  निगरानी  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  है  जो

 15-4-81  के  cganathira मिक  टाइम्सਂ  में  निम्न  प्रकार  से  दिया  गया

 वित्त  मंत्री  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  आज  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  प्रधान

 कार्यों  से  आग्रह  किया  है  कि  वे  निरीक्षण-नक्षत्र  को  सुधारें  ताकि da  और  अधिक  दक्षता

 पूरक
 काम  करें  ah  |  उन्होंने ag  भी  सलाह  दी  कि  जनता  तक  जानकारी  और  अधिक  प्रभाव

 पूर्ण  ढंग  से  पहुंचनी  चाहिएं  |

 मंत्री  जो  28  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  कै  कार्यकारी  अधिकारियों  के  एक  दिन  के

 सम्मेलन  में  भाषण  दे  रहे  इस  बात  पर  बलं  दिया  कि  उद्योग  में  रुग्णता  की  स्थिति  का

 दीघा  पता  लगने  और  तत्सम्बन्धी  चेतावनी  तुरन्त  देने  के  लिए  एक  तन्त्र  होना  चाहिए  और

 सकी  जानकारी  तत्काल  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालय  को  दी  जानी

 स्थूण  उद्योगों  को  सक्षम  बसाने  सम्बन्धी  अध्यन  दी  करता  से  किए  जाने  चाहिए  i  यह  एक

 बहुत  ही  सिद्धांत  है  जो  हमारे  देश  में  विकसित  किया  गया  बड़े  एकाधिकार  वादी  उद्योग

 विभिन्‍न  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  से  पैसा  प्राप्त  कर  लेते  जबकि  सम्बद्ध  क्षेत्र  में  वे  पंजी  निवेदन

 बिल्कुल  नहीं  करते  हैं  फिर  भी  ये  दिन  प्रतिदिन  अधिक  प्रगति  करते  जा  रहे  हैं  ।  ये  उद्योग  लाभ  कमाते

 है ंऔर  औद्योगिक  एकक  को  रूग्ण  बना  देते  वे  कहेंगे  कि  वे  इसे  बेचना  चाहत ेहैं  और  इसे

 बेचकर  वे  और  अधिक  घन  कमा  लेते  हैं  ।  उद्योगपतियों  ने  घन  कमाने  का  यह  एक  नया  तरीका  निकाल

 रखा  मंत्रालय  और  नौकरशाही  इससे  अवगत  है
 परन्तु  उद्योगों  में  इस  प्रकार

 से  एककों  को

 इरादतन  और  सप्त  रूप  से  रूण  बनाए  जाने  को  रोका  कहां  जा  रहा  है  ।  वे  तों  इन  एककों

 का  ख्ग्ण  बनाकर  और  अघिक  धन  कमा  लेते  हैं  ।  आज  क  युग  में  इस  प्रकार  के  नए-नए  तरीके  अपनाए

 जा  रहे  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  कपड़ा  उद्योगों  में  नई  मिलों  की  स्थापना  नहीं  हो  रही  औद्योगिक

 प्रगति  एक  प्रकार  से  रुक  सी  गई  है  ।

 अब  मैं  उद्योगों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  देश  में  औद्योगिक  विकास  के

 3  ग्रुप-ग्रुप  श्ग्णु  ग्रुप  नबी  और  ग्रुप  सी  बनाए  जा  संकते हैं  ।  ग्रुप  एਂ  के  अंतगर्त  औद्योगिक

 से  विकसित  राज्य  आते  हैं  ।  ग्रुप  के  अन्तर्गत  वे  usa  वे  आते  हैं  जिन्होंने  औद्योगिक  क्षेत्र  में  हाल

 ही  के  वर्षा  में  विकास  किया  है  और  ग्रुप  '  सीਂ  के  अंत  औद्योगिक  दृष्टि  से  कम  विकसित  राज्य

 आते  हैं  ।  ग्रप  के  अंतगर्त  परिचय  बंगाल  और  तमिलनाडू  राज्य  आते हैँ  ।

 ग्रुप  के  अन्तग्तें  आसान  केरल  और  गोवा  आते  औद्योगिक

 दष्टि से  अल्प-विकसित  राज्य  असम  मध्य  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  काइमीर  तथा  उड़ीसा  राज्य  जो  ग्रुप  के अन्तगंत  हैं  ।
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 अब  हम  यह  देखेंगे
 कि

 विभिन्‍न  राज्यों  औद्योगिक  प्रगति  किस  प्रकार  से  हो  रही  है  ?

 चाहे  राज्य  ग्रुप  के  अंतगर्त  हो  चाहे  परप  बीਂ  के  अंतगर्त  ग्रुप  के अन्न गंत  Tae

 जनसंख्या  पर  क  रखना  कर्मचारियों  की  संख्या  15.2  है  ग्रुप
 के  अंतगर्त यह  10.12

 है  और  ग्रुप  के  अन्तर्गत  यह  4.7  है  ।  सरूप  ी ग्ग्ण  ग्रुप  और  ग्रुप  सीਂ  में  निर्धारित  पूंजी

 को  प्रतिशतता  36  7,  20.0,  36.0  हैं  ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  मामले  में  यह  प्रतिशतता  और

 भी  कम  है  ।  मेरा  विचार  था  इसमें  वृद्धि  होगी  किन्तु  इसमें  कमी  हुई  ग्रूप  और  ग्रुप

 के  राज्यों  में  आगे  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  अतः  यह  कहा  जा  सकता  है  कि
 भौद्योगिक  +गति

 केवल  शहरी  क्षेत्रों  के  आस-पास  हो  रही  है  और  ग्रामीणक्षेत्रों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  यह  कारण

 है  कि  नगरीकरण  तेजी
 से  बढ़  रहा है  और  नगरों  की  जनसंख्या  दिन  प्रतिदिन  अधिक  बढ़ती  जा

 रही  है  |

 उदाहरण  के  लिए  50,000  से  अधिक  को  जनसंख्या  वाले  कस्बों  की  संख्या  म्र्प गएਂ

 में  इन  कस्बों  की  संख्या  124  gaatਂ  में  87  है  और  ग्रुप  ग्रूप  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  यह

 संख्या  115  है  ।  हमें  औद्योगिक  विकास  के  इस  असन्तुलन  को  दूर  करना  होगा  और  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  उद्योगों
 के

 विकास  के  लिए  योजना  बनानी  होगी  ।  जब  तक  हम  इसके  बारे  में  योजना  नहीं

 जब  तक  तत्सम्बन्धी  आंकड़े  हमारे  पास  नहीं  और  जब  तक  इस  समस्या  के  प्रति  वैज्ञानिक

 दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  जब  तक  हम  इस  समस्या  को  HA  सुलभा  सकते  हैं
 ?

 पिछड़े  क्षेत्रों
 की

 घोषणा  का  आधार  बड़ा  ही  है  भ्रान्ति पूर्ण  है  लेकिन  हमने  विभिन्‍न  राज्यों  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  और  पिछड़े  क्षे  त्रों  में  भिन्न-शिकन  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  के  रूप  में

 20  सूत्री  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  इस  समय  हमने  लगभग  250  जिलों  को  पिछड़ा-हुआ  घोषित  किया  हुआ

 किन्तु  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  उन्हें  हुआਂ  घोषित  करने  के  बाद  वहां  क्या  विकास  कार्य  किए

 गए  ऐसे  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  कितने  उद्योग  लगाए  गए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं

 की  जा  रही  है  ।  उनका  कहना  है  कि  इन  क्षेत्रों  की  परिस्थिति  एक  विशेष  प्रकार  की  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  कोई  एक  भी  ऐसा  उद्योग  नहीं  लगाया  गया  है  जो  उल्लेखनीय  हो  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए

 आपको  विद्वेष  प्रयास  करना  होगा  ।  वहां  विशेष  आदान  और  आधार  ढांचा  तैयार  करना

 जब  तक  आप  वहां  पर  आधार  भूत  ढांचा  तैयार  नहीं  करते  और  प्रगति  के  लिए  पर्याप्त

 गांधार  नहीं  तब  तक  आप  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  की  आधा  केसे  कर  सकते  हैं  ?  वहां  संचार

 साधनों  का  अमाव  कच्चे  माल  की  कमी  बिजली  की  कमी  और  अन्य  वस्तुओं  की  कमी  है  ।

 यहां तक  क्रि  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  विद्यमान  तंत्र  का  वैज्ञानिक  आधार  पर  उपयोग  नहीं

 किया  गया है  ।  परिवहन  सम्बन्धी  राज  सहायता  भी  इस  क्षत्र  तक  नहीं  पहुंची है  और  विभिन्‍न

 कारणों  से  यह  क्षे  त्र पिछड़ा  हुआ  ही  चला  आ  रहा  देश  में  लोगों  का  यह  विचार  है  कि  बेरोजगारी

 की  समस्या  को  हल  करने  का  एक  मात्र  उपाय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तीव्र  गति  से  औद्योगिकीकरण है  ।

 आज  देश  में  क्ष  त्रीय  दल  क्यों  उभरते  जा  रहे  हैं  भर  क्ष  त्रीयतावाद  क्यों  सिर  उठाता  जा  रहा है  ?

 इसका  कारण  यह  है  कि  अब  तक  हुए  सामाजिक-आर्थिक  परिवर्तनों  का  ल'भ  जरूरत  आम  और

 गरीब  आदमियों  तक  नहीं  पहुंचा  देश  में  ये  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिनका  सदा  ही  शोषण  किया  जाता

 देश  में  ये  ऐसे  व्यक्ति  है  जो  भोले-भाले  होते  परन्तु  दूसरी  ओर  ये  लोग  देश  की  रीढ़  की

 246



 30  1905  अनुदानों  की  मांगें  1983-84

 हड्डी  का  काम  करते हैं  ।  अ!प  गैर-सरकारी  क्षत्र  को  तरजीह  नगरों  में  उद्योग  लगत ेहैं और

 इन  औद्योगिक  एकाधिकार  वादी  गृहों  को  और  अधिक  बड़ा  बनाते  जा  रहे  किन्तु  अप  गांव  में

 रहने  वाले  गरीब  किसानों  को  कुछ  भी  राहत  नहीं  देना  चाहते  जो  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण

 बहुत  ही  कम  प्राप्त  कर  पाते  हैं  ।  क्या  ग्रामीण  क्षत्रों  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  नहीं  होने

 जैसे  कि  दुग्ध  उद्योग  और  aly  अन्य  सहायक  औद्योगिक  एकक  या  इसी  प्रकार  के  अन्य  एकक

 लघु  उद्योग  कहां  आजकल  तो  मुर्गीपालन  उद्योग  पर  भी  कर  लगाया  जा  रहा  किन  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  लघु  उद्योग  ओर  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  उन  लोगों  के  लिए  तो  आजकल  गुजारा

 करना  भी  मुश्किल हो  रहा  है  और  इसके  बावजूद  आप उन  पर  कर  लगाते  जा  रहे  हैं  ।  इस  दृष्टि से

 गांव  में  कृषि
 पर

 आधारित  उद्योगों  की  प्रगति  नाममात्र  की  ही  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  मुल्य  में  हुई  wags  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  मामलों  को  लेकर  उनका

 विश्लेषण  करना  हमने  कहा है  कि  मुक्त  क्षेत्र
 में

 औद्योगिक  प्रगति  वैज्ञानिक  ढंग  होनी

 मैं  यह  नहीं  कहना  क्योंकि  हमने  बार-बार  यह  है  कि  एकाधिकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  करने  वाले  रहो  ने  हर  चीज  को  उलट  दिया  है  और  फिर  भी  हम  उत

 पद्धति  को  बनाए  हुए हैं
 ।  आपने  लघु  उद्योग  और  कुटीर  उद्योग  के  बारे  में  कहा  है  ।  कुटीर  उद्योग  कसे

 पनप  सकते  हैं
 ।  एक  मोची है  उसके  लिए  लघु  उद्योग  कहां  है

 ।
 वहां

 तो
 बाट  शु  कम्पनी  है  जो

 और

 भी  अधिक  विस्तार  करती  जा  रही  है  तथा  धन  बटोरती  जा  रही  इसी  प्रकार  हिन्दुस्तान  लीवर  का

 अत्यधिक  विस्तार  होता  जा  रहा हैं  और  वह  क्षमता  का  कहीं  कम  उपयोग  करता  है  तो  कहीं  अधिक

 उपयोग  करता  ऐसी  बातें  देश  5
 सर्वत्र  दिखाई  दे  रहीं  ऐसी  स्थिति  में  आप  यह  केसे  आशा

 कर  सकते  हैं  कि  लघु  उद्योग  की  विकास  होगा  ?  आप  पद कप् में  आशा  कर  सकते  हैं  कि  चमड़े  की  वस्तुओं

 का  एक  छोटा  निर्माता  जिन्दा  ऐसी  स्थिति  में  कुटीर  उद्योग  कैसे  पनप  सकते  हैं  ?  इनके  लिए

 बनाए  गए  बो  भी  किस  प्रकार  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ?  आप  यह  जानते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  खादी

 बोर्डे  को  लीजिए  ।  क्या  खादी  बोर्ड  के  लिए  कोई  निश्चित  कार्यक्रम  है  ?  क्या  उसने  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  कोई  ठोस  विकास  कायें  किया  है  या  कोई  पूंजी  किया है
 जिसके  परिणाम  सामने  आए  हैं  ?

 उसने  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  विलासिता  की  वस्तुएं  और  विलासिता  के  अन्य  मदों  का  उत्पादन  करने

 वाले  उद्योगों  को  लीजिए  ।  वे  दिन  प्रतिदिन  अमीर  होते  जा  रहे
 हैं  और  करों  का  अपवंचन  भी  करते  हैं  ।

 वे  अपनी  बात  मनवाने  के  लिए  भी  इधर-उधर  से  जोड़-तोड़  भी  कर  लेते  हैं  ।  वे  कच्चा  माल  भी

 आसानी  से  प्राप्त  कर  लेते  उदाहरण  के  लिए  मुफ्त  लाल  ग्रुप  को  लीजिए  ।  जो  नायलन

 नायलन  और  ऐसी  ही  अन्य  चीजें  बनाने  वाले  लघु  क्षेत्र  के  उत्पादकों  का  गला  घोंट  रहा  है

 कयोंकि  वह  भी  उस  उद्योग  में  घुस  गया  है  ।

 आपको  ऐसे  क्षेत्रों  को  निर्धारित  कर  देना  चाहिए  और  उनकी  संख्या  भी  कम  कर  देनी

 चाहिए  जिनमें  एकाघिकारवादी  गृह  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  या  किसी  ग्रुप  तरीके  से  प्रवेश  न  कर

 सकें |

 कुछ  औद्योगिक  एकक  कुछ  उनके  सह  एकक हैं
 और  सह  कम्पनियां हैं

 ।  जो  साथ-साथ

 ns  7s
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 कार्यरत  गयी  कम्पनी  और  उसी  प्रकार  की  नबी  कम्पनी  एक  ही  होल्डिंग  कम्पनी  एक  ही

 एकाधिकार  रवादी  गुह  के  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  नियत्रण  में  काय  कर  रही  हैं  ।  इस  देश  में  एकाधघिकारवादी

 गृह  फूलते-फलते  जा  रहे  ऐसी  स्थिति  में  क्या  लघु  क्षेत्र
 के  एककों  की  प्रगति  की  भी  कोई

 सम्भावना

 मैं  उदाहरण  देना  चाहूंगा  |  हम  यह  बात  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  पहले  ला  चूके  हैं  ।  यह

 अच्छी  बात  है  कि  मरूति  उद्योग  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  देह  में  सबसे  पहले  कार  का  उत्पादन  कर  रहा

 मैं  मंत्री  की  प्रगतिशीलता  की  सराहना  करता  पिछले  3  वर्षों  में  कार  के  मूल्यों  में  40  से  50

 प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  क्या  ag  उचित है
 ।  यह  तकंपूर्ण  है  ?

 मैं
 fas  यह  प्रदान  पूछना  चाहूंगा  ।

 कार  निर्माता  कम्पनियों  का  कुल  पूंजी  निवेश  कितना है
 ?  इसीलिए  मैं  इस  बात  की  मांग  कर  रहा

 हूं  किऐसे  उद्योगों  की  जांच  संसद  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  जो  गैर-सरकारी  कम्पनियां  वित्तीय

 संस्थानों  से  धन  लेती  हैं  उन  सबकी  जांच  संसद  द्वारा  की  जानी  चाहिए  चूंकि  ऐसी  कम्पनियां  संसद

 द्वारा  जांच  के  अंतगर्त  नहीं  आतीं  इसलिए  हम  संसद  में  बेठे  हुए  उनके  तुलना  पत्रों  को  नहीं  देख  सकते  ।

 के  माध्यम से  संसद  की  लोक  लेखा  समिति  भर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  हम  केवल

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  गतिविधियों  की  जांच  करते  संसद  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  की  गतिविधियों  की  जांच  क्यों  नहीं  करती  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  वित्तीय  संस्थानों

 से  धन  लेते  हैं  और  सईद  को  उनकी  गतिविधियों  जाँच  करने  का  अधिकार  है  जबकि  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  की
 कम्पनियां

 भी  उन्हीं  वित्तीय  संस्थानों  से  धन  लेती हैं
 लेकिन  संसद  को  उनकी  गतिविधियों

 की  जांच  करने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  संसद  को  इन  गेर-सरकारी  कम्पनियों  की  जांच  करने  का

 अधिकार  नहीं  है  जो  गुप्त  ढंग  से  और  छल  कपट  से  सौदेबाजी  करते  हैं  तथा  कालाधन  बनाते हैं  तथा

 देश  की  अर्थव्यवस्था  को  अस्त-व्यस्त  करते  हैं  ।  हम  क्यों  न  एक  नई  विचारधारा  अपनाए  और

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  भी  संसद  द्वारा  जांच  के  अंतगर्त  लायें  ।  संसद  को  ऐसी  शक्ति

 मिलनी  चाहिए  ।  संसद  सदस्य  जनता  की  ओर  बोलते  हैं  और  जनता  की  आवाज  का  सम्मान  किया

 जाना  संसद  सदस्य  और  कहां  बोलेगा  ?  दूसरी  बात  यह  है  कि  जन  प्रतिनिधि  की  आवाज

 say  नहीं  जानी  औद्योगिक  प्रगति के  बारे  में  हमारी एक  निश्चित  निति  होनी  चाहिए

 अन्यथा  5  प्रतिशत  की  यह  बात  केवल  कल्पना  मात्र  रह  जाएगी  और  औद्योगिक  प्रगति  बिल्कुल

 नहीं  होगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  ईमानदार  लोग  रखे  जाने  चाहिए  ।  हमारे  देश  में  श्रम  आन्दोलन

 चरम  सीमा  पर  पहुंच  चुका  यह  देश  अब  सौंपा  बाजी  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  क्योंकि  यहां

 असंगठित  क्षेत्र  को  कुछ  नहीं  मिल  रहा  इस  क्षेत्र  में  असंगठित  क्षेत्र  की  स्थिति  दयनीय  है  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यकरण  को  सुव्यवस्थित  किया  आज  सरकारी  क्ष  त्र  कसा

 कायें  कर  रहा  केन्द्रीय  सरकार के  अधीन  150  से  अधिक  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  इन

 उपक्रमों  में  से
 90

 उपक्रम  तो  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  किन्तु  60  उपक्रम  कई  वर्षो  से  घाटे पर  चल  रहे  हैं  ।

 उन्हें  4,500  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  घाटा  हो  रहा  इन  उपक्रमों  में  कायें  कुशलता  और

 शासन  कयों  नहीं  लाया  जाता
 ?

 हम  अनुशासन  प्रिय  भारत  सरकार  एक  निजी  व्यक्ति
 की

 तरह  है  ।

 यहां  हर
 चीज

 हमारे  नियंत्रण  में  उद्योग  मंत्री  में  शक्ति  निहित  है
 ।

 फिर  भी  पुरकारी  क्षेत्र  में  अनुशासन
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 लागू क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।  उन्हें  घाटा  क्यों  गैर-सरकारी  क्षेत्र  कें  बहीं  Seta  भारी

 कमा  रहे  हैं  ।  हमारे  नौकरशाह  और  टैक् तो क्र  ट  इस  संगठन  को  इंस  देश  के  लोगों  लाभ थे  प्रयोग  कयों

 नहीं  कर  रहें  इस  सम्पूर्ण  स्थिति  पर  अच्छी  ate  से  विचार  करके  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यकरण  में

 सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  हमने  जो  संविधान  अपनाया  है  उसके  अनुसार  हम  कत्य।णेंकारीं  राज्य  की

 स्थापना  चाहते  हम  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  ऐसा  कहां  हो  रहा

 उद्योग  को  घोषित  नीति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  बहुत  ऊंचे  उठ  गये  हैं  ।  परन्तु  जितने  वे

 उंचे  उठे  हैं  उनकी  आप  में  उत्तरी  गिरावट  भा  गई  हम  सब  धन  को  ज्यादा  कर  रहे  हैं  चाहे  हम

 नौकरशाह  हों  या  उनसे  अन्यथा  सम्बन्धित हों  उदाहरण  के  गोर  1982  के  पहले  9  महीनों  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  आशा  कीਂ  जाती  थो  कि  के  गेत  ae  उसी  अवधि  में  726  करोड़  रुपए  की  तुलना  में

 1255  करोड़  रुपये  का  मुनाफा  कमायेंगे  ।  दन  परियोजनाओं
 में

 लगायी  भारी  पूंजी  की  तुलना

 में  जो  सुघार  हुआ हैं  वह  अब  भी  काम  हमने  इन  परियोजनाओं  में  पूंजी  लगायी  है  किन्तु

 उनमें  तकनीकी  विशेषज्ञों  केਂ  स्थान  पर  भारतीय  पफ्रदासनिक  सेवा  के  afaarfcay  की  रखा  जा  रहा  हैं  ।

 जिन  लोगों  को  उद्योग  के  प्रशिक्षण  दिया  जाता  जिनसे  उद्योग  चलाने  को  अपेक्षा  की  जाती

 उनको  उस  उद्योग  में  नहीं  लिया  जाता  सरकारी क्षत्र  के  संगठनों  के  तीन  ae हैं  तथा ये  संगठन

 अपनी  लड़ाई  के  नगाड़ों  के.कारण  उन्हें  लूट  रहे  हैं  तथा  नष्ट  कर  रहे  यह  बहुत  faraway  बात  है  ।'

 उनमें  कार्यकुशलता  लाने  के  लिए  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  qe  एक  बुनियादी  क्षेत्र  हरमे

 सरकारी  क्षत्र  में  विश्वास  है  तथा  हमने  अपने  लोकतंत्रीय  संविधान  में  कल्पना  की  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  को  ऊंचा  स्थान  मिलना  चाहिए  किन्तु  ऐसे  घाटों  से  उनका  नाम  बदनाम  हो  रहा  है  ।  उदाहरण  के

 तौर  लग  ग  60.  को  गत  वर्ष  के  पहले  नौ  महीनों  में  650  करोड़  रुपए  का  घाटा  होने  का  अनुमान

 इस्पात  कारखाने  तो  20  वर्ष  पहले  स्थापित  किए  गए  थे  किन्तु  उन्हें  अब  भी  घाटा  हो  रहा  राष्ट्र
 वस्त्र  हिन्दुस्तान  कोल  भारत  तथा  कूदने  आयरन  और

 कम्पनी  संकेत  11  अन्य  ऐसी  परियोजनाओं  हैं  जिन्हें  घार  उठाना  पड़  रहा  है  ।  सरकारी  क्ष  त्र  के  160

 उपक्रमों  में
 से

 कैंडल  gO  shalt  में  198  1-82  में  क्षमता  उपयोग  75  प्रतिदिन
 से  ज्यादा  हुआ  ।

 मेंਂ  क्षमता  उपाधि  50  से  75  प्रतिशत के  बीच  रहा  तथा  शेष  में  50  प्रतिश्त  से  काम  रहा  ।

 हम  में क्षमता  से  केप
 उपयोग  होनें  के  क्या  कारण  मैं  संभाਂ  का  संघर्ष  नहीं  लेना  चाहतों

 मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  पता
 किं  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपायों  की  घाटा

 क्यों  होता  है  तथा  हम  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इस  बात  की  पता  लगाया

 जाना  चाहिए  कि  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  न  किसजा बा  सकने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  उन्हें  दूर  करने  के

 उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 सरकार  इतनी  अच्छी  तरह से  कारोबार  नहीं  चला  सकती  जितनी  तरह  से  गेर-सरकारीਂ

 कम्पनी  चलत  सकती हैं  ।-  सरकारी  gest  में  प्रशासनिक  व्यवहायंता  और  राजनैतिक  सभी ची  नताਂ

 को  वास्तव  प्रबन्ध
 की

 are  कीं  तुलना में  अधिक  महत्व-दिया  जाता  हैं
 ।'  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 बात  है  जिसका  भरत  सरकार-को  तथा  उद्योग  मंत्री  को  सर्वोपरि  स्थिति को  देखते  हुए  हल  मिकानी

 चाहिए  ।  मंत्री  महोदय को  देखभा ची हिए कि कि  हमारी  औद्योगिक  नीति
 में

 किसी  को  ह्वास  न
 हो

 तथा

 वह  ऐसी  हो  जि६ से  औद्योगिक  विकास  सुनिश्चित  हों  सके  क्योंकि  केवलਂ
 इसी  सेही  हम  बेरोजगारी
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 एए एएए

 20

 1987

 को
 समस्या

 से  छुटकारा  पा  सकते हैं
 तथा

 अविलम्ब  आधिक  परिवर्तन  ला  सकते हैं  |  मिगलानी

 और  विश्वास  है  कि  हमारे  उद्योग  मंत्री  सब  इन  बातों  से  उत्पादन  गम्भीर  स्थिति को  ध्यान  में  रखकर

 सरकारी  क्षेत्र  के
 संगठनों

 के  कार्यकरण में  सुघार  मेरी  कामना  है  कि  उन्हें इस  काय में

 सफलता  प्राप्त  हो  ।

 थ्री  सत्यनारायण  जटिया  :  उपाध्यक्ष  हम  उद्योग  विभाग  के  कार्यकरण  पर

 चर्चा
 कर  रहे  उद्योग  विभाग  निश्चित  रूप  से  हमारे  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  का  एक  महत्वपूर्ण  और

 जरूरी  मंत्रालय है  जिसके  कार्यकरण  पर  वास्तविक  रूप  से  ध्यान दिया  जाना  हमारे  यहां

 कहा  गया  है
 कि  उद्योग  कर्म  की  निपुणता  पर  frat  करता  है  किन्तु  उद्योग  की  सफलता  श्रम

 के  बिना

 सम्भव  नहीं  है  ।  श्रम के  परिश्रम के  बिना  कोई  भी  सफलता  प्राप्त  नहीं  हो  सकती है  ।  इसलिए

 उद्योग
 और  पूजी

 और
 पसीने

 को  बराबर  के  रूप  में
 मान्यता  मिलनी  किन्तु देश

 की

 आजादी  के  देना  का  यह  दुर्भाग्य  रहा  है  कि  हम  पसीने  को  पूंजी  के  बराबर  का  दर्जा  नहीं  दिला

 ae
 ।

 माज  जहां  पूंजी  है  वहां  पसीने  की
 भी  आवश्यकता  होती  इसलिए मैं  उद्योग  मंत्री

 जी  से

 निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  पूंजी  और  पसीने  को  बराबर  का  हक  इसका  प्रबन्ध  उन्हें  करना

 चाहिए  ।  हम  सभी  चाहते  हैं  कि  इस  देश  का  उद्योगीकरण  होना  चाहिए  ate  उद्योगों  का  श्रमिको करण

 होना  चाहिए  ताकि  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  किया  जा  सके  ।  उद्योगों  के  श्रमिकीकरण  की  बात  के

 पीछे  मेरा  तके  है  कि  जब  तक  उद्योग  में  हम  अधिक  से  अधिक  औटोमाइजेदन  दूर  नहीं  उनकों

 स्वचालीकरण
 से  दूर  नहीं  तब  तक  हम  बेकारी  और  बेरोजगारी  की  समस्याओं

 से
 ठीक

 से  पार  नहीं  पा  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  उद्योगों  में  अधिक  से  अधिक  मानव  श्रम  के

 महत्व  को  बढ़ाना  areas  इसलिए  मेरा  आग्रह है  कि  आज  जो  की  ऑटोमेशन  रफ्तार

 उस  रफ्तार  को  बदलकर  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  बेराजगारी  को  दूर  करने  का  प्रबन्ध  आपका

 करना  पड़ेगा ।

 वेसे  उद्योग  और  वाणिज्य  एक  ही  सिक्के  के  दो  पहलू  हैं  ।  उद्योग  की  कल्पना  वाणिज्य  के  बिना

 नहीं  की  जा  रूकती  है  :  वाणिज्य  बिना  उद्योग  स्थापित  नहीं  हो  सकता  है  ।  उद्योगों  में  अधिक  से  अधिक

 उत्पादन  हो  सके  और  वाणिज्य  व्यवसाय  का  विस्तार  करने  की  आवश्यकता  इसके  साथ-साथ  हमें

 यह  भी  देखना  चाहिए  कि  इम्पोर्ट  जितना  कम  हो  सके  उतना  ही  अच्छा  ।  इस  बारे  में  भी  आपको

 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 13.56  चिन्तामणि  पाणिय्रहो  पीठासीन

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  लोक  लेखा  समिति  1982-83  की  रिपोर्ट  की  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है--समिति  इस  स्थिति  पर  खेद  प्रकट  करती है  कि  सरकार  द्वारा  तक

 पूरक  सहायता के  रूप  में
 भारी  घनसाली बिना  कुछ  भी  सुनिश्चित  किए  दी  जा  रही  क्या  इससे

 योजनाओं  के  उद्देश्य  अर्थात  अधिक  विदेशी  मुद्रा  को  अजित  करने  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हो  रही  है
 या

 नहीं  हो  रही  है  ।  जिस  प्रकार  आप  लोगों  को  निर्यात  करने  के  लिए  अनुमति  देते  किन्तु  जो  उनसे

 विदेशी  मुद्रा  की  अपेक्षा  करते  उसकी  पूति  और  उसके  बारे  में  चिन्ता  करने  वाला  कोई  है  या  नहीं

 इस  बात  पर  भी  आपको  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।
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 a

 1905

 ऋ  जा

 हमारे  देश  को  आजाद  हुए  sad  हो  गए  उस  समय  आपकों  याद  होंगा  विदेशी  कम्पनियां

 व्यापार  के  लिए  आयी  थीं  और  उन  कम्पनियों  ने  हमारे  देश  पर  सदियों  राज्य  किया  ag  बात  अवद्य

 है  कि  हम  स्वतन्त्र  हो  गए  हैं  ।  लेकिन  हमारी  स्वतन्त्रता  औद्योगिक  दृष्टि  से  नहीं  है  ।  अभी  भी  हम

 बहुत  सारी  चीजें  इम्पोर्ट  करते  हैं  ।  हमारे  देश  में  बहुत  सारे  अयस्क  किन्तु  हम  उन  अयस्कों  का

 इस्तेमाल  नहीं  कर  पा  रहे  हमारे  देश  में  बहुत  बड़ी  तादात में  लोहा  किन्तु  उसको  ag  में

 परिवर्तित  करने  के  लिए  जिस  कोयले  की  आवश्यकता  पड़ती  उसको  भी  हमें  इम्पोर्ट  करना  पड़ता

 आयात  को  सीमित  करके  हमारे  देश  में  जो  घातुयें  उनको  अधिक  से  अधिक  दोहन  किया  जा

 इस  बारे  में  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ऐसे  कोबाल्ट  प्लैटिनम  और  टंगस्टन

 आदि  घातुयें  हमारे  देश  में  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  इन  सारी  धातुओं  को  विदेशों  से  आयात  करते

 उससे  बहुत  सारा  पेसा  हमारा  इसमें  चला  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  जो  स्वदेशी  स्रोत

 उन  सबका  ठीक  से  दोहन  किया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  बात  नहीं  है  कि

 आजादी  प्राप्त  करने  के  बाद  हमने  कोई  नी  ति  नहीं  बनाई  नीति  तो  हमने  जरूर  बनाई  लेकिन

 उसके  कार्यान्वयन  में  काफी  पीछे  रहे  हैं  ।  सबसे  पहला  औद्योगिक  संकल्प  हमने
 1948  में  प्रस्तुत  किया

 था  ।  उसके  अनुसार  यह  बात  हमने  ध्यान  में  रखी  थी  कि  हमारा  योजनाबद्ध  तरीके  से  औद्योगिक

 विकास  होना  चाहिए  और  उसके  लिए  समग्र  औद्योगिक  विकास  भारतीय  बर्थ-व्यवस्था  के  योजनाबद्ध

 विकास  की  परिसीमा  के  अन्दर  यह  बात  हमने  निश्चित  की  थी  ।  यदि  हम  आज  देखें  तो

 पायेंगे  कि  हमारी  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  का  योजनाबद्ध  विकास  सीमा  के  अन्दर  नहीं  है  और  हम

 विदेशों  पर  निर्भर  हो  रहे  हैं  ।  हम  स्वदेशी  के  आधार  इंडिजिनस  सांसें  के  आधार  पर  अधिक  से

 अधिक  उद्योगों  बढ़ावा  दे  सकें--इस  पर  हमारी  सरकार  को  सोचना  इसी  प्रकार

 1956  में  भी  एक  औद्योगिक  नीति  का  संकल्प  प्रस्तुत  किया  और  उसका  वर्गीकरण  किया  था  !

 इसके  तहत  सरकारी  क्षेत्र  में  कुछ  उद्योगों  को  आरक्षित  किया  सरकारी  और
 गैर  सरकारी

 क्षेत्र में  कुछ  उद्योगों  को  आरक्षित  किया  था  और  कुछ  उद्योगों  को  गर  सरकारी  उद्योगों  पर

 छोड़  दिया  जिसके  अन्दर  सभी  लोग  अपनी-अपनी  योग्यता  के  आधार  अपनी-अपनी

 हैसियत  के  आधार  पर  उत्पादन  कर  सकें  ।  यदि  हम  इन  सब  उद्योगों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  की

 स्थिति  को  तो  मैं  समझता हूं  कि  जितना  घाटा सरकारी  उद्योगों  में  उतना  घाटा  निजी

 क्षेत्र  क ेकिसी  और  उद्योग  में  नहीं  होगा  ।  घाटे  की  स्थिति  बतलाने  के  लिए  मुझे  अलग  से  प्रयास  करने

 की  जरूरत  नही ंहै  ।  आपने  जो  रिपोर्टे  हमारे  पास  भेजी  है  उस  रिपोर्ट  को  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि

 जितने  उद्योग  भाप  चलाये  जा  रहे  हैं  उनकी  स्थिति  ठीक  नही  है  ।  मोटे  तार  पर  जो  जानकारी

 उपलब्ध  है--जितने  सरकारी  क्षेत्र  में  आप  उद्योग  चलाते
 हैं  उनमें  1979-80  में  लगभग  18  करोड़

 रुपये  का  घारा  जो  1980-81  में  बढ़  कर  61  करोड़  रुपये  के  लगभग  पहुंच  गया
 ।

 जो  उद्योग

 जनता  की  पूंजी  से  चलाये  जाते  हैं  उनमें  इस  तरह  से  घाटा  प्रति  बढ़ता  इससे  बड़ी  निराशा

 होती  है  ।

 आप  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  को  लीजिए  जिसके  बारे  में  कहा  जा  सकता  है  कि  काफी  ठीक  से

 काम  कर  रद्दा  लेकिन  इसके  उत्पादन  की  क्वालिटी के
 सम्बन्ध  में  काफी  शिकायतें  हम  इस
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 कम्पनी  के  उत्पादन के  आधार  पर  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  कुछ  नए  कीर्तिमान  स्थापित  करना  चाहते  हैं

 परन्तु  इसके  उत्पादन  की  क्वालिटी  में  सुधार  की  काफी  आवश्यकता  इसमें  सन्देह  नहीं

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स के  उत्पादन  की  विदेशों  में  भी  काफी  मॉँग  परन्तु  इस  के  उत्पादन  की

 क्वालिटी  को  काफी  विकसित  करने  की  आवश्यकता  है  |

 भारत  पम्प  एण्ड  कंप्रेर्स  लि०  में  1979-80  में  एक  करोड़  रुपए  का  घाटा
 जो

 1980-  81  में  बढ़  कर  2.42  करोड़  रुपए  का  हो  गया  |  भारत  वर्क्स  एण्ड  वाल्टज़  लि०  में  1979-80

 में  56  लाख़  रुपए  का  घाटा  1980-81  में  घाटा  थोड़ा  कम  42  लाख  रुपए  हो  गया  ।  भारत

 वे गन्ज  एण्ड  इंजीनियरिंग  लि०  में  1979-80  में  39  लाख  रुपए  का  घाटा
 था  जो  1980-81

 में  बढ़-कर  88  लाख  रुपए  के  लगभग  हो  गया  ।  अब  आप  हैवी  इंजीनियरिंग  की  स्थिति  को  देखिए

 इस  उद्योग में  1979-80  में  »4  करोड़  रुपए  का  घाटा  था  जो  1980-81  में  बढ़कर  51  करोड़  रुपए  हो

 गया  और  अभी  भी  घाटे  में  चल  रही  इन  उद्योगों  में  घाटा  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  जिस  तरह

 से  इन  उद्योगों  की  देखभाल  हो  रही  जिस  तरह  से  इनको  चलाया  जा  रहा  वह  ठीक  नहीं

 स्कूटर  इण्डिया  लि०  को  आम  लोगों  की  सुविधा  के  लिए  स्थापित  किया  गया  1979-80

 में  उसका  घाटा  445  लाख  रुपए  जो  1980-81  में  बढ़कर  490  रुपए  हो  गया  और  1981-82

 में  वह  घाटा  768  लाख  रुपए  हो  गया  ।  इस  तरह  के  घाटों  से  यह  बात  समय  में  नहीं  भाती  है  कि  ये

 उद्योग  क्यों  ठीक  तरह  से  नहीं  रहे  हैं  ?  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  अनेक  नये  लाइसेंस  दिए
 हैं

 ॥

 इसका  अथ  है  कि  इस  उद्योग  में  नफा  कमाने  की  काफी  गुंजाइश  यदि  दूसरे  उद्योगों  नफा  कमा

 सकते हैं  तो  हमारे  उद्योग  क्यों  घाटे  में  चल  रहे  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  इन  उद्योग  की  परिस्थितियों

 का  अध्ययन  करे  और  इनको  फायदे  की  स्थिति  में  परिवर्तित  करे  ।  हम  देखते  हैं--हमारे  यहां  बाटा

 है  टाटा  इन  उद्योगों  में  फायदा  क्यों  होता  है
 ?  यदि  इन  उद्योगों  में  फाय

 दा  हो  सकता  है  तो  सरकारी

 उद्योगों  में  भी  फायदा  हो  सकता  इसका  मतलब  है  कि  हमारे  उद्योगों  के  नियन्त्रण  में  कहीं-न  कहीं

 कोई  कमी  है  तथा  उत  कमियों  को  दूर  करते  की  आवश्यकता  निजी  क्षत्र  फी  कम्पनियां  यदि

 अपने  ate  के  आधार  पर  काम  करके  फायदा  उठा  सकती हैं  तो
 सरकारी  क्षत्र  की  कम्पनियां  जो

 जनता  के  धन  से  चलाई  जाती  हैं  उनमें  जनता  के  धन  का  सही  उपयोग  होना  चाहिए  |

 सभापति  कहने  के  लिए  बहुत  सारी  बातें  हैं  एक  बहुत  बड़ा  महकमा है

 लेकिन  समय  थोड़ा  है  इसलिए  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  की  ओर  ही  आपका  ध्यान  दिला  पाऊंगा  |  आप

 मालम  है--अभी  हाल  में  एक  कम्पनी  मशीन  र्ल्स  के  नाम  से  बनाने

 के  लिए  सामने  ई  उसने  एडवांस  के  रूप  में  जनता  से  जो  पैसा  इकट्ठा  किया  है  ag  बहुत  बड़ी

 तादाद  में  इकट्ठा  किया  है  ।  इस  कम्पनी  को  मुश्किल  से  10  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  होगी  लेकिन

 उससे  कई  गुना  ज्यादा  पै ता  उपभोक्ताओं  से  एडवांस  के  रूप  में  इकट्ठा  करने  की  अनुमति  इस  कम्पनी

 को  क्यों  दी  गई  ?  हमारे  उद्योग  जिनको  हम  चलाते  हैं  उनमें  घाटा  हो  और  प्राइवेट  उद्योग  इस  तरह  से

 पता  इकट्टा  करें--इन  सबको  देखकर  शंका  का  wed  चिह्न  सामने  खड़ा  हो  जाता इसलिए  मैं

 चाहूँगा  कि  इस  प्रकार के  प्रशन  चिह्नों  से  जो  आशंकाएं  हो  सकती  हैं  और  प्रजातन्त्र
 में  जिनकी

 अवस्यकता  नहीं  उन  पर  सरकार  ध्यान  दे  |
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 एक  आशंका
 यह  चली  हुई है  कि  हमारे  जितने  स्वदेशी  उद्योग  किन्हें  ह्म  चलाते हैं

 मा

 प्राइवेट  कम्पनियां  चलाती  सरकारी  और  दूसरे  तंत्रों  से  तालमेल  उनको  दूसरों  द्वारा

 हस्तगत  करने  की  साजिद  चल  रही  है  ।  डी०  सी  ०  एम०  और  एस् कोटे  का  ही  मामला  आप  ले  लीजिए  ।

 इनके  बारे  में
 यह  कहा  जा  रहा  है  किं  fata  में  लन्दन  में  रहने  वाले  जिसका  नामे  भी

 अखबारों  में  आ  रहा  स्वराज  पाल  द्वारा  हस्तगत  करने  की  कार्यवाही  चल  रही  इस  चीज  को

 सरकार  को  देना  चाहिए  मरा  कहना  यह  है  कि  जो  लोग  ऐसे  उद्योग  चला  रहे  हैं  उसको  प्रोत्साहन

 देने  की  दृष्टि  से  उनको  मदद  देनी  चाहिए  न  कि  षडयंत्र  करके  विदेश  में  रहने  वाले  लौगों  को  दिए

 जाएं  ।  तालमेल  के  आधार  हमारे  जो  उद्योग  चल  रहें  उनको  किसी  को  देने  की  जो  साजिश

 की  जा  रही  उसको  सरकार  को  रोकना  चाहिए  ।'

 एक  बात  मैं  कपड़ा  उद्योग  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  कपड़ों  उद्योग  के  बारे  में  आप

 एक  चीज  देखेंगे  कि  हम  सिंथेटिक  याने  बनात ेहैं  लेकिन  उसकी  स्थिति  ठीक  नहीं  है  और  हमारी

 सरकार  की  जो  नीति  उसके  कारण  हम  देश  के  उत्पादन  को  विदेशों  में  निर्यात  करने  की  स्थिति  में

 नहीं  इसलिए  मैं  यह  सोचता  हूं  कि  सरकार  को  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  आज

 बम्बई  टेक्सटाइल  मिलों  की  जो  हालत  वह  सभी  जानते  उसके  बारे  में  भी  सरकार  को  शीघ्र

 निर्णय  लेना  हमने  1982  को  ag  तो  जरूर  मान  लिया  लेकिन  उत्पादन  की  जो

 स्थिति  पहले  साल  रही  वह  हमारे  लिए  बहुत  दुखदायी  मैं  आशा  करता
 हूं  कि

 सकार  इम
 '

 सारी  बातों  पर  ध्यान  देगी  ।

 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहूंगा  और  वह  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  उद्योंगों  में  अनुसूचित

 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  संख्या  बहुत  angi  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति  के  लोगों  के  लिए  आरक्षण  की  बात  कही  गई  है  लेकिन  सरकारी  क्षत्र  के  कारखानों  में  जो

 काम  करने  वाले  लोग  उद्योग  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  संस्थानों  में जो  काम  करने  वाले  लोग  उनकी

 कुल  संख्या  1,78,908  है  और  उनमें  अनुसूचित  जाति के  लोगों  की  संख्या  लगभग  21560  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  संख्या  7273  है  यानी  लगभग  12  प्रतिशत  और  4  प्रतिशत  इन  लोगों

 की  संख्या  हमने  संविधान  के  तहत  आरक्षण  दिया  इसलिए  मैं  यह  चाहूंगा  कि  जो  उद्योग

 सरकार  चला  रही  उन  उद्योगों  में  तो  कम  से  कम  सभी  श्रेणियों  में  इन  लोगों  को  आरक्षण  दिया

 जाए  और  यह  जो  इन  लोगों  का  अधिकार  यह  इनको  मिलना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 सरकार

 उनके  इस  अधिकार  को  उन्हें  अवद्य  उपलब्ध  कराएगी  |

 एक  और  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  उद्योगों  की  काफी  सम्भावनाएं हैं  ।  मध्य

 प्रदेश  औद्योगिक  दृष्टि  से  काफी  पिछड़ा  हुआ  है  और  मध्य  प्रदेश  का  सबसे  बड़ा  औद्योगिक  शहर  इन्दौर

 उसमें  उद्योग  लगाने  की  काफी  सम्भावनाएं हैं  परन्तु  रेल  आवागमन  की  सुविधा  न  होने  के

 प्रमुख  रेल  मार्गों  संकट  होने  के  इन्दौर  का  जितना  विकास  होना  चाहिए  था  और  उसके  पास

 पास  लगे  हुए  क्ष  त्र  का  जितना  विकास  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पा  रहा  मध्य  प्रदेश  में  कई

 जिले  ऐसे  जहां  पर  उद्योग  नहीं  हैं  भर  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  ag  घोषणा  की  है  कि  जहां  उद्योग  नवदीं

 वहां  पर  नये  उद्योग  लगाए  जाएंगे  ।  ऐसे  87  जिलों  को  उद्योगों  से  लाभान्वित  करने  बात  है  ।
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 मैं समभता हूं हं  कि  इस  सबको  करने  के  लिए  संकल्प  की  आवश्यकता  है  ।  जो  पिछड़  हुए  क्षत्र  उनको

 पिछड़ा  घोषित  करके  नये-नये  उद्योग  लगाने  के  बारे  में  सरकार  fa  र  करे  ।  मध्य  प्रदेश  में  उज्जैन

 जिला  जिसक  राज्य  सरकार  ने  पिछड़ा  हुआ  घोषित  किया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  उज्जैन  को

 पिछड़ा  जिला  घोषित  करना  चाहिए  और  वहां  पर  उद्योग  लगाने  चाहिए  |  इसी  प्रकार  से  शाजापुर

 पिछड़ा  हुआ  क्ष  त्र
 ह ैऔर  राजगढ़  में  उद्योग  नहीं  इन  सारे  जिलों  में  सरकार  को  योग  लगाने

 चाहिए  ।  राजस्थान  में  भाला वाइ  का  जो  स्थान  उसमें  भी  उद्योग  लगाने  की  आवश्यकता  है  ।  उद्योगों

 के  क्रम  उनके  विकास  की  जो  सारी  आवश्यकता  हैं  जस  ट्रान्सपोर्ट  के  साधन  उनको  उपलब्ध  करा

 कर  ही  वहां  पर  उद्योग  लगाए  जा  सकते  मैं  चाहूंगा  कि  मन्त्री  जी

 राजगढ़  तथा  मध्य  प्रदेश  के  दूसरे  हिस्सों  में  और  राजस्थान  के  हिस्सों  जहां  पर  विकास

 की  काफी  सम्भावनाएं  उद्योग  लगाने  का  प्रयत्न  करेंगे  किन्तु  वहां  पर  रेलवे  लाइन  की  बहुत

 इसका  है  और  योजना  भर  निगों  के भा घार  पर  यदि  agi  अर  रेलवे  लाइन  निर्मित  की  तो  वहां

 काफी  विकास  हो  सकता  है  ।  उज्जैन  से  आगर  होते  हुए  काला वाड़ा  और  रामगंज  मन्डी  तक  रेल  लाइन

 निमित  की  जानी  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  उद्योग  की  स्थापना  में  बहुत  ज्यादा  मदद
 मिलेगी  ।

 अन्त  में  एक  आखिरी  बात  कह  कर  मैं  समाप्त  करू गा  ।  उद्योगों  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  नीति

 होनी  चाहिए  कि  गांवों  के  अन्दर  ज्यादा  से  ज्यादा  उद्योग  लगाए  जाएं  ।  की  आबादी  का  80  प्रतिशत

 गांवों  में  रहता  है  जबकि  80  प्रतिश्त  उद्योग  शहरों  में  लगे  हुए  ग्रामीण  विकास  की  दृष्टि  से  यह

 वहुत  आवश्यक  है  कि  गांवों  में  उद्योग  he  ।  वहां  पर  छोटे  कुटीर  उद्योग  और  गृह  उद्योगों  की

 मगर  आप  एक  शृंखला  कायम  कर  तो  देश  में  बहुत  ज्यादा  उद्योगों  का  विकास  अप  कर  सकेंगे  ।

 उद्योगों  को  अगर  आप  स्थापित  करना  चाहते  तो  इसके  लिए  ऊर्जा  की  बहुत  आवश्यकता

 जिसमें  हम  बहुत  पिछड़  हुए  मेरा  आपसे  यह  आग्रह दै  कि  इस  पर  आपको  साथ-साथ

 करना  है  और  सारे  देश  के  उद्योगों  का  विकास  करना  एक  बात  की  उपेक्षा  करके  दूसरी  बात  नहीं

 की  जा  सकती  है  ।

 मेरा  आपसे  यह  भी  कहना  है  कि  छोटे  उद्योगों  का  विकास  करने  कौ  दृष्टि  से  ag  भी  आवश्यक

 है  कि
 इनकम  एम्प्लाईज  प्राविडेंट  बोनस  आदि  कानूनों  का

 सरलीकरण  हो  जिससे  कि  छोटे  उद्योग  वाले  उनका  ठीक  ढंग  से  पालन  कर  सकें  ।  उन्हें  उन  कानूनों

 की  सही  जानकारी  भी  मिलनी  इसके  साथ-साथ  छोटे  उद्योगों  को  बढ़ाने  के  लिए  और  भी

 बहुत  सारी  सुविधाएं  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 में  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  छोटे  उद्योगों  का  हमारे  देश  में  बहुत  महत्व  इससे  अधिक  से

 अधिक  लोग  लाभान्वित  हो  सकत ेहैं  और  हमारी  बेकारी  की  समस्या  भी  काफी  दूर हो
 सकती  है

 इसलिए  इस  बारे  में  हमारे  निरन्तर  प्रयत्न  होते  रहने  चाहिए  ।

 मुझे आशा  है  कि  मैंने
 जो

 मुद्दे  रखे  हैं  और  जौ  सुकून दिए  हैं  उन  पर  मन्त्री जी  विचार  कर
 उनकी  पूर्ति  करेंगे  ।
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 सभापति  आपने  जो  मुक्के  समय  उसके  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  करना  हूं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र पांडे  :  सभापति  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  मांगों  का

 समर्थन  करता  हूं  ।  यह  सौभाग्य  की  बात  है  कि  उद्योग  मन्त्रालय  की  जिम्मेदारी  एक  ऐसे  नेत  के  हाथ

 में  ह ैजिनसे  हम  लोगों  को  बहुत  आशाएं  और  विश्वास  है  कि  देश  के  उन  पिछड़  हुए  हिस्सों  में  जहां

 कि  आज  तक  उद्योग  नहीं  लगे  जहां  कि  आज  तक  उद्योगों  का  दीप  नहीं  जला  उन  स्थानो  में

 भी  उद्योग  लगेंगे  ।

 असम  की  चर्चा  इस  सदन  में  कई  बार  की  गयी  |  परन्तु  असम  का  आन्दोलन  किस

 लिए  हुआ  ?  असम  के  नौजवान  क्यों  जागे  ?  यह  इसलिए  हुआ  कि  उस  क्ष  त्र  का  उद्योगीकरण  नहीं

 हुआ  ।  इस  को  आजाद  हुए  आज  35  वर्ष  हो  रहे  मैं  अपना  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  को  पूर्वांचल

 की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  ।  देश  को  आजाद  हुए  35  वर्ष  हो  गये हैं  परन्तु  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश को

 उपेक्षा  जिस  तरह  से  की  उसकी  कहानी  अजीबो-गरीब  है  ।

 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  गोरखपुर  को  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  दिया  और  खुद

 इन्दिरा  जी  ने  इसी  वर्ष  गाडी  जिले  के  मांडकपुर  में  एक  टेलीफोन  कारखाना  दिया  ।  इसके  अलावा

 चाहे  बहराइच  फीजाबाद  बस्ती  गोरखपुर  आजमगढ़  बलिया  जौनपुर हो

 देवरिया  किसी  भी  जिले  में  एक  भी  उद्योग  न  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्थापित  किया  गया  और  न

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  स्थापित  किया  गया  ।

 भारत  सरकार  ने  लगभग  87  जिलों  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  घोषित

 किया  सभापति  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  जब  1971 में  मैं  इस
 नोक

 सभा  में  आया

 था  तो  पूज्य  इन्दिरा  गांधी  जी  के  आर्शीवाद  से  बस्ती  जनपद  प्रदेश  के  उन  इने-गिने  पिछड़  जिलों  में

 घोषित  किया  गया  जो  कि  87  जिलों  में  आते  हैं  ।  परन्तु  हमारे  उद्योग  मन्त्री  जी  के  लाख  प्रयास  करने

 के  बावजूद  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  हाथ  पर  हाथ  घर  बैठी  हुई  है  भर  बस्ती  जनपद
 में

 उद्योग

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  उसके  सामने  नहीं  रह  गया  है  जिससे  और  पूर्वी  उ  तर  प्रदेश  के

 अंचलों  को  बहुत  कष्ट है  ।

 मोलाइसिस  पानी  की  तरह  वहां  बह  रहा
 है

 परन्तु  भारत  सरकार  के  उद्योग  मन्त्री  के  प्रयास

 के  बावजूद  अभी  तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  खलील  जो  कि  मेरा  संसदीय  क्षत्र  है  और  जिसे  कि

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  नगर  घोषित  किया  गया  है  और  बस्ती  जिले  को  भारत

 सरकार  ने  पिछड़ा  हुआ  घोषित  किया  हुआ  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मजा  है  ।  अगर  देश  सरकार

 प्रस्ताव  नहीं  भेजेगी  तो  उद्योग  मन्त्री  जी  का  प्रयास  करना  बेकार  होगा  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  अपील  करना

 चाहता  हुं  कि  वहां  के  मुख्य  मन्त्री और  उद्योग  मन्त्री  को  निर्देश  दें  कि  बस्ती  जिले  के  खली ला बाद  स्थान

 में  शीघ्र  से  after  किसी  न  किसी  उद्योग  की  स्थापना  करें  ।  हमारा
 रवी

 उत्तर  प्रदेश  इतना  पिछड़ा

 हुआ  है  कि  उसका  यहां  पर  वर्णन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 गोरखपुर  में  एक  कोच  लगाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  रेल  मन्त्री  जी  को  पत्र
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 लिखा  था  ।  इस  बारे  में  योजना  मन्त्री  जी  को  पत्र  लिखा  था  ।  अभी  तक  कोई  जवाब  नहीं  आया  है  ।

 रेल  मन्त्रालय  ने  यह  कह  कर  टाल  दिया  है  कि  अभी  इसका  सर्वे  किया  जा  रहा  है  ।

 सभापति  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  आज  की  दिक्षा  प्रणाली  से  नौजवानों  में

 बेरोजगारी  बढ़ती  चली  जा  रही  उसको  रोजी-रोटी  देने  का  दायित्व  भारत  सरकार  के  उद्योग

 मन्त्रालय  का  है  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लौ  जवाबों  को  काम  दिलाना  आवश्यक  नहीं  तो  जो  अ  ग

 देगी  उसका  मुकाबला  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  मेरी  अपील  है  कि  शीघ्र  ही  रेल  मन्त्रालय  और  योजना

 मन्त्रालय  से  संपर्क  करके  गोरखपुर  में  कोच  फैक्ट्री  की  स्थापना  की  जाए  |

 बड़े-बड़े  औद्योगिक  घराने  लाइसंस  ले  लेते  हैं  परन्तु  salt  स्थापित
 नहीं

 करते  ।

 जगह  परिवर्तन
 की  afer  में  लगे  रहते  हैं  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अपील  करता हूं  कि  कोई

 सीमा  निर्धारित  की  जाती  चाहिए  कि  अगर  इतने  समय  तक  लाइसेंस  लेमे कें  बाद  उद्योग  नहीं  लगाया

 जाएगा  तो  लाइसेंस  खारिज  कर  दिया  जाएगा  |  उत्तर  प्रदेश  में  465  ऐसे  लाइसेंस  लिए  गए  हैं  जहां

 अभी  तल  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  हैं  ।  उद्योगपति  हाथ  पर  हाथ  रखे  बेठ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  स

 पुछा  जामा  चाहिए  कि  लाइसेंस  लेने  के  बावजूद  अभी  तक  उद्योग  कयों  नहीं  लगाए  स्थान

 वर्तन  के  लिए  भाग-दौड़  कयों  की  जाती  है
 ?

 हमारे  देश  में  कुछ  उद्योगपति  ऐसे  हैं  जो  अपने  उद्योग  को  ठीक  से  न  चलाकर  उसको  सिक  कर

 देते  ऐसे  उद्योगों  को  भारत  सरकार  मजबूर  होकर  हाथ  में  लेती  कोई  ऐसी  नीतिਂ  बताई

 जानी  चाहिए  जिससे  उद्योगों  को  सिक  किया  जा  सके  और  भारत  सरकार  पर  वित्तीय  अधिभार  न

 इसके  लिए  ठोस  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  और  पूरी  जांच-पड़ताल  की  जानी  चाहिए  कि  इन्हों ने

 उद्योग  को  सिक्त  क्यों  किया  है  ।

 भारत  सरकार  के अधीन  HE  उद्योग  चलते  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  में  जो  घाटा

 हो  रहा  है  उसकी  भी  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिए  ।  देख  जाना  चाहिए  कि  घटे  कारण

 बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  से  सम्पर्क  स्थापित  नेशनल  टेक्सटाइल  में  घाटा  करवा  देंते  हैं  ।

 बम्बई  में  कपड़ा  उद्योग  की  हड़ताल  लगभग  साल  भर  से  चल  रही  उस  हड़ताल  स  देश  क  कपड़ा

 उद्योगों  पर  ही  नहीं  बल्कि  मजदूरों  पर  भी  बुरा  असर  पड़ा
 है  और

 उनका  काफी  नुकसान  भी  है  +

 मेरी  माननीय  मन्त्री  जी  से  अपील  है  कि  उस  तरफ  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  i  जब  हमारे

 नींय  मन्त्री  जी  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  थें  तो  नोएडा  को  एक  औद्योगिक  नगर  के  रूप  में  विकसित

 किया  गया  attest  का  बिकास  जिस  गति  से  हो  रहा  वह  अब  रुका  हुआ  हैं  ।  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  नें  नौंऐडा  को  फ्रीन्टूं  ड-जोन  घो  षित  करने  के  लिए  माननीय  उद्योग  मन्त्री  जी  ध्यान

 इस  और  खींचा  अभी  तक  यह  साथ  नहीं  हो  सका  है  ।  यह  न  होने  की  वजह  से  जो  रोएँ डा

 का  विकास  तीब्र  गति  से  होना  चाहिए  वहू  रुका  हुआ  मैं  मानवीय  मन्त्री  जी  से  अपील  करनाਂ

 चाहता  हूं  कि  नोएडा  के  विकास  के  लिएः  जल्दी  से  जल्दी  कम  उठाए  जाने  चाहिए  और  नोएडा  को

 फ्री-हूं  ड-जोब  के  रूप  में  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  जिससे  वहां  बड़े-बड़े  उद्योगों  की  स्थापना

 सके  |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जिला  sory  > > > न्रप्ब ना  सर्कार  न  SARE  केन्द्र dh  मानना  मना way  को  दो  लाख  से  बीस  लाख
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 बढ़ाने  के  लिए  मांग  की  है  ।  अभी  तक  वह  उद्योग  मन्त्रालय  के  विन्ञाराधीत्त  मैं  मन्त्री  जी  a  कहना

 चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  इस  मांग  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  जिससे  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में

 उद्योगों  की  स्थापना  हो  सके  ।  यह प्र रम  आवश्यक  है  ।

 SAT  प्रदा  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  नीलगिरी  प्रदेश  के  किसी  भी  पर्वतीय  क्षेत्र  में

 इसकी  स्थापना  हेतु  भ।रत  सरकार  से  मांग  की  है  ।  दो-तीन  स्थानों  का  सुभाव  भी  दिया  वह  अभी

 तक  उद्योग  मंत्रालय  के  ही  विचाराधीन
 मैं  माननीय  मंत्री

 जी
 से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि

 इस  पर  तुरन्त  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  कहीं-न-कहीं  इस  उद्योग  की
 स्थापना

 की  जानी

 चाहिए  ।

 माननीय  मन्त्री  जी  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हमारा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  उद्योग  के  मामले

 में  कितना  पिछड़ा  हुआ  है  ?  वहां  अभी  तक़  fat  उद्योग  की  स्थापना  नहीं  हुई
 मैं  कहना

 चाहुंगा  कि  जी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  एक  सर्वे  करालें  और  जोभी
 बहा  उसका

 उपयोग  करके  वहां  शीघ्रातिशीघ्र  की  स्थापना  करें  ।  इससे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  जनता  सुधरेगी
 कि  उनके  sara  किया  जा  रहा  है  ।  बड़े-बड़े  औद्योगिक  घरानों  पूंजी  बढ़ती  जा  रही  सदन
 में  कई  बार  इस बात  क़ी  जानकारी  दी  ज़ा  चुकी  है  कि  वे  बेनामी  लाईसेंस  लेते  वित्त  मन्त्री

 जी  ने  अपने  वित्तीय  में  भी  कहा  far  बड़े  औद्योगिक  घराने  उद्योगों  का  लाईसेंस  उद्योग
 की  स्थापना  नहीं  कहतेहैं

 सभापति  महोदय (
 आपके  15  मिनट  हो  गए  हैं  ।

 क्रमश  चन्द्र  पांडे  :  हमारे  न्याय  स्त्री  जी  ने  सुदन  में  कहा  था  कि  बड़े  औद्योगिक  घरानों

 की  सम्पत्ति  में  हो  रही  है  ।  इसके.लिए  सरकार  चिंतित  मैं  यह  भी  चाहूंगा कि  ae

 उद्योगों  को  भी  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  मन्त्री  अच्छी  तरह  जानते  कि  हमारे

 उत्तर  प्रदेश  में  खादी  ए  केन्द्र  परन्तु  समस्या  शादी  का्ंकर्त्ताओं

 की  संशोधन  उद्योग  मंत्रालय  विचारधीन  मैं  चाहता  हूं  खादी  उद्योग  को

 बढ़ावा  feat  जाना  चाहिए  और  हमारे  खली  बस्ती  में  शी  तिरी  किसी  बड़े  उद्योग

 की  स्थापना  को  जानी  चाहिए  ।

 शी  मयूर  चली  at  )  :  चेयरमेन  इसके  पहले  कि  मैं
 जनरल  पोलिसी

 के  मुताल्लिक  कुछ  कहूं  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  qo  पी०  के  कुछ  मामलों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 गिरिजा  पेपर  मिल  जो  काफी  बसें  से  बन्द  पड़ी  हुई  है  और  सरकार  का  ध्यान  भी  दिलाया  जा  चुका

 मजदूरों  कौ  तनख्वाह  का  मामला  भी  तय  लेकिन  नोटिस  लगा  दिया  गया  है  कि

 मजदूरों  को  ले  औफ  किया  जा  रहाहै  ।  ae  कि  गलती  .  किसकी  है  ।  आजकल  अखबारी

 और  दूसरे  की  कमी  है  और  सरकार  नए-नए  मिलाने  जा  रही  .  लेकिन  मेरी

 समझ  में  महीं  अता  कि  ag  मिल  जो.पृहले  से  रही  थी  इसको  कयों  बन्द  कर  गया  ?  मैं

 मंत्री से  बर्खास्त  करूगा  कि  इस  मिल  को  जल्दी  चलाने के  लिए  ag  कोशिश  करें  ताकि  कागज

 मिल  कागज  की  पैदावार  बढ़
 सके

 और  वहां  के  लोगों  की  ओर  देस  के  लोगों
 की

 फायदा  पहुंच

 सके
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  सहारनपुर  अपनी  लकड़ी  इंडस्ट्री  के  लिए  बहुत  मशहूर है  और

 सहारनपुर  में  लकड़ी  के  छोटे-छोटे  बहुत  से  कारखाने  हैं  जमीन  खुदाई  काम  और  हर  किस्म  का

 सामान  तैयार  होता  फर्नीचर  तेयार  किया  जाता  रंगाई  और  पच्चीकारी  का  काम  किया

 जाता है  और  यहां  से  काफी  माल  पहले  बाहर  जाता  था  जिससे  सोरेन  एक्सचेंज  मिलता  था  ।  लेकिन

 अब  चंकी  सरकार  ने  लकडी  की  कटाई  पर  पाबन्दी  लगा  दी  है  इसलिए  इन  कारखानों  को  लकड़ी  नहीं

 मिल  रही  है  जिसके  कारण  बहत  से  लकड़ी  के  कारखाने  बन्द  हो  गए  हैं  और  30,  40  हजार  मजदूर

 और  काम  करने  वाले  लोग  बेकार  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  इन  मजदूरों  को  काम  दिलाने  के  लिए

 इन  कारखानों  के  लिए  लकड़ी  का  इन्तजाम  करें  ताकि  40  हजार  बेकार  लोगों  को  काम  मिल  सके

 और  उनकी  परेशानी  दुर  हो  सके  |

 चेयरमैन  सनती  तरक्की  की  दर  1981-82  में  8.2  फीस  दी  तक  पहुंचने  के
 बाद

 गिरकर  4.1  फीसदी  हो  1982-83  में  ट्  दूर  एयर

 बिजली
 के  डीजल  इ  रौलर  साइकिलों  की

 परिवार  में  भी  कमी  हुई  कारण  यह  है  कि  हमारे  यहां  बिजली  कम  पैदा  होती  गैर  जरूरी

 आयात  और  इण्डस्ट्रियल  रिलेशन में  बिगाड़  ही  इसकी  बजह  यही  नहीं  1982-83 में  इसकी

 क्वालिटी  में  भी  कुछ  गिरावट  हुई  है  जिसकी  बजह  से  पैदावार  में  कमी  आयी  ।  अभी  तक  के  सर्वे

 पता  चला  है  कि  56  उद्योगों  में  से  34  ऐसे  हैं  जिनकी  क्षमता  और  क्वालिटी  में  भी  गिरावट  आयी  है  ।

 मुल्क  में  10  फीसदी  इन्डस्ट्री  बीमार  खवास  तरीके  से  टेक्सटाइल्स  भर  सीमेंट  ।  और

 इनमें  ज्यादातर  टेक्सटाइल्स  की  हालत  बहुत  ही  खराब  1981  तक  300  करोड़  रुपए  बैंकों

 की  देनदारी  थी  ।  इसी  तरह  से  इंजीनियरिंग  और  इलेक्ट्रिकल  यूनिट्स  पर भी
 338  करोड़  रु०  की

 देनदारी  इस  अर्से  में  थी  ।  इसके  कारण  दो  एक  तो  कुदरती  और  दूसरा  इन्सानी  |  कुदरती  वजह

 यह  है  कि  अगर  वारिद  ज्यादा  सूखा  फड़  जाय  रा-सैटीरियल  न  मिल  इन्सानी  वजह  यह

 है  कि
 इन्तजाम  गड़बड़  कीमतों  का  गलत  मुक़र्रर  किया  रिज  बैंक  आफ  इन्डिया  के  सर्वे

 के  मुताबिक  इन्तजाम  हालत  सही  ना  होने  की  वजह  से  52  परसेंट  युनिट  बेकार  होकर  रह  गये  हैं  !

 और  वह  सही  तरीके  से  काम  नहीं कर  रहे  हैं  ।

 पब्लिक
 भ  डरटेकिग्न  की  हालत  बहुत  खराब  है

 ।
 say  खास  तरीके  से  इन्डियन  आय  रन

 एण्ड  स्टील  भारत  हैवी  इंजीनिरिंग  कोकिंग  कोल  लि ०  कैपिटल
 इन्वेस्टमेंट  से  भी  ज्यादा

 नुकसान में  चल  रही  हैं  ।

 नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  तहत  सरकार  104  मिलें  चला  रही  यह  न  बात  देखने  में

 आती
 है

 ।  कि  जब  मिलों  की  हालत  खराब  हो  जाती  है  तो  उस  वक्त  सरकार  उनको

 तहवील  में  ले  लेती  सरकार  को  चाहिए  कि  जब  उमसे  मालूम  हो  कि  फलां  मिल  सिक  होने  वाली

 है
 तो  फौरन  उसको  अपने  कब्जे में  ले  ले  जाती  उसको  ठीक  चलाने  में  ज्यादा  और  सरमाया  खर्च

 न  करना

 जूट  और  काटन  इन्डस्ट्री  की  हालत  अभी  इततिनामबरूश  नही ंहै  और  ae  इंडस्ट्री  से

 |
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 हमारे  Qa  को  पहले  काफी  फारेन  एक्सचेंज  हासिल  होता  था  लेकिन  आज  हम  दूसरे  मुल्कों  के  मुकाबले

 में  पीछे  हो  गये  हैं  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  बह  इसकी  तरफ  ध्यान  दे  ।

 1970  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  फाइनेंस  की  दो  बहुत  उम्दा  स्कीमें  बनाई  थीं  ।  एक  तो  पिछड़े

 इलाकों  में  मौजूदा  सनतों  को  कम  शरह  पर  सूद  पर  कर्जा  की  ओर  दूसरे  इंडस्ट्रीज  के  कैपिटल  पर

 प्र बसी डी  देने  की  थी  ।  1979  तक  भी  साल  में  फा  इनेन्दियल  इन्स्टीट्यूदन्ज  ने  पिछड़े  इलाकों  में  मौज दा

 सनतों  को  7  अरब  78  करोड़  रुपया  कज  ।  आमतौर  पर  रूरल  इंस्टीट्यूशन्स  प्रोग्राम  के  मातहत

 हर  इन्डस्ट्री  को  60  करोड़  रुपया  मिलना  चाहिए  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  जो  स्टेट्स  के

 नजरिए  से
 से  आगे  उनको  ज्यादा-से-ज्यादा  सरमाया  हासिल  करने  में  कामयाबी  हो  गई  और  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  जेंसी  रियासतें  पीछे  रह  गईं  और  उनको  उनका  सही  हिस्सा  नहीं  मिल

 सका  ।  इसको  वजह  यह  थी  कि  सरकार  ने  रूरल  इकनासिक  प्रोग्राम  पर  ईमानदारी  से  तवज्जह  नहीं

 दी  |  यही  बल्कि  ग्रामोद्योग  के  लिए  पेशगी  के  रूप  में  जो  कर्जा
 दिया

 उसमें  ग्रामोद्योग  को

 सिर्फ  17  फीसदी  सकी  |

 रूरल  और  काटेज  इन्डस्ट्री  पर  खास  तवज्जह  दिए  वीगर  इस  मुल्क  की  माली  हालत  दुरुस्त

 नहीं  हो  सकती  और  न  बेरोजगारी  दूर  ही  सकती  है  ।  मैं  बड़े-बड़े  कारखानों  के  खिलाफ  नहीं  लेकिन

 अप  बड़े  कारखानों  को  कानूनी  और  माली  सहूलियत  देते  छो  इन्डस्ट्री  वालों  के  लिए  न  तो

 रा-मटीरियल  की  सप्लाई  की  सहूलियत  है  बिजली  की  भी  कमी  रहती  मशीन  वगैरह  की

 कमी  रहती  कानूनी  और  लाइसेंस  वगैरह  की  दुश्वारियां  पेश  आती  रहती हैं  ।  अगर  सरकार

 दर हकीकत  रूरल  इन्डस्ट्री  को  तक ककी  देना  चाहती  है  तो  पैदावार  की  लागत  घटानी  होगो  और  दूसरी

 सहूलियतें  देने  के  लिए  पूंजी  भी  लगानी  होगी  क्योंकि  देहात  में  रास्ते  खराब  सड़कों  को  कमी |

 आमोदरफ्त  के  जरिये  मदद  हैं  ।

 रेलों  के  रास्ते  बिजली  की  मशी न  के  पुरजे  होना  इडस्ट्री  के  लिए  ag  चीजें  होना  बहुत
 जरूरी  जब  तक  इन  चीजों  का  इन्तजाम  नहीं  रूरल  इन्डस्ट्री  तरक्की  नहीं  कर  सकती  |

 यह  भी  जरूरी  है  कि  रूरल  इन्डस्ट्री  के
 साथ-साथ  सहायक  उद्योग  देहाती  इलाकों  में  लगाये

 जायें  जिससे  उनको  मदद  मिल  सके  ।

 जहां  तक  काटेज  इंडस्ट्री  का  ताल्लुक  देहाती  इलाकों  में  हथकरघा  वगेरह  बड़ी  मुश्किलात  से

 गुजर  रहे  हैं  ।  बुनकरों  को  धागा  रंगाई  में  काफी  खर्च  करना  पड़ता  धागा  मलने  में  भी  दुश्वारी

 होती  जो  लोग  उनको  धागा  सप्लाई  करते  हैं  वह  उनसे  काफी  मुनाफा  लेते  हैं  ।  इस  तरह  उनको

 ज्यादा  अदा  करनी  पड़ती  है  और  सूद  भी  देना  पड़ता  है  और  रंगाई  में  भी  उन्हें  दिक्कत  होती

 इसलिए  मिनिस्टर  साहब  से
 मेरी  गुजा

 रिश  हैं  कि  ऐसी  सोसायटियां  बनाई  जिनके

 जरिये  बुनकरों  को  मुनासिब  कीमत  पर  धागा  मिल  सके  और  उनका  तैयार  किया  हुआ  माल  सही
 कीमत  पर  गीत  किया  जा  ताकि  वे  साहूकारों  के  चंगुल  स  बच  सकें  ।

 बीड़ी  भर  माचिस  जैसे  उद्योग  भी  बड़े  इजारेदार  केहाथ  में  एक  तरफ  सरकार-और
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 बणा  बणा

 दूरी  तरफ  बड़े  इजारेदार  wT  और  रूरल  इन्डस्ट्री  के  ed  मुनासिब  बत
 नहीं  aਂ

 हं

 मगर  सरकार  सही  मानों  में  काटेल  इंडस्ट्रीज  को  TTT  अदना  चाहती  तो  उन्हें  बैंकों  से  कच्चे

 माल  की  फैक्टरी  के  लिए  लाइसेंस  में  सहूलियत  और  बाजार  में  बिक्री  की  सहूलियत

 देनी  होगी  ।  अगर  ऐसा  न  किया  तो  काटेज  इंडस्ट्रीज  खत्म  होकर  रह  जाएंगी  और

 न्या दां  लोगं  बेकार  हो  जाएंगे  |

 जापान  को  देखिए  |  जापान  एक  छोटा-सा  मुल्क  raat  काटेज  इंडस्ट्रीज  ने  बहुत  तरक्की

 की  हुई  है
 ।  वहाँ  बनी  हुई  मामूली  चीजों

 की  कीर्मत  बहुत  कम  होती  है  और  वे  दुनिया के  हर  मुल्के में

 सप्लाई  होती  हैं
 ।  हमें  जापान  से  सबक  लेना  चाहिए  कि  जेब  इतना  छोटा  मुल्क  तरक्की  कर  गेया

 तौ
 हमारा  मुल्क  तो  इतना  बड़ा  इसके  DS  नहीं  रहना  इसको  भी  तंरवंकी  करनी

 चाहिए  ।

 सरकार  को  ऐसे  कानून  बनाने  जिनसे  छोटे  उद्योगों  को  बड़े  उद्योगों  के  हमले से
 बताया

 जा  सके
 ।  यह  तय  करना  होगा  कि  कौन  उद्योग  किस  किस्म  की  पैदावार  करेगा  ।  जो  चीज  मिले

 इंडस्ट्री  उसको  बड़ी  इन्डस्ट्री  न  बना  सके  और  जो  चीज  काटेज  देण्डस्ट्री
 उसको  समाल

 इडस्ट्री  न  बेना  सके  ।  इस  तरह  से  aq  इंडस्ट्रीज
 जिन्दा  रह  सकती  ।  और  तरकी  कर  सकती  हैं  ।

 देखने  में
 आता  है  कि  जुते  बनाने  के  सूत  बनाने  कीं  मशीनों  के  खाना  पकाने

 के  ब्रेन  बनाने  के  मशीनों  से  ईंट  वनों  वाली  सुती  कपड़ा  रंगने  और  छापने

 वाली  मिलों
 ने  ऐसे  लाखों  आदमियों  की  बेकार  कर  के  रख  दिया  जो  सूते  बनाते  सुत  कातते

 कपड़े  की  छपाई  और  रंगाई  हाथ  से  करते  जो  हांथ से  weet  HEE  बनाते  थे  ।  इस  निए  यह  जरूरी

 हो  गया  है  कि  अब  इन  सब  इन्डस्ट्रीज  का  क्लासिफिकेशन  ताकि  छोटे  घंटों  को  बड़े  घंटों  से  बचाया

 जा  हमारे  मुल्क  में  बड़ी  इन्डस्ट्री  और  छोटी  इन्डस्ट्री  के  बीच  में  चुनाव  करने  का  इतना  सवाल

 नहीं  जितना  कि  बिजली  से  चलने  वाले  बड़े  और  छोटे  उद्योगों  और  काटेल  इन्डस्ट्रीज  में  चुनाव

 करने  का  सवाल  है  ।

 काटेज  इन्डस्ट्रीज  ही  गांवों  में  रहने  वाले
 बेशुमार  लोगों

 को  रोजगार  दे  सकती  जो  सिफ

 garg  और  कटाई  के  जमाने  में  Tae  रहते  हैं  और  बाकी
 वक्‍त  में  बेकार  रहते हैं

 ।  जब  गांवों  में

 उद्योग  कायम  किया  जाएंगे  और  साबुन  से  लेकर  कपड़े  जैसी  चीजें  गांवों  में  बनने  और  बिकने

 तो  फिर  गांवों  के  लागों  ह  शहरों  की  तरफ  दौड़ने  की  जरूरत  नहीं  रहेगी  ।  आज  लोग  गांवों  से  ग

 आजाद  होकर  कीई  कारोबार  या  धन्धा  करने  लिए  शहरों  में  आकर  बस  रहे  क्योंकि  गांवों  में  वे

 बेकार  रहते हैं  ।  जब  उन  लोगों  को  गांवों  में  ही  काम  वे  खुशहाल  और  फारिगुलवाल  होंगे

 और  उनके  बच्चों  की  परवरिश
 हो

 तो  वे  दायरों  की  तरफ  आना  बन्द  कर

 स्माल  और  काटेज  इन्डस्ट्रीज  में  हमें  फर्क  करना  ताकि  काटेज  इन्डस्ट्रीज  की  तरक्की

 में  स्माल  इन्डस्ट्रीज  रुकावट न  बनें  ।  मौजूदा दौर  में  हमारे  सामने  यह  मसला है
 कि  गांवों के  बेकार

 लोगों  को  रोजगार  कैसे  मिले  ।  हालांकि  स्माल  इडस्ट्रीज  में  बड़ी  सनअतों  के  मुकाबले
 में  सरमाये  की

 लागत  बहुत  कम  है  और  उनमें  ज्यादा  लोगों  को  काम  मिल  सकता  लेकिन  उतना  जितना  कि

 कांटेज  इन्डस्ट्रीज  में  ।

 Lect
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 पचास  साल  पहलें  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  दहर  बालों  ने  जो  उद्योग  गांवों  के  लोगों  से

 छीन  लिए  वे  उनकों  वापस  करने  गांवों  के  लोगों  के  साथ  येह  बड़ा  जुल्म है  कि  उनके

 उद्योग  धन्धे  शहरों  के  लोग  छीन  लें  ।  1978  में  जनता  सरकार  थी  उस  वक्त  छोटे  उद्योगों

 कों  बढ़ावा  देने के  लिए  जिलों  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  खोलने  का  प्रोग्राम  बनाया  भया  था  लेकिन

 मौजूदा सरकार  के  ध्यान  न  देने  की  वजह  से  वह  जिला  उद्योग  केन्द्र  अपना  ज
 पूरा  करने  में

 नाकामयाब  रहे  यह  बात  कंट्रोलर  एण्ड  आडिटर  जनरल  की  1981-82  की
 रिपोर्टे

 से  साफ

 ही  जाती  सन  1980-81  में  केन्द्र  के  जरिए  दी  गई  इमदाद  5.67.5  लाख  रुपए का  कोई
 Sos

 इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  ।  यह  सब  मौजूदा  सरकार  और  उस  कर्मचारियों  की  लापरवाई  ही  का

 नतीजा है  ।

 में  इसके  साथ-साथ  यह  बात  भी  साफ  करना  चाहता  हूं  कि  छोटे  धन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 जो  चीजें  |... पदा  की  जायें  उनका  इन्तजाम  सरकार  के  जरिए  होना  चाहिए  कौर  छोटे  wes  करने  वालों

 को  राहत  मिलनी  चाहिए  ।  अगर  स्माल  इंडस्ट्रीज  को  हैवी  इण्डट्रीज  से  मुक़ाबला  करने  के  लिए  छोड़

 दिया  गया  तो  कामयाबी  नहीं  होगी  और  स्माल  स्माल  इंडस्ट्रीज  फेल  हो  बेरोजगारी  ज्यादा

 बढ़ेंगी  और  बाते  काबू  से  बाहर  ही  जायेगी  |

 एस०  मुतय्यन  सभापति  मैं  1983-84  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय

 से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  कुछ  सुल्तान  देना  चाहुंगा  मैंने  उद्योग  विभाग  तथा  भारी  उद्योग

 विभाग  के  1982-83  के  प्रतिवेदनों  का  अध्ययन  किया  है  ।  इन  प्रतिवेदनों  में  औद्योगिक  उन्नति  के

 दावों
 को  आंकड़ों द्वारा  सिद्ध  किया गया  ऐसा  महसूस  होता  है  कि  राष्ट्र ने  उद्योग के

 क्षेत्र
 में

 महत्वपूर्ण  उन्नति  की  है  ।  भारत  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  औद्योगिक  विकास  के  लिए

 भीन्न-भिन्न  क्षेत्र  निहित  किये  गये  हैं  यथा  केन्द्रीय  सरकारी  राज्य  सरकारी  राज्य

 संयुक्त  क्षेत्र  केन्द्रीय  संयुक्त  क्ष  छोटे  पैमाने  का  खादी  और  ग्रामोद्योग  जिसके  अन्तर्गत

 गृह  और
 लघु  एकक

 भी  हैं  ।
 इन  सभी  क्षत्रों  में  1982-83  में  प्रगति  हुई

 परन्तु  वाणिज्य  मंत्रालय  के  विधिक  प्रतिवेदन को  पढ़न ेके  मेरे मन  में  इन  दावों के

 बारे  में  कुछ  शंकाएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  1982-83  मे  हमने  6688  करोड़  रुपये  का  आयात  किया  है  ।

 यदि  औद्योगिक  प्रगति  हुई  जैसाकि  दावा  किया  गया  तो  हमारे  आयात  में  भी  महत्व पूर्ण
 कमी

 होनी  चाहिये  थी  ।  2279  करोड़  रुपए  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  की  बात  तो  समय  में  आती

 परन्तु  1982-83  में  १31  करोड़  रुपए  के  लोहा
 तथा  इस्पात  उत्पादों

 का  आयात  करने  के
 बारे

 में  क्या  स्पष्टीकरण  क्या  इसका  येह  अर्थ  नहीं है  कि  हमने  लोहा  तथा  इस्पात  उद्योग  में  कोई  प्रगति

 नहीं  की  है
 ?  हमारे  पास  बहुत  बड़ी  इस्पात  मिलें  हैं  फिर  भी  हम  लोहे  तथा  इस्पात  के  उत्पादों

 का

 आयात कर  रहे  हैं  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  केंन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्र  के  एककों  में  प्रधान  एकक है  ।  कई  लोगों  ने

 भारत

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 के

 प्रयासों
 की

 सराहना
 की  है

 ।
 परन्तु

 हाल
 नदी

 के  समाचारें

 के  अनुसार

 मिल  में  दिये  गये  मूल  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवादों  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  द्वारा  बनाई  गई  गैस  टरबाइनें  विशिष्ट  मानक  का  नहीं  हैं  ।  इसीलिए  राज्यों

 ने  मजबूर  होकर  गैस-टरबाइन  बहर  से  मांगने  के  लिए  कहा  बेसिन  ब्रिज  थर्मल  स्टेशन  और

 एमकोर  थमते  स्टेशन  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  ने  गेस-टरबाइनों  का  आयात  करने  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  की  अनुमति  मांगी है
 जिससे  बिजली  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ।  इसमे  भी  प्रेस  रिपोर्टो

 की  पुष्टि  होती  है  फि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  की  गैस-टर्राने  विहित  किस्म  की  नहीं  हैं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  इस  समस्या  पर  विचार  करना  चाहिये  और  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  तैयार

 किये  जा  रहे  मानक  उत्पादों  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  करनी

 चाहिये  ।

 इधर  सरकारी  क्षत्र  के  कारखानों  को  scat  हानि  हो  रही  उघर  गैर-सरकारी  क्षत्र  के

 कारखानों  को  पुर्जे  और  उपकरणों  के  उत्पादन  के  लिए  कहा  जा  रहा  सरकारी  क्षत्र  के  कारखानों

 को  अपने  सीमित  साधनों  ऐसे  को  नष्ट  नहीं  करना  चाहिए  ?  उन्हें  पुर्जों  और  उपकरणों  का  उत्पादन

 स्वयं  कयों  नहीं  करना  चाहिए  ?  इसी  प्रकार  सरकारी  क्षत्र  के  कुछ  कारखाने  बन्द  होने  वाले  हैं  +

 स्कूटर  इण्डिया  को  हर  वर्ष  घाटा  हो  रहा  उसे  ठीक  करने  की  बजाए  मंत्रालय  ने

 लाइसेंस  एक  गर-सरकारी  समुत्थान  को  दे  दिया है  जिसका  नाम  मैसेज  लोहिया  मशीन्स  इस

 समुत्थान  ने  लोगों  से  एक  अरब  रुपया  इकट्ठा  कर  लिया  यदि  यह  लाइसेंस  न  दिया  गया  होता  तो

 यह  रकम  स्कूलों  इण्डिया  ने  इकट्  की  होती  ।  एक  ओर  तो  सरकारी  क्षत्र  के
 कारखानों  के  पास  धन

 का  अभाव  दूसरी  ओर  सरकार  गैर-सरकारी  क्षत्र  के  कारखानों  को  लेकिन  देकर  उन्हें  प्रोत्साहित

 कर  रही  यह  मेरी  समभ  में  नहीं  भाता  कि  सरकार  औद्योगिक  विकास  के  मामले  में  ऐसी  दोहरी

 नीति  कयों  अपना  रही  है  ?

 मैं  सुभाव  देना  चाहुंगा  कि  औद्योगिक  नीति  निर्धारित  करते  समय  सदस्यों  द्वारा  सभा  में  व्यक्त

 किये  गये  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  ।  औद्योगिक  नीति  में  यहां  व्यक्त  किया  गया

 मत  प्रतिबिम्बित  होना  चाहिये  ।

 मारुति  उद्योग  सस्ते  दामों  पर  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षत्र  में  स्थापित  किया

 गया  है  ।  उद्योग  में  भारी  धनराशि  लगाई  गई  इसके  साथ-साथ  सरकार  ने  फिएट  और  एम्बेसडर

 कारों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  को  अपनी  क्षमता  बढ़ाने  की  भी  अनुमति  दे  दी  है  ।  क्या

 सरकार  मारुति  उद्योग  को  आरम्भ  में  ही  रुग्ण  बनाना  चाहती

 1967  से
 जब  तमिलनाडु  में  संरा  कांग्रेस  दल  के  हाथ  में  उस  राज्य  का  भारत  के

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  पाँ  बचा  स्थान  था  ।  तमिलनाडू  में  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  Fo  दल  +  शासन
 के

 के  दौरान  इस  राज्य  का  स्थान  हो  गया  मेरी  समय  में  नहीं  आता  कि  क्या ag  राज्य  के  अध्यक्ष

 संचालन  के  कारण  है  या  राज्य  सरकार  के  प्रशासन  के  अभाव  के  कारण  है  ।  ऐसा  हुआ  मुझे  अब

 सन्देह  होने  लगा  है  कि  कया  तमिलनाडु  में  ऐसी  खेदजनक  कार्य  स्थिति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 वार
 है

 जिसने  उस  राज्य  की  घोर  उपेक्षा  की  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  नाजुक  मरहले  जब

 दक्षिण
 भारत

 के  लोग  केन्द्र  में  शासक  दल  से  अप्रसन्न  दक्षिण  भारत  के  ओद्योगिक  विकास  की  ओर
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 ape न a ध्यान  देना  पड़  रहा  है  ।  म  केन्द्रीय  सरकਂ  अपील  करता  हूं  कि  वहू
 तमिलनाडू  के  औद्योगिक

 विकास  की  ओर  gated  ध्यान  दे  |

 अब  मैं  राज़्य  में  छोटे  उद्योग  सेवा  संस्थाओं  की  अध्यक्षता  के  बारे  में  कहना  जिसमें

 हमने  भारी  रकम  लगा  रखी  है  और  प्रति  वर्ष  भारी  खर्चे  कर  रहे  हैं  ।  उनमें  सेकड़ों  अधिकारी  कार्यरत

 यहां  तक  कि  जब  संसद  सदस्य  उन  ही  राय  जानने  के  लिए  वहां  जाते  तो  उनके  साथ  इतनी

 असावधानी  से  व्यवहार  किया  जाता  है  कि  उन्हें  वहां  जाने  का  पछताबा  होने  लगता  मैं  मांग  करता

 हूं  कि  देश  भर  ५४  सभी  छोटे  उद्योग  सेवा  संस्थानों  में  पूस  सुधार  किया  जाये  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 इन  संस्थाओं  ने  ग्रामीण  क्षत्रों  में  उद्योग  के  विकास  के  बारे  में  क्या  सेवाएं  की  इन  संगठनों  को

 कारगर  ढंग  से  काय  कने  के  लिए  बाध्य  feat  जाये  ।  इसी  तरह  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  केवल  एवं

 अधिकारी  औद्योगिक  परिवर्तनों  के  मामले  में  पूरे  जिले  को  देव  भाल  नहीं  कर  सकता  जिला  उद्योग

 केन्द्रों  में  कर्म  नारियों  की  संख्या  ढ़ाई  जानी  चाहिये  जिससे  जिला  भर  में  छोटे  एकक  स्थापित  किये

 जा  सक  ॥

 सामान्यता  बिहार  के  बारे  में  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र

 है  और  केन्द्र  द्वारा  इसकी  उपेक्षा  की  गई  है  ।  परन्तु  इस  बारे  में  तमिलनाडु  बिहार  से  भी  पीछे  हैं  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  तमिलनाडु  कीं  ओर  अधिक  ध्यान  दे  ।

 विधि  के  अनुसार  व्यवसाय  संचलाक  द्वारा  औद्योगिक  अनुमोदन  प्राप्त  करने  से
 जल

 प्रदूषण

 ats  की  सहमति  प्राप्त  की  जाती  है  ।  ज  *  प्रदूषण  बोर्डों  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  में  बहुत  अधिक

 विलम्ब  हो  जाता  है  ।  यदि  इस  नत  को  बन.ए  रखा  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  कें  विकास  में  और  विलम्ब

 हो  जायेगा  ।  आप  यह  कैसे  अपेक्षा  कर  सकते  कि  कोई  छोटी  मिल  या  फसल  की  कटाई  के  लिए  कृषि

 औजारों  का  निर्माण  करने  वाला  कोई  कारखाना  अपना  निर्माण  आरम्भ  करने  से  पू  अनुमोदन  प्राप्त

 कर  लेगा  ?  इसमें  विलम्ब  होगा  और  इसलिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जा  रहे  छोटे  कारखानों

 के  मामले  में  इस  aa  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 ग्रामीण  क्ष  त्रों  में  सीमेंट  प्रतियोगी  कीमत  पर  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  ग्रामीण  क्षत्रों  के

 औद्यौगिक  विकास  के  लिए  अपेशित  बुनियादी  चीजें  भी  उपलब्ध  नहीं  इसी  का
 एम

 ग्रामों
 के

 औटेगी  करण  में  बाधा  पड़  रही  मैं  सुक  a  देता  हुं  कि  सीमेंट  सस्ते  दामों  पर  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  सीमेंट  के  छोटे  संयंत्र  स्थापित  किये  जायें  ।  वी  प्रकार  ग्रामीण  क्षत्रों  में  रोजगार  के  अवसर

 बढ़ाने  बाले  कारखाने  स्थापित  किये  जायें

 करने
 से  मैं  इस

 बात  का  उल्ला  करना  चाहता हूं  कि  उद्योगो ंके  अभाव
 के

 फलस्वरूप  तमिलनाडु  में  चेंगी  और  तिरुवरुर  ताल्लुक़ात  में  बहुत  अधिक  बेरोजगारी  है  ।  इसी  कारण

 सक्षम  में  नक्सलवाद  का  विकास  हो  गया  मैं  माननीय  उद्योग  मंत्री
 से  अपील करता  हूं  कि

 देश  के  ऐसे  कमजोर  क्षत्रों  में  उद्योग  स्थापित  किये  जायें  ।

 araf:  ener  aT
 श्री  एस  डेनिस  :  उद्योगों  से  VES  सच  गों  का  समथेन  करते  हुए  मैं  क्रूर

 बातें  करना  हूं  ।
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 देश  में  एक  स्वस्थ  औद्योगिक  वाताबव्ररण  बना  हुआ  है  और  प्रतिक  परस्थितियों  तथा

 इंफ्रास्ट्रक्चर  सम्बन्धी  बाधाओं  के  बावजूद  औद्योगिक  क्रियाकलापों  के  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों में  प्र गर्मी

 हुई  है

 स्वाधीनता  प्राप्त  करने  के परचात थि  36  वर्षों  की  छोटी-सी  अवधि में  हमारा  देश  अग्रप्फी य

 औद्यौगिक  देशों  में  से  एक  हो
 al

 है  और  औद्योगिक  उत्पादन  के  मामले में  विश्व  में  हमारा  दसवां

 स्थान  है  ।

 औद्योगिक  विकास  राष्ट्र  की  प्रगति  और  समृद्धि  तथा  fanfare  और  अशिक्षित
 और

 गार  व्यक्तियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिए  बहुत

 आवश्यक  है  ।

 इस  विशाल  देश  के  लोगों  सामाजिक  एवं  आर्थिक  दृष्टिकोण  से  ये  देखने  से  विभिन्न  Pare &

 उचित  लगते  हैं  कि  औद्योगिक  विकास  निर्यात  रोजगार  कृषि  प्रधा  ।  ate  ग्रामीण

 विकास  प्रधान  होता  चाहिये  और  औद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  तैयार  करते

 समय  तथा  उन्हें  क्रियान्वित  करते  समय  इन  सभी  सुझावों  की  भो  उचित  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  ।

 जहां  तक  कार्य  निष्पादन  का  सम्बन्ध  हमें  आत्मतुष्टि  नहीं  होनी  चाहिये  ।  हमारे  देश  का

 वैज्ञानिक  तथा  उद्योग  सम्बन्धी  वैज्ञानिकों  की  संख्या  में  तीसरा  स्थान  इस  अत्यधिक  प्रतियोगी

 विश्व  में  अन्य  देशों  के  संवर्धन  के  के  साथ  मुकाबला  करने  के  लिए  हमें  तेजी
 से  आगे  बढ़ना  होगा  ।

 जब  तक  भौद्योगिक  नीतियों  और  कार्यक्रमों  को  प्रबल  और  कारगर  ढंग  से  क्रियान्वित  नहीं  करेंगे

 तब  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हो  सकेगी  ।

 14.53  सोमनाथ  चटर्जी  पीठासीन  हुए

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  राष्ट्र  के  समूचे  विकास

 करना  कौर  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करना  है  ।  परन्तु  हम  वास्तविकताओं  की  उपेक्षा  करके  यह

 नहीं  कह  सकते  कि  उक्त  उद्देश्य  पुरा  हो  गया  कुछ  क्षेत्र  ौर  राज्य  औद्योगिक  विकास  के
 मामले

 में  आगे  हैं  जबकि  अन्य  राज्य  इस  मामले  में  पीछे हैं  ।  स्वयं  राज्य  में
 भी  क्षेत्रीय  असंतुलन  है

 ।
 बड़ें

 नगरों  में  उद्योगों  का  जमाव  उद्योग  को  उन्नत  क्षेत्रों
 स ेहटा  कर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ले  जाने  की

 नीति  पूर्ण  रूप  से  सफल  नहीं  रही  अभी  भी  हमारे  देश  में  ऐसे  जिले  और  क्षेत्र हैं  जहां  विकास

 कांयं  आरम्भ  नहीं  हुआ  z  और  उन्हें  पर्याप्त  लाभ  नहीं  हुआ  है  {  किसी  जिले  को  पिछड़ा  हुआ  घोषित

 करने  की  कसौटी  योजना  आयोग  ने  1969  में  निर्धारित  की  थी  ?  आयोग  द्वारा-समझाये  गये  मार्गदर्शी

 सिद्धांत  बहुत  पुराने  हो  गये  हैं  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  की  यह  प्रबल  मांग है
 fae  इस  कसौटी

 को
 उदार  बनाने

 के  लिए  इस
 पर  शीघ्र  और  इसके  पक्ष  में  विचार  किया  जाये  |

 औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  चयन  के  बारे  में  विहित  कसौटी  में  परिवर्तन  करना

 औद्योगिक  विकास
 के  sara  लिये  जिले की  बजाए  तालुका

 को
 इकाई  माना

 जाना

 कुछ  राज्यों  में  जिले  क्षेत्र  में  छोटे  हैं  जबकि  तमिलनाडु  में  बड़े-बड़े  जिल ेहैं
 और  जिसके
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 एक  कोने  में  एक  उद्योग  स्थापित  कर  देने  से  उसे  जिले  में  और  परियोजनाएं  नहीं  स्थापित  की  जा

 सकेंगी  ।  सरकार  ने  87  ऐसे  जिले  चन ेहैं  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  परन्तु  उनमें
 से  कोई  भी  जिला

 तमिलनाडु  इसके  पड़ोसी  राज्य  में  नहीं  है
 ।

 यह  समस्त  क्षत्र  विकास  कार्यों के  मामले में  कुछ

 अवघि  के  लिए  अलग-थलग  पड़  जायेग  ।  मैं  यह  भी  चाहता  हूं कि  औद्योगिक  उत्पादन में

 तमिलनाडु सें  तेरहवीं  स्थान  है  ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  पिछड़े  क्ष  त्र  का  विकास  करने  के  बारे  में  राज्यो ंने  कोई  व्यापक

 गर  समान  नीति  नहीं  अपनाई  है  ।  कुछ  राज्य  उद्योगों का  विकसित  क्षेत्रों  से  हटा  कर  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 ले  जाना  चाहते  कुछ  सभी  क्षत्रों
 का  सर्वांगीण  विकास  करना  चाहते  और  कुछ  अन्य  विकास  केन्द्र

 का  ढंग  अपसाना  चाहते  एक  समान  नीति  बनानी  होगी  और  उसे  देना  भर  में  क्रियान्वित

 करना  होगा  ।

 एक  अन्य  बात  जिस  पर  मैं  बल  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  कुछ  जिलों  को  औद्योगिक  रूप

 से  पिछड़े  हुए  जिलों  के  रूप में  घोषित या  वर्गीकृत  किंया  गया  है  वे  वर्षों  से  पहले  ही  की  तरह  पिछड़े

 उनमें  कोई  हुए  परिवर्तन  या  सुधार  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  वहां  सरकारी  क्षेत्र  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का

 कोई  उद्योग  स्थापति  नहीं  किया  गया  है  ।  वे  दीर्घ  काल  से  पिछड़े  हुए  हैं  ।  किसी  जिला  विशेष  को

 औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  जिला  घोषित  या  वर्गीकृत  कर  देने  मात्र  से  लोग  संतुष्ट  नहीं  हो  सकते

 ऐसे  क्षेत्रों  के  सुधार के  fat  विशेष  ध्यान  देना  ऐसे  क्षेत्रों  के औद्योगीकरण के  लिए

 सामान्य  ढंग  के  अतिरिक्त  विशिष्ट  या  ठोस  अथवा  निश्चित  कार्यवाही  करनी  होगी  ।  ऐसे  स्थानों

 जहां  उपलब्ध  क्षमतां  के  आधार  पर  विशेष  या  निर्दिष्ट  उद्योग  स्थापित  करनें  की  गुंजाइश  ake  अवसर

 प्राप्त  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  को  आगे  आना  हिना  ।  ऐसे  स्थानों  को  सबसे  अधिक

 पिछड़े  क्षेत्र  घोषित  करना  होगा  और  उन्हें  विद्वेष  रियायत  तथा  प्रोत्साहन  देने  होंगे  ।  ऐसे  क्षेत्रों  और

 अन्य  पिछड़े  क्षे  त्रों  के  बिकास  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  केवल  वित्तीय  सहायता

 आदि
 से

 काम  नहीं  बनेगा  ।  सरकार  को  ऐसे  क्ष  त्रों  में  लम्बे  अर्स  तक  गेर-सरकारी
 क्ष  त्र  के  उद्योग

 स्थापित  नहीं  होते  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  भी  नाम  मात्र  के  होते  हैं  तो  वहां  सरकारी  क्षेत्र  के

 उद्योग  स्थापित  करने  चाहियें  ।

 ऐसे  मामलों  में  लाइसेंस  देने  की  प्रक्रिया  को  उदार  बनाना  चाहिये  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  उद्योगों  को

 स्थापित  करने  के  आवेदन-पत्रों  को  एक  निश्चित  अवधि  में  निपटाया  जाना  चाहिये  ।  ऐसे  क्षेत्रों  में

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  विशेष  रियायत  और  प्रोत्साहन  देने  होंगे  ।  उन्हें  ऋण

 आदि  भी  देने  होंगे  ।  बेंक  सरकार  के  सन्देश  को  सही  ढंग  से  पहुंचाने  में  सहायता  नहीं  करते  और  गरीब

 लोगों  को  ऋण
 देने

 सम्बन्धी  नीति  पर  अमल  नहीं  करते  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंऔर  विशेषरूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बेरी  जंगार  स्नातक  को  प्रोत्साहन  दियां

 जाना  चाहिये  ।  इञ्जीनियरी  और  विज्ञान  के  स्नातकों  को  ऋण  ate  अन्य  प्रोत्साहन  देकर  वहां  उद्योग

 आरम्भ  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ।  उद्योग
 स्थापित

 करने  के  लिये  उनके  पास  घन

 की  कमी  हो  सकती  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  नये  उद्योग  स्थापित  किये  चाहिये  ओर  लाइसेंस  देने
 पर

 प्रतिबन्ध
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 ह

 wt  ary  करने  औद्योगिक  लाइसेंस  ऐसे  ढंग  से  दिये  जाने  चाहियें  जिसससे  क्षे  त्रीय

 असंतुलन  दूर  हो  |

 पिछड़े  ग्रामीण  क्ष  त्रों  का औद्योगिकी करण  करके  हम  निर्धन  ग्रामीणों  का  उद्धार  कर  सकते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  बहुत  से  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  और  उनके  पास  सामान  खरीदने  के  लिये

 पैसा  नहीं  होता  ।  वे  बेरोजगार  होते  हैं  और  गरीब  होते  यद्यपि  कुछ  विशेष  कार्यक्रम  चलाये  जा

 रहे  हैं  परन्तु  वे  लोगों  की  बेरोजगारी  और  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  भौद्योगिकी

 करण  के  माध्यम  से  उनकी  गरीबी  और  बे  रोजगारी  तथा  मुसीबतें  दूर  हो  जायेंगी  ।  ग्रामीण
 क्ष  त्रों

 और

 पिछड़  क्षेत्रों  में  सरकार  को  विकास  के  लिये  अधिक  ध्यान  देना  होंगा  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  राजधानी  से  दूरी  के  कारण  उद्योग  स्थापित  नहीं  किये

 जनते  कन्याकुमारी  जिले  में  ।  कन्याकुमारी  जिला  एक  पिछड़ा  क्ष  त्र  घोषित  किया  गया  है  परन्तु

 वहां  पर  न  तो  सरकारी  क्षत्र  में  और  न  ही  गैर-सरकारी  क्षत्र  में  कोई  उद्योग  स्थापित  किया  गया

 वहां  रबड़  उद्योग  और  टिटेनियम  उद्योग  स्थापित  किए  जा  सकते  हैं  ।  वहां  कच्चा  माल  भी  उपलब्ध

 है  ।  यह  जिला  देश  के  दक्षिणी  छोर  में  स्थित  है  ?  और  वहां  पर  राजधानी  से  दूरी  हमने  के  कारण

 औद्योगिकीकरण  नहीं  हो  पा  रहा है  ।  इस  उपेक्षा  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  औद्योगिक  केन्द्र

 कारबार  की  दृष्टि  से  विकसित  किए  जाने  और  वे  1962  में  स्थापित  औद्योगिक  सम्पदा ओं

 की  तरह  नहीं  होने  चाहिए  ।  इन  केन्द्रों  को  अपनी  गतिविधियां  केवल  जिलों  तक  ही  सीमित  नहीं  रखने

 चाहियें  ।  उन्हें  पंचायत  भौर  ब्लाक  स्तरों  तक  उद्योग  विकसित  करने  चाहियें  ।  देश  भर  में  बेरोजगारी

 गौर  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  इन  ऑद्योगिक  विकास

 केन्द्रों  को  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  साथ  तालमेल  रखना  चाहिये  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया है  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  से  ag  कहा  गया  है  कि  वह

 क्षेत्रीय  उत्पादों  को  ध्यान  में  कार्यक्र  म  जिसके  अन्तगंत  उन  आधिक  क्षेत्रों  में  जहां  ऐसे  उद्योगों

 की  एक  सूची  तैयार  करे  जो  वहां  स्थापित  किए  जायें  ।  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  को  इस  नीति

 पर  अमल  करना  चाहिए  |

 अन्त  मैं  हथकरघा  बुनकरों  की  दशा  जिक्र  करना  चाहूंगा  |  लगभग  तीन  करोड़  लोग  बुनाई

 पर  निसार  हैं
 ।  वे बहुत  कठिनाई में

 रोजगार
 देने  के  मामले  में  बुनाई  का  स्थान  कृषि  के  बाद

 आता  बुनाई  के  जरिए  बहुत  से  लोगों  को  रोजगार  मिल  रहा  है  परन्तु  वे  अभी  aga  गरीबी  की

 हालत में  हैं  ।  उनमें  बहुत  से  पुराने  करघे  चला  रहे  हैं
 ।

 धागे
 का

 मूल्य  बहुत  अधिक  है  ।  धागा  रियायती

 दर  पर  सप्लाई  किया  जाना  बुनकरों  से  ऋण  पर वसुल  किए  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  बहुत

 अधिक  है  और  उन्हें  धागा  भी  बहुत  महंगी  दर  पर  दिया  जाता  बिचौलिए  बुनकरों  को  दिए  जाने

 वाले  ऋण  और  धागे  में  गड़बड़ी  कर  रहे  इसलिए  धागा  बुनकरों  को  सरकारी  सहकारी  समितियों

 द्वारा  सप्लाई  किया  जाना

 चार  विद्युत  करघों  तक  कुटीर  विद्युत  करों  की  श्रेणी  मानी  जाती  परन्तु  सैकड़ों  विद् यत चक
 करघे  एक  ही  शेड  में  चलाये  जाते  हैं  और  उन्हें  अलग-अलग  नाम  दिए  जाते  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप
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 वे  Te  में  वे  रियायतें  प्राप्त  कर  लेते  हैं
 सार  चकवी  rue चार  वा  टस  कम  faa  करघों  वाले  लोगों  को

 मिलती  इस  प्रकार  का  दुरुपयोग  रोका  जाना  चाहिए  |  विद्युत  करघा  आरम्भ  करने  का  उद्दीन

 पारम्परिक  बुनकरों  का  पुनर्वास  करना  था  ।  परन्तु  इस  प्रकार  के  दुरुपयोग  से  यह  उद्देश्य  विफल  हो

 रहा

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उद्योग  मंत्रालयों  की  मांगों  को  समधन  करता  हूं  ।

 श्री  सी०  टी०  पटेल  :  श्रीमन्‌  मैं  उद्योग  मंत्रालय
 के  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  यह  मंत्रालय  भी  कृषि  मंत्रालय  की  तरह  महत्वपूर्ण है  ।  परन्तु  औद्योगिक  उत्पादन  में
 .

 1981-82 से  वृद्धि  8.1  प्रतिशत थी  ।  अब  1982-83 में  यह  घटकर  4.5  प्रतिशत रह  गई  यह

 मंत्रालय योग्य  व्यक्ति  के  अधीन  कार्य  कर  रहा  कमी के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  माग  में  बहुत

 नी  कठिनाइयां  थी  ।  परन्तु  इन  कठिनाइयों  पर  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  योजना  बनाने  वालों  को  विचार

 करना  चाहिए  था  ।  विद्य/त  एक  बड़ी  भारी  कठिनाई है
 ।  हमारी  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 का
 लक्ष्य

 20  हजार  मेगावाट  था  ।  यह  लक्ष्य  अब  14  हजार  मेगावाट  कर  दिया  गया  है  और  हम  नहीं  जा-ते

 कि  क्या  यह  लक्ष्य  भी  पूरा  होगा  या  नहीं  ।  दूसरी  दिक्कत  सीमेंट  के  बारे  में  है  ।  हमारी  क्षमता  तीन

 करोड़ ca  है  ।  हमारा  लक्ष्य  दो  करोड़  सात  लाख टन  था  हम  तीन  करोड़ 60  लाख  टन  के  लक्ष्य के

 मुकाबले  में  केवल  दो  करोड़  तीन  लाख  टन  का  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।  छठी  योजना  के  शेष  काल  में  क्या

 हम  इस  लक्ष्य  को  कर  सकेंगे

 औद्योगिक  उत्पादन
 में  भारी  कमी  का  कारण  बम्बई  की  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  है  ।  कपड़े

 और  धागे  के  उत्पादन  पर  बल  केवल  मिल  क्षेत्र  में  ही  दिया  जा  रहा  जबकि  विद्युत  करघा  और

 हथकरघा  की  ओर  समुचित  ढंग  से  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |

 मिल  क्षेत्र  में  बुनाई  की  क्षमता  के  विस्तार  के  लिए  परमिट  देने  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में

 कहा  गया  है  कि  इसमें  अधिक  उत्पादन  अधिक  क्षमता  बढ़ाकर  और  आधुनिकीकरण  करके  ही  किया  जा

 सकता  है  |  हथिया  उद्योग  अपना  उत्पादन  30  प्रतिशत  तक  बढ़ा  देगा  और  ara  है  कि  विद्युत  करें

 वाले  कारखानों  में  37  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  जाएगी  तथा  अतिरिक्त  करघों  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हो  जाएगी  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  हम  मिली-जुली  मिलों  पर  निर्भर

 नहीं  कर  सकते  ।  हमें  विद्युत  करघे  और
 हथकरघे  के  क्षेत्र  पर  ही  निसार  रहना  होगा  |

 जहां  तक  औद्योगिक  नीति  का  सम्बन्ध  हमें  मूल  कच्चे  माल  के  उद्योगों  की  सुविधायें  प्रदान

 और  मध्यम  उद्योगों
 को  सहायता  कामगारों  और  तकनीशियनों  को  अपने  रोजगार

 आरम्भ  करने  में  सहायता  उद्यमियों  को  प्रशिक्षण  पिछड़े  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने

 की  नीति  अपनानी  चाहिए  ।

 सैं  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहुंगा  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिकरण  के  बारे  में  कागजों

 में  तो  बहुत  कुछ  कहा  जहां  तक  उद्योगों  को  सम्बन्ध  वे  रेलवे  लाइनों  अथवा  राजमार्गों  के

 समानान्तर  विकसित  हो  रहे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  नहीं  किए  गए  हैं  ।  यह  we  की  बात  है  कि

 1982.
 में  1043  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।  इनमें  से  56  प्रतिशत  पिछडे  क्षेत्रों  को  दिए  गए  हैं  ।
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 a न  ीििनीजनिनिवनिवित

 इनमें  से  केवल  159  उन  जिलों  को  दिए  गए  हैं  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  हैं  ।  इस  लिए  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से
 अनुरोध  करू

 गा
 कि  वे  उन  क्षेत्रों  में  भी  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही

 करें  ।  जब  तक  हम  पिछड़े  क्षेत्रों  का  औद्योगिकीकरण  नहीं  करेंगे  तब  तक  औद्योगिकीकरण  के  लाभ

 दलितों  को  नहीं  मिल  पायेंगे  और  यह  कुछ  ही  हाथों  में
 केन्द्रित

 होकर  रह  जायेंगे  |

 भारत  सरकार  ने  उन  जिलों  की  एक  सुची  तेयार  की  हे  जिनमें  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।  गुजरात

 में  ऐसे  बहुत से  क्षेत्र  बहुत से  अभ्यावेदन देने  के  बाद  डांग  नामक एक  सबसे  छोटे  जिले  को  इस

 सूची में  शामिल किया  गया  परन्तु  गुजरात में  ऐसे  बहुत से  जिले  हैं  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।

 अमरेली  गांधी  नगर  अभी  भी  इस  सुची  में  afar  नहीं  किए  गए  हैं  ।  जहां

 तक  गुजरात  के  प्रगति  और  विकास  का  सम्बन्ध  यह  धारणा  एकदम  गलत है  कि

 गुजरात  एक  समृद्ध  राज्य  यहां  पर  21  प्रतिशत  आबादी  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों की  है  और  लगभग  52  प्रतिश्त  लोग  छिड़ी  जातियों  के  हैं  ।  इस  प्रकार  73  प्रतिशत  लोग

 गुजरात  में  आधिक  दुष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  के  हैं  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  विभिन्‍न  अन्य  जिलों

 भी  उक्त  सुतरी  में  हासिल  करने  के  लिए  विचार  चाहिये  ।  यह  जिले  उक्त  सूची  शमिल

 नहीं  किए  जा  रहे  हैं  क्योंकि  वहां  एक  या  दो  उद्योग  हैं  और  वे  सहकारी  मिल
 और

 डेरियां

 माननीय  मंत्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  |

 जहां  तक  सहायता  का  सम्बन्ध  उद्योगों  को  दी  गई  नकद  सहायता के  कारण  समस्त  aa

 में  उद्योगों
 का

 विकेन्द्रीकरण
 हुआ

 केन्द्रीय  सहायता  के  भडौॉंच  और  सुरेन्द्र

 नगर  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्र  घोषित  किया  गर्म  है  और  इन  क्षेत्रों  उद्योगों  को

 केन्द्रीय  सरकार  से  15  प्रतिश्त  की  नकद  सहायता  मिल  सकती  है  ।  यह  सहायता  31  198 2

 तक  दी  गई  कौर  बाद  में  इसे  31  1983  तक  बढ़ा  दिया  इसके  बद  भी  इस  अवधि  को

 बढ़ाया  गया  है  या  नहीं  ,  इसका  मु  पता  नहीं  है  ।

 यदि इस  सहायता  को  जारी  रखा  गया  तो  न  केवल  भड़ौच  जिले  की  बल्कि  समस्त  राज्य

 की  औद्योगिक  प्रकृति  रुक  जाएगी  और  औद्योगिक  उत्पादन  में  पिछड़  जायेंगे  ।  इसलिए  मेस

 अनुरोध है  कि  इस  सहायता  को  देने  की  कसौटी  में  संशोधन  fea  जाए  ।  जहां  तक  दूरी  का  सम्बन्ध है

 न्युनतम  दूरी  जनरल  पोस्ट  अाफिस  से  नापी  जानी  चाहिए  न  कि  नगर  की  सीमा  से  |

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  सूरत  में  कृत्रिम  tag  उद्योग  स्थापित  किए  हुए  हैं  ।  इनमें  से  70  प्रतिशत

 कारखाने  लग  औद्योगिक  कारखाने  हैं  ।  ग्रह  एक  लगभग  उद्योग  है  ।  इस  उद्योग  कोल्हू  सी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा है  ।  एक  कठिनाई  मा  न  की  के  बारें  में  हैं  ।  यह

 मंत्रालय  कह  सकता  है  कि  हमारा  कच्चे  कीं  उपलब्धता  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  जहां  तक

 औद्योगिक  विकास  क्षेत्र  अथवा  विभाग  का  सम्बन्ध  है  इस  पर  विचार  करना  होगा  ।  इस  उद्योग  में

 विनीता  चल  रही  है  ।  यह  निवेश  भत्ते  के  में  है  1982-83 में  औद्योगिक  नी  ति  के  समंजन  का  मुख्य
 निवेश  उद्देश्य  निवेश  प्रक्रिया  में  सुधार  करना  प्रस्तावों

 के  शीघ्र  निपटारे  को  सुनिश्चत  करना  तथा

 औद्योगिक  को  बढ़ना  और  आधारभूत  सुविधाओं  को  समेकिन  करना  है  ।  जहां:तक  औद्योगिक  fader

 का  सम्बन्ध  है  आय-कर  1961  के  अंतगर्त  निर्धारित  संयंत्र  अथवा  मशीनरी  की
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 लागत के  25  प्रतिशत  के  बराबर  aft  की  छूट  दी  जाती  यह  इस  प्रकार  प्राप्त  किए  गए  धन  से

 एक  निश्चित
 अवधि  में  नई  मशीनरी

 खरी  बने
 के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  किंया  गया  है  ।

 कृत्रिम
 रेशम  उद्योग  के  कर्रिष्कर्लाओं  ने  ae  छूट  के  मामले  की  अर  आयकर

 काश्स्यों: का का  ध्यान  दिलाया  था  ।  आयकर  अध्सकिस्कों  ने  कहा  कि  केवल  परिष्करण  करते  हैं  लथा  वे

 निर्माता  नही ंहैं
 ।  उदाहरण  के  तौर  पर  तैयार  माल  बनाने  के  लिए  धागे  को  लहरदार  बनाया  जातर  है

 तथा  कपड़े  का  पर्यावरण  किया  एक  तरह ये  ae  dare  माल  होता है  ।  फिर  अगरकर

 विभाग  ने  सह  aa  पेस  किया  था  कि  वे  निर्माता  एकक  नही ंहै  ।  कह  निर्माण  की  सहायक  प्रक्रिया  नहीं

 है  और  इसलिए  वे  निकेश  छूट  के  हकदार  नहीं  इस  आधार  पर  उद्योगपतियों  ने  केन्द्रीय

 शुल्क  विभाग  के  समक्ष  अपनी  बात  प्रस्तुत  की  थी  ।  फिर  उद्योगपतियों  ने  गुजरात  उच्च  न्यायालय
 '  में

 एक  पत्निका  दायर
 ।.  उनका  कहना  था  कि  वे  निर्माता  नहीं  इसलिए  उन  पर  केन्द्रीय

 शुल्क  नहीं  चाहिए  ।
 सरकार  उनके  से  सहमत  नहीं  हुई  ।  इस  पर  दोनों  ओर  से  पुरजोर  तक

 पेशन  ।
 अन्त  सरकार  की  हार  हुई  और  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  उद्योगपतियों  का  तके

 स्कीक्रार  कर  फिर  सरकार  ने  केन्द्रीय  उत्पाद-दुबक  और  नमक  1944  की  घारा  3

 में  निर्माता  की  परिभाषा  में  परिवर्तन  करना  आवश्यक  ga  और  उन्होंने  इसे  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क

 के  उद्देश्य  के  लिए  निर्माण  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  लाने  के  लिए  परिभाषा  में  परिवर्तन  कर  दिया  ।  केन्द्रीय

 उत्पाद-शुरू  लगाते  समय  बहू  कहते हैं  कि  यह  एक  निर्माण  प्रक्रिया  हैं  और  निवेश  छूट  देते  समय  वे

 कहते  हैं  कि  यह  निर्माण  प्रक्रिया  नहीं  बल्कि  एक  साधारण  प्रक्रिया  है  ।  मेरा  माननीय  मन्त्री  से

 अनुरोध  है  कि  वह  इस  बारे  में  विचार  करें  और  तुरन्त  आवश्यक  उपचारात्मक  कार्यवाही  करें  ।

 जहां  तक-कच्चा  माल  उपलब्ध  न  होने  का  मामला  stra  नीति  कुछ  और  तथा

 सरकार  वास्तव  जिस  तरह से  व्यवहार  करती  वह  कुछ  और  विकेन्द्रीकरण  क्ष
 त्र

 अथवा

 ग्रामीण  क्ष
 त्र  अथवा  लघु  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  दिया  जन

 ना  यह  नीति
 केवल

 कागजात  में  है  तथा

 व्यवहार  ऐसा  नहीं  है  |

 जहां  तक  नाइलोन  धागे  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  उद्योग  द्वारा  बार-बार  अभ्यावेदन  दिये

 गये हैं  कि  उन्हें  लघु  dda  स्थापित  करने  कीं  अनुमति दी  क्योंकि  जैसाकि  मैंने  कहाह ैये  क़दीम

 रेशम  बनाने  के  लघु  एकक  इसलिए  ये  एकक  धागा  बनाने  के  लिए  लघु  संयंत्र  लगाना  चाहते हैं

 और  इसके  लिए  वे  हैं  कि  डी०  एम०  टी ०  एकक  धागा  आई०  पी०  सी०  एल०  से  या  आयात  के

 द्वारा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  लघु  संयंत्रों  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  हेतु  आवेदन  पत्र  कई  वर्षों  से

 लम्बित  पड़ें  माननीय  मन्त्री  दक्षता पूर्ण कायें  का  fader कर  रहे  मैंने  पहले  भी  उनसे

 इस बारे  में  अनुरोध  किया  है  और  एके  बार  फिर  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे  मामले

 पर  विचार  किया  जाएं  ।

 उद्योग
 के

 समक्ष  भांडागारण
 की  विकट  समस्या  मौजूद है

 ।  भायात  किया  जाता  है  ।  शुल्क  का

 मुरता  fara  होता  है  ।  आयातकर्ता  को  आयातित  माल  तीन  वर्ष
 रखने  की  अनुमति  फिर

 इसे  घटा  कर  एक  वर्ष  कर  दिया  गया  तथा  अब  इसे  और  घटा  कर  तीन  महीने  कर
 दिया

 गया  yl  इसे
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 बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  यथापूर्व  स्थिति  बनाई  रखी  जानी  चाहिए  और  जहां  भुगतान का

 सम्बन्ध  एक  वर्ष  की  अवधि  होनी  चाहिए  ।

 एक  अन्य  उद्योग  जो  कि  बहुत  महत्वपूर्ण  और  वह  है  जहाज  तोड़ने  का

 उसकी  ओर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  गुजरात में  इस  उद्योग  का  विकास  हो  रहा  है
 |

 यह  बहुत

 महत्वपूर्ण है  कि  अलंग  जो  भावनगर से  60  कि ०  मी०  दूर  जहाज  तोड़ने  का
 एक  वहुत  बड़ा

 या  बनाया जा  रहा  है  ।  यह  अनुमान है  कि  जहाज  तोड़ने  के  कार्य से  वर्ष
 1982-83

 में  लगभग  तीन

 लाख टन  धातु  प्राप्त  होगी  ।  जहाज  तोड़ने से  हमें  दर्प  प्राप्त  होगा  जो
 इस्पात  बनाने  के

 काम

 में  इस्तेमाल  हो  सकेगा  ।  इसलिए  यह  बहुत  अच्छा  कच्चा  माल  जिससे  इस्पात  बनाया  जा

 सकेगा

 गुजरात  में  जहाज  तोड़ने  के  उद्योग  के  लिए  aga  आकर्षक वातावरण  बनाया  गुजरात

 औद्योगिक  विकास  निगम  ने  गुजरात  नौवहन  बोर्डे  के  सहयोग  से  अलंग  के  पास  जहाज  तोड़ने  का  यादें

 स्थापित  करने  के  लिए  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध है
 कि  इस  उद्योग

 को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।  इस  बारे  में  विशेष  अध्ययन  ताकि  लगभग  2500  व्यक्तियों

 को  रोजगार  मिल  सके  और  इस्पात  बनाने  के  लिए  भारी  मात्रा  में  कच्चा  माल  प्राप्त  हो  ami

 श्री  ए०  के ०  राय  :  फिर  आपको  नजदीक  ही  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  आवश्यकता  होगी  |

 श्री सी०  डी०  पटेल  :  वे  पहले ही  हैं  ।  cate  आयरन  संयंत्र के  लिए  एक  आवेदन  दिया  गया

 था  जो  कई  वर्षों  से  सरकार  के  पास  लम्बित  इस  बारे  तुरन्त  कार्यवाही  की  जानी

 दशक  आरम्भिक  कार्यवाही  की  जा  चुकी  हजीरा  के  पास  भूमि  साफ  की  जा  चुकी

 अब  में  मैं  हुजरा  शिपयार्ड  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता कप
 मन्त्रालय  का  कहना है  कि

 उसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  परन्तु यह  योजना  कई  वर्षों  से  सरकार  के
 पास

 लम्बित
 मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  शीघ्र  ति शीघ्र
 अन्तिम  रूप  दिया  क्योंकि

 इसके  लिए  आधारभूत  ढांचा  उपलब्ध  है  ।

 दादों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  मन्त्रालय के  अनुदानों की  मांगों  का

 समर्थन  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  सभापति  आजादी  के  बाद  की  जनता  ने  उम्मीद

 की  थी  कि  देश  के  औद्योगीकरण  के  जरिए  यहां  की  नरीबी  और  बेकारी  को  मिटाया  जाएगा  ।  इसको

 दृष्टि  में  रखते  हुए  1956  में  औद्योगिक  नीति  का  निर्माण  किया  गया  ।  लेकिन  आज  स्थिति  कया

 यह  हम  सब  देख  रहे  तो  संदेह  है  कि  1956  की  औद्योगिक  नीति  की  धीरे-धीरे  मिश्रित  अर्थ

 व्यवस्था  के  नाम  पर  डा इल् यूट  किया  जा  रहा  है  और  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  को  खास  रियायतें  देकर

 जनता  का  शोषण  करने  और  उसे  लूटने  का  मौका  दिया  जा  रहा  मैं  कुछ  आंकड़े आपके  सामने  te

 करना  चाहूंगा  ।
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 ्ुटकटटएएए  एएए  आाााएयएल्‍एयब्णणण

 1982  के  अन्त  पक  हमारे  देश  में  1,97,5  3,000  लोग  बेकार  जिनके  नाम  रजिस्टर  में

 दर्ज  gad  तरफ  हमारे  देश  में  बिड़ला  और  अन्य  बीस  बड़  औद्योगिक  घरानों  की
 स्थिति

 क्या हैं
 ?  टाटा

 और  बिड़ला की  पूंजी  1947  में  48  50  करोड़  रुपए थी  ।  लेकिन  टाटा  की  पूंजी
 1979  में  1309.38  करोड़  1980  में  1538.97  करोड़  रुपए  और  1981  में  1840.16  करोड़

 रुपए हो  गई  ।  इसी  तरह  बिड़ला की  पूंजी  1979 में  1309.99  करोड़  1980 में  1431.99

 करोड़  रुपए  और  1981  में  1691.69  करोड  रुपए  हो

 1981  में  20  ऑद्योगिक  घरानों  के  whee  8987.07  करोड़  बनें  रोवर  12020.02

 करोड़  प्राफिट  विफोर  टेक्स  658.72  करोड़  रुपए  और  पेड-अप  कैपिटल  995.09  करोड़
 रुपए  थे  ।  इन  आंकड़ों  से  साफ  जाहिर  है  कि  ये  बड़े  औद्योगिक  घराने

 बहुत  फल-फूल  रह ेहैं
 और  हमारे

 देश  की  सम्पत्ति  उनके  हाथ  में  सिमटती  जा  रही है  |

 जहां  तक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  उनकी  ब्रांचिज  1978  में  473

 1979  में  358  और  .1980%  315  थीं  ।  इनके  टोटल  असेट्स  21  8.9  करोड़  रुपए  के  थे  और

 1980  में  प्री-टैक्स  प्राफिट  था  29  करोड़  रुपया  ।  इस  तरह से  इनका  भी  बढ़ाव  हो  रहा है  भर  हमारे

 देश  के  उद्योगपति  भी  बढ़  रहे  लेकिन्  दूसरी  ओर  हमारे  उद्योगों  में  संकट  की  स्थिति  इंडियन

 टैक्स-टाइल  ARTA  का  एक्सपो  20  प्रतिद्यत'कम  हो  गया  है  ।  इसका  कारण  यह  बताया  जाता  है  कि

 देशों  में  मन्दी  युरोप के  देशों  में  और
 जापान

 में
 आसान  शर्तों

 पर  कर्जा  दिया  जाता  है  ।

 इस  वजह  से  हमारे  देश  की  टेक्सटाइल  मशीनरी  का  एक्सपोर्ट  घट  गया  है  ।

 1५82  को  उत्पादन  का  साल  कहा  गया  था  लेकिन  1982  में  पहले  के  मुकाबले  में  कैपिटल

 गुड्स  का  उत्पादन  बढ़ा  नहीं  ।  रेल  ट्रिक्स  और  रेल  इंजन  के  उत्पादन में  कमी  हुई  जीप  का

 उत्पादन  जरूर  कुछ  बढ़ा  4.1  परसेन्ट  और  कार  का  भी  बढ़ा  है  0.2  परसेन्ट  ।  इसी  तरह  से  हमारे

 देश  में  कागज  की  भी  कमी  है  ।  अखबारी  कागज  के  जो  कारखाने  वह  हमारी  आवश्यकता  की  पति

 नहीं  कर  पाते  आप  दो  नये  एक  नैनीताल  में  और  दूसरा  बेंतिया

 में  लगाने  वाले  हैं  और  एक-एक  लाख  टन  कागज  वहां  से  पैदा  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  हमारी  जरूरत

 का  80  प्रतिश्त  कागज  बाहर  से  मंगाया  जाता  इस  समय  प्रति  वर्ष
 3

 लाख  50  हजार  टन  कागज

 की  आवश्यकता  कुछ  वर्षों  में  यह  आवश्यकता  5  लाख  टम  प्रति  वर्ष  हो  जायेगी  भर  1988-89

 तक  7  लाख  टन  हो  जायेगी  ।  इस  तरह से  अखबारी  कागज  के  मामले  में  हम  दूसरों  पर  निर्भर  करते

 हमारा  नेपा  मिल  अपनी  क्षमता  के  मुताबिक  उत्पादन  नहीं  कर  रहा  है
 |

 इस  देश  की  आम  जनता  ही  बीमार  नहीं  यहां  के  उद्योग-धंधे  भी  बीमार  आपने  कह

 दिया  कि  आम  जनता  ya  से  नहीं  बीमारी से  मर  इस  देश  के  422  यूनिट्स  भी  बीमार  हैं

 यानी  दस  परसेंट  इंडस्ट्रियल  यूनिट्स  बीमार  हैं  ।  इसमें  ज्यादातर  जूट  और  सीमेंट

 के  यूनिट्स  बीमार  हैं  ।  1981  तक  बैंकों  से  377  करोड़  का  कर्जा  थे  पचा  गए  भीर
 अब कहां से  देंगे  ?

 इसके  अलावा  लघ  उद्योगों  की  हालत  और  भी  पतली  वह  बन्द  होते  जा  रहे  हैं  और

 लाखों  मजदूर  निकाले  जा  रहे  उनके  लिए  बिजली  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 कच्चा
 माल  भी

 नहीं  मिलता

 है  और  सरकार  भी  ठीक  से  उनकी  मदद  नहीं  करती  है  ।  इस  तरह  से  छोटे  उद्योगों  की  स्थिति  बड़ी  ही

 271



 अनुदानों  की  मांगें
 1983  84  20

 1983

 दयनीय  है  ।  यहां  पर  स्क्वायर  इण्डस्ट्री  की  चर्चा  हुई  केरल  में  बीस  लाख  मजदूर  उसमें  काम  करते

 उस  इण्डस्ट्री  की  स्थिति  और  भी  दयनीय  है  ।  gad  सामने  सबसे  बड़ी  प्राब्लम  मार्केटिंग  की  है  ।

 अगर  सामान  बनाते  हैं  तो  उसको  बेचने  का  कोई  प्रबन्ध नहीं  इस  तरह से  हम  देखते  हैं  पूरे  उद्योग

 संकट में  इसके  बावजूद  सरकार  कहती  हैं  कि  हमारे  देश  के  अर्थ  तंत्र  में
 सरकारी

 क्षेत्र  के
 कारखाने

 कमांडिंग  हाइट्स  में  हैं  ।  लेकिन  अमल  में  यह  देखा  जा  रहा  है  कि  वह  धीरे-धीरे  डा इल् यूट होते  जा  रहे

 आप  वहां पर  ऐसे  लोगों को  भरते  जा  रहे  हैं  जो  वहां  की  समस्याओं  का  समाधान नहीं  कर  पाते

 उनके  प्रबन्ध  में  बहुत  गड़बड़ी  जो  लोग  पब्लिक  सेक्टर  पीसी  में
 विश्वास

 नहीं  करते

 उनको  आपने  उन्हें  काले  का  मौका  दिया  है  ।  घाटे  होते  हैं  और  घाटे  के  नाम  पर  पब्लिक  सैक्टर  को

 बदनाम  करने  बाले  लोग  या  उसी  तरह  के  दल  के  लोग  हमारे  देश  में  इस  स्थिति  से  देश  को  आपको

 निकालना है
 ।  यदि  आप  एक  करोड़  97  लाख  53  हजार  बेकार  जो  कि  रजिस्टर्ड

 को
 आप

 काम  देना  चाहते  तो  इस  पर  आपको  विचार  करना

 आपके  पास  करोड़ों-करोड़  अन-रजिस्टर  बेकार  लोगों  का  कोई  नहीं  यदि  आप

 उनको  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाना  चाहते  तो  इसके  लिए  जरूरी  है  कि  अ।पको  उद्योग  धन्धे

 बढ़ाने  चाहिए  ।  पिछड़े  इलाकों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ाए  जाने  चाहिए  ।  वहां  पर  जो  गड़बड़ियों

 उनको  दुरुस्त  कियां  जाए  और  किंग  क्लास  को  विश्वास  में  लाया  जाए  ।  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर

 करके  स  भागिता  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  उनका  सहयोग  लिया  जाए  ।  यदि  भाप  ऐसा  नहीं  करेंगे

 तो  उद्योग  धन्धों  में  जो  स्पष्ट  संकट  दिखलाई  पड़  रहा  उसे  ठीक  या  हम  जिस  तीब्र  गति  से  देश  को

 भागे  ले  जाना  चाहते  वह  हम  नहीं कर  सकेंगे  |

 मैं  एक  बात  की  भोर  आपका  ध्यान  और  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  फल  भेजने  के  लिए  या

 खाने  का  सामान  भेजने  के  लिए  टीन  के  डिब्बे  का  एक  कारखाना  गाजियाबाद  में  जिसका  नाम

 पायसा  वहां  डेढ़  साल  से  लॉक-आउट  इस  सवाल  को  हमारे  इंद्रजीत  गुप्ता  जी  ने  बार-बार

 यहां  उठाया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  तालाबन्दी  को  उसको  गैर  कानूनी  घोषित  कर  दिया  फिर

 भी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  अब  आप  ये  डिब्बे  दक्षिणी  कोरिया  और  ताईवान  से  मांग  रहे

 क्यां  यह  उचित  कारखाना  बन्द  कर  फिर  भी  आप  कोई  कार्यवाही  नहीं  करते हैं  ।

 ठीक  इसी  तरह्  से  बिहार  में  छुक  कुमा रघु बी  इंजीनियरिंग  धनबाद  में  है  जहां  पर  तीन  हजार

 मजदूर  काम  करते  हैं  ।  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  का  रखाना  है  ।  बिहार  सरकार  ने  विधान  सभा  में  एक  बिल

 पास  करके  1982  में  आपके  पास  एसेंट  के  लिए  भेजा  है  ।  लेकिन  आप  उस  पर  एसेंट

 नहीं  देते  हैं  ।  महीनों  से  एसेंट  के  लिए  आपके  पास  पड़ी  हुई  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  वह  कारखाना

 ठीक  से  तो  उसको  भाष  अपने  कब्जे  में  ले  लीजिए  ।
 मैं  आपसे  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 आप  बीमार  कारखानों  को  लेकर  उनको  अपने  पांव  पर  खड़ा  करके  फिर  पूंजीपतियों  को  दे  देते

 जिससे  आपका  करोड़ों  रुपया  चला  जाता है
 ।  इस  नीति  में  भी  आपको  परिवर्तन  करना  होगा  ।  मेरा

 आपसे  यह  भी  निवेदन  है  कि  आप  अक  कुछ  कारखानों  के  राष्ट्रीयकरण  करने  कीं  नीति  पर  भी  चलिए
 यदि  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  उसका  लाभ  आप  आम  जनता  तक  नहीं  पायेंगे  ।  जूट
 चीनी  कपड़ा  दवा  उद्योग--इन  सबका  आपको  राष्ट्रीयकरण  करना  चीनी

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभाओं  में  बारबार  हो  चुकी
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 लेकिन  ओप  फिर
 मी  इस

 faa  मे
 कोई  कदम  नहीं  gare

 हैं
 इस  बात

 को
 भी  आप  जानते  हैं  किं

 दवा  के  क्ष
 त्र  में  नेशनल  का  शिकंजा  होने

 की  बजह  से  जनता  को  ज्यादा  पैसा  देना  पड़ता  कपड़ा

 उद्योग  भी संकट  में  है  ।  यह  सबको  मालूम  है  ।  डूबी  इंजी  नियरी  नेपाल  रबर
 मेनुफीक्च  रिंग

 कलक  1  इनके  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  बहुत  दिनों  से  हो  रही  लेकिन  आप  शान्त  हैं  ।

 क्यों  प्राइवेट सेक्टर  में  सारे  इस्पात  कारखाने  सरकारी  क्षत्र  में  लेकिन  डिस्को  और

 टाटा  की  ट्यूब  टाटा  के  सारे  कारखाने  टाटा  के  कब्जे  में  हैं--यह  बात  सभा  में  नहीं  आती

 आपकी  नीति  अरे-तन्त्र  को  सरकारी  क्षत्र  में  ज्यादा  ज्यादा  मजबूत  करने  की  कही  जाती  है

 हालांकि  आप  उसको  डब्ल्यू  कर  रहे  हैं  ।  यदि  नहीं  कर  रहे  तो  इन  कारखानों  को  अपने  कब्जे  में

 लेकर  चलाने  आम  जनता  के  फायदे  में  इस्तेमाल  करने  बया  दिक्कत है
 ?

 बिहार  में  कुछ  नए  उद्योग  खोलिए
 ।

 उत्तर  बिहार  में  तो  सिवाय  चीनी  उद्योग  के  कुछ  भी

 नहीं है  ।  उत्तर  में  मुगलस  राय  से  भागलपुर  और  गया  के  पाचि-सात  जिलों में  कोई  इण्डस्ट्री नहीं  है  ।

 पटना  जो  सूबे  की  राजधानी है  उसके  आसपास  भी  कोई  उद्योग-धन्धा  नहीं  है  ।  बिहार  को  पिछड़ा  हुआ

 खुद  योजना  मन्त्री  जी  ने  कहा  वहां  सबसे  ज्यादा  गरीबी  लेकिन  वह  गरीबी  मिटेगी  कैसे  ?

 उद्योग  धन्य  भूमि  gare  कीजिए  और  वहां  जो  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  उन  तमाम  चीजों  को

 ठीक  तब  ही  वहां  की  गरीबी  मिट  सकेगी  ।  उत्तर  बिहार  और  दक्षिण  बिहार  के  जिन  जिलों

 का  मैंने  जिक्र  किया  इन  तमाम  जिलों  का  सर्वे  कराइए  और  इधर  कोई

 इण्डस्ट्री  मेरा  तात्पर्य  है  सरकारी  कारखाने  लगवाइए  ।  आप  केवल  मिश्रित  उद्योग  के  नाम

 पर  बड़-बड़  पूंजीपतियों  कायदा  न  इस  नीति  को  त्यागी  |

 at  ईरा  अनबारासू  :  औद्योगिक  क्षेत्र  में  सराहनीय  क  यं  के  लिए  मैं

 माननीय  उद्योग  मंत्री  की  बधाई  देता  ।  ऐसे  समय  में  जबकि  विकसित  देशों  में  औद्योगिक  उत्पादन

 में  एक  प्रतिशत वृद्धि  हुई  भारत  में-चार  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  मैं  gear  हूं  कि  क्या  यह  कोई  छोटी

 सफलता  विशेषकर  जबकि  देश  भर  में  सामान्य  परिस्थितियां  अनुकूल  नहीं  औद्योगिक

 विस्तार  बहुत  हुआ  fate  रूप से  ga क्ष  त्रों  में  जहाँ  उद्योग थे  ही  नहीं
 ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  सुभाव  दिया  है  कि  किसी  क्षेत्र  को  पिछड़ा  क्षत्र  घोषित  करने  के

 लिए  मानदण्ड  जिला  बल्कि  खण्ड  होना  क्योंकि  जिला  बहुत  बड़ा  होता है
 ।  मैं

 नचिगलपट्टु  जिले  से  आता  जो,कि  उत्तर  तथा  दक्षिण  दो  बांटा  गया  है  ।  जबकि  उत्तरी

 भाग  में  कुछ  उद्योग  दक्षिणी  राग  में  केवल  एक  या  दो  छोटे  उद्योग  हैं  ।  यह  समूचा  जिला  आर्थिक

 दृष्टि से  पिछड़ा  हुआ  जिला  aga  जाता  है  |
 ज्ञात  है

 कि
 मेरे  जिले

 के  चार  ताल्लुक़ात में  एक  भी

 उद्योग  नहीं  है  ।
 इसलिए

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 करू  गा

 कि  वह  इस  बात  पर  विचार  करें  कि

 क्या  किसी  विद्वेष  जिलें  को/समूचे  जिले  को  पिछड़ा  aa
 अथवा

 विकसित  क्ष  त्र  मानने  की  नीति  ठीक

 है  अथवा  इसमें  परिवर्तन  किया  जाना  ताकि  कम-से-कम  खण्ड  स्तर  पर  एक  उद्योग  अवद्य

 हो  तथा  किसी  जिले  को केवल  इस  आधार  पर  विकसित  क्षत्र  नहीं  माना  जाना  चाहिए  कि  उस  जिले

 में  एक  उद्योग  * (Serena) |

 हम  ग्रां सों  क ेविकास  भर  ग्रामों में  रहने  वाले  व्यक्तियों की  दा  सुधारने  की
 बातें  करते
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 कुटीर  उद्योगों  का  युग  चला  गया  ।  विचार  में  देश  भर  में  कुटीर  उद्योग  ग्रामीण  व्यक्तियों  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।  कुमार  उद्योगों  के  लिए  नियत  अधिकांश  धनराशि

 कुटीर  उद्योग  बोड़  में  महत्वपूर्ण  पदों  व्यक्ति  अथवा  कुछ  अधिकारी  ही  हड़प  जाते  हैं  ।

 इसलिए मैं  कहता  हं  कि  यह  केवल  धन  बर्बाद करना

 इसलिए  अब  समय  आ  गया  है  ‘sata  हमें  इस  बात  पर  विचार  '  करना  होगा  कि  ग्रामों  में

 यदि  बड़े  उद्योग  नहीं  तो  छोटे  उद्योग  तथा  मध्यम  उद्योग  स्थापित  किए  जायें  ।  वहां  पर्याप्त  मात्रा  में

 क्षमता  मौजूद  आधार  भुत
 ढांचा  उपलब्ध  है  art  बहुतायत  में  बेरोजगार  स्नातक  उपलब्ध है

 ।

 हमें  उनका  उपयोग  करना  होगा  ।  इसलिए मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता हूं  कि  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  छोटे  उद्योग  तथा  मध्यम  उद्योग  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जाये  ।

 कांजीवरम  जिसका  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  रेशमी  साड़ियों  के  लिए  बहुत  प्रसिद्ध

 यद्यपि  वहां  tera  उद्योग  में  लगे  व्यक्तियों  की  संख्या  दो  से  तीन  लाख  है  फिर  भी  तहां  कोई  बड़ा

 या  मध्यम  tara  उद्योग  नही  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं कि  रेशमी  कपड़ा

 बनाने  के  लिए  वहां  एक  मध्यम  उद्योग  स्थापित  किया  जाये  ।

 प्रो०  एन०  जी०
 {Trax  )  परन्त ुवे  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।

 att  ईरा  अनवारा  इससे  बुनकरों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  यदि  हम  मध्यम

 उद्योग  स्थापित  करते  हैं  तो  भी  इससे  बुनकरों  पर  भी  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 इस  सदमे  में  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  दक्षिण  चिगलपट  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  क्ष  त्र

 घोषित  किया  जाए  और  वहां  रेशमी  कपड़ा  बनाने  के  लिए  एक  उद्योग  स्थापित  किया  जाए  ।  मैं

 सुभाव  देता  हूं  कि  किसी  पूरे  जिले  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  घोषित  करने  की  बजाय  प्रत्येक

 ब्लाक  या  ताल्लुक  का  औद्योगिक  दृष्टि  से  मुल्यांकन  किया  जाए  भर  औद्योगिक  विकास  के  लिए

 ताल्लुक  या  खण्ड  को  एकक  माना  जाये  |

 मैं  भारी  उद्योग  क्षेत्र  के  कार्य  भी
 उल्लेख  करना  चाहूंगा

 ।
 मैं  माननीय  उद्योग  मंत्री

 को

 बधाई  देता हूं
 कि  भारी  उद्योग  विभाग  के  नियंत्रणाधीन  18  बड़े  उपक्रमों  के  उत्पादन  में  20  प्रतिशत

 वृद्धि हुई  गत  ad  यह  वृद्धि  25  प्रतिशत थी  ag  बहुत  अच्छा  कार्य  है  और
 और

 आगामी  वर्षों
 में  भी  ऐसा  ही  कायें  होनाचा  लिये  ।

 मुझे  as  जानकर  भी  खुशी  हुई  कि  सरकार  ने  कारों  को  और  अधिक  ईघनदक्ष  बनाने  के  लिये

 अभियान  आरम्भ  किया  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  सरकार  को  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहिए

 ar  इसके  लिए  प्रयास  किये जाने  चाहिए  कि  भारत  में  बने  वाहनों  में  कम-से-कम  ईंधन  इस्तेमाल  हो  ।

 ईंधन दक्ष  वाहन  बनाने
 वाले

 सभी  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना
 चाहिये

 ।

 ~

 फिर  भी  मैं  माननीय  मंत्री  ar  ध्यान  समाचार  पत्रों  में  की  गई  इस  आलोचना  की  ओर

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  भिन्न-भिन्न  इंजन  क्षमता  की  ईधन  दक्ष  कारों  पर  भिन्न-भिन्न  सीमा  शुल्क  और

 उत्पाद-शुल्क  लगाया  गया  जबकि  1000  सीसी  तक  की  क्षमता  के  इंजनों  वाली  कारों  पर  40
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 प्रतिशत  शुल्क  लगाया  गया  इससे  अधिक  क्ष  मता
 वाली  कारों  पर  160  प्रतिशत  शुल्क  लगाया  गया

 यह  ठीक  नहीं हैं  ।  मैं  समझता हूं  कि  क्षमता  में  भिन्नता
 के

 कारण  शुल्क  में  भिन्नता नहीं होनी नहीं  होनी

 चाहिए 1  हमें  40  प्रतिष्ठित  शुल्क  का  लाभ  सभी  क्षमताओं  वाली  कारों  को  देना  चाहिए  ताकि  लोग

 अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार  कार  का  चयन  कर  सकें  |

 वास्तव  में  हमें  विभिन्‍न  प्रकार  की  कारें  बनाने  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  1000  सी ०  सी ०

 से  अधिक  क्षमता  के  इंजनों  वाली  इंधन  दक्ष  कारों  पर  160  प्रतिशत  शुल्क  लगाने  से  वाहन  उद्योग

 पर  कुप्रमुत्व  पड़ेगा  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  मुद्रा  स्फीति  को  रोकने  के  लिए  उत्पादन

 पर  नियंत्रण  की  नीति  को  बदला  जाये  ।  हमें  ऐसी  अर्थों-व्यवस्था  की  आवश्यकता  जिसमें  उत्पादन

 अधिक-से-अघिक  हो ।  उत्पादन  पर  नियंत्रण  करके  मुद्रा  स्फीति  को  रोकने  की  सरकार  की  नीति

 असफल  रही  है  ।  इसलिए  सीमित  उत्पादन  की  बजाय  अधिक  उत्पादन  पर
 जोर  दिया  जाने

 ताकि  लोगों  को  सरकार  उपलब्ध  हो  और  हन  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूति  क  सकें  ।

 इसके  अतिरिकत  मैं  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हं  कि  हमारे  औद्यौगिक  विकास  की  चिन्ता

 जनक  स्थिति  का  एक  कारण  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  मुख्यतः  विद्युत  प्रजनन

 पेट्रोलियम  उत्पाद  आदि  से  सम्बन्धित  उद्योगों  का  कार्यकरण  दक्ष  नहीं है  ।

 इन  सब  सेवाओं  में  सुधार  करना  होगा  ।  कोयला  और  परिवहन  की  कमी  के  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  भारत  की  अरे  व्यवस्था  पर  बहुत  कुप्रभाव  प्रथा  है  और  इससे  औद्योगिक  तथा  कृषि

 उत्पादन  में  बहुत  गिरावट  आई  है  ।  सरकारी  क्षत्र  के  अतिरिक्त  विद्युत  एककों  जेसा  कि

 महाराष्ट्र  के  टाटा  कलकत्ता  इलाहाबाद  विद्युत  संयंत्र  का  कार्यकरण  सरकारी  क्षत्र  के

 एककों  की  तुलना  में  कहीं  बेहतर  रहा  है  ।  गर  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  में  प्रबन्ध  दक्षता  है  ।

 सादिक  दुष्टि से
 वे  बेहतर  हैं  ।  मैं  टाटा  तथा  बिडला  की  सरहाना  नहीं  कर  रहा  मैं  वो  केवल  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  को  अपने  एककों  में  बेहतर  दक्षता  लानी  चाहिए  ।  गैर  सरकारी  क्षेत्र  और

 सरकारी  क्षत्र  के  बीच  सहयोग  से  प्रबन्ध  में  दक्षता  लायी  जा  सकती  है  ।

 भारत  में  आवश्यक  जनशक्ति  उपलब्ध  है  तथा  औद्योगिक  क्षमता  और  आधुनिकतम  प्रौघोगिकी

 भी  उपलब्ध है  ।  उद्योग  का  विकास  हो  सकता  aaa  कि  इसे  सरकार  के  नियंत्र  और  पेचिदा

 प्रक्रियाओं  से  मुक्त  किया  जाये  ।  कुछ  औद्योगिक  राष्ट्रों  का  विचार  है  कि  आगमी  20  sat  भारत

 न  केवल  एक  अग्रणी  औद्योगिक  राष्ट्र  बन  जायेगा  अपितु  ag  मध्य-पूवे  और  दक्षिण-पूछ  एशिया  की

 आवश्यकताओं  को  भी  पुरा  कर  सकेगा  |  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  स  अनुरोध  करता  हु ंकि  हमारी

 नीति  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे  हमारे  कृषि  और  औद्योगिक  उत्पादन  में  aeafaa  वृद्धि  हो  ।  मूल्यों

 को  नियन्त्रण  में  रखने  तथा  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का  एकमात्र  यही  तरीका  है  |

 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  के  समक्ष  कुछ  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 1982  में  तमिलनाडु  के  मंत्री  ने  यमिलनाड  विधान  सभा  में  यह  कहा  था  कि  तमिलनाडु  सरकार
 ने

 641  उद्योगों  के लिए  आवेदन  भेज ेहैं  जिनमें  से  315  उद्योग  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में
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 स्थापित  किए  जाएंगे  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  होता  है  कि  इन  आवेदनों  में  से  केवल  66  मामलों  में  आर्य

 पत्र  दिये  गये  मैं  इन  मामलों  के  गुण-दोषों  में  नहीं  जाता  चाहता  और  न  ही  तमिलनाडु
 सरकार

 द्वारा  लगाये
 गये  आरोपों  को  दोहराना  चाहता  हूं  परन्तुਂ

 थी  के ०  णी  राजन
 :  क्या  यह्  आरोप  नहीं  है

 ?

 श्री  ईरा  अनबारासु  :  हर  समय  तमिलनाडु  की  To  डी०  THe  के ०  सरकार यह  आरोप

 लगाती  रहती  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  तमिलनाडु  के  साथ  सौतेली  मां  का  सा  व्यवहार  कर  रही  है  ।

 यह  एक  गम्भीर  आरोप  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सच  है  णा  झूठ  है  ।

 श्री  ए०  नीलालोहियादासन  नाडार  :  आपकी  राय  में  सौतेली  मां  का  सा

 नहीं  हो  रहा  है
 ?

 Vv

 सभापति  महोदय  (ait  सेसदाथ-'्नर्लों  )  :  किया  बीच  में  न  बोलिए  ।

 श्री  ईरा  जब  तमिलनाड़ु  में  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता  में  थी  तो  तमिलनाड़ु  के  एक  सदस्य

 ने  कहा  था  कि  तमिलनाडु  का  दर्जा  तीसरा  या  पांचवां  उन्हें  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि

 arg  का  दर्जा  तीसरा  था  ।  इसका  श्रेय  श्री  आर०  वेंकटरामन  को  है  जब  वह  SEIT  मंत्री  थे  तो  वे

 वहां  औद्योगिक  क्रांति  लाये  थे  ।  उनके  प्रयास  के  लीना  तमिलनाडु  में  इतनी  प्रगति  नहीं  हो  सकती  थी  ।

 माननीय  मंत्री  ने  तमिलनाडु  में  एक  बेठन  बताया  थी  जिसमें  मैंने  भी  भाग  लिया  था  |

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  राज्य  सरकार
 के

 मंत्री  की
 उपस्थिति

 में

 श्री  ईरा  अनबारास  नहीं  समझता  है  हमें  सत्ता  से  बाहर  क्यों  कर  दिया  गया  ।  कांग्रस

 शासन  के  बाद  तमिलनाडु  में  उद्योगो  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  इसका  कारण  प्रशासन  की  अदक्षता

 अथवा  प्रशासन  की  कमी  हो  सकती  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  40  करोड़  रुपए  की  राशि  के

 निवेश  से  एक  पॉलिएस्टर  एकक  स्थापित  किया  जाने  वाला  था  ।  मैं  aaa  हूं  कि  तमिलनाडू  सरकार

 को  एक  पत्र  गया  है ताकि  वे  चर्चा  में  भाग  ले  सकें
 ।

 मुझे  मत  हुआ  है  कि  चर्चा  में  भाग  लेने  के

 लिए  तमिलनाडू  से  कोई  भी  नहीं  आया  ।  लापरवाही  के  कारण  हमने  इसे  एकक  को  खो  दिया  ate

 यह  एकक  किसी  अन्य  राज्य  में  लगाया  जायेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस

 बात  में  विशेष  रुचि  लें  कि  राज्य  को  उसका  समुचित  हक  दिया  ताकि  तमिलनाड़ु  में  उद्योगों

 का  विकास  हो  सके  ।

 फिर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हाल  में

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  :  यदि  स्थानीय  सरकार  सहयोग  नहीं  दे  रही  है  और  पहल  नहीं

 कर  रही  है  तो  मंत्री
 जी

 क्या  कर  सकते हैं
 ?

 श्री ईरा  झन बार सु
 जी

 हां
 ।

 परन्तु  दुर्भाग्य की  बात  यह  है  कि  त  are
 में  कांग्रेस  सरकार

 सत्ता
 में  नहीं  आयेगी  और  हम  तमिलनाडु  में  अधिक  उद्योग  स्थायी

 कराने  के  लिए  पूरा
 प्रयास

 करेंगे  ।
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 हाल
 में  मैं  कर्नाटक  के

 मुख्य
 मंत्री  या

 एक  वक्तव्य  पढ़ा  है  कि  उन्होंने  उद्योग  मंत्री  लये

 पत्र  लिखा  है  कि  तमिलनाडु  में  होसुर  के  निकट  हो  रहे  औद्योगिक  विकास  को  रोका  जाये  ।

 ऐसा  ज्ञात  होता  है  कि
 होसूर

 में  औद्योगिक  विकास  होने
 से  बंगलौर  के  लोगों  पर  आवास  तथा  अन्य

 पुव्रिधाझों
 के  मामले  में

 प्रभाव  पड़ा  ag  वक्तव्य  राजनीति  से  प्रेरित  क्यों कि
 वहू

 तमिलनाडु  की  सीमा  पर  अनाईकल  के  निकट  एक  अनप  औद्योगिक  केन्द्र  का  बिकास  कर  रहे  हैं  ।  वहां

 अनेक  उद्योग  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  उनके  चुकें  के
 अनुसार  यदि  होसूर  में  औद्योगिक  विकास  हगा

 रोका  तो  क्या  ag  उनका  दायित्व  नहीं  है  कि  अनाईकल  क्षेत्र  में  किये  जा  रहे  औद्योगिक  विकास

 को  भी  रोका  जाये  ।  परन्तु  वह  तमिलनाडू  की  कीमत  पर  समृद्धि  चाहते  यह  राजनीति  से
 प्रे  रित

 चाल  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय से
 अपील  करता  हूं  कि  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  के  ऐसे  वक्तव्यों  की

 भोर  ध्यान  न  दिया  जाय  ।

 मैं  एक  बार  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता
 हूं  अन्ना  प्रमुख  सरकार  द्वारा

 लगाये
 जा

 रहे

 आरोपों  को  गलत  सिद्ध  किया  गया  और  तमिलनाडु  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  विशेष  प्रयास  किये

 जायें  ताकि  इस  राज्य  का  औद्योगिक  विकास  हो  इसकी  गणना  अग्रणीय  औद्योगिक  राज्य  में  हो
 ।””

 इन  दादों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हु  ।  धन्यवाद  |

 श्री  ए०
 नीलालोहिथादसन  नाडार  :  सभापति

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद

 से  उद्योगों  की
 प्रगति

 और  इनका  विकास  देश  में  अपमान  रूप  से  हुआ  जहां  तक  विभिन्‍न  राज्यों

 का  सम्बन्ध  है  कुछ  राज्यों  के
 साथ  सौतेला  बरताव  किया  गया  है  ।

 श्री  ईरा  अब्बास  नहीं  ।  यह  गलत  है  ।

 थी  ण्  नीला लोहिया दा सन
 नाडार

 :
 उदाहरणार्थ  जिस  राज्य

 का  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  हुं  उस

 राज्य  केरल  की  उद्योगों  की
 स्थापना  और  इसका  बिकास  करने  के  सम्बम्घ  में  पिछले  35-36  ae

 बीच  उपेक्षा
 की

 गई
 ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 इस

 ओर
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  केरल  में

 मानवीय
 संसाधनों  तथा  कच्चे  माल  और  बिजली

 की  बहुतायत  है  ।  यद्यपि  इस  समय  हमारे  यहां

 बिजली  कम  मात्रा  में  क्योंकि  यहां  सूखा  पड़ा  था  परन्तु हम  करते  हैं  कि  भविष्य  में  यहां

 बिजली  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होगी
 ।  जहां  तक  की  स्थापना  और  उनके  विकास  का  संबंध

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  की  लगातार  उपेक्षा की  है

 थ्री  ईरा  भनबारासु  :  आप

 सॉस्यचाियों

 की  गतिविधियों  के  कारण  केरल  में  उद्योगों  में

 प्रगति नहीं  हुई  है  ।

 श्री  ए०  नोलालोहि  थादासन  नाडार  :  क्या  इसको  सच  मान  लिया  जाए  ?  क्या  उद्योग  मंत्री

 इस  से  सहमत  हैं  ?

 हमारे  यहां  केवल  परम्परागत  उद्योग  ही  चले  आ  रहे  हैं  ।  नारियल

 atte  बीड़ी  आदि  परम्रागत  उद्योग  भी  अब  नष्ट  होते  जा  रहे  यद्यपि  इस  सम्बन्ध
 में

 सरकार  को

 कई  बार  कहां  गया  परन्तु  उद्योग  मंत्री  ने  अभी  तक  इन  परम्परागत  उद्योगों  को
 नष्ट  होने  से  बचाने

 के  लिए  कोई  कारगर  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  नारियल  जटा  उद्योग  केरल  का  मुख्य  परम्परागत
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 उद्योग  है  ।  श्री  रामावतार  शास्त्री  भी  इस  सम्बन्ध  में  कह  रहे  थे  भर  केरल  सरकार  ने  की

 1979  में  नारियल  जटा  विकास  योजना  सरकार  को  भेजी  थी  ।  वर्षों  बीत  जाने  पर  भी  अभी  भी

 वह  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  यहां  बट्टे  खाते  में  पड़ी  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  भारत

 सरकार  नारियल  जटा  उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  क्या  करने  जा  रही है  ?  औद्योगिक

 विकास  विभाग  के  प्रतिवेदन  में  नारियल  जटा  उद्योग  और  नारियल  जटा  बोड़ें  तथा  अन्य  बातों  के  बारे

 में  कुछ  कहा  गया  है  ।  नारियल  जटा  उद्योग  से  सम्बन्धित  सभी  जैसे  उसमें  कार्यरत

 राजनीतिक  कामिक  संघ  और  केरल  सरकार  इस  उद्योग  का  मशीनीकरण  करने  के  खिलाफ

 कयोंकि  इससे  बहुत  से  मजदूर  बेरोजगार  हो  पहले  इस  उद्योग  का  मशीनीकरण  करने  के  लिए

 लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।  ऐसा  केरल  में  नहीं  किया  गया  ।  इसका  सम्बन्धित  लोगों  ने  विरोध  किया है  |

 नारियल  जटा  बोर्ड  ने  भी  इसे  गम्भीर  बात  माना  यदि  मेरी  बात  सही  Aafia जटा  बोलें

 के  प्रतिनिधि  ने  मन्त्री  महोदय  को  एक  अभ्यावेदन  दिया  था  और  बाद  में  सरकार  से  भी  कहा  था  कि

 नारियल  जटा  उद्योग  का  मशीनीकरण  शुरू  करने  को  अनुमति  न  दी  जाए  ।  नारियल  जटा  ae  की

 इस  आपत्ति  को  दरकिनार  कर  सरकार  ने  फिर  भी  इस  उद्योग  का  मशीनीकरण  प्रारम्भ  करने  के  लिए

 कुछ  बड़े  उद्योगपतियों  को  अनुमति  दे  दी  ।  जिसमें  भारत  मंत्री  महोदय  या  अन्य  किसी  का

 हित  हो  सकता  मुझे  यह  नहीं  पता  ।  तो  ऐसी  खेदजनक  स्थिति  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  और  आपकी

 माफंत  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  केरल  भ  परम्परागत  विशेषकर  नारियल  जटा

 उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाएं  और  केरल  के  औद्योगिकरण  के  लिए

 कुछ  विशेष  प्रयत्न  करें  क्योंकि  औद्योगिक  दृष्टि  से  एक  पिछड़ा  राज्य  है  ।

 हमारे  संविधान  में  समाजवादी  पद्धति  अपनाए  जाने  का  वायदा  किया  गया  परन्तु  जहां

 तक  aaa  औद्योगिक  नीति  का  सम्बन्ध  है  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  कोई  विशेष  प्रयत्न  नहीं  किए

 यए  हैं  ।  वास्तव  में
 हम  इसके  ठीक  उलटे  चल  रहे  हैं  ।  अमीर  और  अमीर  हो  रहे  हैं  ।  एकाधिकार  प्राप्त

 गृहों  होली  छूट  दी  गई  है  ।
 ऐसे  उद्योगों  पर  जिन्हें  हमारे  अपने  आदमी  कहीं  अच्छी तरह  से  चला

 तकते  हूँ  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  साम्राज्य  है  ।  ca  पेस्ट  और  प्रसाधन  सामग्री  आदि

 में  इनका  एकछत्र  अधिकार  यह  बड़  ही  खेद  की
 बात

 वास्तव  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  समाप्त  प्रायः  हो  चुका  13  अप्रैल  के  में  एक  समाचार को

 पढ़कर  मैं  स्तम्भित  रह  गया  ।  यदि  यह  समाचार  सही  है  तो  हम  एक  बहुत  खतरनाक  दिशा  की  ओर

 बढ़  रहे  31  मारे  को  विद्यमान  बढ़ी  हुई  क्षमता  यदि  लाइसेंस  शुदा  क्ष  मता  निश्चित  की  जा

 रही  है  लाइसेंस  समिति  और  इसकी  भूमिका  एक  तरह  से  बेकार  सी  हो  जाती है  ।  इससे  देशी

 उद्योगों  को  हानि  पहुंचाकर  बहुराष्ट्रीय  फर्मों  को  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 फिर  एक  मामला  जिलों  का  अपने  प्रतिवेदन  और  विवरण  में  सरकार ने

 जिलोंਂ  और  अन्य  बातों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  30-3-1983  को  हमारे  नेता

 हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  द्वारा  पूछे  गए  अतारांकित  seq  संख्या  4950  और  5120  के  उत्तर  में  बताया

 गया  था
 किः

 (2)  accamte,  ~earforaé\  2

 [Go

 नए
 उत्तरकाशी  और  पौडी  में  स्थापित  किए  जाने  वाले
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 छोटे  पैमाने  कौर  ग्रामीण  उद्योगों  की  स्थापना  पर  राज्य  के  बजट  में  10  प्रतिशत

 15  प्रतिश्त  और  20  प्रतिशत  की  पूंजी  गत  राज  सहायत  दी  जाएगी  ।  अलमोड़ा  में  15

 दात  केन्द्रीय  पूंजीगत  राज  सहायता  मिलेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  आठ  पहाडी  जिले  हैं  जो  उद्योगविह्दीन  जिलों  के  अंतगर्त  आते हैं
 i  परन्तु

 मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  अनुसार  केवल  अल्मोड़ा  को  ही  15  प्रतिशत  केन्द्रीय  पूंजीगत  राजसहायता

 दी  गई  है  ।  अन्य  7  जिलों  को  क्यों  छोड़  दिया  गया  है  ।  क्या  मैं  यह  पूछ  awa  हुं  कि  ऐसा  इसलिए

 किया  गया  क्योंकि  हमारे  नेता  बहुगुणा  इन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं
 ?

 थ्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  अल्मोड़ा  पूंजीगत  राजसहायता  प्राप्त  जिला

 जिलोंਂ  सम्बन्धी  गहन  योजना  अभी  घोषित  करनी  दोष  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  6  पूंजीगत  राजसहायता

 प्राप्त  जिले  है  ।  जिनमें  से  अल्मोड़ा  एक
 है  ।  अन्य  जिले  पूंजीगत  राजसहायता  प्राप्त  जिले  नहीं  कुछ

 योजनाओं की  अभी  घोषणा  करनी  है  ।

 श्री  ए०  नोजालोहिथादासन  नाडार  :  मुझे  आपकी  मार्फत  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर

 खींचने  पर  खेद  है  कि  गत  3  वषों  में  इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद  उत्तर  प्रदेश  के
 आठ

 पहाड़ी

 जिलों  में  एक  भी  नया  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  गया  |

 श्री  सी०  टी०  दंड पाणि  :  उससे  पहले  जनता  के  राज्य  में  क्या  हुआ  ?

 श्री  Uo  नौलालोहिथादासन  नाडार  :  परिवहन  राज-सहायता  के  बारे  में

 श्री  ato  ato  दंडपाणि  (Testa)  श्री  बहुगुणा  वित्त  मंत्री
 वे  वहां  और  पहले  इन्हें

 शुरू  कर  सकते  थे  |

 go  नोलालोहिथादासन  नाडार :  जो  भी  काय  वहां  शुरू  किए  गए  वे
 तब

 शुरू  किए
 ae

 थे  तब
 वे  वहां  मुख्य  मंत्री  थे  और  इस  बात  का  गर्व

 सभापति  महो दय  चिन्तपमध्यि  rifaregt)  :  उनके  कहने  का  मतलब  है  क्रि  जनता  के  शासन

 काल  में  वे  अधिक  की  आशा  नहीं
 कर

 सकते  परन्तु  कांग्रेस  के
 शासनकाल

 में
 कुछ

 तो
 माशा

 कर  सकते  हैं  ।  यही  बात  श्री  दंडपाणि  कहना  चाहते हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  )  :  जब  आप  पीठासीन  हों  तब  कांग्रेस  का
 पक्ष  नहीं ले

 सकते  ।

 जो  सी०  टी०  दंड पाणि :  वे  श्री  नाडार  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  उसे  स्पष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 श्री र्०  नीला लोहिया दा सन  नाडार  ay  1982-83  के  ऑद्योगिक  विकास  विभाग  के

 वार्षिक  प्रतिशत इन  में  पृष्ठ  32  पर  कहा  गया  है

 चुने  हुए  रेल  स्टेशनों/बन्द  रगाहों  से  कच्चे  माल  और  तैयार  माल  के  परिवहन  पर

 50  प्रतिष्ठित  तक  की  परिवहन  राज-सहायता  भी  दी  जा  सकती  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 y  लिए fof  कम  समेत  उत्तर-पूर्वे  भण्दमान  और
 जम्मू  तथा  हिमाचल  प्रदेश
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 निकोबार  द्वीप  समह  तथा  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  कौर  उत्तर-प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र

 आते  हैं  ।''

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  राज-सहायता  उ  तर-प्रदेश  के  पहाड़ी

 जिलों  में  भी  उपलब्ध  है  ।

 सरकार  ने  1982-83  को  उत्पादकता  वर्ष  घोषित  किया  है  ।  परन्तु  मु  यह  कहते  हुए  हंसी

 आ  रही  है  कि  इस  उत्पादकता  वर्ष  में  13  राज्यों  में

 ह

 से  90  प्रतिशत  तक  बिजली  की  कटौती

 सभापति  महोदय  (at  Fevereiro  आपने  5  के  बजाय  13  मिनट ले  लिए  हैं  ।

 sit  go  नौलालोहिथादासन  नाडार
 :  इसमें  अधिकतर  समय  आपने  भर  मंत्री  महोदय ने

 तथा  सदन  के  अन्य  सदस्यों  ने

 सभापति  महोदय :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  |

 श्री  पु  नीलालोहि  थादासन  नाडार :  जहां
 तक

 हमारे
 सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्योगों  के  कारखानों

 में
 उत्पादन

 का
 प्रश्न  है  उनमें  योजना  तथा

 quay
 की  कमी

 मैं मंत्री  महोदय  a  अनुरोध
 करता  हूं  कि  सरकारी  aa

 के
 कारखानों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  वे  कुछ  समय  अर्थात्‌  3  5

 या  10  वर्ष  के  लिए  जैसी  आवश्यकता  हे  उसके  योजना  बनाएं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  g  कि  भारी  इंजीनियरी  रांची  के  ata  कितने  हैं
 ?

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  पास  कितने  क्रयादेश  मैं  यह  जानकारी  प्रत्येक  कारखाने  के

 सम्बन्ध  में  अलग-अलग  चाहता  हुं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सरकार  और  उद्योग
 मंत्रालय

 उद्योग  के  तेजी  से  विस्तार  के  लिए  उसकी  आवश्यकता  के  उपकरणों  की  जरूरत  से  अवगत

 जब  इन  सरकारी  क्षेत्र  के कारखानों  की  योजना  बनाई
 जाती  है  दौर  इनके  कार्यक्रम  को

 लागू
 किया  जाता है  तब  क्या  इनकी  आवश्यकताओं  पर  विचार  किया  जाता

 है
 ?

 इसी  प्रकार  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इस  समय  अन्धाषृंध  प्रौद्योगिकी  का  जो  आयात  हो  रहा

 है  उसे  बन्द  किया  जाए  ।

 मैं  अपने  वैज्ञानिकों  के  साथ  किए  जा
 रहे व्यवहार  से

 प्रसन्न  नहीं  हूं  ।
 ato  एच०  fo  एल ०

 के  अनेकों  वैज्ञानिकों  के  मामले  इस  सदन  में  भी  उठाए  परन्तु  सरकार  ने  कोई  उचित  कार्यवाही

 नहीं की  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  अन्तगेंत  हमारे  यहां  अनेकों  संस्थाएं  जैसे

 आई०  आई०  टी  विश्वविद्यालय  तथा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  ये  यह

 जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इन  संस्थाओं  की  गतिविधियों  का  सम्बन्ध  हमारी  औद्योगिक  आवश्यकताओं

 और  जरूरतों से  हैं
 ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  पुनः  सरकार से  अनुरोध  करता हूं  कि  वह

 उद्योग विहीन
 उत्तर-प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  और  केरल  में  के  सम्बन्ध  में

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाए  |

 धन्यवाद  |
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 श्री  उसा  कान्त  मिथ्  :  सभापति  इस  विदा  देश  के  fasta  और
 सिद्धि

 के  लिए  कृषि  और  उद्योग  का  समानान्तर  बिकास  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  देवा  की  आजादी  के  बाद  जहां
 कृषि  के  विकास  का  कार्यक्रम  चलाया  वहां  साथ  ही  साथ  यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  बड़े

 पैमाने  पर  और  द्र त  गति  से  देश  का  औद्योगिक  विकास  भी  किया  और  यह  हुआ  भी  ।  देश  का

 औद्योगिक  fasta  मगर  फिर  भी  आज  भी  इस  देश  की  आबादी  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  कृषि

 पर निभेर  करता  स्वीकार देश  के  कुछ  fara  क्षेत्रों  में  ।

 जिन  क्ष  त्रों  में  आबादी  के  बहुत  बड़  हिस्से  की  जीविका  कृषि  पर  निम्र  करती  वहां  ही

 गरीबी  ज्यादा  वहां  ही  जीवन  का  स्तर  नीचा  है  भीर  वहां  ही  प्रति-व्यक्ति  आय  भी  कम  है  ।  देवा

 का  बहुत  औद्योगिक  विकास  और  कृषि  का  विकास  देश  साइंस  और  टेक्नॉलोजी  में  आगे

 लेकिन  इस  विज्ञान देश  के  ऐसे  बहुत से  इलाके  जहां  पिछड़ापन  भोर
 आधिक  तंगी  है  ।

 इन  इलाकों  पर  विशेष  ध्यान  देने  की  भावुकता  है  |

 औद्योगिक  विकास  में  जो  असंतुलन  उसको  दूर  करना  बहुत  जरूरी  है  ।  देश  में  औद्योगिक

 विकास की  मांग  चारों  ओर  से  हो  रही  है  ।  हर  प्रदेश  हर  जिले में  उद्योग  लगाने  की  मांग हो  रही

 यह  तो  सम्भव  नहीं  आजादी  के  बाद  प्रधान  मंत्री  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  इस  देना  में

 मिक्स्ड  मिश्रित  की  नीति  की  निर्माण  किया  ।  वह  जानते  थे  कि

 किसी  एक  सैक्टर  के  द्वारा  इतने  विज्ञान  देशी  का  शीघ्रतापूर्वक  विकास  नहीं  हो  सकता  ।  इत  लिए

 यहां  मिक्स्ड  इकानोमी  स्वीकार  की  गई--पब्लिक  कोआपरेटिव  सैक्टर  और  प्राईवेट  सैक्टर

 सभी  को  इस  काम  में  लगाया  गया  ।  इस  समय  देश  में  व्यापक  औद्योगीकरण  केवल  पब्लिक  सैक्टर

 में  होना  सम्भव  नहीं  di  इसलिए  मेरा  सुभाव  है  कि  औद्योगीकरण  का  जो  काम  पब्लिक  सेक्टर  में

 चल  रहा  है  उसे  चलाया  जाए  और  जहां  सम्भव  उसको  बढ़ाया  जाए  ।  उसी  प्रकार  को-आपरेटिव

 सेक्टर  को  भी  सलाया  और  बढ़ाया  जाए  ।  लेकिन  प्राईवेट  सैक्टर  को  प्रोत्साहित  करके  इस  काम  में

 बड़  पैमाने  पर  लगाने  की  आवश्यकता  अगर  देश  की  गरीबी  को  दूर  करना  देश  के  पिछड़

 इलाकों  को  आगे  बढ़ाना  देश  के  विकास  के  असंतुलन  को  दूर  करना  तो  प्राईवेट  सैक्टर  को

 प्रोत्साहन  देकर  औद्योगीकरण  के  काम  में  लगाना  नहीं  तो  इस  संतुलन  का  कोई  भयंकर

 शाम  हो  सकता है  ।

 मेरा  स्पष्ट  विचार  है  कि  अगर  पिछड़  इलाकों  में  पब्लिक  सैक्टर  और  को-आपरेटिव  सेक्टर

 के  अन्तर्गत  भौद्योगीकरण  नहीं  किया  जा
 तो  वहां  पर  sar  सेक्टर  को  उदारतापूर्वक

 लाइसेंस  दिए  बिजली  दी  जाए  और  यथासंभव  सब  प्रकार  को  अन्य  सहायता  दी  जाए  |

 इस  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  देश  में  85  नो  जिने हैं  और  वहां

 पहले  उद्योग  लगाए  अभी  जो  बात  तमिलनाडू  के  मित्र  कह  रहे  वही  बात  हम  पर
 लागू

 होती है  ।  हमारा  मिर्जापुर  जीना  लम्बाई-चौड़ाई  में  केरल  और  हरियाणा  के  बराबर  वहां  एक

 किनारे  पर  कोयला  मिला  तो  वहां  पर  थमते  पावर  स्टेशन  लग  गए  हैं  ।  यह  बड़ी  al  और  गोरव

 की  बात  है  कि  हमारा  जिला  बिजली  की  राजधानी  हो  गया  रिहंद  डैम  के  पास  बिजली  उपलब्ध
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 होने  के  कारण  वहाँ  बिड़ला  का  एलुमिनियम  का  कारखाना  लग  गया  फिर  वहां  पर  लाइम स्टोन

 और  कोयला  इसलिए  सीमेंट  के  कारखाने  भी  लग  गए  हैं  ।

 लेकिन  सारा  उत्तरी  जो  चार  जिलों  के  बराबर  पिछड़  गया  उजड़  रहा

 वहां  से  लोग  कलकत्ता  और  बम्बई  भाग  रहे  दक्षिण  मिर्जापुर  भाग  रहे हैं  गरीबी  बेतहाशा  बढ़

 रही  हमने  केन्द्रीय  प्रदेश  सरकार  और  उद्योग  मंत्री  जो  सारे  जिले  के  चम्पा-चम्पा
 में

 घूमे  हुए  उसके  एक-एक  विकास-खंड  को जानते  बार-बार  कहा है
 कि  मिर्जापुर  के  उत्तरों

 हिस्से  को  उजड़ने  से  बचा  लीजिए  और  मिर्जापुर  शहर  *े  पास  कम  से  कम  एक  दों  उद्योग  दे

 ताकि  वह  उजड़ने  से  बच

 मैं  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  और  जिलों  की  वकालत  भी  करू गा  ।

 गोरखपुर  सब  नो  इण्डस्ट्री  जिले  घोषित  कर  दिए  गए  इसलिए

 वहां  पर  बड़े-बड़े  उद्योग  लगाए  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन  हमारा  दुर्भाग्य  यह  है  कि  मिजापुर  नो  इण्डस्ट्री

 डिस्ट्रिक्ट  नहीं  है  ।  इसके  दक्षिण में  जितने  बड़-बड़  कारखाने  लग  रहे  उतनी  ही  वहां  गड़बड़  हो

 रही  उत्तर  प्रदेश  की  स्थिति यह  है  कि  पांच  प्रदेश  मिलकर  एक  प्रदेश
 बने  हुए

 प्रतीक

 उत्तर  पूर्वी  उत्तर  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  ।  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  75  पैसे  बुन्देलखण्ड  में  80  पैसे  मध्य  उत्तर  प्रदेश  में  एक  रुपया

 पहाड़ी  क्षत्र में  90  पैसे है  और  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश में  कहीं  पर  3  रुपया  और  कहीं  पर

 4  रुपया है

 इसी  प्रकार से  उत्तर  प्रदेश  की  आबादी  13  करोड़ है  जो  कि  युरोप  की  आधी  के  बराबर

 उत्तर  प्रदेश  में  डिफरेंट  नेचर  के  इलाक ेहैं  और  वहां  पिछड़ापन  बहुत है  और  उसकी  तरफ

 सरकार को  जितनी  तवज्जह  देनी  वह  नहीं  दी  जा  रही है  ।  उत्तर  प्रदेश  एक  बटा  6  भारत

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  भी  माननीय  उद्योग  मंत्री  ने  ही  बनाई  थी  ।  उनकी  कृपा  भी  उत्तर  प्रदेश

 पर  रही  लेकिन  am  देखें  कि  छठी  पंचवर्षीय योजना  में  पर  कैपिटा  प्लॉन  आउटले  क्या

 उत्तर  प्रदेश  567

 राजस्थान  577

 केरल  570

 आंध्र  प्रदेश  584

 थरद्चिम  बंगाल  600

 कर्नाटक  614

 तमिलनाडु
 651

 मध्य  प्रदेश  687

 983 महाराष्ट्र
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 गुजरात  1073

 1179

 हिमाचल  प्रदेश  1273

 1385 हरियाणा

 इस  प्रकार  से  उत्तर  प्रदेश  काफी  पीछें  हो  गया  ।

 इसी  प्रकार  से  आप  देखें  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  पर-कैपिटा  सेन्ट्रल  असिस्टेन्ट  क्या

 रही  ।  मैं  उससे  पहले  की  योजनाओं  की  बात  नहीं  करना  चाहता  |

 उत्तर  प्रदेश  218

 पंजाब
 221

 बिहार  224

 225 गुजरात

 हरियाणा  231

 राजस्थान  243

 a2sT मध्य  टिक  245

 उड़ीसा  301

 उत्तर  प्रदेश  में  इसी  प्रकार  से  बिजली  का  कंजम्पशन  भी  सबसे  कम  है  द्वालांकि  सारी  बिजली

 का  तीन  चौथाई  भाग  हमारे  मिर्जापुर  में  वी  पैदा  होता  लेकिन  फिर  भी  वहां  पर  बिजली  का

 कंजम्शन  सबसे  कम  है  ।  उत्तर  प्रदेश  जो  आधे  युरोप  के  बराबर  13  करोड़  जिसकी  आबादी  जो

 कि  सबसे  गरीब  भर  पिछड़ा  इलाका  वहां  पर  पैर-कैपिटा  इनकम  भी  कम  और  पेर-कैपिटा  केन्द्रीय

 सहायता  भी  कम  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  सभी  मंत्रियों  से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि

 भारत  के  विशाल  उत्तर  प्रदेश  को  पिछड़ेपन  से  वहां  पर  उद्योगीकरण  किया  जाए  ताकि

 वहां  विकास  हो  सके  अन्यथा  वहां  पर  निराशा  का  वातावरण  पैदा  हो  सकता  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  एक  और  सुभाव  देना  चाहता  किसी  भी  इलाके  में  केवल  कुछ  बड़े

 उद्योग  लगा  देने  से  ही  समाधान  नहीं  निकलेगा  ।  हमारे  उद्योग  मंत्री  ने  तो  दुनिया  देखी  हुई  है  और

 हमने  भी  जेसा  कि  पढ़ा  जापान  का  उद्योगीकरण  दुनिया  के  लिए  एक  आपदा  कहीं  पर  15-20

 करोड़  का  प्रोजेक्ट  लगता  है  तो  उसके  ईद-गिनें  का  जो  इलाका  जो  खण्ड  तथा  अंचल  होते

 वहां  पर  ए  सिलरीज  लगा  दी  जानी  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  इलाहाबाद  में  हैडक्वाटर  पर  अमर

 साईकल  का  कारखाना  खुले  और  आस-पास  के  इलाकों  में  कहीं  पर  कहीं  पर  रिम  और  कहीं पर

 टायर  बनें  तो  इस  तरह  से  20-25  एंसीलरी  खुल  जायेंगे  जिनमें  20-25  ब्लॉक्स  कवर  हो  जायेंगे  |  इस

 प्रकार  से  उस  पुरे  इलाके में  एम्पलायमेंट  मिल  सकता  है  और  वहां  के  लोगों  का  जीवन-स्तर

 ऊंचा हो  सकता  मेरे  जिले  मिर्जापुर  में  उद्योगीकरण  तो  हुआ  है  लेकिन  अगर  वहां  पर  हर
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 विकास  खण्ड  में  सहायक  उद्योग  भी  लगा  दिए  जायें  तो  वहां  के  लोगों  को  काम  मिल  जाएगा  ।  वहाँ

 विकास  हों  वहां  के  लोग  भी  आगे  बढ़  जायें  ।  इसलिए  मेरा  सुभाव  है  कि  जहां-जहां  बड़े  उद्योग

 लगाए  उन  के  आस-पास  एन्पीलियरी  यूनिट्स  लगा  कर  विकास  एण्ड  के  लेविल  पर  विकसित

 किया  जाय  ।

 कुछ  ऐरे  उद्योग  हैं  जिन  में  बड़ा  फायदा  होता  है  ।  उनको  आप  ग्रामीण  काटेज  इण्डस्ट्री

 स्माल  स्केल  चाहे  जो  कहिए  ।  हमारे  पूर्वी  क्षेत्र  में  जैसे  हथकरघा  उद्योग  कालीन  उद्योग

 ada  उद्योग  खादी-ग्रामोद्योग  के  अन्तर्गत  अनेक  उद्योग  जिनसे  लोगों  को  एम्पलायमेंट  मिलता

 रोजगार  मिलता  उनका  स्तर  ऊंचा  होता  गरीबी  टूर  होती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार

 के  जो  उद्योग  जैसे  कालीन  हैण्डलूम  सिल्क  साड़ी  बनाने  के  उद्योग  इस  प्रकार  के

 उद्योगों  को  बढ़ावा  दीजिए  तथा  खादी  ग्रामोद्योग  बोड़े  से जिन  उद्योगों  की  सुची  स्वीकृत  है  उनको

 बढ़ा  कर  पत्थर  काष्ठ  मिट्टी  उद्योग  को  भी  उनमें
 शामिल

 करके  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में फैलाया  राय  |

 कोयला  और  कच्चे  माल  की  कमी  के  बारे  में  अनेक  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  ।  मैं

 अब  केवल  दो  प्वाइंट्स  और  रखना  चाहता  हूं--जो  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां  माटी-नेशनल  कम्पनियां

 हैं  या  बड़े-बड़े  औद्योगिक  कारखाने  ये  छोटी  चीजें  भी  बनाते  जैसे  साबुन  बनाते  कलम  बनाते

 अगर  ये  बड़े  लोग  ऐसी  चीजों  को  बनायेंगी  तो  हमारी  विलेज  इंडस्ट्रीज  या  काटेज  इण्डस्ट्री ज

 क्या  बनायेंगी  और  यदि  बनायेंगी  भी  तो  कसे  उनके  मुकाबले  कायम  रह  सकेंगी  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि

 इसके  बारे  में  कोई  डिपाकंशन  किया  जाय  ।  जो  बड़ी-बड़ी  चीजें  हैं  वे  बड़ी  कम्पनियां  लेकिन

 जो  छोटी  चीजें  हैं  जिनको  हमारे  छोटे  और  भोले  उद्योग  बना  सकते हैं
 उनके  बनाने  की  इजाजत

 उनको  ही  दी  बड़े  उद्योगों  को  न  दी  जाय  |

 आखरी  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  के  उद्योग  हैं  उनकी

 जी  इंस्टॉल्ड  कैग  सिटी  होती  है  उसका  पुरा  उपयोग  नहों  हो  पाता  जबकि  प्राइवेट  सैक्टर के

 उद्योग  अपनी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करते  हैं  ।  प्राइवेट  सैक्टर  की  कम्पनियों  में  घाटा  नहीं  होता

 मुनाफा  होता  उत्पादन  पुरा  होता  लेकिन  पब्लिक  सैक्टर  में  घाटा  होता  उत्पादन  कम

 होता  है  और  उनकी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  पाता  मैं  डस  सम्बन्ध  में  एक  विनम्र  निवेदन

 करू गा  —BATT  जो  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कारखाने  हैं  उनको  आइ०  Wo  एस०  या  पी०  सी ०  एस०  HET

 के  लोग  चलाते  हैं  ।  मुक्त  उन  पर  अविश्वास  नहीं  वे  हमारे  सिलेक्टिड  माइण्ड्स  लेकिन  इसके

 बावजूद  भी  इस  देश  में  औद्योगिक  प्रबन्ध  सेवा  में  परिवर्तन  की  अत्यन्त  आवश्यकता  यदि  इस  देश

 में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  बड़े-बड़े  मझोले  कारखाने  चलाने  हूं  तो  चाहे  उन्हीं  लोगों  में  से

 लेकिन  उनको  प्रशिक्षित  किया  जाय  ताकि  वे  इन  कारखानों  को  चलाने  की  क्षमता  हासिल  कर  सकें  ।

 जिससे  स्थापित  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  उनमें  घाटा  न  जितना  उत्पादन  होना  चाहिए  वह  हो

 ओर  यह  जो  बदनामी  आज  होती  है  कि  पब्लिक  सेक्टर  में  कुछ  नहीं  होता  सब  फेल  निकम्मे  हो

 मए  असफल  हो  गए  हैं  कलंक  से  बेचा  जा  इस  दिल्ला  में  सरकार  को
 गम्भी  रता

 से

 सोचना  बड़  गा  ।
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 इन  दादों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  के०  टी०  कोसल राम  )
 :  मैं  इन  मांगों  का  सेन  करता  हूं  और  इसी  सिलसिले

 में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता हूं  ।

 जनता  सरकार  ने  जो  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  किए  थे  वे  बेकार  सिद्ध  हुए  ये  केन्द्र  तो

 परामर्श  सेवा  भी  प्रदान  कर  सकते  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  कुछ  असन्तुष्ट  लोगों  को  इनमें  रोजगार

 मिल  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  केवल  यही  ही  कह  सकता  हूं  ।

 मुझे  अपने  तिरुनेलवेली  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  के  कार्यकरण  का  जाती  तजुर्बा  है  ।  उनसे

 जो  कोई  भी  किसी  उद्योग  के  बारे  में  परामर्श  मांगता  है  उससे  यही  कहा  जाता  है  कि  कुछ  समय  बाद

 आपको  भेज  दिया  जाएगी  ।  वे  लोग  इन्हीं  शब्दों  में  जवाब  देते  हैं  ।

 उनका  यही  एक  उत्तर  होता  इस  जिला  उद्योग  केन्द्र  से  इस  जिले  में  एक  सहायक

 निदेशक  होता  था  ।  प्रमाण-पत्र  आदि  इन  सब  बातों  की  देखरेख  करते  थे  ।  किन्तु  अब  उनके  50  से

 अधिक  कर्मचारी  हैं  जिनके  वेतन  आदि  का  भारत  सरकार  वहन  करती  है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  तो  यह  है

 यहां  मंत्री  महोदय  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  मैंने  इस  बारे  में  उन्हें  बहुत  पत्र  लिखे  हैं  |

 जिला  उद्योग  उप-समिति  नाम  की  एक  उप-समिति  गत  तीन  वर्षों  से  मैं  उस  समिति  में

 अब  तक  उसकी  कोई  भी  बैठक  नहीं  हुई  है  ।  कोई  भी  अधिकारी  लोगों  की  भावनाओं  की  परवाह

 नहीं  करता  ।  ऐसा  प्रयास  चल  रहा  किसी  भी  व्यक्ति  को  एस०  आई ०  एस०  आई०  प्रमाण-पत्र

 लेने  के  लिए  महीनों  इन्तजार  करना  पड़ता  है  ।  इस  केन्द्र  में  यह  विषमता  है  ।

 अब  मैं  छोटे  उद्योगों  के  बारे  जिनका  वार्षिक  उत्पादन  33,000  करोड़  रुपए  का  होता

 अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहूंगा  ।  मेरे  आदरणीय  श्री  तिवारी  यहां  उपस्थित हैं
 ।  मैंने  उन्हें

 जिला  उद्योग  केन्द्र  समाप्त  करने  ८  लिए  कई  पत्र  लिखे  हैं  ।  पांच  मिनट  पहले  मैं  इसका  उल्लेख  अपने

 मित्र  श्री  कृष्ण  से  कर  रहा  था  ।  इस  केन्द्र  को  तुरन्त  बन्द  किया  जाना  चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  यह  ती

 कहती है  कि  वह  छोटे  उद्योगों के  विकास के  लिए  वचनबद्ध है  जिनमें अब  तक  एक  करोड़  से  अधिक

 लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  चुका  है  लेकिन  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  पूति  तथा  निपटान

 महानिदेशालय  इन  लघु  एककों  से  प्रति  वर्ष  वल  210  करोड़  रुपए  का
 माल  खरीदता  अप

 मान  लगा  सकते  हैं  कि  ग  उद्योग  छोटे  उद्योगों  से  माल  खरीदने  के  लिए  कैसे  रुचि  लेंगे  ।

 कुछ  समय  पूर्वे  यह  बताया  गया  था  कि  5000  से  अधिक  उद्योग  एकक  अलाभप्रद  हैं  ।

 मेरे  मित्र  श्री  कृष्ण  इस  विषय  से  संबंघ  रखते  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष

 ने  बताया  था  कि  यह  बात  औद्योगिक  वातावरण  के  हित  में  हैं  कि  ऐसे  सब  एककों  को  बन्द  किया

 जाए  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  यह  बात  भी  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  अन्य

 केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थाएं  अलाभप्रद  as  उद्योग  के  पीछे  भागती  हैं  ।  भारतीय  वस्त्र  निगम  को  बिचार  के

 अलाभप्रद  एकक  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  तथा  इसके  इवज में  उन्हें  इण्डिया

 सीमेंट
 के

 भंग
 बेचे  गए  अब  उनका  प्रबन्ध  ग्रहण  कर  लिया  गया  है

 ।
 अब  उनको  सुव्यस्थित  करने
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 के  लिए  लोकदल  लगाया  जाता है  तथा  बाद  में  उन्हें  पुराने  प्रबन्धकों  को  सौंप  दिया  जाता  है  ।  मै

 हैरान  हूं  कि  tex  बड़े  उद्योगों  के  प्रति  क्यों  चिन्तित  रहता  है  ।

 एकाधिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कम्पनियां  सभी  आदाय  पत्र प्राप्त  कर  लेती  हैं

 जिनसे  नए  उद्यमी  औद्योगिक  क्षेत्र  में  ster  नहीं  कर  पाते  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बड़े  एककों  ने

 कितने  आशय  पत्रों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  है  ।  सरकार  को  इस  अधिनियम

 के  उपबन्धों  को  इस  सम्बन्ध  में  कड़ाई  से  लागू  करना  चाहिए  |

 एक  और  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  सरकार  आयात  पर  नियंत्रण  रखना  चाहती  नयी

 निर्यात-आयात  नीति  के  अनुसार  केवल  आयात  से  500  करोड़  रुपए  की  बचत  होने  की  सम्भावना  है  ।

 परन्तु  मैं  इस  बात  से  हैरान  हूं  कि  सोडा-ऐसा  जैसी  एक  साधारण  मद  का  आयात  हो  रहा  जबकि

 हवा  प्रचुर  मात्रा  में
 देश

 में  उपलब्ध है
 ।  यह  बात  कि

 वह  दंश  में
 उपलब्ध  नही ंहै  बिल्कुल  सही  नहीं  है

 ।

 सरकार  ने  देश  में  इसकी  पर्याप्त  मात्रा  उत्पादन  क्षमता  का  प्रबन्ध  किया है  ।  आप  सोडा

 आयात  करने  की  अनुमति  देते  इससे  मजबुर  होकर  देश  के  उत्पादक  आजकल  अधिष्ठापित  क्षमता

 का  केवल  50  ही  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  अतः  माननीय  मंत्री  श्री  तिवारी  को  कि  एक  बहुत

 अनुभावी  मंत्री  आयात  को  तुरन्त  बन्द  करना  चाहिए  क्योंकि  यह  देश  के  उद्योग  के  हित  में  है  ।

 सरकार  ने  देना  में  प्रचुर  म  नत्रा  इन्सुलेशन  बनाने  का  लाइसेंस  दे  दिया  है  ।  दक्षिण  भारय  में  के  निर्माता

 अधिष्ठापित  क्षमता  था  पूरा  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  पिछले  ऊर्जा  मंत्री  की  सलाह  पर  करोड़  रुपए  के

 कांच  के  cared  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  इससे  देश  के  उ  उद्योग  पर  बुरा  प्रभाव

 पड़ा  आयात  किए  गए  ata  के  इन्युलेटर  बेकार  पड़  हैं  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा  :  हां  यह  कहिए  |

 श्री  के०  Ao  कोसलराम  :  ऐसी  स्थिति में  आप  कैसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  देशी  उद्योग

 का  विकास हो  ?

 देश  में  औद्योगिक  असंतुलन  भी  है  ।  नग  रीय  क्षेत्रों  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  कीमत  पर  विकास

 हो  रहा  मुझे  व्यक्तिगत  रूप  से  मालूम  है  कि  मैसेज  कोठारिस  आफ  मद्रास  को  मद्रास  के  निकट

 प्रोपिलिहन  ग्लाइकल  संयंत्र  लगाने  की  अनुमति  दी  गई  है  जबकि  तमिलनाडु  सरकार  संयुक्त  क्षेत्र मे ंउसी

 तरह  के  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  धारंगाधरा  कैमिकल  aes  के  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  किया  गया

 यह  कारखाना
 मे  रे

 अपने  गोव  में  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  प्रा  सदन  250  टन  क्लोरीन  जाया  हो

 रहा  परन्तु  यदि  संयुक्त  क्षेत्र  के  इस  संयंत्र  के  लिए  अनुमति  दे  दी  जाती  तो  ag  बहुत  लाभदायक  सिद्ध

 होता  परन्तु  दुर्भाग्य-वश  इसके  लिए  अनुमति  नही  दी  मैंने  श्री  तिवारी  को  अनेक  पत्र  लिखे  हैं

 तथा  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  मुझे  लिखा  है  कि  वहू  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  कर  रहे

 मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  को  भी  पत्र  लिखा  तथा  qa  उसक  उ  तर  आया  है  ।

 तिवारी  जी  को  लिखे  गए  मेरे  पत्रों  के  बावजूद  मेससे  कोठा रिस
 को  लाइसेंस  दे  दिया  गया  ।

 उनपर  दो  बार  छापा  मारा  गया  |  करोड़ों  रुपए  जब्त  किए  गए  हैं  ।  केवल  यह  ही  नहीं  |  उनपर  मुकदमा

 भी  चलाया  गया  है  ।  ऐसे  लोगों  को  आशय  पत्र  दिए  गये  हैं  किन्तु  संयुक्त  क्षेत्र
 को

 कृपया  इस

 बात  पर  विचार  करें  ।  यह  एक  गम्भीर  विषय  आपने  मुक्के  उत्तर  भेजा  मैंने  भी  बहुत  से  पत्र
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 लए

 लिखे  हैं
 ।

 कृपया  इस  पर  फिर  से  विचार  करें  तथा
 देखें

 कि  जहां  तक  सम्भव हो  ऐसे  उद्योग  ग्रामीण

 क्षेत्रों में  स्थापित  हों  ।  घन्यवाद ।

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  सभापति  देश  में  बेचारों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।

 इसके  आंकड़े  उपलब्भ  करना  बहुत  ही  कठिन  कार्य है
 ।  फिर  भी  एक  अनुमान  है  कि  इन  बेकारों  की

 संख्या  15  से  20  करोड़  के  लगभग  होगी  ये  शिक्षित  अशिक्षित  प्रशिक्षित  अद्ध  प्रशिक्षित  हैं

 और  अप्रशिक्षित  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  ये  बेरोजगार  और  अद्ध  बेरोजगार  हैं  ।  इन  सबकी  संख्या  लगभग

 15  से  20  करोड़ है  इन्हें  काम  देने  के  लिए  आपके  विभाग  को  ही  सोचना  होगा

 ये  अधिकांश  बेरोजगार  कई  राज्यों  में  और  गांवों  में  हैं  और  इनके  कारण  वहां  अशांति

 सब  जगह  आतंक का  वातावरण  आप  तो  गांव  के  रहने वाले  आप  सारी  बातों को  अच्छी

 तरह  से  जानते  हैं  कि  किस  तरह  से  बिहार  उडीसा  आपके  राज्य  मध्य  प्रदेश  में  तथा  अन्य

 प्रदेशों  में  कितनी  waif  हो  क्या  रहा है  ?  हो  यह  रहा  है  कि  ये  जो  गांवों  में  बसने  वाले  बेकार

 लोग
 जो  खेतों

 में
 काम  करते  खेत  मज़ार  सीमान्त  कृषक  हैं

 और
 लघु  कृषक  इनके  पास

 साल  भर  काम  नहीं  है
 ।  इन्हें  काम  चाहिए

 ।
 ये  काम  मांग

 किससे
 रहे  हैं  ?  उन  लोगों  से  मांग  रहे

 हैं  जो  भूखे  अद्ध  भूखे  वे  इन्हें काम  नहीं  दे  सकते  ये  हैं  गांव के  इसके  बारे  में

 प्रबन्ध  तो  आपको  करना  होगा  ।  यदि  आप  ग्रामीण  क्षेत्रों  हर  गांव  में  लघु  कुटीर  उद्योग

 स्थापित  कर  दें  तो  यह  काम  बड़ी  आसानी  से  हो  सकना  है  ।  इसके  द्वारा  आप  इन  सारे  लोगों  यानी

 अधिकांश  लोगों  को  काम
 दे  सकते  इससे

 अपने  देश  की  दशा  भी  सुधारी जा
 सकती  लेकिन

 दुःख है  कि  ऐसा  हो  नहीं रहा  है  ।

 ये  गांवों  में  रहने  वाले  लोग  जिन्हें  कि  हम  प्रशिक्षित  कह  सकते  ये  चमार  लोहार

 कुम्हार  हैं  सुनार  बुनकर  रस्सी  बांटने  वाले  लोग  टोकरी  बनाने  वाले  लोग  चटाई  बनाने

 वाले  लोग  हैं
 ।  सब  अपनी  अपनी  तरह  के  कारीगर  गांवों  में  हैं  लेकिन

 उनके  पास  कोई  काम  नहीं  है
 ।

 वे  दहर की  तरफ भाग  रहे  हैं  ।  फुटपाथ पर  भूख  से
 मर

 रहे
 उनको  कोई  देखने  था  उनकी

 कोई  सुनने  वाला  नहीं  इनके  लिए  कुछ  व्यवस्था  आप  कर  सकते  आपका  विभाग  कर  सकता  है  ।

 आप  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिनको  सारी  चीजों  की  जानकारी  है  ।  आपने  इन  गांवों  में  रहने  वाले

 इन  कारीगरों  के  लिए  कुछ  कच्चे  माल  का  प्रबन्ध  कर  दिया  तो  यह  सवाल  उठेगा  कि  बिक्री  कैसे  हो  ।

 ये  जो  उत्प।दन  उनकी  बिक्री  का  प्रबन्ध  भी  आपको  करना  उन्हें  बाजार  देना  है  ।  उनके  बनाए

 माल  को  आप  विदेशों  में  भी  मेज  सकते  हैं  ।  बड़े  शहरों  में  भी  भेज  सकते  हैं  ।  थोड़ी ऐसे  माल की  खपत

 जरूर  महंगी  हो  सकती  लेकिन  फिर  भी  इन  लोगों  को  प्रोत्साहन  देनी की  जरूरत  यदि

 बड़े  पैसे  वाले  लोग  इन  गांवों  की  बनी  हुई  चीजों  का  इस्तेमाल  करेंगे  तो  निश्चित  रूप  से

 अन्य  लोग  भी  इस्तेमाल  करेंगे  और  इस  प्रकार  काम  ग्रामीण  भर  लघु  उद्योग के  सम्बन्ध

 में  बहुत  सी  समितियां  बनी  हैं  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  समितियां  बनती  चली  आ
 रही  1955

 में  सर्वे  समिति  बनी  और  उसकी  रिपोर्ट  भी  आई  ।  लेकिन  उस  पर  कोई  काम  नहीं  उसके  बाद

 बहुत  सी  सिफारिशें  की  लेकिन  सब  कागज  पर  रह  अगर  काम  हुआ  होता  तो  आपको

 287



 20  1983
 अनुदानों  की  मांगें  1983-84

 और  हमको  दिखाई  देता  ।  अप
 सबने  गांवों को  देखा

 ग्रामीण  अंचल
 में  कोई  काम  नहीं हो  रहा

 इस  ओर  विशेष  ध्यान  देने
 की

 आवश्यकता  है  ।

 विगत  दिनों  मैंने  आपके  विभाग  की  सलाहकार  समिति  में  इस  प्रत  को  उठाया  था  ।  तीन  दिन

 इस  पर  लगातार  वाद-विवाद  होता  रहा  ।  नतीजा  कुछ  नहीं  निकला  ।  आपने  रिपोर्टे  दे  दी  ।  उन

 हम  उन  रिपोर्टों  का  विरोध  करते  रहे  और  अ।प  उनका  पक्ष  लेते  नतीजा  कुछ  नहीं  निकला  ॥

 सब  बेकार  हो  गया  ।

 अनेक  वर्षों  से  पिछड़े  और  उद्योग  में  पिछड़े  क्षेत्रों  की  चर्चा  चल  रही  आपकी  रिपोर्टें  के

 अनुसार  1982  में  इनका  चयन  किया  गया  था  लेकिन  इस  क्षत्र  में  काम  कुछ  नहीं  हुआ  पिछले

 7-8  वर्षों  में  इसमें  न  बराबर  काम  हुआ  है  ।

 मेरा  क्षेत्र  भोजपुर  जिले  का  आधा  भाग  और  पटना  जिले  का  परिचित  इलाका है  ।  इन  दोनों

 जिलों  में  धान  की  बहुत  अच्छी  फसल  होती  हैं  ।  यदि  हम  यह  कहें  तो  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  कि  ये

 दोनों  जिले  मिलकर  पूरे  बिहार  को  भोजन  देते  हैं  ।  यहां  पर  धान  और  गेहूं  का  इतना  उत्पादन  होता

 लेकिन  इन  दोनों  जिलों  में  कोई  उद्योग  नहीं
 है  ।  भोजपुर  जिले  में  एक  भी  उद्योग  नहीं

 ait  राम  प्यारे  पत्रिका  :  पेपर  मिल  है  ?

 श्री  चन्द्र  देव  प्रसाद  वर्मा  :  एक  छोटा  सा  प्राइवेट  कारखाना  खोल  कर  रखा  हुआ  वह  भीं

 चलता  नही ंहै
 ।  वहां  पर  तेल  और  सीमेंट  का  कारखाना  लगाया  जा  सकता  वहां  पर  इतना

 पुआल  पैदा हो  रहा  है  कि  ये  कारखाने  चलाए  जा  सकते

 श्री  राम  प्यारे पत्रिका  :  राइस  मिलें हैं  ?

 सभापति  महोदय  (st  चिन्तामणि  पाणि गय रही  )  :  आप  बीच  में  मत  बोलिए  ।

 श्री  चन्द्र  देव  प्रसाद  बर्मा
 :

 तेल
 और  सीमेंट

 के  कारखाने  खोले  जा  सकते हैं  इस

 भोर  कोई  काय  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सभापति  आज  कागज  का  बहुत  महत्व

 सरकार  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  दिया है  कि  एक  जनवरी  1902  को  संगठित  क्षेत्र  में  कामज
 भीर  गत्ते  का  उत्पादन  करने  वाले  159  एकक  थे  जिनकी  कुल  क्षमता  18.16  लाख  मीट्रिक  टन  वाचिक

 जैसा  मैंने  कहा है  कि  इसकी  क्षमता  प्रतिशत  गिर  रहा  ऐसा  लगता  है  कि  इस  पर  पुरा
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  कुछ  वर्षों  में  कागज  उद्योग  की  क्षमता  उपयोग  85.5  प्रतिशत  से  गिरकर

 74.6  प्रतिशत  हो  गई  है  यानी  चार-पांच  प्रतिश्त  के  हिसाब  से  प्रति  वर्ष  गिर  गई  सरकार  ने  अपनी

 रिपोर्टे  में  कहा  है  कि  क्षतता  का  कम  उपयोग  किए  जाने  का  मुख्य  कारण  कोयले  को  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  लाने-ले-जाने  के  लिए  वैगनों  का  न  मिलना  इसको  कौन  देखेगा  ?  यह  सामंजस्य  तो

 आपको  स्थापित  करना  सामंजस्य  स्थापित  करके  ही  इस  काम  को  आसानी  से  कर  सकते  हैं  ।

 लेकिन  यह  नहीं  हो  सका  और  न  हो  रहा  है  ।
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 आज  अखबारी  कागज  की  मांग  बढ़  रही  ऐसा  प्रतीत  होता  है  ।  1982-83  की  3.60  लाख

 मीट्रिक  टन  अखबारी  कागज  की  मांग  थी  ।  आपने  एक  लाख  35  हजार  मीट्रिक  टम  अपने  उत्पादन

 से  जुटाया  और  बाकी  बिदेश  से  लिया  ।  नयी  परियोजनाओं  के  बारे  में  आपने  कहा है  कि  वे  1982

 में  चालू  हो  गई  थीं  ।  लेकिन  पता
 नहीं  क्यों

 रुक  केरल  अखबारी  कागज  परियोजना  और  मंसुर

 पेपर  मिल्स  के  बारे  में  भी  आपने  कहा  कि  ये  1981  में  चालू हो  गई  थीं  ।  पता  नहीं क्या  ये  भी

 नहीं  चल  पायीं  ?  आपने  जितनी  भी  परियोजनाएं  बनायी  वे  सब  खटाई  में  हैं  ।

 सभापति  महोदय  (att  चिन्तामणि
 :  आपकी  बोलने  की  स्पीड  कम  यह  तो

 किसान  की  स्पीड  मंत्री  जी  गांवों  की  हालत  अच्छी  तरह  जानते  किसानों  के  लिए  एच०  एम०

 टी
 ०  द्वारा  टिकटों  का  उत्पादन  करवा  रहे  लेकिन  पावर  टीलर  का  नहीं  ।  कोई  भी  छोटा  किसान

 इतने  महंगे  ट्रक्टर  को  नहीं  खरीद  सकता  ।  इसकी  80  हजार  रुपए  से  ऊपर  कीमत  रखी  गयी  है  ।

 पावर  टीलर  बनाइए  जो  10  और  15  हजार  रुपयों  के  बीच  हों  जिससे  किसान  उन्हें  आसानी  से  खरीद

 और  उत्पादन  भी  बढ़ा  सकें  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  बिहार  की  कुमार  धुबी  इंजीनियरिंग  बक्स  की  ओर  ले  जाना  चाहता

 1979  में  यह  कारखाना  बन्द  हो  गया  जिसके  कारण  3,000  मजदूर  बेकार  पड़े  हैं  और  उनके

 परिवार  के  लगभग  22,000  लोग  भूखों  मर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्णय  लिया  था  इसको  टेक

 ओवर  करेंगे  मुख्य  मन्त्री  ने  रेडियो  से  उसकी  घोषणा  भी  कर  बिहार  विधान  सभा  में  बिल  भी

 स्वीकृत  हो  लेकिन  केन्द्र  में  वह  बिल  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  पड़ा  हजारों  लोग

 भूखों  मर  रहे  हैं  अतः  मजदूरों  का  ख्याल  करते  हुए  इस  काम  की  शीघ्र  कर  दी
 जिए

 |

 कृषि  पर  आधारित  जो  उद्योग  हैं  उनको  बढ़ावा  देने  की  जरूरत  जो  रुगण  औद्योगिक  केन्द्र

 यूनिट्स  हैं  उनका  राष्ट्रीयकरण  करने  की  आवश्यकता  सीमेंट  और  विद्य,/त  उत्पादन  के  लिए

 छोटे-छोटे  का  रखाने  बनाने  की  जरूरत  है  ।  मैं  चाहुंगा  कि  औद्योगिक  नीति  पर  यदि  इन  सब  बतों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सोचने  की  जरूरत  हो  तो  जरूरत  सोचा  जाय  ।

 पटना  जिले  में  बरतन  बनाने  वे  कई  गांव  जैसे  परेव  एक  गांव  हैं  जहाँ  बहुत  as  पैमाने  पर

 लोग  बरतन  बनाते  ये  पीतल  शर  कांपे  के  ada  पूरे  राज्य  को  सप्लाई  करते  इसके

 विकास  के  लिए  आपको  अधिक  से  अधिक  उन्हें  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  )  :  सभापति  भारत ने  अपने  औद्योगिक  विकास

 की  गति  काफी  तेज  कर  दी  है  और  आज  विकासशील देवों  में  भारत  का  महत्वपूर्ण  स्थान  अपनी

 उत्पादन  क्षमता  बढ़ाकर  और  निर्यात  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  करके  देश  कतिपय  क्षेत्रों  में  आत्म-निर्भरता  की

 ओर  अग्रसर  हो  रहा  है  ।  आयात  प्रतिस्थापन  की  सफलता  के  कारण  मुख्य  क्षेत्रों  में  आयात  में  कमी

 करदी  गई  देश  के  औद्योगिक  और  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  विकास  के  लिए  आवश्यक  बहुत  से

 उपकरण  आज  देग  में  ही  बन  रहे  औद्योगिक  विकास  देश  की  नीतियों  और  कां  क्रमों
 के

 रूप  है  ।
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 16.59  (  उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन

 1982-83  का  वर्ष  औद्योगिक  विकास  की  दृष्टि  से  अच्छा  वर्ष  नहीं  था  Pasa  भर  में

 मन्दी  रही  है  और  हमारा  देश  भी  इसके  प्रभाव  से  मुक्त  नहीं  रह  सकता  ।  भयंकर  सुखे  के  कारण  पन

 बिजली  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  कारणों  से  इस  वर्ष  में

 उत्पादन  4.5  प्रतिशत  कम  हो  गया  जबकि  1981-82  में  यह  ४.6  प्रतिशत  कम  हुआ  था  और

 1980-81  में  4  प्रतिशत  कम  हुआ  था  ।  यह  हर्ष  की  बात  है  कि  कई  प्रमुख  क्षेत्रों  जैसे  कच्चा  पेट्रोलियम ,

 वनस्पति  उर्वरक  आदि  में  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  हुई  तापीय  बिजली  के

 उत्पादन  में  सुघार  हुआ  है  और  तापीय  संयंत्रों  के  संयंत्र  भार  में  देश  में  लगभग  2  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।

 वस्त्र  क्षेत्र  में  वृद्धि
 दर

 में  कमी  बहुत  अधिक  रही  है
 ।  इस

 क्ष  त्र  में  सबसे  लम्बे
 अस  तक  हड़ताल  रही

 इसका  हमारी  अथेव्यवस्था  पर  असर  पड़ा  लघु  क्षेत्र  में  कायें  काफी  हुए  हैं  ।  खादी  और

 लोग  क्षेत्र  में  उत्पादन  20  प्रतिशत  बढ़ा  निवेश  भी  काफी  हुआ  है  और  वर्ष  के  दौरान  पूंजी  निगमों

 का  एक  रिका  रहा  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  शानदार  काम  हुआ  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  में

 at  के  पहले  नौ  महीनों  में  शुद्ध  लाभ  लगभग  360  करोड़  रुपये  था  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  में

 यह  134  करोड  रुपए  था  मन्दी  और  थोड़े  समय  की  विपत्तियों  के  बीजद  औद्योगिक  क्षेत्र  में  भविष्य

 के  लिए  आशा  बंधी  है

 1983-84  के  केन्द्रीय  बजट  में  भौद्योगिक  विकास  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया  है  ।  इसमें

 बचत  को  निगमित  क्षेत्र  में  वृद्धि  फिजूलखर्ची  को  कम  करने  तथा  लाभांश  देने  वाली

 कम्पनियों  को  और  अधिक कर  देने  के

 लिए  प्रेरित
 किया  गया  है  ।  उद्योगों  की  दृष्टि से  कुछ  सराहनीय

 कदम  सुझाए  गए  हैं
 :

 देश  में  गैर-निगमित  निवेशकों  और  अप्रवासी  भारतीयों  के  लिए  नई  रियायतें  घोषित

 की  गई  हैं  ।

 भारत  के  औद्यौगिक  विकास  बैंक  में  जमा  योजना  एक  नया  कदम है  ।

 उत्पादन  के  सथ  जुड़े  उत्पाद-शुल्क  की  रियायतें  उत्पादन  के  लिए  एक  अच्छा

 प्रोत्साहन  है  ।

 क्रमिक  उत्पादन  पर  करों  की  रियायतों  से  निर्यात  में  विधि  होगी  ।

 चुनींदा  विकासोन्मुख  क्षेत्रों  को  दिए  गए  वाणिज्यिक  ऋणों  पर  बेंकों  द्वारा  लिए  जाने

 वाले  ब्याज  की  दर  की  अधिकतम  सीमा  में  कमी  एक  सर हनी ग्र  कदम  है  ।

 (&:)  भूमि  और  setter ty  की  बिक्री  पर  पंजी  लाभ  में  कर  की  छट  एक  स्वागत  योग्य  कदम

 इससे  उद्योग  शहरों  रो  हटकर  कम  भीड़  वाले  क्षेत्रों  में  चले  जायेंगे  |

 केन्द्रीय  बजट  वास्तक  में  औद्योगिक  विकास  की  ओर  उन्मुख  है  ।

 इस  ay  उद्योग  मन्त्रालय ने  भी  शानदार  रिकार्ड  स्थापित  किए  1982  में  1981  की

 अपेक्षा  14  प्रतिशत अधिक  आदाय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  1043  अन्य  पत्रों  में  से  5  प्रतिदिन  पिछडे

 क्षेत्रों को  दिए  गए  हैं  और
 159  उन  जिलों  को

 दिए  गए  हूँ  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  प्रौद्योगिकी  की

 पर्याप्त  क्षमता  बनाने  की  निर्यात  की  ऊर्जा  संरक्षण  तथा  मध्य  दर्जे  के
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 उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  करने  की  a  मंत्रालय  ने  अनुसूचित  उद्योगों  की  सुची  पुनः  तैयार  की

 इससे  कतिपय  क्ष  त्रों  में  औद्योगिकीकरण  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  जिलों  पर  अधिक  बल  दिया

 गया  है  जहां  कोई  उद्योग  नहीं

 देश  में  87  जिलों  को  ऐसे  जिले  घोषित  करके  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया

 गया है  ।  इन  जिलों  में  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  और  डी०  जी०  टी ०  के  रजिस्ट्रीकरण  को  सबसे  अधिक

 प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  इसके  बावजूद  मन्त्रालय  को  उद्योगपतियों  को  उन  जिलों  में  जाने  के  लिए  राजी

 करना  होगा  जहां  मूलभूत  सुविधायें  नहीं  हैं  अन्यथा  क्षेत्रीय  असंतुलन  sx  नहीं  होगा  ।.  श्रीमन  जब

 किसी  ऐसे  जिले  के  लिए  जिसमें  कोई  उद्योग  नहीं  लाइसेंस  दे  दिया  जाता  है  तो  उद्यमियों  को  किसी

 और  स्थान  पर  जाकर  उद्योग  स्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  ऐसा  होता  है

 कि  जब  लाइसेंस  दे  दिया  जाता  है  तो  उद्यमी  स्थान  बदल  देते  हैं  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  ऐसे  जिलों

 के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  भी  दिए  जाने  चाहिए  ।

 पिछड़े  जिले के  लिए  केन्द्रीय  सहायता दी  जाती  परन्तु  इस  पिछड़े  जिले  के  लिए  15

 प्रतिश्त  से  बढ़ाकर  25  प्रतिशत  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  जो  वित्तीय  संस्थाएं  पिछड़े  जिले  को

 यती  दरों  पर  ऋण  देती  हैं  उन्हें  ऐसे  ऋण  उन  जिलों  में  भी  देने  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।

 ऐसे  जिलों  के  लिए  करों  में  राहत  भी  दी  जानी  चाहिए  इसके  बिना  ऐसे  जिलों  का

 शहरीकरण  करना  कठिन  होगा  ।  पिछड़े  जिलों  में  भी  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  मेरे  ध्यान  मे  ऐसे  उदाहरण

 आए  हैं  जिमें  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  बड़े  औद्योगिक  ग्रहों  के  लिए  कठिनाइयां  पदा  कर  दीं  ।

 प्राकृतिक  संसाधनों  वाले  पिछड़  जिलों  में  बड़े  गह  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रत  ही  उद्योग  स्थापित

 कर  सकते  हैं  क्योंकि  उनमें  भारी  पूंजी  की  जरूरत  होती  जब  तक  बड़-बड़  औद्योगिक  गृहों  को

 ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  तब  तक  बड़ी  घनसाली  उद्योगों  में  नहीं  लगाई  जा  सकेगी  ।

 हाल  ही  के  एक  मले  में  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  उड़ीसा  में  एक  पिछड़े  जिले  में  बड़े  उद्योग  के  लिए

 प्रोत्साहन  के  लिए  20  प्रतिशत  की  अं द्य दान  के  लिए  कहा  है  जबकि  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं

 के  लिए  मानक  सिद्धांत  केवल  17.5  प्रतिशत है  जिसे  घटाकर 15  प्रतिश्त  कर
 दिया  गया  मेरे

 विचार  में  औद्योगिकीकरण  की  दष्टि  से  ऐसा  कड़ा  रवैया  पिछड़े  क्ष  त्रों  तथा  उद्योग विहीन  जिलों  के

 हितों  के  प्रतिकूल  होगा  ।

 अब  मैं  विजय त  के  बारे में  कुछ  कहूंगा  जोकि  औद्योगिक  विकास
 के

 लिए
 बहुत  जरूरी  है  ।

 बिजली  की  कमी  के  कारण  देश  के  कई  उद्योगों  में  क्षमता  के  उपयोग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  मुझे

 खली  है  कि  उद्योग  मन्त्रालय  ने  कैटिच  डीजल  सेट  लगाने  वाले  यूनिटों  के  लिए  कुछ  रियायतें  और

 सुविधाएं  दी  परन्तु  थे  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  अब  गैर-सरकारी  अथवा  संयुक्त  क्षत्र  में  तापीय  बिजली

 संयंत्रों  की  इजाजत  दे  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्ट  नीति  बनानी  मुझे  पता

 चला  है  कि
 कुछ  राज्यों  ने  संयुक्त  क्षत्र  में  ऐसे  तापीय  संयंत्रों  के

 लिए  प्रस्ताव भेजे  हैं  ।  इसके  अलावा

 कैटिच  पावर  उत्पादन  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाने  सभी  क्षत्रों  में  विजय  त  प्रजनन

 को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  इस  सम्बन्ध  में  मैं  भारतीय  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  का  जिक्र

 करना  चाहुंगा  ।  इस  संस्थान  द्वारा  कुछ  नए  तापीय  संयंत्रों  क ेलिए  दिए  गए  उपकरण  संतोषजनक  ढंग
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 से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  संस्था  विद्युत  उपकरण  सप्लाई  करती  है  इसलिए  इसे  उनके

 विकास  और  अनुसंधान  में  सुधार  करना  चाहिए  ताकि  इसके  विजय त
 संयंत्र  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य

 कर  हक

 लघु  क्षेत्र  में  मृत्यु दर  बहुत  अधिक है
 ।  इसका  कारण यह  है  कि  बाजार  का  सर्वेक्षण

 किये  बिना  समानान्तर  और  प्रतिद्वन्द्वी  उद्योगों  को  अन्धाधुन्ध  बढ़ावा  दिया जा  रहा  बड़े-बड़े

 जैसे  डाक  और  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  को  विपणन  सम्बन्धी

 बता  देनी  चाहिए  ।  बड़े-बड़े  उद्योगों  और  उनकी  सहायता  कंपनियों  के  बीच  ges  सके  स्थापित

 करना  जरूरी  जिला  उद्योग  केन्द्र  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहे  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  के  केन्द्रीय  बजट  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  लिए  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  राज्यों  को

 सहायता  देने  का  उपबन्ध  किया  जाना  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  की  लागत  राज्यों

 पर  बड़ा  भारी  बोग  है  ।

 विभिन्‍न  क्षे  त्रों  को  लेवी  सीमेंट  सप्लाई  करने  में  भी  कठिनाई  है  ।  यद्यपि  सीमेंट  का  उत्पादन

 बढ़  गया  है  तथापि  बहुत  से  गैर-सरकारी  उद्योग  सीमेंट  नियंत्रक  द्वारा  आवंटित  लेवी  सीमेंट  के  कोटे

 को  विभिन्न  क्षत्रों  को  सप्लाई  करने  में  गड़बड़ी  कर  रहे  हैं  ।  ऐसे  उद्योगों  को  दंड  दिया  जानां  चाहिए  ।

 उद्योगों  की  विभिन्न  समस्याओं  को  हल  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  एक  मजबूत  तंत्र  बनाया

 जाना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां  कोयला  बिजली  औद्योगिक  सम्बन्ध  तथा  वित्त

 आदि  के  सम्बन्ध  में  कठिनाइयां हैं  ।  इसके  लिए  भरसक  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  मेरे  एक  अतारांकित

 प्रहर  के  उत्तर  में  माननीय  मन्त्री  ने  बताया  कि  भारी  उद्योग  और  औद्योगिक विकास  मन्त्रालय  तथा

 डी०  जी०  टी
 ०

 डी०
 के

 प्रतिनिधियों  द्वारा  गठित  एक  केन्द्रीय  कक्ष  होना  जो
 सम्बन्धित

 कार्यकलापों के  सम्बन्ध  में  जानकारी  दे  और  उनके  बीच  तालमेल  रखे  ।  परन्तु  मेंरा  कहना यह  है  कि

 विभागों  के  बी  मर  तालमेल  रहना  चाहिए  ।  ताकि  जब  कभी  भी  कोई  उद्योग  रुग्ण  हो  जाए  तो  सरकार

 को  उसकी  मदद  करनी  चाहिए  ताकि  बेरोजगारी  की  समस्या  और  उद्योग  के  विकास  की  समस्या

 हल  की  जा  सके

 मैं  दो  और  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  उद्योग  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  एक  तो  पिछड़

 क्षेत्रों  सम्बन्धी  शिवरानी  समिति  के  बारे  में  सरकार  के  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  है  और  दूसरा  एक

 मिक  कम्पलैक्स  को  सम्बन्धित  नीति  के  बारे  में  इन  दोनों  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  केन्द्रीय  सरकार

 at  नीतियां  स्पष्ट  होनी  चाहिए  ।

 विकसित  देशों  में  अनुसंधान  तथा  विकास  की  जिम्मेदारी  गैर-सरकारी  उद्योगों  की  होती  है

 परन्तु  हमारे  में  गैर-सरकारी  उद्योग  इस  दिशा  में  बहुत  कम  कार्य  कर  रहे  अनुसंधान  और

 विकास  के  लिए  कुछ  रियायतें  तथा  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  परन्तु  उनका  परिणाम  संतोषजनक  नहीं  है  1

 हमारी  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  कर  रही  हैं  परन्तु  प्रयोगशाला  अनुसंधान  और

 उसके  परिणामों  को  उद्योगों  में  लागू  करने  के  काम  में  बहुत  कुछ  करना  बाकी  है  ।  विशव
 में

 प्रौद्योगिकी
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 के  क्षेत्र  में  तेजी  से  प्रगति  हो  रही  है  ।  हमारे  देवा
 में  भी  विकास  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  अन्यथा

 हम  अन्य  देशों  के  साथ  प्रतिद्वन्द्विता  में  पिछड़  जाएंगे  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  हमारे  में  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  को  उठाने  के  लिए  उद्योग  मन्त्रालय

 द्वारा  एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  जानी

 इन  दादों  के  साथ  में  इस  मांग  का  करता  हूं
 ।

 खरी  गंगाधर  एस०  कुचल
 '

 उपाध्यक्ष  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  के  अनुदानों

 की  मांगों  का  समथेन  करता  हूं
 ।

 मैं  अपने  विचार अपनी  मातृभाषा  मराठी  में  व्यक्त  करू
 गा  |

 रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  मामले  में  उद्योग  का  स्थान  कृषि  के  बाद  आता  है  ।  उद्योग वि ही न

 जिलों  का  पता  लगाने  तथा  वहां  पर  उद्योग  स्थापित  करने  में  उन्हें  प्राथमिकता  देने  की  सरकार  की

 नीति  सराहनीय  है  इस  नीति  के  क्रियान्वयन के  कारण  उन  क्षेत्रो ंके  साथ  अन्याय हो  सकता है  जहां

 उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  जाते  खरकी  वहां  पर
 ऐसे

 उद्योगों
 के  लिए  क्षमता  मौजूद  इससे  हमारे

 उत्पादन पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  गा  और  हमारा  निर्यात  भी  रुक  जायेगा  ।  निर्यात  के  गिरने  पर

 व्यापार  संतुलन  बिगड़  उद्योगों  के  संतुलित  विकास  न  किए  जाने  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  की

 आय  कम  हो  जाएगी  इसलिए  सभी  ब्लाकों  और  ताल्लुक़ात  को  लाभ  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  इस  नीति

 पर  पुर्नविचार  fear  जाना  योजनाबद्ध  उद्योगों  के  लिए  जिले  के  बजाय  ताल्लुक  को  इकाई

 माना  जाना  चाहिए  ।  उदाहरणार्थ  महाराष्ट्र  में  चन्द्रपुर  और  औरंगाबाद  जिलों  को  कुछ

 ag  पहले  पिछड़े  जिले  घोषित  किया  गया  था  ।  यदि  इन  जिलों  में  पिछड़  पांच-छह  वर्षों  की

 मिक  प्रगति  को  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  वहां  उन  जिलों  में  बीस  से  पच्चीस  किलोमीटर  के  क्षेत्र  में

 उद्योग  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  इस  कारण  जिले  क॑  अन्य  क्षेत्र  औद्योगिक  विकास  से  बंचित  रह  गये

 कुछ  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के जमाव  को  रोकने  के  लिए  सरकार  को  उद्योगविह्दीन  ताल्लुक  की  नीति

 की  घोषणा  करनी  च।हिए  ।  इससे  स्थानीय  उद्यमी  AT  उद्योग  आरंभ  कर  सकेंगे  |  इससे  राज्य  सर  कारों

 की  अपेक्षा  केन्द्रीय  सरकार  को  अधिक  लाभ  होगा  ।  क्योंकि  सरकार  भास्कर  और  अन्य  निगमित  कर

 वसूल  करके  अधिक  राजस्व  कमा  सकती  है  ।

 चन्द्रपुर  जिले  के  विभाजन  के  बाद  गाडी  रोली  एक  नया  जिला  बनाया  गया  है  ।  परन्तु  सरकार

 ने  इसे  पिछड़ा  जिला  घोषित  नहीं  किया  है  ।  सरकार  को  इसे  तुरन्त  पिछड़ा  जिला  घोषित  कर  देना

 चाहिए

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  तीन  ताल्लुक  हैं  अर्थात  करमला  और  अक्कलकोट  जहां

 मध्यम
 और  बड  उद्योग  नहीं  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता हूं  कि  ag इन  ताल्लुकों में उद्योग में  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करे  ।  जब  तक  ग्रामीण  क्षत्रों  में  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  जायेंगे

 तब  तक  देश  में  बेरोजगार रो  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।

 हमारे  देश  में  लघु  उद्योग  अच्छी  प्रगति  कर  रहे  यह  हर्ष  की  बत  है  कि  इस  क्षेत्र  का

 वार्षिक  उत्पादन  32000  करोड़  रुपए  का  है  और  हम  2000  करोड़  रुपए  का  माल  निर्यात  कर  रहे

 *मराठी  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  क  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 i!

 लघु  उद्योगों  में  इस  क्षेत्र
 के 75  लाल  आदमी  काम  कर  रहे  हैं  ।  इन  उद्योगों  को  सरकार  का  पर्याप्त

 संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  ।  बड़े  उद्योगों  की  तुलना  में  छोटे  उद्योग  नहीं  पनप  पाते  ।  किसी  बड़  वृक्ष  की

 छाया  में  कोई  छोटा  पौधा  नहीं  wa  सकता  ।  इसी  प्रकार  बड़े  उद्योगों  की  प्रतिस्पर्धा  में  छोटे  उद्योग

 पिछड़  जाते  हैं  ।  लघु  उद्योगों  के  लिए  उत्पादन  के  कुछ  क्षेत्र  आरक्षित  किए  जाने  चाहिए  ।  लघु  उद्योग

 तभी  पनप  सकते  हैं  जब  बड़े  उद्योगों  को  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  न  करने  दिया  जाए  |  सरकार  को

 ay  उद्योगों  के  50%  माल को  खरीद  लेना  चाहिए  ।  इस  समय  सरकार  केवल  दो  सौ  दस  करोड़

 रुपए  का  माल  लघ  उद्योगों से  खरीदनी  है
 ।  यह  बहुत  कम है

 |  सरकार  को  लघु  उद्योगो ंके  विकास के

 लिए  एक  निश्चित  नीति  अपनानी  चाहिए  ।

 खादी  और  ग्रामोद्योग  का  औद्योगिक  विकास  में  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  इससे  कुटीर  उद्योगों  को

 बढ़ावा  मिलेगा  जिससे  ग्रामीण  क्षत्रों  में  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ।  इस  समय  इन

 उद्योगों  में  35  लाख  लोग  काम  कर  रहे  हैं  ।  यह  प्रगति  संतोषजनक  है  ।  इस  क्षेत्र  में  840  करोड़  रुपए

 के  मूल्य  का  उत्पादन  हआ  है  ।  ये  उद्योग  अदीक्षित  नर-नारियों  कोरोजगार  प्रदान  करेंगे  |  परन्तु  खादी

 और  ग्रामोद्योग  are  ग्रामीण  क्षत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए  पुरे  उत्स।ह  के  साथ  काम

 महीं कर  रहा  है  ।  यह  इस  क्षेत्र  के  उत्पादन की  बिक्री  की  भी  व्यवस्था नहीं  कर  रहा  है  |  बोर्ड  को

 कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गांव  में  अधिक  बिक्री  केन्द्र  खोलने  इससे  बेरोजगारी

 दूर  होगी  ।

 औद्योगिक  केन्द्र  स्थापित  करने  में  सरकार  का  इरादा  ठीक  यह  आदा  की  गई  थी  कि

 उद्यमियों  को  बिजली  और  पूंजी  जैसी  सुविधाएं  एक  ही  स्थान  पर  मिल  सकेंगी  ।  परन्तु

 यह  देखा  गया  है  कि  इन  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  दो  साल  तक  प्रतीक्षा  करनी

 पड़ी  इससे  उनका  उत्साह  कम  हो  गया  है  ।  जिन  उद्यमियों  की  परियोजनाएं  स्वीकार  कर  ली

 जाती  हैं  उन्हें  आव
 इक  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  औद्योगिक  केन्द्र  के  लिए  एक  महीने  की  समय

 सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  अन्यथा  इन  केन्द्रों  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जैसा  कि  माननीय

 सदस्यों  ने  सुभाव  दिया  ये  केन्द्र  बन्द  भी  किये  जा  सकते  इन  केन्द्रों  को  और  अधिक  अधिकार

 किये जाने  चाहिए  ।

 यद्यपि  सरकारी  क्षेत्र  उपलब्धि  इतनी  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जितनी  कि  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  तथापि
 सरकारी  क्षत्र  भी  ठीक  कार्य  कर  रहा  इसके  कार्यों  में  तेजी  लाने  के  लिए  प्रभावी

 कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।  मैं
 उद्योग  मन्त्री  को  बधाई  देता हूं  कि  उन्होंने  सरकारी  उपक्रमों  के  कायें

 करण  में  सुधार  करने  के  लिए  सराहनीय  कदम  उठाये  इस  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  में  प्रशासनिक  गौर

 तकनीकी  लोगों  के  बीच  बेहतर  तालमेल  होना  चाहिये  ।  इससे  परियोजनाओं  को  यह  उपक्रम

 पूर्वक  क्रियान्वित  कर  सकेंगे  ।

 नई  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  अनावश्यक  ब्रिलम्ब  के  कारण  राष्ट्र  को  हानि  होती

 केरल  अखबारी  कागज  परियोजना  की  लागत  1973  में  39  करोड़  रुपए  इस

 परियोजना
 में  विलम्ब हो

 इसे  1978 में  पूरा  किया
 जाना  था  ।  यह

 अभी  तक
 पुरी  नहीं  की

 गई  अब  इसकी  लागत  बढ़कर  157  करोड़  रुपए  हो  गई  यदि  यह  परियोजना  समय  पर  पूरी
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 हो  जाती  तो  हम  बहुत  सी  विदेशी  मुद्रा  बचा  ee and  थे  ।  यह  जानने  के  लिए  कि  इस  परियोजना  में

 विलम्ब  क्यों  हुआ  जांच  की  जानी  भविष्य  में  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  नई

 परियोजनाओं  में  विलम्ब  न  हो  जिसके  कारण  परियोजना  की  लागत  बढ़  जाती है
 ।

 भारी  उद्योग  राष्ट्र  की  रीढ़  की  हड्डी  इस  क्षेत्र  में  सफलता  संतोषजनक  इस  क्षत्र  में

 एक  लाख  76  हजार  से  अधिक  लोग  काम  कर  रहे  इसका  वार्षिक  उत्पादन  2  हजार  करोड़  रुपये

 के  मूल्य
 7?  मनसिक  है  ।  भारी  उद्योंगों  के  पास  48  हजार  करोड़  रुपये  के  आडर  लम्बित  पड़  हैं  उन्होंने

 भारत  में  ही  नहीं  बल्कि  विदेशों  में  भी  अच्छी साख  बना  ली  उनके  उत्पादन
 को बढ़ाने  के  लिए

 सभी  उपाय  किये  जाने  चाहिए  ।  उनके  विस्तार  के  लिए  योजना  आयोग  को  अधिक  धन  देना  चाहिए  |

 उनके  विस्तार  के  बाद  देश  को  विदेशी  मुद्रा  की  अधिक  आय  होगी  ।  भारी  उद्योगों  को  और  अधिक

 प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  ।  यहीं  उत्पादों  वी  किस्म  को  सुधार  लिया  गया  तो  यह  अन्य  उद्योगों  के

 लिए  एक  उदाहरण  होगा  ।  भारी  उद्योगों  को  अपने  कंपनी  विद्युत  संयंत्र  चलाने  की  इजाजत  दी  जानी

 चाहिए  ताकि  वे  राज्य  विद्युत  बोर्डों  और  अन्य  faa a
 उत्पादन  एजेंसियों  पर  निर्भर  न  रहें  ।  अपना

 उत्पादन  बढ़ाने  के  fag  उन्हें  अधिक  बन  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  निर्यात  के  लिए  समान  बनाने  के

 लिए  कहा  जानां  चाहिए  ।

 उद्योग  उत्पादकता  बोर्डों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  सरकार  का  निर्णय  सराहनीय  है  ।  परन्तु

 उनकी  भुमिका  सलाह  देने  तक  ही  सी  मित  नहीं  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  उद्योगों  के  कार्यकरण  को

 मित  करने
 के  लिए  निर्णय  लेने  का  भी  अधिकार  होना  सरकार  राज्यों  में  ऐसे  ही  ae

 स्थापित  करने  का  विचार  रखती  है  ।  यह  बहुत  अच्छी  बात  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि

 राज्य  सरकारें  भी  इसी  प्रकार  के  बोले  स्थापित  करें  और  यह  बोड़ें  संतोषजनक  ढंग  से  कायें  करें  ।

 औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्युरो  एक  आवश्यक  संगठन  है  ।  इसे  निष्पक्षता  और  ईमानदारी

 के  साथ  काम  करना  चाहिए  |  परन्तु  यह  ब्यूरो  अपना  उद्देश्य  किस  हृद  तक  पूरा  कर  रहा  यह  देखना

 होगा  ।  sarees  गैर-सरकारी  क्षत्र  में  पिछले  तीन  सालों  में  लागत  में  60  प्रतिश्त  की  वृद्धि  हुई

 इसका  अधिक  यह  है  कि  या  तो  ब्यूरो  लागत  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  पा  रहा है
 या  गैर-सरकारी

 उद्योगपति  ब्युरो  के  नीतियों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  ब्युरो  को  लागत  और  मूल्यों  पर  प्रभावपूर्ण

 ढंग  से  नियंत्रण  रखना  चाहिए  ।  कुछ  साल  पहले  कताई  मिल  परियोजनाओं  की  लागत  ढाई  करोड़

 रुपए थी  ।  अब  यह  !0  करोड़  रुपए  हो  गई  है  ।  सरदी  मुल्य  इसी  दर  पर  बढ़ते  रहे  तो  भविष्य  में  उद्योग

 स्थापित  करना  मुश्किल  हो  जाएगा  |

 att  की  जारी  की  गई  मात्रा  और  उसके  वितरण  के  बीच  भारी  अन्तर  सीमेंट  की  जारी

 की  गई  मात्रा  का  केवल  60  प्रतिशत  ही  वितरित  किया  सका  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  शेष

 40  प्रतिशत  सी मेंट  वितरित  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  इससे  कृत्रिम  कमी  उत्पन्न  होती  और

 बाजारी  तथा  जमाखोरी  को  बढ़ावा  मिलता  है  ।

 >  &
 चमड़ा  योग  निर्यात  प्रधान  उद्योग  है  ।  चमड़ा  उद्योग  को  बढ़ावा  नि ने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 में  कम  से  कम  4
 या  5  चमड़ा  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  ।
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 क्षमता  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  निगरानी  रखने  की  जरूरत  है  ।  जो  उद्योग  अपनी  क्षमता

 का  80  प्रतिशत  से  कम  उपयोग  करते  हैं  उनके  खिलाफ  कड़ी  कार्रवाई  की  जानी  यदि  उद्योग

 अपनी  क्षमता  का  90  प्रतिशत  से  अधिक  उपयोग  करते हैं  तो  उन्हें  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  ।

 विस्थापित  क्षमता  के  अपेक्षित  उपयोग  में  5  प्रतिशत  का  अन्तर  हो  सकता  यदि  यह  इससे  कम

 होता  है  तो  ऐसे  एककों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  तभी  उत्पादन  बढ़ेगा  |

 इन  दादों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हं  कि  आपने  मुक्के  अनुदानों  की  मांगों  पर  बोलने

 का  अवसर  दिया  जिनका  मैं  सेन  करता  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ और  सदस्यों  को  भी  बोलना  मेरे  विचार में  हम  आज  चर्चा

 समाप्त  कर  सकते  हैं  और  मन्त्री  परसों  अर्थात्‌  शुक्रवार को  उत्तर  देंगे  ।  जिन  सदस्यों  के  नाम  आये  हैं

 और  जो  बोलना  चाहते हैं  उन्हें  इंतजार  करना  होगा  और  उन्हें  10  मिनट  से  ज्यादा  नहीं  लेने

 चाहए

 प्रो०  एन०  जी०  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  चर्चा  7  बजे  तक  चलेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 चार  या  पांच  वक्ता  हैं  और  हम  सारे  बजे  तक  चर्चा  समाप्त  कर  सकते

 हैं  बशर्त  सभी  सदस्य  सहयोग  दें  |

 ato  ए०  के ०  राय
 :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  रुग्ण

 उद्योगों  के  प्रति  स्वस्थ  रवैया  और  नीति  अपनायी  जानी  यदि  हम  देश  में  औद्योगिक  रुग्णता

 का  विश्लेषण  करें  तो  हमें  बहुत  सी  असंतोषजनक  बातें  मिलेंगी  |

 एक  बात  तो
 यह  है  कि  उद्योगों  में  रुगणता  बढ़  रही है  ।  यदि  आप  इस  रुग्णता  का  इलाज

 नहीं  कर  सकते  आपको  इसे  कम  से  कम  रोकता  तो  अवश्य  चाहिए  |  परन्तु  उद्योगों  में  रुग्णता

 बढ़ती जा  रही  है  ।

 दूसरी  बात
 तो

 यह  है
 कि  यह  रुग्णता

 किसी
 श्रमिक  आंदोलन  के  कारण  नहीं  यह  केवल

 दुष् यवस्था  के  कारण  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  दुर्व्यवस्था  को  रोकने  के  लिए  आप  क्या  कार्यवाही

 कर  रहे
 भाप  श्रमिकों

 पर  एस्मा और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम द्वारा  नियंत्रण  कर  सकते हैं

 परन्तु आप
 प्रबन्ध

 के  उन  लोगों  पर
 नियंत्रण  क्यों  नहीं कर

 पाते  जो  इस  दु व्यवस्था के  जिम्मेदार हैं

 और  जिनके  कारण  भारी  राष्ट्रीय  हानि  हो  रही  है  ।

 तीसरे  बात  यह  है  कि  यह  रूगणता  उन  उद्योगों  में  नहीं  है  जो  विलासिता  की  वस्तुएं  बना  रहे

 रूण  उद्योग  वही  हैं  जो  गरीब  जनता  के  लिए  सामान  बना  रहे  हैं  ।

 इंजीनियरी उद्योग  में  रूगगता  यह  एक  कृषि  प्रधान देश  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे

 नियरी  उद्योग  बड़े  बड़े  नगरों  मे ंही  नहीं  बल्कि  देश  के  कोने-कोने में  पनपे  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि

 इंजीनियरी  उद्योग  होते  जा  रहे  हैं  ।
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 हम  गरीब  लोग हैं
 ।  हमें  मोटा  कपड़ा  पहनना  हमारे  पोस  तन  ढकने  के  लिए  पर्याप्त

 कपड़ा  नहीं  है  ।  परन्तु  सोटा  कपड़ा  बनाने  वाले  उद्योग  रुग्ण  होते  जी  रहे  की  वस्तुएं

 बनाने  वाले  उद्योग  युग्म  होते  जा  रहे  हैं  परन्तु  रेफ़्रिजरेटर  और  रेयन  उद्योग  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।

 भारत जैसे  देश  में
 मो  1  कपड़ा  उद्योग  रूग्ण हो  रहा  है  ।  आप  देश  को  किस  ओर  ले  जा  रहे हैं  arias

 पांच  तारा  होटल  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  आपके  कुटीर  उद्योग  रुग्ण  हो  रहे  हैं  ।

 मैं  आपकी  औद्योगिक  नीति  की  दिल्ला  के  बे
 में  ही  oer  पूछना  चाहता  हु  ।  कृषि  में  सुखा  पड़ा

 हम  इसे  समझ  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  उद्योग  में  भी  सुखा  है  ।  क्या  आप  इसे  बरदाशत कर  सकते

 हैं  feat  उद्योग  मन्त्री बड़े  मेहनती  परन्तु  वहं  षिपरीतें  दिल्ला  में  मेहनत  कर  रेहे  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  आपका  लक्ष्य  क्या  था  ।  उत्पादन  में  8  प्रतिशत  ब्रेतिवं्ष  की  परन्तु  तीन

 साल  के  बाद  आपने  केवल  6  प्रतिशत  वृद्धि  की  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  आप  अपना  लक्ष्य  पुरा

 नहीं कर  पायेंगे  ।  1980-81  में  आपकी  प्रगति  5.6  प्रतिशत  थी  ।  1981-82  में  यह  8.6  प्रतिशत  थी

 झर  इस  ag  यह  केवल  4.5  प्रतिशत  है  ।  विशेषज्ञ  आपके  इन  आंकड़ों  को  स्वीकार  नहीं  करते  ।  उनका

 कहना  है  कि  प्रगति
 इससे

 भी  केम  आप  अपनी  सभी  खामियों  के  लिए  बम्बई  कपड़ा  मिलों  को  दोष

 नहीं दे  सकते  ।

 मैं  आपकी  समस्त  नीति  में  रुग्णता  के  बारे  i  रिपोर्ट  दे  रहा  हमारी  औद्योगिक  नीति  का

 एक  स्तम्भ  आत्म-निर्भरता  होना  परन्तु  1956  वे  बाद  प्रत्येक  आपकी  नीति  की  घोषणा

 में  आपने  अपने  मूल  उद्देश्य  को  कम  कर  दिया  आपने  वचन  fear  था  कि  आप  देव  को

 समाजवाद  की  ओर  ले  जायेंगे  परन्तु  आपने  इसका  परित्याग  कर  दिया  है  ।  मेरे  अन्य  सहयोगियों ने

 कहा  है  कि  आपके  विदेशी  मुद्रा  विनियम  एक  धोखा  आपने  एम ०
 आर०  टी०  पी०  को  भी  उदार

 बना  दिया  है  ।  आपके  हाथों  में  देश  की  बागडोर  परन्तु  आप  इसे  त्याग  रहे  इसी  लिए  आपके

 उद्योग  रूप  होते  जा  रहे  हैं
 ।

 आपकों  पता  है  कि  पिछले  25  वर्षों  हमने  250  सहयोंग  समझौते  किए  थे  ।  जानतीं  के  समय

 में  ये  बढ़कर  300  हो  गए  ऐसा  लगता है  कि  अबे  वें  600 हो  गंगे  अरन्य  देशों  के  सांथ  सहयोंग

 और  उन  पर  निर्माता बढ़  रही  है  ।  मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  की  at  की  बात  तहीं  करर

 रहा  परन्तु  ae  में  होंने  वाले  प्रत्येक  wera  संभालती  के  कारण  स्वदेशी  प्रतिभा  को  धक्का  लंग

 रहा  हमारे  देश  में  सभी  कुछ  हैं  ।  मैं  योजना  मन्त्री  कों  चुनौती  देता  हूं  ।  हमें  अपने  तकनीशियनों

 और  वैज्ञानिकों  को  बुलाकर  पुछना  चाहिए  कि  वे  अपने  देश  में  विशेषज्ञता  कायम  रखनें  कीं

 स्थिति  में  हैं  ।  परन्तु  आपके  अधिकारी  तो  अन्य  देशों  की  ओर  जा  रहे  फिर  हमारा  देश  केप  आगे

 बढ़  सकता  है  ।  आप  उबर कों  के  लिए  ऋण  देंते  हैं  ।  पका  दृष्टिकोण  विदेश  भागने  को  हैं  काम  करने

 का  नहीं  ।  इसलिये  आपके  उद्योग  रुग्ण  होते  जा  रहे  आप  इस  रुग्णता  को  विदेशी  सहयोग  से  दूर

 नहीं  कर  सकते  ।  आप  प्रबन्ध  को  अधिक  लाइसेंस  और  सुविधायें  देकर  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  को  उदार  बनाकर  इस  रुग्णता को  दूर  नहीं  कर  सकते  ।  इसके  लिए  आपको  लोगों  को

 एक  नई  दिशा  देनी  होगी  ।  24051  औद्योगिक  एकक  1981  के  मध्य  तक  रुग्ण  घोषित  कर  दिए

 गये  थे  जबकि  1980  में  वे  22325  थे  और  1979  में  20,700  थे  ।  जिससे  पता  चलता  है  कि  हमारी
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 वार्षिक  विधि  7.5  प्रतिशत  रही  ।  उद्योग  इस  समय  4.5  प्रतिशत  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  विकास  की  दर

 4.5  प्रतिशत  है
 ।

 और  रुग्ण  उद्योगों  के  बढ़ने की
 दर  7.5  प्रतिशत  इसका  मतलब यह  हुआ  कि

 50  वर्ष  बाद  हम  सभी  रुग्ण  हो  जायेंगे  क्यों कि  हमारे  आगे  बढ़ने  की  गति  कम  है  और  पीछे  जाने  की

 गति  अधिक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ए०  के ०  राय  रमते  हम  सभी  पीछे  चले  जायेंगे ।

 श्री ए०  के०  राय  :  1  करोड़ रुपए  या  इससे
 अधिक

 के  बक  ऋणों  वाले  बड़  रुग्ण  एककों
 को

 ऋण  की  कुल  राशि  1979  में  345  करोड़  रु०  से  बढ़कर  1980  में  389  करोड़  रु०  हो  गई
 तथा

 1981  तक  यह  बढ़कर  422  करोड़  रुपए  हो  गई  |  1979  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  औद्योगिक  एककों  की

 संख्या  20326  थी  जो  1980  में  बढ़कर  22325  हो  गई  ।

 भारतीय  रिजवी  बैक  द्वारा  बड़े  एककों  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  अध्ययन  से  मालम  होता  है  कि

 उनमें  से  2%  एकक  श्रमिक  अशांति  के  कारण  रुग्ण  हुए  और  66%  कुप्रबन्घ  दोषपूर्ण  योजना

 कौर  तकनीकी  त्रुटियों  की  कारण  रुग्ण  हुए  ।  कुछ  ऐसी  रिपोर्ट  हैं  जिनमें  इस  रुग्णता  के  उपचार  के

 तरीके दिए  गए  हैं  ।  अब  वे  अजीव  डाक्टर बत  गए  हैं  ।
 यदि  आपके  सिर  में  ag

 हो
 जाता

 है
 तो

 वे

 उपचार  के  रूप  में  आपको  अपना  सिर  ही  कटवा  डालने  के  लिए  कहेंगे  यदि  आपके  दांत  में  कोई  रोग

 है  तो  वह  दांत  को  उखड़वाने  की  बात  कहेंगे  ।  यह  एक  ऐसा  डाक्टर  है  जिसके  पास  केवल  दांत  उखाड़ने

 का  ही  एक  मात्र  उपचार  है  ।  लोग  उससे  भयभीत  हैं  ओर  कोई  भी  उसके  पास  उपचार  हेतु  जाना

 नहीं  चाहता  क्योंकि  मूंह  के  किसी  भी  रोग  के  लिए  वह  दांत  उखाड़ने  का  ही  उपचार  करता  है  ।  उसके

 पास  दो  शक्तिशाली  सहायक  भी  हैं  जो  सब  कुछ  शीघ्र  ही  उखाड़  देते  हैं  उन्होंने  रुग्णता  का

 एक  नया  सिद्धान्त  खोज  निकाला  है  ।  क्या  किया  जाए
 ?  वे  उद्योगों  की  हत्या  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आप  किसी  औषधि  का  सुभव  दीजिए  |

 श्री  ए०  के०  राय  पहली  औषधि
 तो  यही है  कि  आप  स्वयं  अपना  उपचार  कर

 ।
 आप

 अपना

 प्रेरणा  और  प्रवृत्ति में  परिवर्तन  लाएं  |  तब  हर  व्यक्ति का
 उपचार  ठीक

 हो  जाएगा |  दूसरे

 पर  आश्रित  होने  और  आकाश  की  ओर  देखने  तथा  हवा में  उड़ने  की  प्रवृत्ति में  परिवहन  कीजिए
 ।

 पहले आप  जमीन पर
 चलना  सीखिए  तभी  आप  दौड़  सकेंगे  ।  यदि  आप  चलना  ही  नहीं  जानते

 हैं  तो  आप  दौड़ने  की  आशा
 कैसे

 कर  सकते हैं  ?
 लेकिन आप  तो  पैदा  ए  ही  उड़ान  भरने  को

 सोचते हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  जब  सम्पूर्ण  विश्व  ही  उड़ान  भर  रहा  है  तो  हम  अकेले  ही  पहल

 चलें  ?

 श्री  ए०  के ०  राय  :  पहले  उन्हें  चलना  सीखना  चाहिए  और  फिर  उन्हें  उड़ान  भरनी  चाहिए  ।

 लेकिन  ये  लोग  तो  उठते  बिना  उड़ान  भरना  चाहते  हैं  ।  हम  अपने  देश  में  निमित  राकेटों  से

 उड़ान भर  सकते  हैं  ,  किन्तु के  अन्तरिक्ष  में
 उड़ान  भरने

 के
 अन्य  देशों

 के  राकेटों
 को

 प्राप्त  करतें

 हैं  ।  कृपया  किसी  दूसरे  के  राकेट  में  बैठकर  न  उड़ाए  ।
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 aft  ईरा  अनबारासु  :  हम  तो  अपने  देश  के  राकेट  भी  छोड़  रहे  हैं  ।

 श्री  ई  के०  राय  वहू  सब  आयातित  प्रौद्योगिकी  आयातित  उसका  केवल  खोल

 आपका  है  ।  हम  सब  मदर  टैरेसा  के  बारे  में  जानते  वह  रुग्ण  बच्चों  का  पालन-पोषण  करती  है  ।  वह

 निराश्रितों  को  गले  लगाती  है  ।  लेकिन  दूसरी  ओर  यह  सरकार  है--यह  मन्त्री  हैं--जो  मदर  टेरेसा

 जेसा  करने  से  इनकार  करते  रुग्ण  उद्योगों  और  औद्योगिक  एककों  का  पोषण  करने  से  मना

 करते  हैं  ।  उन्हें  उद्योगों  का  हत्यारा  नहीं  होना  यदि  सरकार  इन  उद्योगों  को  अपनाने  से

 इनकार  करती  है  तो  श्रमिकों  को  परेशानी  होगी  |  इससे  लगा  दस  लाख  श्रमिक  प्रभावित हैं  ।

 मैं  इससे  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रभावित  हूं  और  मुकरे  कुछ  रुग्ण  उद्योगों  की  व्यक्तिगत  रूप  से

 जानकारी  भी  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  पहले  ही  मैसेज  कुमार  धुबी  इंजीनियरिंग  aes  का  उल्लेख

 किया  है  ।  वह  मेरे  निर्वाचन क्षेत्र  में है  ।  यहां  कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  किन्तु  फिर  भी  वह  कारखाना

 बन्द  पड़ा  है  और  यह  चर्चा  का  विषय  बना  हुआ  है  ।  यह  उद्योग--इन्जीनिर्यारंग  उद्योग--जो  रेलवे

 के  उपकरण  बनाता  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्र  में  आता  है  ।  कोयला  खानों  में  काम  भाने  वालें

 उपकरण  बनाते  हैं  ।
 वह  एण्ड  कम्पनी  के  अन्तर्गत  था  ।  उस  कम्पनी  का  राष्ट्रीकरण  किया

 गया  भौर  कुछ  जोड़-तोड़  करके  उसकी  सभी  आस्तियां  कुमारघूबी  ग्रुप  की  कम्पनियों  जिसका

 प्रधान  एक  पंजी  पति  *है  स्थानान्तरित  कर  दी  गयीं  ।

 वह  एक  बहुत  बड़ा  आदमी  है  और  उसके  पास  बहुत  काला  धन  है  ।  इसके  बाद  उसने  अपना

 धन  और  सभी  सम्भावनाओं  और  आस्तियों  सहित  कम्पनी  की  पूरी  कार्यकारी  पंजी  को  वहां  से

 निकाल  लिया  ।  इस  प्रकार  से  वह  उद्योग  रुगण  बन  गया  और  1979  में  उसने  काम  करना  बंद

 कर  दिया  ।  तभी  से  ही  3000  श्रमिक  बेरोजगार हैं  ।  इस  मामले  को  हमने  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा

 औद्योगिक  विकास  और  विनीत मन  अधिनियम  इस  पर  लाग  किया  गया  ।  हमने  केन्द्रीय  सरकार  से

 कहा था  कि  वहू  इस  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  करे  ।  इस  मामले  में  सरकार  का  रखया  जानकर

 आपको  भाइये  होगा  ।  1980  में  उद्योग  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  जो  तकनीकी

 कार  भी  इस  कारखाने  का  निरीक्षण  किया  और  सरकार  को  अपनी  यह  रिपोर्ट  दी  कि  यह  उद्योग

 चाल  किया  जा  सकता  है  तथा  सरकार  को  इसे  अपने  हाथों  में  ले  लेना  चाहिए  और  चलाना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  बिहार  सरकार  को  उनसे  बातचीत  करने  के  लिए  कहा  गया  ।  कई  बार  बातचीत  हुईं  ।  मैंने

 यह  मामला  संसद  में  दर्जनों  बार  उठाया  और  मझे  यह  आश्वासन  दिया  गया  कि  सरकार  इस  उद्योग

 को  अपने  हाथ  में  ले  लेगी  ।  वह  कम्पनी  घाटे  में  चल  रही  थी  और  लगभग  20  करोड़  रुपए  की  पंजी

 वहां  ठप्प  पड़ी  थी  ।  सरकार  से  उस  उद्योग  को  अपने हाथ  में  लेने  के  लिए  कहा  गया  ।  इसके  बाद  ऐसा

 संकेत  fear  गया  कि  इसे  सरकार  अपने  हाथ  में  लेगी  और  बिहार  के  उसी  दल  के  मुख्य  मंत्री  श्री

 जगन्नाथ  मिश्र  ने  घोषणा  की  कि  सरकार  ने  इसे  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  AT  केवल  जगन्नाथ  हैं  ।

 श्री go  के०  राय :  उनके
 नाम

 के  साथ  अब मिश्र  नहीं  वह  अब  केवल  जगन्नाथ  हैं
 ।

 उन्होंने  7  1980  को  घोषणा  की  थी  कि  सरकार ने  उस  उद्योग  को  अपने  हाथ  में  ले
 लिया

 tata  ही  बत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 है  या  यह  कि  सरकार  ने  उस  कारखाने  को  अपने  हाथ  में  लेने  और  चलाने  का  निर्णय  कर  लिया  है

 इसलिए  उस  कारखाने  के  सभी  श्रमिक  यह  सोचते  हुए  इन्तजार  करते  रहे  कि  एक  न  एक  दिन  ater

 कह  कारखाना  चालू  हो  जाएगा  ।  लेकिन  सरकार  अपने  वायदे  से  मुकर  गई  ।  तब  बिहार  सरकार  ने

 कुमारघुबी  इन्ही  निर्धारित
 sas  का  राष्ट्रीयकरण  करने  हेतु  एक  कानून  पास  किया  ।  वहू  कानून

 1982  में  पारित  किया  गया  था  और  वह  आज  तक  भी  अधिनियम  नहीं  बन  पाया  क्योंकि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  अभी  तक  उसे  स्वीकृति  नहीँ  दी  उसे  अभी  तक  राष्ट्रपति  की  अनुमति  नहीं  मिल  पाई

 आज  भी  मैंने  यह  प्रदान  पूछा  सरकार  ने  यह  बात  स्वीकार  की  हैं  कि  उनके  पास  यह  विधेय क

 1982  में  आया  था  ।  मैंने  था  कि  इस  मामले  में  इतना  अधिक  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या

 कारण  हैं  ve  विधेयक  बिहार  सरकार  ने  पास  और  लिए  वही  उत्तरदायी  है  ।

 आप  कहते  हैं  कि  विधेयक  के  पुरःस्थापन-चरण  में  हम  के  बारे  में  संब्रेध्ानिक  अनौचित्य  और

 विधायी  क्षमता  के  में  ae.  उठा  सकते हैं  ।.

 उपाध्यक्ष  नियमों  में  ऐसा  ही  उपबन्ध है  ।

 श्री  ए०  के०  राय  :  इसी  प्रकार  जब  कोई  राज्य  विधेयक  पास  करता  है  तो  सरकार

 नियमों  के  अनुसार  केवल  दो  बातों  —aqaat  निक  अनौचित्य  और  विधायी  अक्षमता  देख  सकती

 कभी-कभी  यहां  भी  हम  इस  उपबन्ध  का  दुरुपयोग  करते  हैं  और  विधेयक  के  गुण-दोष  के  बारे  में  भाषण

 देना  शुरू  कर  देते  हैं  ।  ऐसा  ही  काम  केन्द्रीय  सरकार  ने  किया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  यह  शंका  व्यक्त

 कर  रही है  कि  इसके  लिए  वित्त  कहां  से  यह  तो  राज्य  सरकार  को  देखना  चाहिए ।  क्या

 आप  अपने  ही  दन  की  राज्य  सरकार  भी  विश्वास  नहीं  रखते  ।  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  में  यह  भीं

 एक  मुद्दा  जब  राज्य  सरकार  कोई  विधेयक  पास  करती  है  और  यदि  वह  संवैधानिक  दृष्टि  से

 वध  होता  है तने  आपको  उसके  गुण  दोष  और  तत्सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  संदेह  करने  और  उस  पर

 अनुमति  रॉक
 का

 कोई  अधिकार  नहीं है
 ।  इन्हीं  बातोंको  लेकर  आप  इस  विधेयक

 पर  अनुमति

 रोके हुए  अ'पको  यह  जानकर  आइये  होगा  कि  कि  उस  जो  अब  बन्द  पड़ा  है  और

 जों  चालू  किया  जा  सकता  श्रमिकों  में  से  85  व्यक्ति  मुखों  मर  गए  हैं  और  सैकड़ों  परिवार  भूखे

 नेकी  स्थिति  में  इस  मामलें  में  जितनेਂ  दिन  का  विलम्ब  किया  जाएगा  उतने  ही  आदमी  मौत  कें

 घाट  उतर  जायेंगे  ।  इसके  लिए  ats  जिम्मेदार  है  ?

 आपके  पास  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ह ैऔर  सरकारी  क्षत्र  आपको  रुग्ण  उद्योगों  के

 मामले  में  एक  श्रमिक  क्ष  त्र  भी  बनाता  चाहिए  ।  मैंने  देखा  aor  उद्योग में  सरकार  और  feat

 को  देय  जो  राशि  मालिकों  की  ओर बकाया  होती  है.वह  उस  उद्योग  मूल्य  से  अधिक  होती

 इसलिए  ऐसे  उद्योगों  के  मामले  में  कोई  मग तान चव्य  करने  की  जरूरत  नहीं  ।वहां:आप्रको  श्रमिकों  कते

 देय  राशि  को  शेयरों  में  परिवर्तित  कर  देना  चाहिए ।  आप  संयुक्त क्ष  त्र  की  करते  ऐऐ  संयुक्त

 क्षेत्र  जिसमें  राज्य  का  बहुराष्ट्रीय  गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  होता  है  |

 लेकिन  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  श्रमिकों के  साथ  संयुक्त  क्ष  त्र बनाने  का  प्रयोग  भी  करके  देखिएगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्रमिकों  द्वारा  भागी  दारी  की  व्यवस्था पहले  ही  विद्यमान  है
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 श्री  छु०  के०  राय  :  मैं  श्रमिकों  द्वारा  भागीदारी  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  वहू  एक  अलग  बात

 तो
 स्वामित्व  की  कर  रहा  हुं  ।  ऐसा  करने  से  आपको  कोई  जोखिम  भी  नहीं  उठाना

 पड़ेगा  ।  उद्योग  नहीं  चल  उद्योग  को  घाटा  होता  तो  बह  घाटा  दोनों  ही

 होगा  ।  एक  प्रेरणा  ।

 श्रमिकों  के  कम-से-कम  रुग्ण  उद्योगों  में  संयुक्त  क्षेत्र
 के  सुभाव  के  साथ  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त
 हूं

 और  आपको  धन्यवाद  देता  ।

 भुवनेश्वर  भुवन  उपाध्यक्ष  आफको  मालूम  है  कि  तक

 fan  विकास  का  सम्बन्ध  असम  एक  बहुत  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  12,  18  और

 19  1983:
 के  अपनें  लिखित  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा जो  मैंने  उद्योग  खाद्य

 और  नागरिक  सम्भरण  मंत्रालय  तथा  रसायन  और  उकेरा  मंत्रालय  से  पूछे  थे  ।  सम्बद्ध  मंत्रालयों  ने

 ने  उक्त  प्रश्नों  के  जो  उत्तर  दिए  हैं  उनके  आधार पर  FR  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  उनके  उत्तर से  यह

 संकेत  बिल्कुल  भी  नहीं  मिलना  है  किः  अपम  विकास  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  या

 विस्तृत  योजना  है  ।  हालांकि  असम  में  सरकार  कुछ  उद्योगों  को  लगाना  चाहती  उपरोक्त

 प्रश्नों  उत्तरों  से  a  Rae  areal  पर  भी  पानी  फिर  गया  है  ।

 आप  इस  बत  का  fata  अच्छी  प्रकार  ले  सकते  हैं  कि  क्या  दो  या  तीन  कागज  मिलों  यो

 सीमेंट  कारखानों  की  स्थापना  एक  या  दो  चीनी  मिल  लगाने  और  बोंगाईगांव  में  एक  पेट्रो-रसांजन

 उद्योग  समूह
 की  स्थापना  करनेਂ  या  वहां  एक  या  दो  stew  संयंत्र  लगा  देने  मात्र  से  उद्योगों  की

 स्थापना  कें  मामले  असम  को  शेष  भरत  के  समकक्ष  लाने  के  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रयासों  aaa  रता

 है  या  नहीं  ।  जहां  तक  असम के  औद्योगीकरण का  सम्बन्ध  मुक्के  तो  इसमें  दूरदर्शिता  और  पर्याप्त

 योजनाਂ  का  अभाव नज़र  आता  हैं

 यहां  इस  बात  का  उल्लेख:करना.अनुचित  होगा  कि  कुछ  समय  असम  के  लोगों  को  वहां

 एक  तेल  बोधन  कारखाना  लगवाने.के  और  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  एक  पुल  बनवाने  के  लिए  आंदोलन

 करना  पड़ा  था  ।  इन  बातों  से  पता  लगता  है  कि  असम  के  विकास  और  प्रगति के  सम्बन्ध में  केन्द्रीय

 सरकार  कितनी  उदासीन  है  ।  इसके  कारण  से  असम  के  लोगों  में  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  और

 राष्ट्रीय  राजनैतिक  दलों  के  प्रति  अनास्था  tar  होगई  है  और  वे  faces  हो  चुके  उनकी  वह

 निराशा  अब  विदेशी  राष्ट्रिको ंके  नाम  सें  चल  रहे  आंदोलन के  रूप  में  सामने  आ  रही  साथ  ही  कुछ

 निराशा  प्रतिक्रियावादी  राजनीतिज्ञों और  उनके  दलों  के  साथ  मिलकर  कुछ  प्रतिक्रियावादी

 दायिक  ताकतों  को  उपयुक्त  वातावरण  मिल  गया  है  जों  असम  में  अलगाव  और  हिंसा  का  बिंज

 बों  रहे  हैं  ।  वहां  कुछ  विदेशी  एजेन्ट  भी  हैं  जो  इस  स्थिति  को  अनुचित  अपने  आपको  असम  औरे

 असम  के  लोगों  का  दोस्त  उठा  रहे

 प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  साहसपूर्ण  और  गतिशील  ages  में  उनकी  सरकार  असम

 और  area की  समस्याओं  में  रुचि  ले  रही
 है  भगवान

 .
 कते  धन्यवाद  देता  जहां  तक

 असम  बिकास:और  उसकी  fafraa  समस्याओं  सम्बन्ध  हाल  ही  में  एक  परिवर्तन  देखा  गया  है
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 इस  सम्बन्ध  में  मैं  भारत  सरकार  के  सम्बद्ध  मंत्रालयों  और  आपके  माध्यम  से  इस  सम्मानित  सभा

 के  सभी  सदस्यों  तथा  प्रधानमंत्री से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  असम  आन्दोलन  को  एक  ऐसे  मामले

 के  रूप  में  ले ंजिससे  एक  सबक  सीखना  चाहिए  तथा  असम  में  व्याप्त  निराशा  एवं  अनास्था  को

 समाप्त  करने  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  से  शीघ्र  उपयुक्त  उपाय  करना  चाहिएं  जिससे  बिना  और

 afar  समय  खोए  वहां  के  लोगों  में  यह  विश्वास  जम  जाये  कि  राज्य  का  विकास  और  प्रगति

 अवद्य  होगी  ।  असम  के  पीछे  रद  जाने  पर  भारत ने  प्रगति  की  है  ऐसा  नहीं  माना  जा  सकता

 आज  लोग  इतने  समझदार  हो  गए  हैं  वे  नेताओं  और  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गए  भाषणों  और  वायदों  की

 तुलना  उनके  द्वारा  वास्तव
 से  किए  गए  कार्य

 से
 करते  गम  पूरा  यकीन  है

 कि  यदि  गम्भीरता से

 विचार  किया  जाएगा  और  सुनियोजित  योजनाएं  बनायी  जाएंगी  तथा  उनके  अनुरूप  निष्ठापृ्वेक

 और  दूरदर्शिता  से  ara  किया  जाएगा  तो  हम  असम  में  आज  चल  रहे  आन्दोलन  से  अवश्य  ही  मुक्ति

 पा  सकेंगे ।

 इस  संद  में  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  के  सामने  कुछ  मांगें
 पेदा  करना

 चाहता हूं  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  अव्यवस्था  से  सर्ती  से  निपटा  दूसरी  यह  कि  असम  में  1971  के

 आधार  पर  विदेशियों  का  लगाया  जाए  और  तीसरी  यह  कि  असम  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर  विकास

 योजनाएं  बनाई  और  क्रियान्वित  की  जायें  जिससे  हाल  में  बडे  पैमाने  पर  हुई  हिंसा  की  घटनाओ  में

 पीड़ित  हुए  व्यक्तियों  को  बसाया  जा  सके  ।  विदेशियों  के  sea  को  नागरिकता

 राष्ट्रीय  वचनबद्धता  के  उपबन्धों  तथा  मानववाद  के  आधार  पर  शान्तिपूर्ण  हल  ढूंढने  के  लिए

 आंदोलनकर्ताओं  तथा  आन्दोलन  से  सम्बन्धित  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  नए  सिरे  से  बातचीत  area

 की  जाए  ।  मैं  आन्दोलन  के  नेताओं  से  भी  अपील  करता  हूं  कि  ag  विदेशियों  का  मामला  सुलझाने  के

 लिए  बातचीत  का  रास्ता  अपनाएं  और  हिसा  का  रास्ता  छोड़  मैं  भारत  सरकार  से  भी  आग्रह

 करता हूं  fag  fear  और  आन्दोलन  से  उतन्न  उनकी  शंका  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  घोषणा

 करे  कि  वह  लोकतंत्रीय  अधिकारों  विशेषकर  असम  के  धर्म  और  दिक्षा  पर  आधारित  अल्पसंख्यकों  के

 अधिकारों  की  रक्षा  और  उनका  अनुसरण  करने  के  लिए  आबद्ध  है  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  उद्योग  मंत्री  और  अन्य  मंत्रियों तथा  विशेषकर  माननीय  प्रधान  मंत्री  से

 भी
 अपील  करता  हूं  कि  वे  असम  के  सभी  क्षेत्रों  में  विकास  तथा  उनकी  प्रगति  में  व्यक्तिगत  रूप  से

 दिलचस्पी  लें  और  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  यथासम्भव  कम  से  कम  समय  में

 करण  करने  की  कारगर  नीति  बनायें  ।  मुझ  farang  है  केवल  इस  तरह  से  ही  असम  के  लोगों  को

 हिंसा  और  आन्दोलन  के  रास्ते  से  हटाया  जा  सकेगा  और  उन्हें  कार्यक्रमों  और  विकास  के  क्रियाकलापों

 के  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेने  के  लिए  तैयार  किया  जा  सकेगा  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  असम  के  विकास  कार्यक्रमों  में  (1)  कलाई

 की  रेडियो  टेलीविजन  संगणकों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र

 में  एच०  एम०  टी ०  के  एक  कारखाने  की  गोहाटी  महानगर  क्षेत्र  में  (2)  गोहाटी  तेल  शोधक

 कारखाना  क्षेत्र  के  निकट  एक  अन्य  पेट्रो-केमिकल  उद्योग  समूह  की  (3)
 गोहाटी

 में  कोल
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 नन

 तार  और  ऐसे
 उत्पादों  पर  आधारित  कारखानों  और  उद्योगों  की  (4)  गोहाटी  में

 उद्योगों  के  लिए  संगठित  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना ;  (5)  कामरूप  जिले  में  अमीन  गांव  में  खालों

 और  चमड़ा  कमाने  के  कारखाने  की  (6)  गोलपाड़ा  जिले  में  कपास  मिल  की  स्थापना  ;

 (7)  कामरूप
 जिले  में

 वोटो  में  परत  वाली  को  लकड़ी  कारखाना  की  (8)  कामरूप

 जिले  में  सं तल ली  में  एक  पटसन  मिल  की  (9)  गरायमाडू  में  वनस्पति  घी  के  कारखाने  की

 स्थापना  ;  (10)  areal  और  फलों  से  डिब्बा बन्द  मुरदे  आदि  तैयार  करने  के  लिए  कारखाने

 की  (11)  कामरूप  जिले  में  मुकाम  सूबा  में  एक  चीनी  मिल  की  स्थापना  छाती  करें  ।

 इसके  मैं  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  ag  योजनाबद्ध  ढंग  से  राज्य  के

 सभी  कृषि  और  खनिज  पदार्थों  के  संसाधनों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना

 बनाएं  |  | |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उद्योग  मंत्रालय से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन

 करता हूं  ।

 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  मैं  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  ह  इस  बारे  में  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  पहलू  की  ओर

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  यदि  हम  1956  से  लेकर  अब  तक  देखें  तो  हमें  औद्योगिक  नीति  में  कोई

 वर्तन  नहीं  लगता  प्रति  वर्ष  हम  अपनी  औद्योगिक  नीति  का  पुनर्विलोकन  करने  का  प्रयत्न  करते

 रहे  परन्तु  इस  at  उद्योग  मंत्री  ने  देश  में  85  ऐसे  जिले  चुने  हैं  जहां  गत  30  या  35  वर्षों
 में  कोई

 ay  बड़ा  का  छोटा  उद्योग  नहीं  लगाया  गया  उन्होंने  अब  ऐसे  जिलों  को  प्राथमिकता  देने  का

 निर्णय  किया  है  ।  मैं  केवल  यह  कहने  का  प्रत्यन  कर  रहा हूं  कि  नीति  का  पुर्नाविलो कन  प्रतिवर्ष  करना

 पड़ता  है  और  यह  देखना  होता है  कि  इसे  कैसे  क्रियान्वित  किया जा  रहा  है  ।  जहां तक  इस  वर्ष  का

 सम्बन्ध  मैं  कुछ  बातें  *
 हना  चाहूंगा  |

 आपने  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  87  जिलों  का  चयन  करके  ठीक  ही  किया  है  ।  अब

 सरकार  को  उन  नगरों  का  भी  अवस्य  पता  लगाना  चाहिए  जहां  कोई  भी  उद्योग  आरम्भ  नहीं  किया

 जाना  कुछ  नगरों  के  मामले  में  जरूरत  से  ज्यादा  उद्योग  स्थापित  किए  जा  चुके  आपको

 कुछ  ऐसे  नगरों  का  पता  लगाना  चाहिए  जहां  मध्यम  या  लघु  उद्योग  लगाए  जा  सकते  यदि  हम

 ऐसा  नहीं  तो  मुझे  डर  है  कि  कलकत्ता  या  कानपुर  में  इतना  अधिक  उद्योगीकरण  हो  जायेगा  कि

 वहां  पर  उद्योगों  को  बनाए  रखा  जाना  असम्भव  हो  जायेगा  और  वहां  पर  प्रदुषण  भी  होगा  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भेजा  बहुत  समय  पूर्व  योजना

 आयोग  ने  कुछ  जिलों  को  पिछड़े  हुए  जिले  और  कुछ  क्षेत्रों  को  वे  न्द्रीय  राजसहायता  वाले  क्षेत्र  घोषित

 किया  सरकार  ने  दशिवरामन  समिति  नियुक्त  की  थी  और  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे
 दिया

 प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  ने  पिछले  दो  वर्ष  से  कोई  facia  क्यों  नहीं  इसमें  विलम्ब

 करने  का  क्या  कारण  हैं  ?  लगभग  10,  12  वर्ष  पहले  योजना  आयोग  का  जो  भी  दृष्टिकोण  कुछ

 गलत  निर्णय  किए  गए  प्रत्येक  राज्य  में  राजधानी  के  निकट  एक  स्थान  को
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 सहायता  वाला  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  था  ।  यह  जानकर  बड़ी  हैरानी  हुई  है  कि  राजधानी  के  निकट

 कोई  पिछड़ा  क्षेत्र  कैसे  हो  बकता  है  ।  चाहे  कसे  कुछ  स्थानों  को  पिछड़े  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  था

 और  नई  समिति  के  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  न  करने  से  उद्यम कर्ताओं  को  भारत  सरकार  से  वे  सभी

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  जिनकी  उन्हें  आवश्यकता  है  ।  मंत्रालय  से  अनुरोध है है  कि  ag  इस  बारे  में

 शीघ्र  निर्णय  जिससे  प्रोत्साहनों  के  गलत  उपयोग  को  रोका  जा  सके  |

 चौथी  बात  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  मेरी  समय  में  नहीं  भाता  कि  हमारे  माननीय  मंत्री

 और  मंत्रालय  क्यों  असफल  हो  रहे  हैं  ।  इस  सभा  में  प्रतिमास  और  प्रति  वर्ष  यह  कहा  जाता

 है  कि  उत्पादन  नहीं  हुआ  क्योंकि  बिजली  की  कभी  थी  ।  सीमेंट  उद्योग  wt  लीजिए  ।  हम  20  लाख

 मीटरी  टन  सीमेंट  तयार  नहीं  कर  सके  हैं  ।  क्षमता  के  होते  हुए  भी  बिजली  के  अभाव  के  कारण  लगभग

 100  करोड़  मूल्य  के  20  लाख  मीटरी  टन  सीमेंट  का  आयात  किया  गया  ।  मैं  मंत्रालय  से  अनुरोध

 करना  चाहुंगा  कि  वह  नीति  में  कुछ  उद्योगों  को  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  में  शामिल  करने  का  उपबन्ध

 अब  उद्गृहीत  सीमेंट  केवल  लघ  उद्योगों  आदि  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  ही  दिया  जाता  है  ।

 इसी  प्रकार  बिजली  भी  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  मिलनी  चाहिए  ।  सीमेंट  उद्योग  भर  उर्वरक  उद्योग

 के  मामले  में  बिजली  में  कोई  कटौती  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  हमारे  देश  में  वातानुकूलित  सिनेमाघरों

 को  बिजली  नहीं  दी  जानी  चाहिए  जो  प्रतिदिन  चार  बार  फिल्म  दिखाते  हमारा  aa  निन  है

 fags  सीमेंट  और  उर्वरक  के  उत्पादन  में  कमी  को  सहन  नहीं  कर  अतः  मैं  मंत्री  महोदय

 से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  सारी  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करें  और  ag  सुनिश्चित  करें  कि
 किसी

 स्थिति  में  चाहे  किसी  राज्य  में  बिजली  की  कितनी  भी  कमी  क्यों  न  प्राथमिकता  निश्चित  की

 जाए  ।  यह  घोषित  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  किस  उद्योग  के  मामले
 में

 बिजली  में  कटोती  नहीं  की

 जाएगी  ।

 मैं  भारत  सरकार  का  भारी  हुं  कि  उसने  मेरे  निर्वाचन  आदिलाबाद  में  सीमेंट  का  एक

 कारखाना  स्थापित  करने  की  मंजरी  दे  दी  है  ।  माननीय  मंत्री  जानते  होंगे  कि  ag  उन  सरकारी  उपक्रमों

 में  से  एक  है  जिन्हें  निश्चित  समय में  स्थापित  किया  गया  है  ।  मैं  इस  कायें के  भारसाधक  स

 शिकारियों  का  वास्तव  में  धन्यवाद  करता  हूं  ।  परन्तु  इसका  परिणाम  कया  निकला  ?  आंध्र  प्रदेश

 में  नि:सम्देह  fens  का  अभाव  महीं  है  ।  वहां  पर  वोल्ट  मात्रा  समस्या है  |  अब  उन्हें  अपेक्षित

 वोल्ट-मात्रा  उपलब्ध  नहीं  चूंकि  वोल्ट-मात्रा  की  समस्या  इसीलिए  उत्पादन  नहीं
 हो

 रहा है  ।

 रामगुडम  स्थान  पर  कोयले  पर  आधारित  एक  उर्वरक  कारखाना  इस  कारखाने  में

 उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।  यद्यपि  आंध्र  प्रदेश  में  बिजली  का  अभाव  नहीं  है  तथापि  वोल्ट-मात्रा  की

 समस्या  अवद्य  है  ।

 मैं
 ये

 सभी  बातें  आपके  ध्यान  में  इसलिए  ला  रहा  हूं  कि  जब  तक  हम  प्राथमिकताएं  घोषित

 नहीं  करेंगे  और  यह  नहीं  कहेंगे  कि  फलां-फलां  उद्योग  अत्यावश्यक  हैं  और  इनके  मामले  में  बिजली  में

 कटौती  नहीं  गी  तब  तक  पुरा  उत्पादन  नहीं  हो  सकेगा  ।  आपको  कहना  पड़
 क  ह  ह  aa  73  artes t  य  हਂ  2

 eat
 कि  अत्यावश्यक
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 उद्योगों  में  पुरा  उत्पादन  परिचित  करने  के  लि  के  लोगों  को  कुछ  असुविधा  का  सामना  करना

 पड़ेगा  ।

 दूसरा  पहलू  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रसार  के  बारे  में  है  ।  मैं  वास्तव  में  सभी  नीति

 निर्माताओं  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्यमकर्ताओं  का  उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए

 राजसहायता  और  seater  देने  का  निर्णय  किया  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  हो  क्या  रहा है  ?  यह  ठीक  है

 कि  आपने  राजसहायता  दी  है  ।  छोटे  दर्जे  के  कई  उद्योगपतियों  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अपने  उद्योग  स्थापित

 किए  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  15%,  राजसहायता  देती  जहां  केन्द्रीय  सरकार  राजसहायता  नहीं

 देती  है  वहां  राज्य  सरकार  लगभग  10  प्रतिशत  राजसहायता  देती  है  और  ब्याज  रहित  विक्रय

 कर  में  छूट  जैसे  प्रोत्साहन  भी  दिए  जाते  हैं  ।  परियोजना  रिपोर्टे  तैयार  की  जाती  है  उसमें  लिखा

 होता  है  कि  जैसे  ही  उत्पादन  आरम्भ  हो  लगभग  दो  लाख  रुपए  की  राजसहायता  मिलेगी

 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  परियोजना  को  क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  उद्योग  विभाग  को  राजसहायता

 के  लिए  आवेदन  किया  जाता  परन्तु  राजसहायता  नहीं  मिलती  ।  क्या  भारत  सरकार  ने  कमी

 इसका  पुनर्विलोकन किया  मैं  यह  बताना  चाहूंगा कि  मैंने  aia  प्रदेश
 में

 देखा
 फाइलें  पड़ी  हुई

 हैं जो  पूरी  राज्य  की  ब्याज  सहित  ऋण  या  जो  राज्य  सरकार  ने  नकद

 देना  होता  की  तो  बात  ही  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  की  भी  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  ।  फा  इलें

 लम्बित  पड़ी  हुई  हैं  क्योंकि  उनके  पास  रकम  नहीं  है  ।  यह  कोई  कम  रकम  नहीं  है  ।  यह  एक  करोड़

 रुपए  से  भी  अधिक  है  ।  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  पुछ  सकता  हूं  कि  क्या  ag  छोटे  दर्जे  के  उद्योगपतियों  से

 धोखा  नहीं  वे  यह  सोच  कर काम  आरम्भ  कर  देते  हैं  कि  उन्हें  राजसहायता  मिलेगी  ।  फिर  वे

 कहते हैं  कि  ठीक  भाप  मास  प्रतीक्षा  कीजिए ।  जैसा  कि  sr  राय  ने  फिर  वह  उद्योग

 अलाभप्रद हो  जाएगा  अब  उद्योगपति  किससे  मिलें
 ।  न्यायालय  में  तो  ag  जा  नहीं  सकता  ।  उसे

 सरकार  से  मिलना  ही  आप  राज्य  सरकार  और  fat  को  आदेश  दें  कि  यदि  वे  राजसहायता

 प्रोत्साहन  नहीं  दे  सकते  तो  उन्हें  खुले  आम  रह  देना  चाहिए  कि  अमुक  तारीख
 से  कोई  प्रोत्साहन

 राजसहायता  नहीं  दी  जाएगी  ।  इनसे  उद्यमकर्ता  छोटे  दर्जे  का  कोई  आरम्भ  करने  से  पूर्वे  सत  कें

 हो  जाएगा  ।  यदि  परियोजना  के  पुरा  होने  के  पहचान  उसे  प्रोत्साहन  या  राजसहायता  नहीं  मिलेगी

 तो  उसका  भाग्य  तो  सो  जाएगा  |  वह  बीमार  हो  जाएगा  |  आपके  माध्यम से  मेरी यह  अपील है

 कि  हम  यह  बता दें  कि  हम  क्या दे  सकते  हैं  ।  अन्यथा  आप  स्पष्ट  कह  दीजिए कि  हम  नहीं  देंगे  ।

 प्रोत्साहन और  रियायतें  देने  के  लिए  घनसाली  की  भी  जरूरत  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  भी  समय  पर  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी
 :  उद्यमकर्ताओं  को  विश्वास  दिलाना  होगा  और  इसके  लिए  एक

 लघु  विधि  स्थापित  करनी  होगी  जिससे  जब  भी  वे  उन्हें  राजसहायता  मिल  सके  |

 हम  सभी  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  1980  को  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  हमने  कहा

 था  :  उच्च  मुल्य  और  घटिया  किस्म  से  उपभोक्ता  को  बचाया  जाए  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 इसका  अनुसरण किया  जा  रहा  है  ?  सीमेंट  उद्योग  में  कीमत  निश्चित
 कर

 दी  गई  है  ।
 मुक्के  नहीं  मालूम

 यह  कीमत  कैसे  निशचित की  गई  ?  क्या  आप  जानते  हैं
 कि

 इस  देश  में  ऐसा  कोई  उद्योग नहीं  है  जो
 सीमेंट
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 ae  ण

 योग  की
 तरह  इतना  अधिक  मुनाफा  कमाता  हो  ।  इसके  बावजूद  मैं  ने  इस  मास की

 18  तारीख  के

 समाचारपत्र  में  पढ़ा  हैं  कि  सीमेंट  निर्माता  संघ  के  श्री  बिड़ला  ने  उद्गृहीत  सीमेंट  की  कीमत

 में  विधि  करने  की  मांग की  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हुं  कि  वह  खुले  बाजार  में  बिकने  वाले

 सीमेंट  की  कामत  को  कम  करने  की  सम्भावनाओं  पर  अच्छी  तरह  से  विचार  करें  ag  तों  इस  देश के

 के  लोगों  के  साथ  धोखा  है  क्योंकि  सीमेंट  एक  अत्यावश्यक  वस्त ुहै  और  उन्हें  वहू  कीमत  देनी  ही  पड़ती

 है  जो
 अ  प

 नियत  कर  देते  हैं  ।  सीमेंट  की  कीमत  कम  करने  की  बहुत  अधिक  सम्भावना  है
 ।

 अब  मैं  अन्तिम  बात  पर  आता  हुं  जैसाकि  माननीय  उपाध्यक्ष  जी  ने  कहा  है  ।  चार  वर्ष

 पूर्व  स्थापित  करिए गए  जिला  उद्योग  केन्द्र ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इनका  उद्देश्य तो  बहुत

 सही
 मैं

 एक  बार
 फिर  सभा

 को
 याद  दिलाना  चाहता  कई  सदस्य  गत  ”0,  25  से  इस  सभा

 मे ंयह  कहते रहे  हैं  कि
 इ

 देश  में  कच्चे  माल  और  श्रमिकों का  अभाव  नहीं  हमारे  पास  श्वमिक

 इतने  अधिक  हैं  कि  हम  उनको  नियोजित  नहीं  कर  पाते  जहां  कहीं  भी  कुछ  उद्योग  स्थापित  किए

 जा  रहे  हमें  वहां पर  यह  ध्यान में  रखना  होता है  कि  हमें  अपने  इस  बल  का  लाभ  उठाना  है  ।

 बड़े  उद्योगों  मौर  छोटे  दर्जे  के  उद्योगों  के  बीच  अन्तर  के  बारे  में  मैं  वर्ष  1981-92  के  लिए  छोटे  उद्योगों

 के
 बारे  में

 प्रतिवेदन  में  मे  उद्धत  करना  चाहता  हूं  ।

 वर्ष  1981-82 में  स्थापित  किए  गए  लघ  एककों की  संख्या  *9,980  थी  और  उनमें  9.75

 लाख  व्यक्ति  नियोजित  424,.38  करोड  रुपए  के  पूंजी  निवेश  के  बदले  में  9.75  लाख  व्यक्ति

 नियोजित  भारी  उद्योगों  में  कल  मिलाकर 18
 उद्योगों  और  19  सरकारी  उपक्रमों  में  31.  3.87

 को  1231.67
 करोड  रुपए  लगाने  से  1  76,708  युवकों को  नियोजन  मिला  ।  यह  प्रतिवेदन  ने  पृष्ठ

 62  पर  दिया  हद  है  गति  अनुपात  को  दे  सें  तो  लघ  उद्योगो ंमें  एक  लाख  के  पंजी  निवेश  से  लगभग

 20  लोगों
 at  रोजगार  मिलता  जबकि  बडे  उद्योगों में  एक  लाख  रुपए  लगान ेसे  किसी को  भी

 रोजगार  नहीं  सिल  सकता  है  |  यह  आवश्यक है  कि  लघ  उद्योगो ंके  लिए  आरक्षित  मदों  के

 अतिरिकत
 जो  कछ  भी  हम  लघ  उद्योगों में  निमित  कर  सकते  हमें  लघ  ata  ही  प्राथमिकता  देंनी

 यदि  हम  क्षत्र  को  प्राथमिकता  देना  चाहते  तो  हमारे  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  सुचारू
 रूप

 से
 काय

 करना  होंगा  क्योंकि  लघ  चाहे  वह  किसान या  व्यापारी या  ठेकेदार  इन

 केन्द्रों  से  सहायता  प्राप्त  करना  चाहेगा  |  वह  इन  जिला  केन्द्रों  से  हर  प्रकार  की  सहायता  और  मार्गेदंदन

 प्राप्त  करेगा
 ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  वे  ठीक  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  उनके  स्तर  को  ऊंचा  उठाना

 इससे  लघु  उद्योगों  का  अधितर  विकास  होगा  और  रोजगार  की  समस्या  हल  हो  जाएगी  ।

 श्री  विरदी  राम  फुलवरिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  मांगों  का

 समधन  करता  हमारे  राजस्थान  में  जालौर  और  सिरोही  जिले  बहुत  पिछड़े  जिले  fet

 जिला  तो  आदिवासी  एरिया  है  ।  जालौर  पाकिस्तान  में  मिला  हआ  है  ।  वहां  पर  खनिज  का  बहुत  भंडार

 उसका  सरकार  वहां  कोई  उद्योग  लगाए  तो  वहाँ  के  मजदूरों  को  जो  बैठे  उनको  काम

 मिल  सकता  रोजगार  मिल  सकता  है  ।

 मारे  eq  पिछड़े  हुए  जिले  हैं  चार-पांच  साल  से  Pe Germ a  पट  रहटा इ  हस्व  नह  भ्  Xe!  हैं  ।  इस  अकाल
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 ह  क  ि  ब  नहीं ह में  हमारे  यहां  के  काइत  कारों  की  खेती  में  पैदा  q  | र  भी  SQ  g  हमें  बहां  पानी  भी  नहीं  कल

 है  क्योंकि  जमीन  भी  पानी  से  सूखी  पड़ी  है  ।  हमें  वहां  बिजली  भी  नहीं  मिल  रही  हमारा  aaa

 पिछड़ा  क्षेत्र  वहां  बिजली  भी  सबसे  कम  आती  वहां  के  लिए  बिजली  का  प्रबन्ध  होना

 चाहिए ं।

 facet  जिला  उद्योगों  के  माल  का  भंडार  वहीं  बहुत  भारी  मात्रा  में  सीमेंट  मिलता

 सीमेंट  भी  मिलता  ata  और  कोचर  भी  वहां  निकलता  सीरों  ही  में  टेस्ट  भी  है  ।  मैं

 मन्त्री  मलह्लेदथ से से
 निवेदक

 करता  हूं  इनके  उद्योग  वहां  लगाये  जाएं  ।  इससे  वहां  की  बेकारी  दूर  होगी  ।

 जहां  पर  आप  सीमेंट  ताम्बे  का  जर  टेस्ट  का  कारखाना  सिरोही  जिले  में  ग्रेनाइट  का

 भी  विपुल  भंडार  जालौर  जिले  में  यदि  एक  कटिंग  मशीन  और  एक  पालिक  मशीन  लगाई

 तो  वहां  के  छोटे-मोटे  व्यापारी  भी  उद्योग  लगा  सकते  गरीब  आदमी भी  उद्योग  लगा  सकते  अगर

 कटिंग  की  मदीन  भी  वहां  लगी  हो  तो  वहां  का  आदमी  हाथ  से  पोलिश  कर  सकता  इससे  वहां  के

 गरीब  आदमियों  को  रोजी-रोटी  मिलेगी  ।

 मैं सरकार  और  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हमारे  ae  पिछड़े  जालौर  जिले  की

 तरफ़  घ्यान  दें  और  ध्यान  देकर  के  वहां  पूरा  उद्योग  लगाने की  मेहरबानी  करें  मैंने  कई  दफा  उद्योग

 की  मीटिंगों  में इस  बारे में  कहा है  कि  हमारे  यहां  उद्योग  लगाने  को  तरफ  सरकार  का

 ध्यान  नहीं  वहां  का  मजदूर  आजकल  अ  फाल  पड़ने  से  पंजाब  जाता  कोई  गुजरात  जाता  si

 हमारे  यहां  के  लोग  भागकर  पंजाब  और  गुजरात  आदि  राज्यों  में  रोजगार  की  तलाश  में  जाते हैं
 ।  हमारे

 यहां  रोजी-रोटी  का  कोई  साधन  नहीं  है  ।  हमें  अगर  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजली  उपलब्ध  कराई  जाए  तो

 हम  तीन  फसलें  ले  सकते  अनाज  के  मामले  में  हमारा  जी  पिछड़ा  हुआ  नहीं  रह  सकता  है  ।

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  किसानों  को  पर्याप्त  बिजली  दी  जानी  चाहिए  ।

 ग्रेनाइट  का  कारखाना  जोधपुर  में  लगाया  मया  है  ।  कारखाने  के  लिए  पत्थर  हमारे  जिले

 से  जाता  है  ।  वहां पर  मजदूर  भी  नहीं  मिलते  हूं  और  पत्थर  की  ढुलाई  का  खर्चा  भी  बहुत  आता  है  ।

 इसलिए  यह  कारखाना  जालौर  जिले  में  लगाया  जाना  चाहिए  ।  इससे  कारखाना
 भी

 लाभ  में  चलेगा

 और  यहा  की  बेरोजगारी  भी  दूर  होगी  ।  मुझे  विश्वास  कि  माननीय  इंदिरा  जी  के  बासन  काल  में

 इस  कायें  की  अवश्य  पूरा  किया  जाएगा  ॥

 इन  द्याब्दों के के  साथ मैं  मांग  का  समर्थन  करता हूं  और  आपने  मुझे  बोलने  का
 समय  दिया

 इसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय :
 श्रीमती  विद्या  ।  मैं  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करता हूं  कि  वे

 मिनट  से  अधिक  समय  न  लें  क्योंकि  हमने  इस  वाद  विवाद  को  आज  ही  पुरी  करना  है  ।

 श्रीमती  विध्या  चेन् तु पति  उपाध्यक्ष  उद्योग  विभाग  के  बारे

 में  मैं  इसलिए  बोलना  चाहती  हूं  क्योंकि  महिला जों  की  कुछ  समस्याएं  हैं  ।  मन्त्री  जी  को  महिलाओं  की

 तरफ भी  कुछ  ध्यान  देना  चाहिए  ।  महिलाओं  की  संख्या
 देश

 में  50  प्रतिशत  इस  अनुपात में

 उद्योगों
 में

 महिलाओं  का  योगदान  नहीं  है  ।  उनको  घर  पर  काम  नहीं  मिलता  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  विशेष  बातों  का  उल्लेख  आप  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  कौन  से  उद्योग  चाहती  हैं  ?

 श्रीमती  विद्या  चेननुपति  :  ठीक  है  ।  मैं  मांग  का  समर्थन  करते  हुए  कुछ  सुभाव  देना  चाहती

 जो  महिलाएं  घर  में  बच्चों  की  संभालती  हैं  और  पति  को  देखरेख  करती  इसके  साथ-साथ  काम

 भी  करना  चाहती  उनके  लिए  घर  पर  काम  देना  चाहिए  ।  मैंने  लुधियाना  जब  मैं  पंजाब  गई

 देखा  था  कि  महिलाएं  कुछ  न  कुछ  काम  घर  पर  करती  हैं  और  परिवार  की  आधिक  सहायता  करती

 हालांकि  वह  काम  प्राइवेट  उद्योगों  द्वारा  दिया  जाता  था  ।  सरकार  के  जो  डिस्ट्रिकट  इण्डस्ट्री ज  सेंट सें

 व ेमहिलाओं  के  लिए  काम  क्यों  नहीं  दे  सकते  ?  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  डी०  ई०  सी०  के  जरिए

 महिलाओं  की  मदद  की  जानी  चाहिए  ।  सारे  देश  की  महिलाओं  की  मदद  करने  के  लिए  मैं  आपसे

 निवेदन  करती  हूं  ।

 मैं  आंध्र  प्रदेश  से  आती  हूं  और  मेरी  कांस्टीट्वेंसी  विजयवा डा  है  ।  मैंने  कई  बार  इस  बारे  में

 कहा है  कि
 आंध्र  प्रदेश

 में  बहुत  बैकवर्ड  ए  हैया है  ।  बहुत से  क्षत्र  बैकवर्ड  भाप  समझते  हैं
 कि

 आंध्रप्रदेश  फावड़ा  है  ।  बे  क्षेत्र  फारवर्ड  नहीं  हमारे  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  जी  ने  भी  यही  कहा  है

 किवे  फारवर्ड  नहीं  है  ।  विजयवाड़ा  और  कुछ  जिले  तो  फार  वड्डे  ऐसा  आप  लोग  सोचते

 मेरी  कांस्टीट्यूएन्सी  के  कुछ  क्षेत्रों  में  में  पीने  का  पानी  नहीं  हैं  और  लोगों  को  काम  करने  के  लिए

 भी  काम  नहीं  मिलता  है  ।  कुछ  रॉ-मोटी  रीयल  वहां  होता  जिसके  जरिए  उनको  कुछ  काम  मिल  जाता

 है  और  आमदनी  हो  जानी  विजयवाड़ा  के  पास  पब्लिक  सैक्टर  में  कोई  इन्डस्ट्री  नहीं  मैं  चाहती

 हू ंकि  इन्डस्ट्रीज  में  कुछ-न-कुछ  चेंजेस  अवश्य  आनी  इन्डस्ट्री  शुरू  करने  के  लिए  आपका

 प्रोसीजर  भी  बहुत  लैन्थी  जो  भी  मदद  आपकी  ओर  रो  मिलनी  वह  इस  मामले  में  तुरन्त

 नहीं  मिलती  है  ।  मैं  यह  चाहती  हूं  कि  आपका  प्राप्ति जर  ज्यादा  डिफॉल्ट  नहीं  होना  चाहिए  ।

 वाड़ा  में  बिजली  और  जगह  की  कमी  नहीं  है  लेकिन  कमी  है  तो  fas  आपकी  मदद  की  ।  अगर

 आप  इन्डस्ट्री  दारू
 कर
 दें

 तो
 काफी  मदद  वहां के  लोगों  को  मिल  सकती  मैं  कुछ  ताल्लुक के  नाम

 आपको  बताना  चाहती हूं  ।  कांची  कचेरेला  और

 माइलावरम  ।  इनको  सेन्ट्रल  बैकवर्ड  करने  के  लिए  लिखा  गया  था  ।  लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  हो

 मैं  यह  चाहती हूं  कि
 आप  अवद्य  इनको  सेन्ट्रल  deers  करने  के  लिए  हमारी  मदद

 वहां  जो  teas  एरियाज हैं  उनमें  पब्लिक  सैक्टर  इन्डस्ट्री  स्थापित  कर  दें  तो  उसके  जरिए

 आम  जनता  को  कुछ-न-कुछ  धंधा  मिल  जायेगा  ।  हमारे  क्षेत्र  में  स्माल  स्केल  और  काटेज  इन्डस्ट्री  की

 भी  आवश्यकता  है  ।  अगर  चाहें  तो  मीडियम  स्केल  इन्डस्ट्री  भी  शुरू  कर  सकते  स्माल  स्केल  और

 काटेज  इन्डस्ट्री  अगर  घर-घर में  शुरू  हो  जाएं  तो  उससे  महिलाओं  को  भी  मद  मिल  सकती  है  ।

 आपका  जो  डिस्ट्रिक्ट  इन्डस्ट्री  सेन्टर  उसमें  एक  एडवाइजरी  बना  दीजिए  ।  जो  इन्डस्ट्री  च्  करना

 चाहत ेहैं  उनको  बेक  की  फैसिलिटी  भी  मिलनी  चाहिए  ।  सबसे  बड़ी  परेशानी  यह  है  कि  आपकी  तरफ

 से  तो  सेक्शन  मिल  जाती  है  लेकिन  बैंक  से  सेक्शन  आसानी  से  नहीं  हो  पाती  जिस  इन्डस्ट्री  को  शुरू

 करने  के  लिए  आप  लाइसेंस  देते  हैं  उसको  बेक  से  भी  लोन  मिलना  चाहिए  ।  स्टेट  केमिकल्स  के  पास

 जो  क्षेत्र  उनको  आप  बैकवर्ड  डिक्लेयर  कर  देते  हैं  लेकिन जो  रीयल  बैकवर्ड  हैं  उनको  नहीं  क  रते

 मैं  चाहती  हूं  कि  आप  अपने  आफिसर  को  भेजकर  उन  रीयल  एरियाज  को  बैक डे
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 डिक्लेयर  टी०  रेडियो  और  वॉच  का  काम  ऐसा  जिसको  महिलाएं  घर  में  बैठकर

 कर  सकती  मिडिल  क्लास  महिलाओं  के  लिए  बाहर  जाकर  काम  करना  बहुत  मुद्रिका  होता  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इलैक्ट्रोनिक्स  और  दूसरी  छोटी  इन्डस्ट्रीज  शुरू  करने  के  लिए  आप  हमारी

 मदद  करें  ।  मार्किटिंग  की  भी  बड़ी  दिक्कत  है  ।  बाहर  जाकर  मार्किटिंग  करने  की  ताकत  महिलाओं  में

 नहीं  होती  है
 ।

 मैं  चाहती  हूं  कि  अगर  आप
 डी०  आई०  सी  ०

 के  जरिए  मार्किटिंग  सेन्टर  दुरू  कर  दें  तो

 इससे  महिलाओं  को  काफी  मदद  मिल  जायेगी  ।  यदि  महिलाएं  इकोनामीकली  सफिशियन्ट  हो

 जायेंगी
 तो  जो

 आजकल  अखबारों में  डावर  sea  वगेरह के के  बारे में  पढ़ने  को  मिलता  वह  नहीं

 मिलेगा
 ।
 मैं

 मन्त्री  से  प्रार्थना  कर  रही  हूँ  कि  वह  हमें
 घर

 पर  कुछ  काम  करने
 की  अनुमति  वह

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 आपके  क्षेत्र  में  ऐसे  उद्योग  चालू  किये  जहां  केवल  महिलाएं ही  काम

 कर  सकें  ।

 श्रीमती  faut  चेन्नुपति  मैं  मन्त्री  से  कर  रही  हूं  कि  वह  हमारे  क्षेत्र  में
 कुछ  औद्योगिक

 क्षमता  स्थगित  करें  जिससे  हमें  रोजगार  मिल  हम  आत्मनिर्भर  हो  सकें  और  हममें  आत्म  विश्वास

 उत्पन्न  हो  सके  ।  इससे  न  केवल  महिलाओं  को  अपितु  परिवार  को  भी  सहायता  मिलेगी
 "**

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  आपके  मामले

 की
 सिफारिश  कर  रहा  हूं

 ।

 श्रीमती
 विद्या  चेन्नुपति

 :  मैं  मन्त्री से  महिलाओं  को  आधिक  सेन  देने  के  लिए कह

 रही  हूं  जिससे  वे  अपने  पैरों  पर  खड़ी  हो  सकें
 ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  महिलाओं की

 आप

 कुछ  मदद  करें  और  खास  कर  मेरी  कांस्टीट्यूऐँंसी  विजयवाड़ा  के  आसपास  कोई  पब्लिक  सैक्टर  की

 इंडस्ट्री  ऐस्टेवनिश  करने  की  बात  अनायास  करें  ।  इससे  हमारी  महिलाओं  को  काम  मिल  जयेगा

 मेरा  महिलाओं  और  अपनी  कोस्टा  ट्यूऐंसी  की  तरफ  से  अनुरोध  है  कि  आप  अपने  जवाब  में  कुछ  न

 कुछ  हमारे  लिए  जरूर  अनायास  करें  |

 आपने  जो  मुझे  समय  दिया  उनके  लिए  बहुत  धन्यवाद  ।

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  भा भारी  हूं  कि  अपने

 मुक्के  समय
 दिया  ।  में  उद्योग  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता हूं

 ।  मेरे  क्षेत्र  का  जहां तक  ताल्लुक

 या  पहाड़ी क्ष  त्रों
 का  जहां  तक  ताल्लुक है  वहां  जो  उद्योग  लगे  हैं  वहू  सारे  के  सारे  बोरे  एरिया

 पर  लगे  चाहे  गढ़वाल  हिमाचल  प्रदेश  हो  या  जम्मू-किर्मीर  हो  ।  हमारे  यहां  काफी  बेरोजगारी

 है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  बीच  के  पहाड़ी  क्षत्रों  में  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  लगाये  जायें  ताकि  बोड़ें  र

 की  प्रौवलम  से  हम  बच  सकें  ।  अभी  तो  बोर  पर  उद्योग  होने  से  हमारे  लिए  प्रौवलम  हो  जाती  है

 क्योंकि  हमारा  बोर्डर  पंजाब  और  हरियाणा  के  साथ  लगता  उत्तर  प्रदेश  से  लगता  चाहे  पांवटा

 साहब  परवान्‌  हो  या  seater  यह  सब  क्षे  त्र  किसी  न  किसी  राज्य  के  बौछार  से  लगते  जेसे

 हरियाणा  या  जम्मू  कश्मीर  ।  इसी  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  में  कोटद्वार  से  लेकर  मैदानी  क्षत्र  में

 उद्योग हैं  ।  बीच  के  पहाड़ी  क्षत्र  में  कोई  उद्योग  नहीं  लगे  पंजाब में  अगर  कोई  गड़बड़ी  होती  है

 तो  हमारे  यहां  बोर्ड र  पर  प्रॉबलम  हो  जाती  है
 क्यों कि  हमारे  यहां  की  पुलिस  बोर  पर  लगे  उद्योगों

 की  देखभाल  में  व्यस्त  हो  जाती  है  ।  बौछार  को  सम्हालने  का  काम  हमारे  यहां  की  पुलिस  के  जिम्मे  आ
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 णाणणथााणणणाााााण

 पड़ता  है  |  पहाड़ी  में  मैट्रिक  &  saan  लड़  asinat  पढ़ते
 लेकिन  उद्योग  सारे  के  सारे

 चूंकि  बोर  लगे  हैं  तो  उन  राज्यों  के  लोगों  को  ही  रोजगार  मिलता  हैं  और  हमारे  यहां  के  बच्चों

 को  नहीं  सिलता  ।  जैसे  हस्यिणणा  के  लोग  aay  में  काम  करते  मेहता पुर  में  कश्मीर  के  लोगों  को

 मिलता  नालागढ़  में  रोपड़  के  लोग  काम  करते  वैसे  हमें  इस  पर  कोई  एतराज  नहीं  है  कि

 दूसरे
 के  लोगों  को  काम  लेकिन  जिस  राज्य  में  उद्योग  लगा  हैं  वहां  के  लोगों  को  भी  तो

 उसका  मिलना  चाहिए  ।  मेरी  मांग  है  कि  पहाड़ी  क्षे त्रों  में  सबसे  ज्यादा  सब्सिडी  उनको  मिलनी

 चाहिए:जो  बीच  के  पहाड़ी  क्षेत्र  में  इंडस्ट्री  लगते  हैं  ।

 जो
 हमारे  पब्लिक

 सैक्टर  के  कारखाने  हैं  वह  घाटे  में  जा  रहे  हैं
 ।  अभी  4  लाख  रु०  के  लगभग

 हमको  फा  उन्ही  के  मजदूरों  को  देना  पड़ता  ag  इंडस्ट्री  महाराजा  के  समय  से  लगी  उसको

 102  साल  हो  गए  और  उसके  प्रोडक्शन  की  कहीं  कोई  खपत  नहीं  है  मजदूरों  के  पास  कोई  काम  नहीं

 है  सरकार  को  नुकसान  ही  हो  रहा  जहां-जहां  उद्योग  लगे  हैं  उनमें  आई०  ए०  एस०  और  आई०

 पी०  एस  अफसरों  को  ही  एडमिनिस्ट्रेटर बना
 दिया  जाता  उनको  क्या  पता  वह  तो

 स्ट्रेन  करना  जानते  हैं  ।  मैं  प्रार्थना
 करू

 कि  टारगेट  फिक्स  होना  उसमें  उन  आफिसरों

 की  ड्यूटी  लगानी  चाहिए  जो  उद्योग  चलाने  वाले  इस  तरह  का  करना  चाहिए  कि

 मगर  वह  उद्योग  घाटे  में  जायेंगे  तो  उनकी  रैस्पौंसेबि्लिटी  होगी  ।

 eat  पाई  कह  रहे  हैं  कि  आसमान  में  उड़  रहे  यह  बात  नहीं  हम  भी  समझते हैं  कि

 अगर  मजदूरों  को  मजदूरी  ठीक  देना  चाहते  तो  उनको  भड़काना  नहीं  चाहिए  ।  उद्योगों  में  काम

 करने  की  उनको  ट्र  fan  देनी  चाहिए  ताकि  मुल्क  का  सुधार  कर  सकें  और  ag  अपने  बच्चों  को  पाल

 जहां  काम  ठीक  चलता  वहां  एजीटेशन  शुरू  हो  जाता  सरकारी  सैक्टर के

 इसीलिए  घाटेकी  ओर  जा  रहे  इसके  साथ-साथ  वहां  पर  टेक्नोक्रेट्स  को  लाया  वह  लोग

 समय  सकते  हैं  कि  इन्डस्ट्री  केसे  चल  सकती  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  कई  जगह  पुलिस  के

 अफसरों  को  इनमें  लगा  गया  उससे  भी  घाटा  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 हमारे  यहां  बिजली  को  कमी  नहीं  मैं  प्रार्थना  करूगा  कि  हिमाचल  प्रदेश में

 शिमला  से  पब्लिक  सैक्टर  में  कोई  भी  बड़ा  उद्योग  लगाने  की  Har  करें  ।  हमारे  यहां  लाखों

 लड़के-लड़कियां  बेकार  हैं  ।  मैट्रिक  ज्यादा  कालेज  की  पढ़ाई  पढ़नी  हो  तो  उन्हें  शिमला  जाना

 पड़ता  है  मेरा  क्षेत्र  कालका  बाहर  लगता  उसमें  3  डिस्ट्रिक्ट  हैं--सोलन

 सिरमौर  और  डिस्ट्रिकट  ।  इसमें  17  असेम्बली  के  हल्के हैं  ।  सोलन  का  क्षत्र  एक

 असेम्बली  हल्का  है  |  वह  बार्डर  का  इन्डस्ट्री  एरिया  gi  वहां  एपल  होता  है  ध्  और  कोटद्वार  में

 और  ऊपर  के  पहाड़ी  क्ष  त्र
 में

 लेकिन  एपल-जूस  निकालने  का  कारखाना  लगा  अक्सर

 हिमाचल  के  इंस्पैक्शन  में  लोग  जाते  हैं  और  वहां  से  पेटिया  लाकर  यह  ओब्लाइज  करते हैं  ।  वहां  इस

 तरह  से
 घाटा  होता  अगर  भारत  सरकार  यह  सोचती  हैकि  गरीबों  को  ऊपर  उठाना  है  तो  जो

 भी
 का  जूस  निकालने  का  कारखाना  लगे  ae  ऐसी  जगह  लगना  चाहिए  जहां  माल  पैदा  होता है

 ताकि  देख-रेख  हो  सके  ।  रू वामा ख्वाह  लोग  उनको  लूटें  तो  नहीं  ।

 हमारे  उद्योग  मंत्री  हिमाचल  में  चले  गए  ।  में  बड़ा  आभारी  हूं  कि  आपने  उनको  ट्र  पड  करके
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 भेजा  है  ।  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  आप  हमारे  नेता  के  रूप  में  हिमाचल  सवाल  और  पहाड़ी

 क्षेत्रों  से सम्बन्धित जहां  बाज  तक  कोई  नेता  नहीं  पहुंचा  आप  वहां  पहुंचे हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  को  कारखानों  का  बार-बार  दौरा  करना  आप  संसद  के

 एक  राजस्व हैं  ।

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  जो  घाटा  उसमें  बढ़  रहा है  वद  इसलिए  कि  आयाराम  और

 गयाराम  हो  रहा  है  यहां  से  इन्डस्ट्री  के  लोग  दिल्‍ली  से  पैसा  लेकर  हरियाणा  में  चले  गए  और

 से  सबसीडी  मारी  हिमाचल  प्रदेश  में  चले  aT  हमारे  इस  तरह  के  इन्डस्ट्यिलिस्ट्स हैं  जिनकी

 तवज्जह  हमारी  सरक!र  को  तबाह  करने  की  ही  उस  पर  रोक  होनी  चाहिए  i  यह  मेरा  सुभाव  है  ।

 सीमेंट  के  कारखाने  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा  हमारे  यहां  सीमेंट  का  अभाव  है  ।  सीमेंट  के

 लिए
 हमारे  पास  चूने  के  भंडार हैं  और  हिमाचल में  जो  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  वह  ऐसे  लोगों  को

 जो  कारखाना  नहीं  लगाते  ।  उनके  पास  सिर्फ  लाइसेंस  ही  होगा  जो  कि  ब्लैक  मार्केट  ही  करेंगे  ।  इस

 तरह  की  शर्तें  होनी  चाहिए  कि  जो  लाइसेंस  प्राप्त  करेगा  उसको  6  महीने  में  कंस्ट्रक्शन  कराना

 पड़ेगा  |  आज  हो  यह  रहा है  कि  3-3  और  4-4  साल  तक  ये  लोग  लोगों  को  एक्सप्लायट करते  रहते  हैं

 कि  कारखाना  लग  रहा  लेकिन  लगता  कुछ  नहीं  सीमेंट के  मामले  में  आप  अच्छी  तरह से  काम

 करें  |  मैदानी  क्षेत्र  तो  हमारे  अनाज  की  प्रोडक् दान  पेदा  करने  लिए  काफी  अच्छे  साधन  बन
 सकते

 वहां  कारखाना  नहीं  लगना
 चाहिए

 |

 fina  और  एअवे  पेपर  गाड़ियों  की  डीलरशिप  बड़े-बड़े  आदमियों  को  दी  जाती  जिससे  वे

 लाखों  रुपयों  का  कमीशन  हासिल  करते  हैं  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  ये  डीलरशिप  कोआपरेटिव  सोनिया  टियों

 के  रूप  में  गरीब  आदमियों  को  दी  जाएं  और  उनपर  सरकार  का  कंट्रोल  होना  हिन्दुस्तान  के

 बडे-बड़े  कारखानों  कਂ  प्रोडक्शन  डीलरों  के  पास  चला  जाता  जिन  पर  सरकार  का  कोई  कंट्रोल

 नहीं  है  ।  अनाज  के  भण्डार  की  तरह  इन्डस्ट्रीज  के  प्रॉडक्शन  पर  भी  सरकार  का  कंट्रोल  होना  चाहिए  ।

 मैं  आशा  करता  हूं
 कि

 मंत्री  महोदय  इस  तरफ  तवज्जुह  देंगे
 ।

 प्रधान  मंत्री  ने  देश  में  उद्योगों  को  लगाने  और  उनको  बढ़ाने  की  जिम्मेदारी  मंत्री  महोदय  जैम

 सुलभ हुए नेता पर हुए  नेता  पर  डाली  जो  हर  बात  को  पम भरते  हैं
 ।

 मैं  आशा  करता  हुं  कि  वह  सही  उद्योग नीति

 को  चलाएंगे  और  जानबूझकर  रास्ते  में  रुकावट  डालने  वाले  और  गड़बड़  पैदा  करने  वाले  लोगों  को

 दंडित  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  चन्द्रपाल  श्री  एस०  टी०  Ho  जयकरन  और  श्री  इन्द्र  जीत

 यादव  परसों  बोलेंगे  और  तब  मंत्री  उत्तर  देंगे  ।

 सभा  अब  22  1983  को  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।
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